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श्रस्तावना 


हू पुस्तक ऐतिहासिक अध्ययन की विशिष्ट शाखा के रूप में साविधानिक 
राजनीति का अध्ययन प्रारम्भ करन वाले व्यक्तिया की आवश्यवता, अर्थात्‌ एक 
उपयुवत प्रारम्भिक पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता वी पूर्ति करने वे निमित्त लिखी 
गयी थी। राज्य विज्ञान के प्रारम्भिक अध्ययन की कठिनाइया वा अनावश्यव 
घबराहट के प्रिता सामना बरने म विद्याथिया वी सहायता करना अनेक वर्षों से 
भेरा सुखद कार्म रहा है। उनके साथ मुझे जो अनुभव हुआ है उसवा आशिक 
परिणाम इस पुस्तक के रूप मे प्रतरट हआ है और यदि मैं इस पुस्तक को किसी वो 
समपित करूँगा तो वे मरे विद्यार्थी ही होगे जिन्होंने कक्षाओं में मेरे भाषणा बे प्रति 
अपनी अनवरत साधना से इस कठिन किस्तु आवर्षक विपय को तैयार और प्रस्तुत 
करने के भारी परिश्रम को हलका कर दिया। 
राज्य विज्ञान एक स्ाविधानिक इतिहास वे पूर्वकालीन महान्‌ दिग्गगो-- 
सर्वेश्री डायसी, मेटलैण्ड, गिजविक, लावेल,ब्राइस आदि--के प्रति तो मैं आभारी 
हूँ ही और जा महानुभाव उनवी श्रेप्ढ कृतियों से परिचित्त है वे इस बात को भतती 
भाँति समझ सकत है। किन्तु मेरी यह पुस्तक उपर्युक्त ग्रथकारा बी हृनिया वा 
कोई संक्षिप्त सस्करण नही, बल्कि एक मौलिक, पठनीय तथा बोधगम्य रूप में 
विषय को प्रस्तुत करने का प्रयत्न है, जैसा कि प्रत्येवः ग्रथकार कर सकता है। 
इस पुस्तक की रचना केवल इसी दृष्टि से नही की गई है क्रि यह शिक्षको से पढने 
वाले छात्र को ही लाभ पहुँचा सके, वेल्कि इस दृष्टि से भी कि यह अन्य विद्याधियो 
और सामान्य पाठवों के लिए भो लाभकारी हो सके । मुझे आशा है कि भ्रत्येक 
अध्याय के अन्त में दी गयी विशिष्ट एवं अधिक अध्ययन के लिए पस्तवो वी सूचियाँ 
और निवन्धों के विषय और भी जधिक अनुसधान एवं चिन्तन को प्रोत्साहित 
कैरंग। 
इस पुस्तक के प्रथम प्रकाशन को तीस वर्ष से अधिव' हो चुके है। इस काल मे 
साविधानिक राज्यो की आन्तरिक सरचना और दूसरे राज्यो बे साथ उनवे' 
सम्पन्धों को नियत्नित करने वाले उपकरणों मे अनेक परिवर्तन हो चुके है। इन 
परिवत्तनों के कारण विपय-वस्तु के पुनरीक्षण का तथा उसे अथतन बनाने का काम 
आतयन्त कठित हो गा है । गह ऐसा काये है जिले वारस्वार करना आवश्यक है / 
इस कठिन कार्य को पूरा करने को धात तो दूर, मैं उसकी कल्पना भी शायद ही 


ब्बर+ः 


बरता यदि मुझ यह ज्ञान न हुआ होता वि विगत काल से यह पुस्तक अपने मूल 
रूप में अनक व्यवितियों वो उपयोगी सिद्ध हुई है और भदिष्य में भी यह अपने नये 
रूप में अन्य व्यक्तियों के लिए उसी अ्रक्तार लाभप्रद होगी। इस पुस्तक के छठे 
और सातवें सस्करण की तैयारी करने मे पुस्तक का वहुत्त सा अश दुवारा लिखा है 
और उसमे ऐसी बहुत सी नई सामग्री का भी समावेश क्या है जिसका सम्बन्ध 
उने व्यापक साविधानिक आन्दोलनो से है जो द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद से जोर 
पक्ड रह हैं । विशेष अध्ययन के लिए दी हुई पुस्तको की सूचियों मे से मैंने बहुत 
सी निकाल दी हैं और पिछले वर्षों म प्रकाशित पुस्तकों में से कुछ नई पुस्तकों के 
नाम जाड़ दिये है। 

इस पुस्तक की क्मजोरिया और कमियो वी जिम्मेदारी तो पूरी मुझ पर है, 
किन्तु मैं अपने उन भित्नो और सहयागियो बी धन्यवाद दिये विना नही रह सकता, 
जिन्‍्हान इसके विभिन्न सस्करणो क्ये तैयारी में मुझे सहायता दी ॥ स्वर्गीय प्रोफेसर 
एफ सी जें हर्नशा, स्वर्गीय श्री फिलिफ यदाला, ओर स्वर्गीय प्रोफेसर एच जे 
लास्की का, जिन्‍्होने इस पुस्तक की रचना क प्रारम्भ मे अपने अनुपम ज्ञान और 
अनुभव से स्वेच्छापूर्वक मेरी सहायता वी, प्रोफेसर हरमेन फाइतर का, जिन्होंने 
द्वितीय सस्करण की भूमिका को पढा और उसको आलोचना की, पश्चिमी आस्ट्रे- 
लिया के विश्वविद्यालय के विधि विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर एफ आर बीससे 
का, जिन्हान आस्ट्रेलिया के संविधान के श्रवत्तेन पर मेरा पय-प्रदर्शन किया, श्री 
जे हेम्पडत जेकसन वा, जिन्होंने फितलैड से सम्ब्रान्धित कई बातो पर शुझे सही 
जानकारी दी, न्यूयॉर्क यूनिबबर्सिटी हाई स्कूल मे तुलनात्मक विधि के प्राध्यापक 
श्री जॉत जी लेकसा का, जिन्‍्होने अनेक सविधानों के मूल पाझ पर विस्तृत टिप्प- 
णियाँ मुझे भेजी, यूनाइटेड स्टेट्स इन्फॉर्मेशन सबविस के अधिकारियो, ब्रिटिश 
राष्ट्र मण्डल के देशो के उच्चायुक्तो, लन्‍्दव स्थित अनेक विदेशी द्वृतावासों के 
सास्क्ृतिक सहचारियो (87६८४०४०७) जिन्होंने मुझे बहुत सी ऐसी दस्तावेज्ञी 
सामग्री दी जो अन्यया कठिताई से ही प्राप्त होती, टॉटनहेय स्थित पढितिक लाइ- 
ब्रेरियो के डाइरेक्टर श्री ए डब्ल्यू मेक्वैलन केन्सिग्टन के भुख्य लाइब्रेरियन श्री 
एस सो हॉलिडे तथा उनके सहयोगिया का, जिन्होंने पुस्तकें देकर उदास्तापूर्वक 
मेरी सहायता वी, अपने अवकयशको का, जिन्होन सदेद सौजस्पत्ता प्रकट की और 
मुझे प्रोत्साहत दिया और अन्त मे अपनी धर्मपत्नी का, जो हि मेरी ठीव्रतम और 
अत्यन्त उपयोगी आलोचिका रही है, मैं विशेप रूप से आमारी हूँ। 
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एकात्मक राज्यो मे निर्वाचित द्वितीय सदन (205)--(क) फ्रास 
(206)--(ख) इटलो (208)--दो सधीय राज्यो मे निर्वाचित 
सिनेट (209) (क)--सयुक्‍त राज्य (20)-- (ख ) आस्ट्रेलिया 
(22)--स्विट्जरलैण्ड और जमेनी में द्वितीय सदन (23) 
“7(क) स्विस कॉनफेडरेशन (23)--(ख) जन गणराज्य 
(2१4)--सोडियत अपाजदप्दी गणतत्न सघ और सुणोस्लाविया के 
संघीय गणराज्य की विशेष स्थितियाँ (25)--निष्कर्ष (27) 


]49 


468 


8408 ॥ 


अध्याय 70 
विद्वान मडल (3) श्रत्यक्ष लोक नियतण 
प्रचलित प्रथा की पृष्ठभूमि (28)--वर्तमान में जनमत 
संग्रह (22)--उपक्रम और धत्याद्धान (223)--इन साधनों 
के' पक्ष और विपक्ष मे दलीलें (226) 
अध्याय 3 
ससदीय कार्यपालिका 
कार्यप।लिका दृप्ट और वास्तविक (229)--शक्तियो के 
पृथवकरण का सिद्धांत (23)--त्रिटेन में मद्विमडलीय प्रणाली का 
इतिहास और उसका वर्तमान स्दरूप ( 233) --डॉमिनियन पद और 
केविनेट शासत (239)--फ्रेज्च गग्मतत्न में मत्रिमड़ल (242) 
--इठली के ग्रणतन्न भे मत्रिमडलीय प्रणाली (247)--ससदीय 
कार्यपालिका पर दोनो बविश्वयुद्धो के प्रभाव (249) 
अध्याय 72 
अ-ससदीय या स्थायी कार्यपालिका 
सामान्य विचार (254)--सयुकत राज्य मे सिद्धात का प्रयोग 
(256)--स्विस ऋ्लॉनफ्डरेशन की विलक्षण कार्यपालिका (262) 
“तुर्की का रोचक उदाहरण (264)--ससदीय और स्थायी कार्य- 
पालिकाओ के तुलनात्मक लाभ (267) 
अध्याय 3 
स्थामपालिका 
न्यायिक विभाग की शासन से स्वतन्त्रता (270)--+न्याय- 
पालिका और विधान मडल (273)--विधि का शासन (277) 
ज+पशासनिक विधि (280)-दोतो प्रणालियों के अधीन न्‍्याय- 
पालिकाआ की तुलदा (282) 


सुतीय खण्ड 
राष्ट्रीयता और अतर्राष्ट्रीयता 
कुछ अन्य विधय 
अध्याय ॥4 
छदीयमान राष्ट्रोयता 
विपय प्रवेश (289)--मध्य-यूर्व में राष्ट्रीचा (290)-- 
एशिया से परावर्ततव ( 293)---(ञ) ग्िदेन और भारतवर्ष (294) 


डा 
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बकरा 


--[आ) ब्रिटेन और मलाया (304)--(इ) प्रान्‍्स और इण्डो- 
चीन (304)--(ई) नेदरलैण्ड्स और इण्डोनेशिया (305)-- 
(उ) यूनाइटेड स्टेट्स और फ्लिप्पीन्‍्स (306)--अफीका में 
ओऔपनिवेशिक त्रान्ति (306)--(अ) ब्रिटिश अफ्रीका में परिवर्तन 
(307)--(आ ) फ्रान्स और अल्जीरिया (30)--(६) वेल्जियम 
और कागो (3)--कैरिवियन में सघीय प्रयोग (32)--उप- 
निवेशवाद और न्यासित्व (33) 


अध्याय 5 


राज्य का आ्िक संगठन 
लोक्तत्॒ राजनीतिक एवं आथिक (36)--आथ्थिक परि- 
प॒दें और सोवियतें (39)--निगम-राज्य (322)--योरोपीय 
आधिक मण्डल (325) 
अध्याय 36 
सयुक्‍त राष्ट्र का चार्टर 
अन्तर्राप्ट्रीयणा की योजनाएँ (329)--राप्ट्रसथ (33व) 
“>सयुक्त राष्ट्र के अवयव (336)--(7) महासभा (339), 
(2) सुरक्षापरिपद (340),--(3) आथिक और सामाजिक 
परिषद (34),--( 4) न्यास परिषद (342),--(5) अन्त- 
राष्ट्रीय न्‍्यायालय (343),--(6) सचिवालय (343)--सयुक्‍त 
राष्ट्रसघ के कार्य (344) 
अध्याय 7 
संविधान वाद का भविष्य 
निबंध के घिदय 
पाठ्य प्रन्य 
झअनुप्रमणिफा 


36 
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348 
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प्रथम खण्ड 
बेज्ञानिक एवं ऐतिहासिक विवेचन 


॥ 
राजनीतिक संधिधानवाद का अर्थ 
] विषय-प्रवेश 


राजनीतिक सविधानों का अध्ययन राज्य विज्ञान अथवा राज्य के विज्ञान 
का एक अग है। राजनीतिक समुदायो के गठन और शासन वा विज्ञान होने के 
नाते राज्य-विज्ञान एक विशेष दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन है और इसी 
कारण अन्य सामाजिक विज्ञानों से उसका घनिप्ठ सम्बन्ध है। सामाजिक 
विज्ञानो को निम्नलिखित वर्गो भे विभक्त किया जा सकता है 
] समाजणशास्त्र, जो मानव-सवास के सभ्य और असभ्य सभी स्वरूपा का 
अध्ययन है। 
2 अर्थशास्त्र, जो मनुष्य के भौतिक कल्याण का विज्ञान है। 
3 नीतिशास्त्र, जिसमे यह विवेचना की जाती है कि मनुष्य का आचरण 
कैसा होता चाहिए और वंसा क्यो होना चाहिए। 
4 सामाजिक मनोविज्ञान, जो सामाजिक सम्बन्धों मे मानव-प्राणी के 
व्यवहार का विज्ञान है। 
राज्य-विज्ञान इन सभी से कुछ-न-कुछ ग्रहण वरता है। उरुपा सम्यन्ध 
एक विशिष्ट प्रकार के मानव सवास से है, इसलिए आशिक रूप भे समाजशास्त् 
का उसमे समावेश है, राज्य के सदस्यो के भौतिक हितो से सम्बन्ध रखने के कारण 
आशिक रूप मे अर्थशास्त्र उसके अतर्गत है, चूकि राज्य के कार्य के नैतिक आधार 
ओर प्रभाव से वह सम्बन्धित है, अत आशिक रूप मे नीतिशास्त्र का भी उससे 
सम्बन्ध है, और व्यक्तियों के, चाहे वे शासक हो यथा शासित, मस्तिष्को की 
क्रियाओ से सम्बन्ध रखने के नाते वह आशिक रूप मे ममोविज्ञान से भी सबद्ध है। 
किन्तु यह सब होते हुए भी राज्य विज्ञान स्पष्टत एक पृथक्‌ विज्ञान है 
जिसकी अपनी सामग्री और अपने आधार-तथ्य हैं। ये राज्यो के इतिहास और 
उनके वत्तमान रूपो मे मिलते है। राज्य वैज्ञानिक का सम्बन्ध राज्य की उत्पत्ति 
और विकास, उसके स्वरूप और सगठन, उसके प्रयोजन और हृत्यो से तथा राज्य 
के सिद्धात और उसके सम्भाव्य रूपो से है। राजनीतिक सविधाना के विद्यार्थी 
का इस विषय के इन सभी पहलुओ से कुछ सीमा तक सम्बन्ध रहता है। उसकी 


2 आधुनिक राजनीतिक सविधान 


अभिरचि मुख्य रूप से उन सस्थाओ मे है जिनका राज्य अपनी शाति और प्रगति 
के जिए निर्माण करता है और जिनके विना राज्य अपना अस्तित्द उसी प्रकार 
कायम नहो रख सकता जिस प्रकार राज्य के बिता समाज अपता अस्तित्व कायम 
नहीं रख सकता। अतएव, यहाँ हम अपने विपय को उन चार भागों में विभाजित 
कर सवते हैँ जिनको हमने अभी सम्टि रूप मे राज्य विज्ञान का अग बताया है। 
उन्हें हम सक्षेप मे ऐतिहासिक, वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक और सैद्धातिबा कह 
सकते हैं । 

हम कुछ आधुनिक राज्यो को लेंगे और उनकी सस्थाओ का अध्ययन करेंगे, 
जो समृष्दि रूप में सविधाव कहलाती है। अध्ययव की जिस पद्धति का हम 
अनुक्रण करेंगे वह साघधारणतथा तुलनात्मक पद्धति कही जाती है, अर्थात्‌ जिन 
सविधाना का अध्ययन करना है उतके इतिहास और वत्तमात रुप से उत्पन्न 
होने वाली कुछ ममानताओों और विभिन्नताओ वे आधार पर हम उतके वर्गीकरण 
का प्रयास करेंगे। किंतु ऐसा करने से पूर्व दो वाते आवश्यक है--जित मुख्य 
शब्दों का हमको प्रयोग करना हांगा उतवी परिभाषा करता और राजनीतिक 
संविधानवाद के सामान्य इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत करना । 


2 समाज 


राज्य के कसी भी पहलू का अध्ययन समाज की परिभापा से प्रारम्भ होना 
आसहिए, कयावि राजनीतिक रूप से सगठित समाज ही राज्य है। समाज को 
मालव प्राणिया की कोई सस्या कहकर परिभाषित क्या जा सकता है। उदा- 
हरण के रूप मर यदि अऑँगरेजा या प्र्सीमियों जैसे लोगो मे देखा जाय तो पता 
चतजेगा कि उनम स्त्रिया एवं पुस्पौ के बीच सम्बन्धों बी एक विशाल व्यवस्था है, 
जिसने फलस्वरूप दे साभाजिक दृष्टि से ऐसे समूहो से विभकत हैं जो उनके राज* 
दीतिक समूहों से किसी भो तरह मेल नहीं खाते। कभी-कभी, समूह राज्य से 
बहुत छोड़ा होता है और ऐमा बढ़ुधा होता है, क्तु अक्मर वह राजनीतिक सीमा 
क्यो पार कर आगे निकल जाता है, वाणिज्यिक सम्वन्धों गे यह स्थिति विशेष 
रूप से पाई जाती है। 

यह वहा जा सक्‍ता है कि सामाजिक, ने कि राजनीतिक, दृष्टि से किसी भी 
समाज के संदस्या के सवास की मूत इकाइयाँ तोत होती हैं। इनम से सर्वप्रथम 
परिवार वासक वह सम्या है जिसमे मनुष्य पैदा होते हैं। दूसरी इकाई सवाम 
को वह रूप है जिसमें संस्मिलित हासे के! जिए लांग आधथिक हित जथंदा सामाजिक 
उपयोगिता जैसे किसी प्रवल प्रलोभन से बाघ्य होते है, उदाहरणा्थ, श्रमिक 
संघ या व्यावसाथिक सस्था। तोमस॑रों इज़ाई को ऐच्छिक सस्था वहा जा सवता 
है, जैसे वोई कवय अथवा ( कस-से-क्स आधुनिक परिस्थितियों में) चर्च अथवा 


राजनोतिक संविधान का अर्य हि 


धामिक समुदाय । यद्यपि यह सत्य है वि इस प्रकार वी सस्थाआ में गत्रिय 
रूप से हस्तद्षोप करने के! लिए राज्य सामान्यतया अपनी शवित वा प्रयोग नहीं 
करता, फिर भी वास्तविकता यह है वि सामाजिव स्वास्थ्य अथवा राजनीतित 
औरदित्य को दृष्टि से वह शक्ति वा प्रयोग कर सकता है और वभीनकमी ऐसा 
बरने के लिए मजबूर भी हो जाता है। जहाँ एवा ओर उपर्युवत प्रकार मे' समुदाय 
राज्य ने बामो को प्रभावित और निरूपित करन में महत्त्वपूर्ण भाग लेते हैं, 
वहाँ दूसरी ओर यह भी सत्य है विः उनमे से बहुत से उन बातों बे! बिना जीवित 
नही रह सकते जितका प्रवत्तन राज्य-रूपी साधन पर ही निर्भर है, जैसे विवाह- 
सम्बन्धी विधियाँ, सम्पत्तिमम्बन्धी अधिवार, सबिदासम्बन्धी विधियाँ आदि। 


3 राज्य 


किन्तु यह सब होते हुए भी राज्य को परिवारों का समूह मात्र अयवा व्याव- 
सामिक सगठनों को समुच्चय अथवा जिन ऐच्छित समुदायों को वह विद्यमान 
रहने देता है उनके विरोधी हितो को सतुलित रफने वाला मध्यस्थ मात्र ही नही 
बहा जा सकता! समुचित रूप से सगठित राजनीतिक समुदाय में राज्य समान 
के लिए होता है न कि समाज राज्य के लिए, किन्तु सामाजिक दृष्टि से लोग कितने 
ही उन्नत क्यों न ही, फिर भी परिवारों, वलवो, धामिक समुदायों, श्रमिक सघो 
आदि से निर्मित जिस समाज का वे निर्माण बरते हैं, उस पर यह भरोसा नहीं 
किया जा सकता कि वह शकित के बिना, जो कि अतिम निर्णायक होती है, अपने 
को बायम रख सकेगा। 
सभी समुदाय अपने सचालन के लिए नियम-विनियम बनाते है। जब 
समुदाय का रूप राजनीतिक होता है तब ये नियम विधि (कानून) +हलाते ह, 
जिनवा निर्माण करने की सत्ता राज्य का विशेषाधिकार होती है, कसी अन्य 
समुदाय की नहीं। इस प्रकार, प्रोफेसर भेकाइवर वे क्यनानुसार “राज्य 
सामाजिक व्यवस्था के पोषण एवं विकास की आधारभूत सस्था है और इस प्रयो- 
जन के निमित्त उसकी केन्द्रीय सस्था को समाज की सयुवत शवित प्राप्त रहती 
है।” कितु इस परिभाषा बे अन्तगेत चलवासी या पशुचारी समाज भी आ 
सकता है जिसमे कूल पिता अथवा परिवार का मुखिया एकता का मूत्र होता है 
और वह एवं तरह से शासन की शकितयों का प्रयोग भी करता है। लेक्नि ऐसे 
समाज के! पास श्रदेश नही होता जो वाल्तविक राजनीतिक सगठन के लिए अनि- 
बार्य है। इस पर प्रोफेसर हैदरिगटन में भो बल दिया है। उराके अनुसार 
राज्य वह रास्था अथवा सस्थाओं का कुलक (5८६ ) है जो जीवन के वतिपय 
प्रारम्भिक समान प्रयोजनों एद परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 
विस्ी स्पष्टरपेण निरूपित प्रादेशिक क्षेत्र बे निवासियों को एक सत्ता वे अधीन 
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संगठित करता है।” किन्तु उपयुक्त प्रथम परिभाषा मे वणित समाज की सयुकत 
शक्ति” और द्वितीय परिभाषा में उल्लिखित “एक सत्ता” का क्‍या अर्थ है? यह 
विधि (कानून) के निर्माण की शक्ति या प्राधिकार है। अब हम वुड़ो विल्सन 
द्वारा की गई परिभाषा पर पहुँच गए है जो इस प्रकार है “एक विश्चित भ्रदेश के 
भीतर विधि के निमित्त सगठित लोग ही राज्य हैं।” 


4 विधि ओर रूढ़ि 


अत , अन्य प्रकार के समुदायों से भिन्न राज्य का मूल तत्व उसके सदस्यों 
द्वारा विधि का पालन है। चकि, राज्य, शासक और शासितो मे विभकत, एक 
प्रादेशिक समाज है, अत , हम विधि की यह परिभाषा उद्धृत कर सकते हैं कि 
* खिधि उन नियमों का सामान्य निकाय है, जो कसी राजनीतिक समाज के शासको 
द्वारा उस समाज के सदस्यों को सम्बाधित क्ए जाते है और जिनका साधारणतया 
पालन क्या जाता है," अथवा “विधि कुछ निश्चित प्रकार के कार्यों को करने 
का या करने से बिरत रहने का आदेश है, जो किसी निश्चित व्यक्ति या ध्यक्तियों 
के निकाय द्वारा, तिकाय के रूप में कार्य करते हुए, दिया जाता है और जिसमे 
स्पष्ट या लक्षित रूप मे यह घोषणा होती है कि आदेश का उललघन करने वाले 
व्यक्तिया को दडित किया जाएगा, यह पहले से ही मान लिया जाता है कि दड 
थी घोषणा करन वाले व्यक्ति या निकाय में दड देने की शक्ति है और उसका 
अभिप्राय भी ऐसा ही है।” 

विधि के पीछे बल सदा से ही सामाजिक बल रहा है। किन्तु सामाजिक 
बल अपने-आप में केवल रूढि ही है। जहाँ कही भी कोई समाज विद्यमान है, 
भले ही वह्‌ कैसी ही प्राथमिक अवस्था मे हो, वहाँ सामाजिक कार्यक्लाप के लिए 
रूढियो का विकास अवश्य होगा। अनेकानेक रूढियाँ बन जाती हैं और वे एक 
प्रकार की अलिखित सहिता का रूप धारण कर लेती है, जिनके अनुकूल आचरण 
पैतृक या धामिक सत्ता अथवा सम्बद्ध समुदाय के लोकमत डैसे विसी दवाब 
के कारण होता है। इनमे से कुछ रूढियो की सार्वजनिक कल्याण के लिए इतनी 
व्यापक उपयोगिता होती है कि उतका सार्वेडनिक रूप में पालन करान के लिए 
केवल सामाजिक सत्ता या लोक्मत जैसे दवाव से कही अधिक शक्तिशाली दबाव 
की आवश्यकता होती है। ऐसी अवस्था में ये रूढियाँ सामाजिक न रहकर 
राजनीतिक---आस्तव में विधियाँ---वन जाती हैं, जिनका पालन सगठित शासन 
द्वारा कराया जाता है। 

पह हुई विधि जो, चाहे वह कसी भो तरीके से स्थापित हो, राज्य द्वारा 
समवित-रूपेण गठित न्यायालयों भे प्रवत्तित की जाती है । इसके निम्न- 
लिखित थ्रोत हो सकते हैं --() रूढि--अर्थात्‌ अलिखित विधि जो निरतर 
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अयोग रो प्रवर्तनीय हो जाती है, ( 2) पहले के न्यायाधीशों के लिखित निर्णय-- 
अर्थात्‌ वह जिसे कभी-कभी निर्णय विधि (035०-2७ ), न्‍्यायाधी श-निरमित विधि 
अथवा लोक विधि (0००श7०४-०७) कहा जाता है, (3) सविधि--अर्थात्‌ 
राज्य के विधानमडल या ससद्‌ के अधिनियम । 
5 प्रभुत्व 

हमने ऊपर कहा है कि अन्य समुदायों वो तुलना में राज्य का विशेष गुण 
विधिमों बनाने और उतको दमन के ऐसे सब साधनों द्वारा, जिन्हे वह प्रयुक्त करना 
चाहे, प्रवत्तित करन वी शक्ति है। यह शक्ति 'अमुत्व' कहलाती है। यह 
एक बहुत ही विवादास्पद शब्द हे और इसके विषय में हमे आगे बहुत-कुछ वहना 
है। यहां पर इसे इसके दुहरे--आतरिक और वाह्म--पहलू में परिभाषित कर 
देता पर्याप्त होगा। आन्तरिक दृष्टि से प्रभुत्व का तात्पय॑ राज्य में एक व्यवित 
या व्यक्तियों के निकाय की, उसके क्षेत्राधिकार के अन्दर व्यक्तियों या व्यक्तिया 
के समुदायों पर सर्वोच्चता है। वाह रूप से प्रभुत्व का अर्थ है अन्य सब राज्यों 
के सम्बन्ध मे एक राज्य की पूर्ण स्वतत्नता। व्युत्पत्ति की दृष्टि से 'प्रभुत्व' शब्द 
का अर्थ केवल प्रधानता है, किन्तु राज्य के सम्बन्ध मे प्रयुक्त करने पर इसका अर्थ 
एक विशिष्ट प्रकार की प्रधानता होता है अर्थात्‌ ऐसी प्रधानता जिसमे विधि- 
प्रचालन अर्थात्‌ विधि-निर्माण वी शक्तित उपलक्षित है। कसी भी राज्य में 
प्रभुत्व-शक्ति वहाँ स्थित है, इस वात का पता लगाने के लिए यह आवश्यक है कि 
जिन तोन रूपो मे इस शब्द का प्रयोग होता है उनमे विभेद कर लिया जाय। 
इसका तात्पय हो सकता हे--() राज्य का नामधारी प्रमुख; जैसे यूनाइटेड 
किगडम में महारानी, (2) वैध प्रभु--अर्थात्‌ बह व्यक्ति या बे व्यवित जो देश 
की विधि के अनुसार विधि-निर्माण-कार्य करते हैं और शासन का सचालन करते 
है, जैसे यूनाइटेड किगडम में रासद्‌ सहित महारानी, (3) राजनीतिक या 
सविधानी प्रभु--अर्थात्‌ व्यक्तियों का वह्‌ निकाय जिसमे शक्ति अन्तत निवास 
बरतो है; जिसे कभी-कभी सामूहिक प्रभु” कहा जाता है और जिसका निवास 
आधुनिक सविधानी राज्य में निर्वाचक-मडल अथवा मतदात्नी जतता में होता 
है। अभी हमारा सम्बन्ध प्रभुत्व वे इन पहलुओ मे से केवल दूसरे पहलू से है, 
यद्यपि तीसरे पहलू का कार्य, जैसा कि हम बाद मे देखेंगे, आधुनिक राज्य मे अत्य- 
घिक महत्त्वपूर्ण होता है। 

जेम्स ब्राइस ने एक अँगरेज के विपय में लिखते हुए किसी भी राज्य मे प्रभु 
का पता लगाने की प्रक्रिया का एक उत्तम उदाहरण दिया है। उसने लिखा हैः 
“एक नगरपालिका मे किसी गृहस्वासी से 'सडक-कर' की माँग बी जाती है। वह्‌ 
उसका कारण पूछताहै॥ उसका ध्यान 'कर' आरोपित करने वाली नगर-परिषद्‌ 
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के प्रस्ताव की ओर आवर्धित किया जाता है। इसके पश्चात्‌ वह पूछता है कि 
परिषद्‌ को कर लगाने का क्‍या अधिकार है ? उत्तर में ससद्‌ के उस अधिनियम 
का डल्लेख क्या जाता है जिससे परिषद्‌ को उसकी शक्तियाँ प्राप्त होती है। 
यदि वह गृहस्वामी अपनी जिज्ञासा को और आगे बढाना चाहता है और पूछता है 
कि इन शक्तियों को प्रदान करने का ससद्‌ को वया अधिकार है, तो कर-सग्राहक 
यही उत्तर दे सकता है कि यह बात सर्वविदित है कि इगलैड में ससद्‌ विधि 
बनाती है और विधि के अनुसार कोई भी अन्य सत्ता ससद्‌ कौ इच्छा ली 
अभिव्यक्ति कय अतिक्रमण या उसमे कसी प्रकार छा हस्तक्षेप नही कर 
सकती । सभी अन्य सत्ताआ से ससद्‌ सर्वोच्च है, अथवा, दूसरे शब्दों मे, ससद्‌ ही 
प्रभु है ।/ 

बाद में हम देखेंगे कि प्रभुत्व का पता लगाना इतना आसान नहीं है जितना 
कि उपर्पुक्‍त उदाहरण मे दिखाई दता है। किन्तु मदि हम बह याद रखें कि 
राज्य मे व्यक्तियों के जिस निकाय वे आदेशो का अभ्यस्त रूप से पालन क्या 
जावा है---और इसमे राज्य के सशस्त्न वल का नियत्रण भी उपलक्षित है--बह 
मिकाय ही श्रभुसत्ता है, तो हमे अगली परिभापा की ओर अग्रसर होने में किसी 
कमी का अनुभव नहीं होगा। 


6. शॉसन 


विधियां वा निर्माण करने और उन्हें श्र्वत्तित करने के लिए राज्य के पास 
एक सर्वोच्च सत्ता होनी चाहिए। यह सत्ता शासन' कहलाती है। शासन 
राज्य वा यत्न है, उसके बिना राज्य का अस्तित्व नही रह सकता, क्योकि “शासन, 
अन्तिम विश्वेषण मे, संगठित बल है |” अतएवं शासत “बहू सरथा है जिसमे * "* 
प्रशुसत्ता के प्रयोग का अधिकार विहित है।' झब हम, उदाहरणार्थ ग्रेट जिटेन 
में मत्रिमडल को शासन कहते हैं, साधारण बोलचाल की भाषा में शासन का जो 
अर्थ हम ग्रहण करते हैं, व्यापक दृष्टि से शासन का अर्थ उससे बहुत बडा हैं। 
डथापक अर्थ में शासन पर राज्य की भीतरी और वाहरी शात्ति एवं सुरक्षा बनाएं 
रखने का भार रहता है। इसलिए उसके प्रास सबसे पहले सँनिक शक्ति 
अर्थात्‌ सशम्त्र बल का तियल्ेण, दूसरे, विधान-शक्ति, अर्बात्‌ बिधि-निर्माण 
के साधन, तौसरे, वित्तीय शवित वर्थात्‌ राज्य को रक्षा करने के और उत्त 
विधि को, जिसका वह राज्य को ओर से निर्माण करता है, प्रवत्तित 
करते के व्यय को पूरा बरने बे हेतु जनता से पर्याप्त धन वसूल करने की 
सामथ्यं होनी चाहिए। सक्षेप मे, उसके पास विधान शवित, कार्यकारी शवितयाँ 
तथा न्‍्यायित शवित होनी चाहिए। इन्हें हम शासन के त्तीन विभाग कह 
सकते हैं। 


राजतीतिश संविधान का अर्थ था 


7 विधानमडल 


शासन के जिन तीन विभागा का अमी हमन वर्णन किया हैं व सव आधुनिव' 
राज्य में प्रभुत्व शविन के प्रयोग में भाग लेते है। उनका एक-दूसरे से सदा ही 
घतिपष्ठ सबध रहता है, किन्‍्ही राज्यों म अधिक और बिन्‍्ही में कम, विन्तु फिर 
भी ये सभी राज्या में पृथक होते है। विधानमडल शासन का वह विभाग है, 
जिसका सबंध विधि के निर्माण से है जह। तवा वि विधि ये लिए साथिधिव बस 
आवश्यक है। तर्क की दृष्टि से, विधि वो कियान्वित करन से पहले उसका 
निर्माण होता है। अत, प्रथम दुष्टि मे विधानमेडल कार्य-पालिका सं, जा 
विधि को वार्याग्वित बरती है अथवा न्‍्यायपालिवा से जा उसका उल्लंघन करन 
वाला को दण्ड देती है, कही अधिक भहत्त्वपूर्ण हे। किन्तु सदा ही ऐसा नहों 
होता, क्योंकि, जैसा कि हम वाद मे देखेंगे, विधानमडल वी अन्य दाना विभागा 
पर नियत्रण रखने की शक्तिय/ किभमिझ प्रकार करे होती है। फ़िर भी हम उप 
अप्रीकन अधिकारी से सहमत हो सकते है जिसन विधान-कार्य को प्रत्यक स्वतत्न 
शासत में एक महानू्‌ और सर्वोपरि शक्ति कहा है। 

आधुनिक म्रविधानी राज्यों में विधान शक्ति ससद के हाथा में हाती है। 
इसके साधारणतया दो सदन होते है जिनमे से एक या दाना ही जनता द्वारा निर्वा- 
चित किए जा सफते हैं। अत, आधुनिक राज्य मे विधानमडल के गठन से 
निर्वाचव-समूह बे! स्वरुप का, जिसे हम राजनीति प्रभु कह चुके है, घनिष्ठ 
रागध होता है। आधुनिक समाज दिन-अ्रतिदिन अधिकाधिय जटिल द्ोता जा 
रहा है और उसके फलस्वरूप विधि-निर्मात्री सता से बहू सामाजिक वल्याण 
के हेतु अधिकाधिक म'ग करता है। ज्यो-ज्यों यह जटिलता बढती जाती है, 
त्यो-त्या उसी अनुपात में विधानमडल के इृत्यों में भी चुद्धि होती जाती है। 
सभी राज्या में विधानमडल के कार्य पर समाज वा स्वरूप ही अप्रत्यक्ष रूप से 
यह्‌ दबाव डालता है, कुछ राज्यो म एक सजीव निर्वाचन-प्रणाली वे द्वारा अधिव' 
प्रत्यक्ष रूप में ऐसा होता है तथा कुछ राज्यो मे विधि निर्माण का उपश्रमण करन 
बी अधवा ससद्‌ द्वारा विधि पारित किए जाने वे” पश्चात उसे अनमोदित या 
अनुमोदित करने की जनता बी सविधानी शक्तियों हारा और भी अधिक प्रत्यक्ष 
रूप से दवाव पडता है। जैसा कि हम बाद मे देखेंगे, आधुनिक विधानमडलो की 
ये विभिन्नताएँ वत्तंमान राज्या के वर्गीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण आधार 
प्रस्तुत करती हैं। 


8 कार्यपालिका 
कार्यपालिका' शब्द का प्रयोग प्राय बडे अनिश्चित इग से क्या जाता है। 
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कभी-कभी उसकग केवल मुख्य झद्दी अथवा प्रमुख (उदाहरणार्थ, सबुक्तराज्य के 
अप्ट्रपति ) से दात्पर्य होता है, कभी-कभी सैनिक और अन्सैनिक सभी प्रकार ने 
लाक सेवका को उसके अन्दर्गत शामिल कर लिया जाता है, जिस अर्य को प्रकट 
करन के लिए “भ्रशासन' शब्द अधिक उपयुक्‍त्र है। यहाँ कार्यपालिका' शब्द से 
हमारा दात्पयं शासन के प्रमुख और उसके मत्रियों से है, जिन्हे साधारणतया 
“सक्तिनभडल' वहा जफ्ला है| दूसरे शब्दो मे, कश्यप्रलिका से हमार तात्पर्य राज्य 
में उस निकाय से है जिसे सविधान विधानमडल को स्वीड्डति प्राप्त विधि को 
कार्यात्वित क रन की सत्ता प्रदाव करता है। यद्यपि प्राविधिक दृष्टि से यह सच है 
कि नीति का उप क्रमण विधानमडल करता है, किन्तु व्यावहारिक रूप में 
आजक्ल हाता यह है कि पहले उसके अधिकाश का निरूपण क्ययंपालिकाक्रती 
है और तब उस विधानमडल क अनुमोदन क॑ लिए उसके समक्ष प्रस्तुत करती है । 

किसी भी राज्य के लिए ऐसा निकाय अनिवार्य है किन्तु आधुनिक राज्य क 
सवध म यह वात विशेष रूप से लागू होती है, वयोकि वह एक विशाल राष्ट्रीय 
समुदाय हाता हैं और इस्परेलिए यह आवश्यक है कि उसके मुख्य मत्नियों के पास 
व्यापक शक्तियाँ हा। विधानमडल और कार्यपालिका के गठन म॑ वडा अतर 
सख्या का है। विधानमडल एक बडा निकाय है और कार्यप्रलिक्ा (जिल कर्ण 
में हम यहाँ उसका प्रयोग कर रहे हैं) छोटा । ऐसा होता आवश्यक भी है क्योकि 
विधानमडल विचार-विमशे करने वाली सभा है जिसका कार्य सार्वेजनिक विषया 
पर धाद विवाद करता है, और कार्येपालिका विभागों के सचिवीय प्रधाना का 
निकाय है जिसका कार्य तत्परता और दुढता के साय वाम करना है। कही- 
बही, जैसा कि हम दाद में देखेंगे, कार्यप्रलिका पर विधानमडल का नियक्रण 
होता है, अन्यत्र वह उससे पुथक्‌ हाती हैं और यह अतर हमारे वर्गीकरण का 
एक सुख्य आधार है। 


9 न्यायपालिका 


न्यायपालिका शासन का वह विभाग है जिसआ सप्वन्ध विधि बा उल्लघन 
करने वाला का दण्डित करन से है, विधि विधानमडल द्वारा पारित सविधियों 
के रूप भे हां सकती हे अथवा वह विधानमडल को इच्छा से विधमान हा सकती 
है। जैसा एक अधिकारी न वहा है, स्यायपालिका का कत्तेंव्य “वैयक्सिक सामला में 
विद्यमान विधि के प्रयाग का विनिश्वय बरना है।” ऐसी न्यायिक शक्तत 
शामन वा सूल्त तत्त्त है जो, ऊँसा कि हम पहने बह चुक हैं, स्वक्ाव से ही 
दमरतकारी होता है। न्यायपालिका सदा ही न्‍्यावाधोशो का एक निकाय होता 
है, जो केन्र में मौर टाज्य के दूर-दूर के क्षेत्रा में वेयवितक या सामूहिक सप मे 
काम करते हैं। न्याथा्यीशों की शक्तिवयाँ अलग्र-अलग राज्यों में अलग-अलग 
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तरह वी होती हूँ। कुछ राज्यों मे, जैसे ब्रिदेन में, न्यायाधीश विधानमडल 
हारा पारित किसी भी विधि को लागू करने के लिए वाध्य होते है, चाहे ऐसी विधि 
न्यायालयों के पिछले निर्णया को समाप्त ही क्यो न बर दे, वास्तव में नई विधि 
पिछले निर्णयो को समाप्त वरने व लिए ही पारित की जाती है। अन्य कुछ 
राज्यों मे, जँसे सयुक्त राज्य मे स्यायाधीशोीं का सर्वोच्च न्यायालय किसी भी 
विधि को विन्ही मामला में लागू उरन से इस आधार पर इनवार कर सकता है 
कि उस विधि का निर्माण साविधानिक दृष्टि से विधानमडल वी शवित के बाहर 
है और इस प्रकार वह विधानमडल वे अधिनियमो को गरहू कर सकता है। 
अधिकतर राज्यो में शासन का न्‍्याय-विभाग न्यूनाधिक मात्रा में एक सृजना 
त्मक शक्ति होती है जो सर्वक्गर, विशेषक र आग्ल-सेक्सन देशा मे, उस विधिनिकाय 
मे, जिसके अधीन आधुनिक समुदाय शासित होते है, अपने कार्य के सिलसिले में 
महत्त्वपूर्ण तत्वों बा विवास वरती रहती है। विधि, सभी स्यानों में, विशेषज्ञों 
वा क्षेत्र है और इसी कारण साधारणतया न्यायाथीशा का पदाबधि की घुनि- 
श्चितता और शासन के अन्य दोनो विभागों वे हरतक्षेप से स्वतत्नता उपलब्ध 
होती है। यह उनवे लिए बडा मूल्यवान अधिकार और समाज वे लिए वास्तव 
में अत्यधिक महत्त्व की बात है। इसके साथ ही कार्यपालिका के पास भी कुछ 
न्यायिक शक्तियाँ रहती है, जिनका मुख्य रूप से क्षमादान और प्रविलम्बन अर्थात्‌ 
प्राणदण्ड के स्थगन तथा सशस्त्र सेनाआ और मामान्यतया अन्सनिक सेवाओ में 
अनुशासन के प्रवर्तन से सबध होता है, यद्यपि ये कार्य अन्तत विधानमडल के 
नियत्रणाधीन होते है, जो कि इन सेवाओ के पोषण के लिए धन के अनुदान अपदा 
निषेध की अपनी शक्ित द्वारा नियव्रण करता है। 


40 संविधान 


शासन के इन तीनो विभागो के गठन एवं पारस्परिक सबवध के भेदो से ही 
राज्यो मे अतर होता है। आधुनिक सविधानी राज्य, जिससे अब आगे हमारा 
सवध रहेगा, ऐसा राज्य है जिसने शासन के इन तीन कार्यों के परिपालन के लिए 
नियमो एवं रूढियों के एक स्वीकृत मिकाय का विकास किया है। जेम्स ब्राइस 
ने सविधात की परिभाषा इस प्रकार की है--सविधान ' विधि से और उसके द्वारा 
शगठिस राजनीतिक समाज का एक ढांचा हूँ अर्थात्‌ ऐसा समाज जिसमे विधि ने 
निश्चित अधिकारों और स्वीकृत कृत्यो काली रथायी संस्थाओं शी स्थापना की 
है।” संविधान को उन सिद्धातो का सकलन भी कहा जा सकता है, जिनके अनु- 
सार शासन वी शवितियो, शासितों वे अधिकारों और इन दोनो के बीच स्वधो 
क समायोजन किया जाता है। सविधान विचास्पूर्वक लिखित रचना हो सकती 
है, वह कसी एक दस्तावेज मे हो सकता है, जो स्वय समय और प्रगति की माँग के 
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अनुसार परिवर्तित और सशोधित क्या जाता है, या वह पृथत्‌ विधियों का एक 
श्ग्रद भी हो सकता है, जिन्हें सविधान वी विधियों के रूप से विशेष सता प्रदान की 
गई हों, अथवा हो सकता है कि सविधान के आधार एक या दो मूल विधिया भे 
निश्चित कर दिए गए हां और शेप सविधान अपनी सत्ता के लिए प्रथा (0४5४४०४ ) 
के बल पर निर्भर हो । 

यह सच है, जैसा कि आइवर जेनिग्स अपनी 'केबिनेट ग्वर्नमेट' नामक 
पुस्तक में कहता है कि, ' विधियो और रूडियो (0०॥एल्गाश075) के बीच का 
अतर बास्तव में मौलिक महत्त्व का अन्तर नही है, क्योकि सदिघान बितना ही 
पूर्णरूपण लिखित वया न हो, उसके सशोधन के लिए क्ए गए प्रत्यक्ष उपायो 
के! अतिरिक्त रूढियो और प्रथाआ का विकास घोर घौरे उसके रूप में निश्चय ही 
पॉरिवर्तेन कर देगा। इसके अतिरिक्त, जैसा कि जेनिर्स ने आगे लिखा है, 
सबिधान आवश्यक रूप में मौन सम्मति पर आधारित रहता है चाहे बह जनमत- 
सप्रह (२९(टिप्था८प्पा)) द्वारा या मौन अनुमोदन हारा स्थापित हो अथवा बल 
द्वारा ही स्थापित क्‍यों न हो। यदि सगठित जनमत उसे अनिष्टकर समझता है 
त्ती चह निश्चय ही उलट दिया जाएगा, और यदि, ऊँसा कि उपर्पुबद लेखक आपसे 
कहता है, लुई नेपालियत, मुसालिनी या हिंटलर जैसा काई व्यवित यह समझता 
है कि वह लोगो को परिवर्तन के प्रद्ति सम्मति प्रवट करन के' लिए वाध्य बर सकता 
है या फूसला सकता है तो वह उसे उलटने में इस कारण नहीं हिचक्चायगा कि 
उसका विधि के रूप से अधितियमन क्रिया गया है। किन्तु सविधान का स्वरूप 
कैसा भी हो, वास्तविक सविधान से तिम्नलिखित थातें स्पप्ट रूप से अक्ति हागी 
पहली, विभिन्न अभिकरण (/५४०००४८$) कस प्रकार संगठित किए गए हैं, 
दूसरी, इन अभिकरणा को क्या शक्ति दी गई है, और तीसरी, ऐसी शक्ित का 
प्रयोग किस रीति से क्मिा जाना है। जिस प्रकार मानद-शरीर का बिभिन् 
अबयब युक्त गठन हाता है, जिनकी त्रियाएँ शरीर को स्वस्थ दशा में सामजस्यपूर्ण 
होती हैं और फरीर के स्वस्थ न होने पर अ-सामजस्यपूर्ण, ठीवा' उसी प्रकार 
यह कहां जा सकता है कि राज्य या राजनीतिक निकाय का उस समय एक 
सविधान होता है जब कि उसने अवयव और उनदे इृत्य निश्चितस्पेण सुब्यव- 
स्थित होते हैं और किसी निरकुश शासक की सनक जैसी विसी बात के अधीन 
नही होत। स्क्षेप में, खविधान का उद्दश्य शासन के मनमाने कार्या को सीमित 
करना, शासितों क अधिकारा को सुनिश्चित करना, और प्रभुम्तत्ता के कार्यों की 
मर्यादा का निशूद्ण करता है। 


ए राष्ट्रीय लोकतंत्रात्मक राज्य 


उपयुक्त बाता से हंस सावधाईतक राज्य को पहचात॑ने से सहायता मिलेगो ! 


राजनीतिक संविधान वा अर्य है 


राजनीतिक राविधानवाद मी जड़े पाश्यात्य सरार वे इतिहास वी गटहराई से 
जमी हुई है, और जिस रूप मे राज्य वो आज हग जानते है उसते विवास में कुछ 
स्थानों में साविधातिक सिद्धाता वा अभ्युदय खेनन सयोजनः शक्तित के रूप मे 
राष्ट्रवाद 4 उदय अथवा सामरिता राजनीतिय वार्यत्रम वे रूप से लोकतक 
के प्रादर्भाय रे बहुत पूर्व ही हो गया था। फिर भी यह निश्चित है जि आधुनिय' 
सविधानी राज्य वी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय और प्रवृत्ति लाजततब्रीय हैं। राजनीतिब 
शब्दावली में शप्ट्रीयता शद्द करी परिभाषा करना सयसे बठिन है, वितु हम 
निश्विन्तना से वह सस्ते है शि आधुनित रूप मे साप्ट्रीयका समान अतीत बाले 
और समान भगिष्य वी कामना रखने वाले लोगा वी मिल वार्य घरत वी 
भाजता है जा अपने-आपतों राजनीतिक रुप मे सगठित बरन के लिए प्रयास बरती 
है। सविधानी राज्य वे! विवाग में यह हा रबता है त्रि राष्ट्रीय एय्सा वी यह 
भाषता प्रारस्ण में संमाज व सदस्या की व्यवितगत स्वतत्ञता मी प्रा ति वी अपेक्षा 
समूह वी स्व॒तन्नता वो स्थापना वे लिए प्रयत्तणील हा, विन्‍्तु अन्तत वह जनता 
वे! अधियारा वी प्राप्ति बे निमित्त चालर शग्रित शा सूजन करतो है। 

'लोक्तब' शब्द भी विभिन्न प्रकार से प्रयुकत किया जाता है, बभी उसका 
मंततय शासन बे रूप से होता है और वभी उसवा प्रयोग समाज पी अपस्या- 
पिशेष यो व्यक्त परने के लिए विया जाता है। पिन्तु सममालीन ससार में 
जिस प्रतार राष्ट्रीयता अनिबायंत राजनीतिक सोवतत्र भा आधार बन गई है 
उसी प्रशार लोवतत्नात्मक राजनीति! शागठन सामाजिय प्रग्रति वा साधन 
बन गया है। यहाँ पर हमारा विषय राजनीतिर सोउतत्न है, जिसवा आशय 
यह है कि शासन शासितो बी सम्मति पर आधारित होगा अर्थात्‌ जनता वी सम्मति 
या अस्म्मति तिर्वाचतों, समामचा, समाक्ाारपत्रों आदि साधनों द्वारा वास्तविक 
रुप में अभिव्यकत हो सवेगी। अतएय, इस अर्ये मे लोकतत्र से हमारा तात्पर्य 
ऐसी शासन-प्रणाली रो है जिसमे राजनीतिक समुदाय श वयस्व रादस्था वी 
बहुसख्या एक ऐसी प्रतिनिधित्य-प्रणाली के द्वारा भाग लेती है जिससे यह सुनि- 
श्चित हो जाता है कि शासन अपने वार्या के लिए अन्तत उस बहुसख्या के प्रति 
उत्तरदायी होगा। दूसरे शब्दा मे, समालीन सविधानी राज्य लोवसत्ात्मव 
प्रतिनिधित्व वी ऐसी प्रणातरी पर आधारित होना चाहिए जिससे जनता थी 
अमृता मुक्तिशिक्त हुए काली है 2 

यह परिभाषा अभिनव सत्तावादी या समग्रबादी राज्या को, चाहे उनका 
रूप पाशिस्ट हो या माविमस्द, कहाँ तक लागू होती है, यह विवादास्पद विषय है। 
कम से कम इतना वहा जा रावता है कि समवासीन समार मे इस प्रकार थे' प्रत्येवः 
राज्य पी पृध्यभूमि राष्ट्रीय है, यद्यपि साविरासट व्रिचारधारा वा, जो साम्यवादियों 
दे राजनीतिक संगठन को अनुप्राणित करती है, उद्देश्य अन्तर्राप्ट्रीय है। इसके 


आधनिक राजनोतिक सविधान 


अतिरिक्त उनमे से प्रस्येक का एक प्रकाशित दस्तावेजी संविधान है जिससे उनके 
राजनीतिक व्यवहार का सद्यी-सही परिचय मिल भी सकता है या नही भी मिल 
सकता हैं। साम्यवादी सविधानों भे उनके शासन के स्वरूप को लोग गणतत्र 
(पीपुल्स डेमोत्रेंसी), लोक-गणराज्य (पीपुल्स रिंप्ब्लिक) और प्रजातत्रीय 
गणराज्य (डेमोज्रेटिक रिपब्लिक) आदि नामों द्वारा वर्णन किया जाता है। 
एक उदारदादी को यह्‌ शब्दा का दुरुपयोग मालूम हो सकता है। फिर भी सत्य 
बात तो यह है कि विश्व की वर्तमान स्थिति में तुलनात्मक राजनीति के किसी 
भी अध्ययन मे, यदि वह अध्ययन वथार्थवादी होता है, इन सविधानों की उपेक्षा 
नहों की जा सकती। क्योकि उनको प्रेरित करने वाले सिद्धान्तो के विषय में 
हमारे विघार कैसे भी क्यो न हो, वे सिद्धान्त प्राचीन पाश्चात्य परम्परा के 
सर्विधानवाद को अनुप्राणित करने वालौ धारणाओ के लिए, जिनकी उत्पत्ति एव 
जिनके विकास का हम अब सक्षिप्त रूप में वर्णन करेगे, एक निर्मेम चुनौती है। 


2 
संविधानी राज्य की उत्पत्ति और उसका विकास 


4 विषय-प्रवेश 


सविधानी राज्य का अभ्युदय सारत एक ऐतिहामिक प्रक्षिया है और इस 
विषय के विद्यार्थी को अपनी मुख्य सामग्री इतिहास मे मिलेगी। यह सामग्री 
स्वय सस्‍््याओं के अपने इतिहास मे ही नही बल्कि राजनीतिक विचारो के इतिहास 
में भी मिलती है, जिन्होंने इन सस्थाआ के विकास को प्रोत्साहित किया हैं, अथवा 
जो स्वय भी उनके विकास से स्फूरत्ति प्राप्त करते रहे हैं, क्योकि जो अभिप्रेत था, 
उस पर विचार करता प्राय उतना ही महत्वपूर्ण होता है, जितना कि जेंसा वास्तव 
में हुआ, उस पर विधार करना। यह वात उन ससस्‍्याओ के बारे मे और भी 
अधिक लागू होती है जिनका भव हम अध्ययन कर रहे हैं और जितका आज के 
हमारे ही युग मे सस्कार और पुन सस्कार हो रहा है। भूतकाल में ही नही, 
बल्कि वत्तेमान मे भी विद्यमान शासनपद्धति का उसके सुधार की दृष्टि से विवेचन 
अयवा विद्यमान सयठन का उसकी परिभाषा की दृष्टि से विश्लेषण ही अधिकाश 
राजनीतिक दर्शन का आधार बनता है। 

हमने सविधान की यह परिभाषा वी है कि वह विधि से और उसके द्वारा 
सगठित राजनीतिक समाज का एक ढाँचा है, जिसमे विधि ने निश्चित अधिकारों 
और स्वीकृत कृत्यों बाली स्थायी सस्थाओ की स्थापना की है, और राविधानी 
राज्य हमारी परिभाषा के अनुसार वह राज्य है जिसमे शासन को शक्तियों, 
शासितो के अधिकारों और इन दोनो के बीच में सबधो का समायोजन किया 
जाता है। इस प्रकार का राज्य एक साथ ही अत्यन्त प्राचीन और अत्यन्त नवीन 
है। यह उतना ही प्राचीन है जितना कि पुरातन यूनान और उतना ही नवीन है 
जितनी कि बीसबी शताब्दी । इसका प्राचीनतम रूप, जिसका हमारे पास 
लिखित प्रमाण है, यूनानियो और रोमनो के प्राचीन ससतार मे पाया जाता है, 
किन्तु बह आज के रूप से बहुत भिन्न था। आधुनिक सविधानवाद, जैसा कि 
हमने कहा है, राष्ट्रवाद और प्रतिनिधिक लोकतत्न के दोहरे आधार से विकसित 
हुआ है। किन्तु सापेक्ष दृष्टि से राष्ट्रवाद ह्मल ही की उत्पत्ति है) राष्ट्रीय 
राविधानी राज्य प्राचोन विश्व की भूमि मे उत्पन नही हो सकता था। बव्याव- 


यत आधुनिक राजनीतिक सविधान 


हारिव राजबीतिक वार्यक्म के सर्प मे राष्ट्रवाद का विकास राज्य वे' उस ढाचे 
के औीतर हुआ है जिसका योरोप मे पच्दहवी शताब्दी से आविर्भान हुआ! योरोप 
की आधुनिक राज्य प्रणॉती क्र आरम्भ परिवर्तन के उस भहाये युग से हुआ, 
जिसे हम पुनम्त्थान (77९००5६७०८८) बहने है | साहित्य, कला, विज्ञान, 
सामुद्विक क्रियकताप और राजनीति के क्षेत्र में हुई कातियो के सहत्त्व को समदाने 
का सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम राज्य पर उनके प्रभावों का अध्ययन करें । 
यहाँ 'पुनश्त्यात' शब्द की ब्युत्पक्ति से हमे अधिव सहायता नही मिलेगी, वयोति 
इस यूग मे विद्या के क्षेत्र मे तो प्राचीन आदर्शों का पुन्ज॑ नम हुआ, किन्तु राजनीति 
के क्षेत्र में ऐसा बटत कम हुआ । इस श्ोत्र में तो बहुत बडे अर्थ में श्राचीत की 
मृत्यु और नवीन कय जन्म हुआ। उस समय वास्तव में जिसका आविर्भाव हुआ 
वड्ढ था बाह्या प्रभुता का सिद्धान्त जिससे तात्कालिक और दूरस्थ भूतकाल से 
सम्बन्ध विच्छेद हो सपा जिसतवा बदुत ही ग्रम्भीर राजनीतिक महत्त्व है, 
जैसा कि हम अब देखेगे। 


2 पूनानी संविधानबाद 


यह सत्य है वि राजनीतिक पृथक्त्व यूनानो जीवन वा एक दिशिप्ट लक्षण 
रहा है। वास्तव मे स्वाथत्तता अथवा ममूह-स्वातव्य के सिद्धात के भति घूनानियों 
की धा्मिवप्राय श्रद्धा न ही अन्त मे उन्हें डुदो दिया। किन्तु उन्हें तगर-राज्य का 
यही ज्ञान था जिसका क्षेत्रफल सामान्यतया प़िटेल के आज के एक जिले से अधिक 
नहीं था और जनसख्या ब्रिटेन के आधुनिक नगर से कम ही थी। यूनानियों का 
संपूर्ण राजवीतिक दुष्टिकोण्य इसी तस्य से निर्धारित होता था, यहाँ तक ति 
शूतान ने जित सेछावी राजनीतिक दार्शनिक्तों वो जग्म दिया, बे क्षी राज्य वी इस 
सवल्पना से आगे नटीं जा सके। अरस्तू ने आदर्श राज्य की सौगोलिक सीमा 
निश्वित कस्ते हुए सह विचार अवश्य प्रयट क्या कि राज्य का क्षेत्र इतना बडा 
होदा चाहिए कि वह आशिक दृष्टि से आत्मतिर्मर हो सके और इतता छोटा हीता 
चाहिए कि उसब्रे समस्त तायरिक एक स्थान पर इकटूठे हो सत्रें । 

जलागरिक के चार मे इस प्रतार की कन्‍्पना स यह अनुप्ताल जिया जा सबता 
हैं कि हमारे आधुनिक सविधातवाद के दूसरे सिद्धात-लोकतत्न ---वी धारणा यूता- 
तियो से कितनी भिन्न यी। हमारे राष्ट्रल्राज्य ने तो अपते लोकतत्त के विकास 
में अ्रतिनिधित्व कै खिद्धात को अनिवार्यत जन्म दिया, किन्तु यूनानी ऐसे सिद्धात्त 
को विववुल ही नही जानते थे। यूनानी नागरिक बास्तव मे और स्वय एक सैनिक, 
त्यायाधीण और णामक-मभा का सदस्य सभी कुछ था। स्पष्ट है कि प्रदेण और 
सख््या को सीमित किए पिला, जैसा हि यूनानी नगर-राज्य से उपतक्षित था, 
जागरिक के कृत्या का दस प्रकार का व्यक्तिगत पालन जसभव था। दसके अति- 
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रिक्त इस व्यक्तिमत सेवा के साथ एवं और सस्था अर्थात्‌ दासता पूर्व॑कत्पित थी, 
जिसे आधनिय' सभ्यता शी आत्मा कभी भी स्वीकार नही फर सकतो। प्राचीन 
यूनानी एक सक्तिय नागरिक होने दे लिए स्वतत्व था, क्योकि सामान्यतया जीयन वे' 
साधनों का उत्पादन दासो से द्वारा किया जाया था जो वि नागरिवता वी परिधि 
के बाहर थे। 
यूनानी के लिए राज्य ही उसकी सम्पूर्ण सवास-योजना थी। बह ऐसा नगर 
था जिसमे उसकी भौतिद और जाध्यात्मिव सभी आवश्यकताओं यी पूर्ति होतो 
थी। अरस्तूं ने जय राज्य' शब्द का प्रयोग क्या, तो उसमे उसने उन सब बातो 
जो सम्मिसित बर लिया जिन्हे हम राज्य समाज, आधिक सगठन और यहाँ तव 
कि धर्म आदि शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं। उसके लिए राज्य एवं आध्यान 
त्मिक चधन था न कि शासनोय यंत्र मात्र । अरस्तू ने बहा है कि राज्य जीवन 
को सम्भव बनाने वे लिए ही नही बल्यि जीवन को सुन्दर बनाने वे लिए है। 
अफ्लातून और अरस्तू जँसे यूतानी दार्शनियों के लिए व्यक्ति और राज्य मे कोई 
विरोध नहीं था। इसके विप्रेव, उनके विचार में ब्यक्तित के सर्वोत्तम लक्ष्यों 
की प्राप्ति के सिए राज्य ही उसका एकमात्र साधन था और उनवी दृष्टि मे 
व्यक्ति उस समय तक अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता था जब तब वि' बहू अच्छा 
नागरिक भी न हो। 
ऐसे विधारको के लिए अच्छी नागरिकता की कसौटी विधियों अर्थात्‌ सविधान 
का पालन करता था। विधि एवं निश्चित सार्दलौबिब वल्याण का प्रतीव 
मानी जाती थी, जो वेयक्तिक स्वेच्छाचार के पिस्द्ध रक्षान्यवच वे समान थी। 
अपने आदर्श सविधानों का प्रतिपादन बरने मे अपलातून और अरस्तू दोनो ने 
राजनीतिय' शिक्षा के महत्त्व पर जोर दिया, क्योकि शिक्षित नागरिकता के द्वारा 
ही राज्य को अराजक्ता से बचाया जा सकता है। अफलातून और अरस्तू दोनो 
के विचार में एथेस मे लोकतद्व के अनियत्तित विकास से ही अराजकता पैदा हुई, 
और एयेन्स वी स्वतन्त्रता ने पतित होकर जिस उच्छू खलता का रूप धारण कर 
लिया था उसको आलोचना ने ही राजतीतिक दर्शव के सर्वोत्कृष्ट प्रयो--अफ- 
लातून के 'रिपब्लिक' और अरस्तू वे 'पोलिटिक्स'--के लिए अवसर प्रदान 
किया। अफलाबून का हल था उसकी 'रिपिब्लिक' में बणित राजनीतिक मनी- 
पियो वा अभिजाततत, जिससे आशय था ऐसे सरक्षकों दा एक निकाय जो प्रशि- 
क्षण वी एुक पेसी कड़ी प्रणात्री के द्वारा शासव करने के गोग्य बनाए गए हो, 
जिसके द्वारा एक आदर्श राज्य की सृष्टि हो सके। अरस्तू ने अव्यवस्थित जन- 
समूह के निरकुशतत्न से उस वाल्पनिक व्यवस्था मे आश्रय लिया, जिसे वह्‌ 'पॉलिटी' 
कहता था और जिससे उसवा तात्वये एक प्रकार वे ऐसे मध्यवर्गीय शासन से था 
जो “अप्राष्य नहीं तो तम-सेक्म अस्थायों सर्वोत्तम! (शासन) और 'असद॒नीय 
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निजृप्ट' (शासन) के बीच का शासन स्थापित कर से! 

किन्तु इत दोतों मे से कोई भी कल्पता साकार रूफ प्राप्त नहीं कर सकी, 
इसलिए उनको यह प्रदर्शिद करदे का झअवसर नही मिलए वि उनमे युतादी नगर- 
राज्य को विनाश से बचाने की सामर्थ्य थी या नहीं। सम्पूर्ण यूनान की स्वतद्धता 
को चिरस्थार्यी बनाते का एक्मरानज्न उपाय था व्यापक राजनीतिक सयोग नी 
स्थापना । यह मार्म यूनानी विचारकोो को सूझा ही नहीं, यद्यपि व्यावहारिक 
रूप में उसे ग्रहण करने का प्रयत्न एक बार किया गया था। इस प्रयत्न में एथेन्स 
से सर्वप्रथम समान राज्यों का एक सघध बनाया जिसका नाम “डेलॉस का संघ 
((९०्ााट्व८०४८४ ० 722०5) था, किन्तु जव वाद मे एयेन्स ने इसे एयेन्स साम्राज्य 
के झूप मे परिवर्तित करन की चेप्टा की, जिमम अन्य समस्त राज्यो का नेतृत्व 
स्वय उसके हाथो में होता, तो स्पार्टा के नेतृत्व मे बहुत-से राज्य उसके विरुद्ध उठ 
ख्् हुए क्‍्याकि इससे उनके सतानुसार स्वतद्ध राज्य के आधार को हो नहीं 
बल्कि सच्चे सुख के एकमात्र आधार को खतरा उत्पत्र हो गया था। इसके 
फलस्वध्ूप हाने वाजे लम्बे गटयुद्ध (पिताँ पीनिशियन महायुद्ध 434-404 ई 
थू ) में यूनानियों ने अपने-आग्प ही अपनी जो क्षति की उससे वे सेभल नहीं सके 
ओर अन्त में द्िवीय फ्लिप तथा सिकन्‍्दर महान्‌ के अधीन सकट्ूतिया के आक- 
मणकारियो ने उन्हें मरलता से अपते कब्जे मे कर लिया। 

यूलाती राजनीतिक सखविधानवाद से जिस बात का अभाव झा वह, जैसा कि 
हम बाद से देखेंगे, इस प्रकार के राज्म के विस्तर अस्तित्व के लिए क्षत्यावश्यक है 
ओर वह वात है समय के परिवर्तत के साथ-साथ चलने की और नई आवश्यकताओं 
की, जैसे-जैसे वे प्रकट होती हैं, पूर्ति करते की योग्यता | किन्तु यद्यपि यूनानिग्नो 
बा राजनीतिक सविधानवाद इस प्रकार लुप्त हो गया, फिर भी उनका राजनीतित 
आदर्शवाद जीवित रहा | यह समझता कठित है ब्रि इस प्राचीन प्रतिष्ठित उदा- 
हरण द्वारा प्राप्त प्रेरणा के अभाव में हमारा वर्त्तमान राजतीतिक्र भगठन वैमा 
कंसे हो सकता या जैसा कि वह आज है। 
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मकदूनिया द्वारा विजित कर लिए जाने के पश्चात्‌ पुन'सगण्ति यूनान तया 
सिकन्दर हारा स्थापित साम्राज्य का अधिकतर भाग, ये दोनो ही, अन्त में, बढ़ते 
हुए रोमन साम्राज्य की झीमा के अन्दर सम्मिलित कर जिये गए। अलएव 
राजनीतिक सविधानवाद के इतिहास की खोज मे हसे अब सोम वी और बदना 
सभाहिए। रोम भी प्रारम्भ में एक नगर-शज्य था, विल्तु चूतकि वह आरमसम्म 
से हो विरोधो राज्यों भ घिरा हुआ था और उनसे उसे खतरा घना रहता था इस 
कारण वह विस्तार वी नोति पर चने के विए वाध्य हो गया, जो तव तक जारी 


सबिधानो राज्य को उत्पत्ति और उसका विकास प्र 


इही जब तह कि रोमन साम्राज्य की सीमा सम्य ससार से मिल नहीं गई। 
सविधानवाद के इतिहास में रोम का महत्त्व इस बात के कारण है कि पुरानी 
दुनियाँ मे उसके सविधान ने वैसा ही कार्य क्या जैसा कि आज की दुनियाँ में 
ब्रिटिश सविधान ने किया है। जेम्स ब्राइस ने लिखा है कि “टाइवरन्तटस्थ 
नगर-गणराज्य से, जिसके चारो ओर वा ग्राम्य क्षेत्र सरे या रोड दापू से वडा नहीं 
था, एक विश्व-साम्राज्य का विकास हुआ। इस साम्राज्य के ढांचे में उसके 
अन्त सक उन सस्थाओ के चिह्न विद्यमान रहे जिनबे' आधार पर उस छोदे-्रो 
भणराज्य का अभ्युदय हुआ था। इगलेण्ड मे, पहले क्‍्बीलाई ओर तत्पएमात 
सामतीय एकतत्न का अत्यन्त छोटे आवार से धीरे-धीरे एक बिलकुल ही भिन्न 
प्रकार के द्वितीय विश्व-साम्राज्य में विकास हुआ, जब कि इसके साथ ही शासन 
के प्राथीन स्वरूप का, ऐसे प्रयत्नो एवं सघर्षों द्वारा जिनका प्रयोजन पूर्णरूपेण 
स्पष्ट मही था, धीरे-धीरे एक ऐसी प्रणाली मे विकास हुआ जो नाममात्न के लिए 
ही एकतत्रीय थी।” किन्तु, जैसा कि जेम्स ब्राइस ने आगे कहा है, जहाँ रोम 
अशत अभिजाततदव्ात्मक_ और अशत लोक्तदात्मक गणराज्य से निरकुशतत्र 
में विकसित हुआ, वहाँ दूसरी ओर ब्रिटेन का विकास इसके बिलकुल विपरीत 
हुआ, अर्थात्‌ एक शक्तिशाली एकतत्न से शासन के ऐसे रूप भे जो व्यावहारिया 
रूप में अशत जोकत्तत्नात्मक और अशत घनिबतत्नात्मक गणतत्न है। 

रोम का सविधान प्रारम्भ मे शासन का एक बिलकुल निश्चित सविधान था, 
किन्तु फिर भी वह लिखित रूप मे तहीं भी प्राप्त नही हो सकता था। ब्रिटेन 
के सविधान की तरह वह लोगो दी स्मृतियों में सुरक्षित या लिखित पूर्वदृष्टातो 
के, वकीलों अथवा राजनीतिज्ो बी उक्तियो के, “शासन की पद्तियों को निर्धा- 
रित करने वाली रूढ़ियो प्रथाओ, समझौतो और विश्वासो के समूह एवं बहुत-सी 
सविधियो” से निर्मित था। प्रारम्भ मे रोम एक एक्तत्न था, किन्तु बाद में 
राजाओ को निकाल दिया गया और 500 ई पू के लगभग गणराज्य स्पष्ट रूप 
से प्रकट होने लगा। तदुपरान्त वर्गों (पेट्रोशियनो तथा प्लेवियनो) थे बीच एक 
दोधेकालोन युद्ध आरम्भ हआ, जिराके फ्लस्वरूप अन्त मे (300 ई पू के लग- 
भग) प्लेबियनों के लिए समान अधिकारों को स्थापना हुई जिनकी देख-रेख इरा 
प्रयोजन के लिए विशेष रूप से चुने गए पदाधिकारियो--द्रिब्यूनो--के हारा 
को जाती थी। इस ग्रणतत्वीय सविधान में शासन के तीन तत्त्व थे जो एक-दूसरे 
पर नियत्रण रखने वाले और आपस मे सतुलत रखने वाले समझे जाते थे। इनमे 
से प्रथम तत्त्व--एकतत्नीय तत्त्व--(प्रारम्भिक राजाओ से स्थानान्‍्तरित) 
था, जो दो कायुलो के रूप मे प्रकट हुआ जिनका वापिक निर्वाचन होता या और 
जिनको एक दूसरे के विस्द्ध निषेधाधिकार प्राप्त था। दूसरा तत्त्व, अभिजात 
तत्रीय सिनेट मे समाविष्ट था, जो एक सभा थी, जिसे एक समय बडो विधायिनी 
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जकितयाँ प्राप्त घी । तीसरा अर्थात्‌ लोक्तव्ीय तत्त्व भूमि या जनता के विभागों 
के अनुसार तीन प्रकार की जन सभाओ (व्यूरीज, सेच्युरीज अथवा ट्राइब्स) 
मे विद्यमान था। शक्तितयों के इस तिहरे विभाजन वा मिद्धात तो साम्राज्य बचे 
पतन तक विद्यमान रहा, किन्तु रोम के विस्तार के साथ स्थय इसका तथ्य के रूप 
मे अनिवायत लोप हो गया। 
रोमन राज्य एक थर्थ में दाईस शताब्दियों तक (रोम नगर को स्थापना 
बी परपरागत तिधि--753ई घपू सेसन्‌ 453 मे कुस्तुन्तुनिया की विजय तक 
रहा और इस दौरान में उसके सविघान मे कई परिवतंन हुए॥ यह स्मरण रखना 
चाहिए कि रोमन सविधान एक नगर-राज्य का सविधान था, इस लिए जव रोम 
नगर राज्य न रहा और (तत्वालीत सभ्यता वो परिधि के अन्तगत) विश्व- 
राज्य बन गया तब उसका गणतत्वात्मक स्वरूप वास्तविकता से असगत हो गया | 
यूतान की तरह हम यहाँ भी आधुतिक सविधानवाद की दोनो अनिवार्य शर्तों 
अथवा पूवघारणाओं अर्थात प्रतिनिधिक लोक्तत् और राष्ट्रवाद का अभाव 
देखते है। रोम का लोक्तत्न यूनाद के नगर राज्यो की ही तरह प्रत्यक्ष या प्राय 
मिव लोकतत था और प्रतिनिधित्व वा सिद्धात जैसे यूनानियों के लिए वैसे ही 
रोमतो के लिए भी अपरिचित था। स्पष्ट है वि इस अत्यक्ष अर्थे में नागरिकता 
बो बनाये रखना और इसके सर ही उन जन-समूहा को, जितकों रोम उत्तरोत्तर 
अन्त्लोत करता गया उसम सम्मिलित करना सभव नहीं था। इसके अति- 
रिक्त रामन ससार का निर्माण बरने वाले बेमेल और विभिन्न जातीय जन-समूहो 
मे से एक राष्ट्र का निर्माण नही हो सकता था। रोमत पद्धति अपरिपक्व स्थानीय 
भावना को नप्ट करने और फूट डालकर-शासन करने वो थी। वह राष्ट्रों को 
जोबित नही रहने देतो थी क्योकि अधीनस्थ प्रडाजनों को शासत-व्यवस्था मे 
हिस्‍्मा देना तब तक सभव नहीं था जब तक कि प्रतिनिधित्व के सिद्धात वा समा 
रम्भ न किया जाता और ऐसा उसने बभी नहीं किया। 
इस प्रकार प्राचीन गणतत्ात्मरः सविधान अप्रचलित हो गया और एवत- 
चोद, अभिजादतत्रीय एवं लोकतत्लोय शक्तियों के एक सुन्दर सतुलन के हप मे 
उसके बारे भे जो धारणा थी वह ईसा-पूर्द वो दूसरो शताब्दी के महान्‌ पूर्वी 
विस्तार के पश्चात्‌ जीवित नहीं रह सबी, य्यापि उस शताब्दी के मध्य में भी 
रोस मे बच्चक के रूप म रहने वाले यूनानी पोलीबियस ने इस संतुलन वो ही रोमन 
शासन को स्थिरता का वररण बताया और इस बात का परवर्ती 
सिद्धाल्ल और बुछ हद तक सस्थाओं पर भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडा। हिन्लु 
वास्तव मे इस समय से रोमन गणराज्य सिनेट बे शासन से अधिव कुछ नहीं रहा! 
किन्तु फिर भो यह सिद्धान्त बचा रहा कि समस्त शक्तितयाँ अन्दता जनता पे प्राप्त 
होती है। रोशन सविधान भे सकटकाल मे अस्थायो अधितायकतत को स्थापना 
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के लिए सदा ही व्यवस्था थी और ईता-पूर्व की अन्तिम शताब्दी भे, जब कि इटली 
में गृहयुद्ध जोरो पर था, मारियस और सुल्ला जैसे कुछ विज्यो सेंनिक कमाडरो 
के निरकुश कार्यों को साविधानिक चोले के अन्दर छिपाने के लिए प्राय इस 
कार्येसाधक व्यवस्था का सहारा लिया जाता था। अन्ध में जब जूलियस सीजर 
नेई पू 48 मे पोम्पी को कुचल डाला तो अपनी अशक्तता को स्वीकार वरते हुए 
सिनेट ने उसे जीवत भर के लिए अधिनायक बना दिया। इस प्रकार सदि माम 
से नही तो वास्तविक रूप में सर्वोच्च सत्ता (]गराएशाएगा) का जन्म हुआ । 
रोमन साम्राज्यिक शक्तित के सिद्धान्त को हम सम्राट जस्टीनियन (सन 
538-565) के इन्स्टीट्यूदट्स और डाइजेस्ट से भली प्रवार समझ सकते हैं। 
राज्राद्‌ जस्ठीनियन रोमन विधि का महान्‌ सहिताकार था जो अपने आपको 
विश्व का शासक कहता था, यद्यपि कुछ समय को छोडकर सदा ही उसका वास्त- 
विक शासन रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग तक ही सीमित था जिसका केन्द्र दुस्तु 
न्तुनिया था। रोमन विधि वी इस सहिता के अनुसार सर्वोच्च विधायिनी 
शक्ति तव भी रोम की जनता के ही पास थी (यद्यपि उसने पौच शताब्दियो से 
अधिक काल से उसका प्रयोग नही किया था) । सम्राद्‌ के अधिकार जनता के 
प्रत्यायोग ([0८८४७४०४) के परिणाम थे। यह बात ध्यान में रखने योग्य है 
कि यह प्रत्यायोग सदा के लिए नही होता था, चरन्‌ यह कल्पना कर जी जातो थी 
कि यह त्रिया प्रत्येक नये पदधारी के प्रतिष्ठित होने पर दोहराई जाती थी। 
साप्नाज्य के इतिहारा के किसी भी काल मे जनता की शबितियाँ ओपचारिक रूप 
से कभो समाप्त नहीं की गईं, किस्तु बे धीरे-धीरे विर्मृत हो गईं। यह रोमन 
सविधान का विचित लचीलापन था, जिसके कारण प्रत्यायोग की यह वल्पना 
सम्भव हो सकी। इस कल्पना के अनुसार सम्राट्‌ प्रथम (ऑगस्टस, ई पू 
3]--सन्‌ 4) से ही केवल मजिस्ट्रेट (दण्डनायक) थे, जिनके हाथो मे पुराते 
ग्रणतत्न के विभिन्न पद एकत्न थे। यह ध्यान देने योग्य बात है, क्योकि गणराज्य 
के महात्‌ युग मे रोमन दण्डनायको (कान्सुल, प्रीटर आदि) के हाथो मे सविधान 
के अनुसार बहुत बडी शक्ति थो। अतएच, एक वार यह मान लेने पर कि उनवी 
सब शक्तियाँ एक ब्यकित मे केन्द्रित हैं और उस व्यक्ति के कार्यकाल की कोई 
सीमा नहीं है, सम्लाट्‌ का पद सभी पुराने गणतत्नीय दण्डनायक-पदो के एकीकरण 
से अधिक कुछ प्रतीत नही हुआ, जिसे रोमन लोकतत्न के अधिकार भी समपित 
कर दिये गये थे। सिनेट की भी बैठकें होतो रही, जिसरे गणतत्नात्मक स्वरूपो 
के जारी रहने का दिखावा बना रहा। परन्तु साम्राज्य के परवर्त्ती दिनो भ 
सिनेट बिलकुल ही अशकत हो गई और सम्राट्‌ की इच्छा को स्वीकार करने वाली 
सभा मात्र के रूप मे रह गई। 
इस प्रकार रोमन सविधान वा आरम्भ एकक्‍्तत्ात्मक, अभिजाततत्नात्मक 
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और लोकतत्ात्मत तत्वों के एक सुन्दर यम्मिश्रण के रूप से और उसका अन्त एक 
अनुत्तरदायी तिरकुशतव के रूप मे हुआ । फिर भी यह स्पष्ट है कि साम्राज्य 
के विकास के साथ माथ ऐसा होना अनिवार्य था। उमके विस्तृत क्षेत्र, विभिज 
जन-सममूहो और विविध प्रवार के हितो के लिए ऐसे साधन की आवश्यकता थी, 
जो शी घ्रता और कुशलता के माथ कार्य कर सकता और जिसकी पूर्ति एक व्यक्ति 
के हाथो में मम्पूर्ण प्रभुत्व सौप देने से ही हो सतती थी। जैसा कि हम इसके 
पूर्व कह चुके हैं, इससे भिन्न किसी भी पठति के अनुसरण से रोमन ससार बहुत 
पहले विधटित हो गया होना और राज्यो भी जो विविधता हम आज देख रहे हैं, 
उसका कई शताब्दियों पूर्व प्रादर्भाव हो गया होता । 

शोमन भश्वाद्‌ की निरपेक्ष सत्ता ऐसे विचारों से भी सीमित नहीं थी जिनसे 
रूस के जारा और प्रशा के बादशाहो जैसे आधुनिक निरकुश शासको को शक्ति 
का क्षेत्र सीमित था, क्योकि आखिर रूस तथा प्रशा के शासक जिन लोगो पर 
शासन करते थे उनमे निश्चय ही वहुत-कुछ सजातीयता अथवा समानता थी। 
रोमन साम्राज्य मे राष्ट्रीय भावना का विलकुल ही अभाव था ) ऐसे संविधान 
के अधौन, जो सदा से ही नगर का सविधान था, अधीनस्थ प्रजाजनो को रोमन 
गणनत्न के लोगो के अधिकारा का कुछ भी पता नहीं था और इस बात से निर- 
कुशतक्ष का विकास और भी आसमान हो गया। भाज़ाज्य-काल में भी गणतकत्न 
के बने रहने की वल्पना ओऑगस्टस और पूर्ववर्त्ती सप्ताटा के लिए बडी लाभदायक 
रही, क्‍्योवि इसके द्वारा वे अपने आपको जूलियस सीजर के जैसे अन्त से बचा 
सके, किन्तु इसके कारण बाद के वर्षों मे सम्नाटू-पद के लिए बडे सघर्प हुए, क्योनि 
संख्राट्‌ के पद का कोई सविधानी आधार नहीं था। किन्तु गणतंत्वाद से 
मसाम्राज्यवाद म परिवर्तेन के समय जो “बस्तुल ' प्रभुसत्ता थी अर्थात्‌ सम्नाटू--बह 
अन्त में 'अधिकारिता' अथवा विधित प्रभुसत्ता मानी जान लगी और जस्टीनियन 
के ये शत्द कि नरेश की खुशी में ही विधि का वल है! उसके समय तक अद्वरश 
और स्वीकृत सत्य बन गए, यद्यपि उस विधि का अधिकार-क्षेत्र, पाँचवी शताब्दी 
में पश्चिमी साम्राज्य के छिन-भिन्न होन से पूर्व के दिना के क्षेक्ष से बहुन 
सकुचित था। 

ठा फिर रामन सविधादवाद ने क्या स्थायी प्रभाव डाले ? सबसे पहले 
ता राखत विधि का महाद्वीपोय याराप के विधि-इतिद्वास पर बहुत बडा प्रभाव 
पद ॥ प्रश्चिमी साम्राज्य के ट्यूटनजातीय आक्मणकारियों द्वारा लाई गई 
रूदियाँ और विधियाँ रामन सहिता मे, जो उन्हें वहाँ मिली, घुल मिल गई और 
इस मसम्मिश्रण से उत विशिप्रणालियो का जन्म हुआ जा आज पश्चिमी महा- 
डीफीया योस्पेष ने अचतित हैं 7 दूसादे, सोननों की व्यतत्वा जौर झुफता के आति 
प्रेम इतना प्रयल था कि मध्ययुग के लोग दिघटनकारी शक्तियों के होते हुए भी 
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विश्व वी राजमीतिक एकता की घारणा से आविप्ट ये। आधुनिक विश्व के 
उदार विचारक आज जो यह स्वप्म देख रहे है कि शायद अत में युद्ध के निवारण 
के लिए एक अतर्राप्ट्रीय अयवा अतिराष्ट्रीय सत्ता वी स्थापना की जा सकेगी, 
उसका मूल, एकता के लिए रोमनों के उत्कट प्रेम और मध्यजाल में एव आदर्श 
के रूप में बनी हुई उसकी प्रतिप्ठा म पाया जा सकता हैं। तीसरे, सम्राट के 
वैध प्रभुत्व के बारे में दुहरी घारणा--एक ओर यह कि नरेश की खुशी में ही 
विधि का वल है और दूसरी ओर यह वि उसकी शबितियाँ अन्तत जनता से प्राप्त 
होती है--कई शताब्दियों तक बनी रही, और इसी से शासक और शारित के 
राबधों के बारे में दो पृथक्‌ मध्यकालीन विचारधाराओ का जन्म हुआ। मध्य- 
काल के प्रारम्भ में इसके फलस्वरूप लोगा ने मत्ता का आँखे मूँद कर स्वीकार 
कर लिया, किन्तु उस काल के अन्तिम दिनो मे इस विचारधारा का जन्म हुआ कि 
प्रारम्भ मे सम्राट्‌ को शक्ति प्रत्यायुक्त करने वाली जनता उसे उचित रूप से पुन 
अपने हाथो मे ले सकती है। जिस लोक्तत्न से जावुनिक युग का समारम्भ हुला, 
उसका दार्शनिक आधार यही तर्व था। 


4 सध्यकाल में संविधानवाद 


चौथी और पाँचवी शताब्दियों मे रोमन साम्राज्य के पश्चिमी अर््धांश में 
बर्बरो के प्रबल आक़्मणों से रोमन राजनीतिक व्यवस्था भग हो गई। तिन्तु 
पूर्वीय आर्द्धा श में यह व्यवस्था बनी रही, जहाँ सम्राटो ने कुस्तुत्तुनिया के चारो 
ओर दिन-अनिदिन घटते हुए क्षेत्र मे अनिश्चित शासन वनाए रखा। यह पर- 
बत्ती रोमन (अथबा बाइजेटाइन ) साम्राज्य विस्तार में अधिवाधिक छोटा एब 
एकाकी राज्य वतता गया, यहां तक क्रि अन्त में पाश्चात्य योरोप से सपर्व्हीन 
अवस्था में इस पर तुर्कों ने सन्‌ 453 में उसकी राजधानी पर अधिकार करके 
कब्जा कर लिया। बवबेरो द्वारा रोमन विधि की सार्वभौमिकता भग कर दिए 
जाने के पश्चात्‌ पश्चिम में वास्तविक्त एकता असभव हो गई किन्तु विश्व-साम्राज्य 
का बेध सिद्धात सदा ही वना रहा और इसी सिद्धात से पवित्व रोमन साम्राज्य 
का विकारा हुमा। 

इस साम्राज्य वी नोव सन्‌ 800 मे महान्‌ चाल्स ने डाली थी परन्तु यह मूल 
रोमन साम्राज्य से बहुत भिन्न प्रकार का सगठन था। यह प्रादेशिक, प्रजातीय, 
सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इस सीमा तक स्पान्तरित 
रोमन साम्राज्य था कि पुराना रोमन सविधानवाद बिलकुल ही लुप्त हो गया। 
निर्जीव रोमन पिण्ड को पुनर्जीवित करने के लिए ट्यूटॉनिक तत्त्व प्रत्यक्षत 
पर्याप्त झवितिशाली थे और क्थोलिक चर्च को जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य 
के परवरत्ती दिनो मे शवितशाली होने लग गया था, अपने विकास से पुराने रोमन 
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केन्द्रीय शासन के घिघटन को अवस्था में सार्वभौमिक्र शविन के ऐसे दावे करने का 
श्रात्साहत मिला जिनसे कि लीकिक सत्ता कौ खतरा पेंदा हो गया। समुचित 
सबिधान का विकास करने के लिए अवसर प्राप्त हान से पूर्व हो महान्‌ चाल्से 
का साम्राज्य पहले तो फ़ेच्द, जाति की उत्तराधिवार विधियों के अनुसार उसने 
उत्तराधिकारियों में बेंट गया और उसके वाद नवी तथा दसवी शताब्दियो वे 
नासं ज्ोगा के आात्रमणा के परिणामस्वरूप विधदटित हो गया। इसके उपरान्त 
पविन्न रोमन साम्राज्य फिर से वैसा न बन सका जैसा कि वह शालेमेत ( 00079४- 
गाठ&76) के अधीन था। वह जम॑नी तक ही सीमित रह गया, हाँ, इटली 
पर उसतब्रे कुछ अस्पप्ट और न्यूताधिक प्रभुता के अधिकार बने रहे। 
इसक उपरान्त समस्त थोरोप में सामतवाद का विवास वड़ी द्रुत गति से 
फैजा। यह एक प्रकार का मध्यकालीन सविधानवाद था, क्योकि यह सामाजित 
और राजनीतिक सगठन के साधारणतया स्दीजत रूप म कुछ हद तक व्यवस्थित 
था। इसका मूल लक्षण भूसखि का छाटी इकाइया में विभाजन था, जिसवा 
सामान्य सिद्धांत यह था क्रि ' प्रत्यक ब्यक्रित का एक स्वामी होना चाहिए।/ 
इस व्यवस्था ने मध्यकालीन साम्राज्य बे! नाममात्र के दाथों मे सारत वोई घृद्धि 
किए विना हो उसे कुछ बव दिया, क्‍्यारि अब वास्तविकता की जाँच की आव- 
प्रयकक्‍ता के बिता एक ऐसे योरोपीय समाज की एक स्तूप वे रूप भे कल्पना करता 
सभव हो गया जिसके शिखर पर सम्राट्‌ का स्थान था जो कि स्वय भी “ईश्वर 
का सस्ती समझा जाता था। सासतवॉद की बुराई इस बात से थी हि उसके 
अन्तर्गत सामतो को असाधारण शक्ित प्राप्त थी और उनकी शक्ति के अनुपात 
में ही एक एवीउल राज्य के आविर्धाव का दिन ठलता गया। इसलिए, हम 
देखत है कि मध्यकाल के शक्तिशाली राजा दे थे जिन्होंने शक्ति का अपने हाथो 
भ केन्द्रित करने और इस प्रकार एक केन्द्रीय नियत्रण को व्यवस्थित करने का 
प्रयास किया जो बात सामतीय प्राधान्य के तिए विश्चय ही अनिष्टकारी थी। 
इस भ्रक्रार यह प्रतीत होता है कि पूर्वे मध्यकालीन युग की अव्यवस्था और 
आधुनिक राज्य की व्यवस्था के बीच वी खाई का पाटने के लिए पुत के रूप मे 
सामस्तवाद का विकास अनिवार्य था। वेन्द्रीयकरण के ये पहले बडे प्रयत्न 
यारोप के पश्चिमी छोर मे हुए। विशेष रूप से इगजैण्ड और फ्रास मे और उनसे 
बुछ कम हृद तक स्पेन म, ग्यारहवी शताब्दी से राजाआ मे शक्ति को अपने हाथा 
मे केन्द्रित करने और विश्याल सामतौय जागीरो को नियत्नित और अन्त में समाप्त 
करत की नौति अपनाई। ये ही वे देश हैं जिनमे हम उन दो सिद्धातो वे उदय का 
अम्पप्ट आभास देख सकत हैं जिनको हमने आधुनिक सकिघादवरद के विकास की 
आवश्यक शर्तें कठ़ा है. बर्यातु शाप्ट्राद और प्रतितिश्िक खोकत्पक्राद / देगहैवक 
कमी भो पविद्र रोमन साम्राज्य वी सोसा के अन्दर नहीं रहा और शार्तमेन 
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के राज्य के छिप्न-भिन हो जाने वे पश्चात्‌ न फ्रास ही उसवे अन्तर्गत रहा । जहाँ 
तक पोष की सत्ता का प्रश्न है, इन दोना में इतनी पर्याप्त स्वतत्नता का विकास 
हआ कि वे, वास्तव में, एक राष्ट्रीय चर्च की स्थापना कर सके। इन दोता देशा 
बी सौमाआ के अतर्गत बेबव असाधारण सम्या से ही पोष का कोई वास्तविक 
प्रभाव हाता था। इसके अतिरिक्त सामतोय जाग्रीग्दारा (वेरनों) से छोटे 
वर्गों के! प्रतिनिधियों का समाविष्ट करन वाली सभाएँ सर्वप्रथम इन्हीं दा दशा 
मे प्रकट हुईं। इगलैण्ड मे पहली ससद जिसमे शायरों के नाइट (#(जाहा।ई रा 
फ़ा८ 897८) और नग्ररा के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए सन्‌ 265 में और फ्रास 
में 302 में बुलाई गई। फ्रास में ता वह पाप वे इस दावे के प्रत्यक्ष परिणाम 
के रूप में आमत्रित की गई वि पादरिया को नागरिय ब्रा से छूट होनी चाहिए । 
इन राज्यों से राष्ट्रीयता वी भावना को शतवर्षीय युद्ध (सन्‌ 337-453) 
से और प्रात्माहत मिला, जिससे प्रत्यक राज्य के प्रजाजना का अपन-अपन हिता 
की समानता का ज्ञान हुआ। जात आँब आर्क का नारा फ्रास फ्रासीमियों के 
लिए! भी हो सकता था जब कि अँगरेज अपन दणश की उन दुर्थ्ययस्थाआ का, जो 
अधिकाश में उस युद्ध से पैदा हुई थी, दूर करने वी आर अपना ध्यान केन्द्रित 
करने के लिए बाध्य हो मए | 
स्पेन में राष्ट्रीयता वी भावना इसस भिनर प्रकार वी परिस्थितिया में पैदा 
हुई। बहाँ आठवी शताउदी में मुसलमान मूरो ने देश बे अधिकाश को अपने अधीन 
कर लिया था। विधियों को निकावन के लिए आपसी एकता स्थापित बरतने 
का भार उत्तर मे बचे हुए छोटे-छोटे ईसाई समुदायों पर पढ़ा । चौदटवी शताब्दी 
तक इस प्रायद्वीप में पश्चिम में पुतंंगाल और दक्षिणी-पूर्वी कोन मे अवशिष्ट मूर 
प्रदेश (ग्रेलेडा) को छोडकर केवल दो बडे राज्य रह गए थे। बे एरागान और 
केस्टिल थे । इन दोनों में सभाएँ (८065) होती थी जिनमे पादरिया 
और सामन्‍्तो के अतिरिक्त ग्राम्य और शहरी क्षेत्रों वे प्रतिनिधि भी होते थे । 
पत्दहवी शताब्दी के अन्त में थे दोनों गज्य विवाह-बधन से बेंधकर एक हो गए 
जिसके फलस्वरूप स्पेन राज्य का जन्म हुआ । 
दूसरी ओर, जरमनी और इटली मे, जहाँ पवित्र रोमन राज्य की धारणा 
कही अधिक व्यापक रूप में सान्‍्य थी, उपर्युक्त तीन पश्चिमी राज्यो के मुकावले 
में कही अधिक दिनों तक सामतीय अराजकता जारी रही। इसके अतिरिक्त 
यह भराजजता पोपसत्ता और साम्राज्यम्त्ता के निरतर सघर्ष से और भी जटिल 
हो गई, जो कि ग्यारहवी शताब्दी के मय रो और भी तीज्र हो गया। अभिषेक 
विवाद (पए6४४ए० (207ध०४८:७७) (सन्‌ 056-25) से पैदा हुई 
दुर्गति और सीजर-समर्थको तथा सीजर-विरोधियों पोप समर्थकों और पोष- 
विरोधियों के विपक्षी दावो से उत्पन फूट से होने वाली अधोगत्ति के फलस्वरूप 
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ये दोनो महान्‌ मध्यकालीन सस्थाएँ तेरहदी शताब्दी के अत तक इतनी दुर्वल दो 
गईं कि वे अपनी पिछलो शक्ति को फिर कभी प्राप्त नही कर सबी | पररस्परिक 
सधर्ष के इस लम्बे युग मे साविधानिक महत्त्व की केवल एक ही बात उत्पन्न 
हुई--अर्थान्‌ वह प्रयोग जो 'परिषरीय आदोलन (एखालाबः ै0एडणट्ा) 
बहलाता है। यह उस महान्‌ फूटन्काण्ड (छाल्क $ल्‍्याड्य) (सन्‌ ]378- 
477) के बाद हुआ, जिसके कारण पाश्चात्य योरोप अलग-अलग पोपों के 
प्रतिति-ठा युक्त दो भागा मे विभाजित हो गया॥ चकि कोई द्वितीय शारलमेन 
उत्पन नहीं हुआ जो कि इस जशोभनीय कलह को वलपूर्वक समाप्त बर देता, 
इसलिए इस अराजक्ता से बचने के लिए चर्च के शासन के लिए एंक पूर्ववर्त्ती 
सस्था अर्थात्‌ सामान्य परिषद्‌ (जनरल कौत्सिल) के पुनसत्यान का प्रयास किया 
गया ताकि पाप को इस परिपद्‌ के समक्ष झुकने के लिए वाध्य किया जा सके। 
इस सिलसिले में पिसा वी परिषद्‌ (सन्‌ 7409) के पश्चात्‌ कौस्टेंस की परिषद्‌ 
(सन्‌ 44-8) हुई, जिसमे चर्च के पादरियों और सामान्य लोगा--दोनो-- 
क प्रतिनिधि पहुँचे ओर जिसन प्रोष पर स्थायी परिषदीय नियत्नण का सिद्धान्त 
स्थापित क्रिया । किल्तु उसने ऊछो सत्रिधान बनाया वह अगली परिपद्‌ू--वेंसल 
की परिपद्‌ (सन्‌ 43-49)--से क्ियात्वित न हो सक्रा और उस समय से 
चर्च के शासन की एक पद्धति वे रूप में परिषदीय प्रणाली का लोप हो गया। 
यद्यपि परिपदीय आदोलत स्वय असफ्ल रहा, फ़िर भी सत्रिघानवाद बे 
इतिहास में दा तरह से उमा काफी महत्व है। पहला यह कि इन परिषदों वे 
सयथन तथा उनवी वार्य॑प्रणाली से योरोप दे उन राष्ट्रीय विभागा को स्वीजृति 
प्राप्त हों गई जिनमे योरोप उस समय विभाजित होने लगा था | कौस्टेन्स में, जहाँ 
वास्तव में राष्ट्रो ढ्वारा मंतर देने की प्रणाली स्वीकार की गई, ऐसे पाँच समूह-- 
अर्थात्‌ इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, आग्ल और स्पेनिश--मान्य किए गए। इस 
प्रकार जहाँ एक ओर इस प्रकार की सर्वदेशीय सभा बुलाने बे लिए मध्यकालीन 
एकता की भावना पर्याप्तरूपेण सजग थी, वहाँ दूसरी ओर उसे आमत्रित करने से 
उसी शक्ति को बल मिला जा उस नष्ट कर रही थी। दूसरे, परिषदीय आदोजन 
के फतस्वरूप इस बात पर कापी विचारत्रिमर्ण आरम्भ हुआ क्रि महापरिषद्‌ 
का चर्च के धर्माधिकारियों से भित्र समस्त घर्मानुयायिया के विचारों का शति- 
निधित्व करने के याग्य वतान के लिए कौन-सा साधन अचनायां जाथ । इस प्रकार 
चर्च के शासत के निमित्त एक प्रभावपूर्ण सगठन की स्थापना के साधता की खोज 
के प्रयत्ता से पल्दश्वी शताउी मे पाहुआ के सार्सीतियों, भोकम के विलियम, 
जॉन ग्रेरसन, कयूज़ के निशोद्रस आदि वे लेखा मे एक विशद राजनीति दर्शन 
बी उत्पत्ति हुई जिसमे प्रभुत्व, राष्ट्रवाद, ध्रतिनिधित्त और एकतत्रे क॑ परिसीमन 
जैसी राजनीतिक समस्याआ वा पथप्रदर्शश रूप से विवेचत हुआ और इस प्रकार 
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सागरिक युग के सायिधानिय विवास वा पूर्वाभास प्राप्त हुआ । 

इस प्रकार मध्ययुग के अत में हम समस्त पश्चिमी यौरोप में राजनीतिक 
चितन का बड़ा जोर देखते है, विसका प्रेरणास्तोत वेथोलिक चर्च बी बुराइयो 
मरे था और जिसका उद्देश्य उस चर्च को एक नया सविधान देना था। परतु 
जहाँ इस प्रकरण में वह चितन कोरे अस्पष्ठ सिद्धान्त और असफल प्रयोग से आगे 
न बढ़ सका वर्ह तीना अधिक पश्चिमय्र्ती दशा, अर्थात्‌ ब्रिटेन, फ़ास और स्पेन 
बो आतरिवा राजनीति भें इस समय आधुनिव साविधानित्र राज्य का वास्तविक 
बोजारोपण हुआ, नयोत्ि इन राज्या भें व्यावहारिक राजनीति वैध सिद्धान्तो से 
कही आगे बढ चुकी थी और पवित्न रोमन साम्राज्य का भूत सदा के लिए गाड 
दिया गया था। जर्मनी और इटली पर वह कई वर्षों तक सवार रहा। 


5. पुनर्जागरणकालीन राज्य 


अध्यवालीन सस्थाओं थे! विघटन वी जिस प्रत्निया का हम अभी तव वर्णन 
करते रहे है उसे पन्द्रहवी शताब्दी में प्राची सस्ट्डति के उस महान्‌ पुनरुद्धार 
से प्रबल प्रेरणा मिली जिसे उसवे सब परिणामा थे साथ रिनेसां (पुनर्जागरण) 
कहा जाता है, पयाकि उस थुग ये वियारवा यो प्राचीन यूनानी लेखकों की 
कृतियों मे जो राजनीतिक तथ्य और बिचार मिले थे मध्यवाल वी मान्यताओं से 
जो थास्तविक परिस्थितियों में स्वय भो अप्रतिष्ठित हाने लगी थी, गेल नहीं 
खाते थे। इस सबका सामान्य परिणाम एक साथ ही विंघटन और सगठन के 
रूप में प्रकट हुआ, इससे मध्यकालीन ससार के ट्वडे-टुक्डे हो गये क्ितु साथ 
ही पृषक-पृथक राज्यों का एकोक्रण भी हुआ। ब्रिटेन, फ्रास और स्पेत में 
राज्यों का राष्ट्रीय आधार पर और भी घनिष्ठ रूप मे एकीकरण हुआ । जमती 
और इटली में भी ऐसी बात हुई, किन्तु बहाँ यह प्रत्रिया अवेक्षादृत सवीर्ण प्रदेशों 
तक सीमित रही, जिसके फ्लस्वरूप इन देशो मे अनेक छोटे छोटे राज्य पैदा हो 
गए। विन्तु यह सब होते हुए भी कुछ द्‌र तक पुतर्जागरण से यह अच्छा कार्य 
समाप्त हो गया जो कि तीना पाश्चात्य राज्या मे चल रहा था। 

पुमर्जांगरणकालीन राज्य के लोकतत्ात्मक हाने की बात दूर रही वह सच्चे 
अर्थों मे सविधानी राज्य भी नहों था। उसकी सारभूत विशेषता, जँसा कि हम 
पहले देख चुके है, बाछ प्रमुता थी जिसमे अपना अस्तित्व, हर सभव उपाय से 
बनाये रखने बाली एक शक्तिशाली केन्द्रीय सत्ता उपलक्षित थीं। मुख्य कर 
राज्य को अपने समस्त पडोसिया के विरुद्ध शक्तिशाली बनाने की दृष्टि से निषचय 
ही पुनर्जामरण काल के राजमीतिन्न प्राचीन राजनीति दर्शन की मूल भावना को 
समझ नही सवे', क्योवि' जहाँ यूनानी स्वायत्तता की धारणा जैसा हम देख चुके है 
व्यक्ति के लिए अच्छा जीवन सुनिश्चित बरने वे एकमात्र साधन ने रूप भे की गई 
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थी वहाँ पुनर्जायरण काल की प्रशुता का व्यक्ति के अधिकारों से तनिव भी सम्बन्ध 
नहीं था। सन्नेपर मे, पुनर्जायरणव्रालीन शासकों का राजनीति से मतलब रहता 
था, नैतिकता से जरा भी नही, जब कि प्राचीन विश्व के दर्शन मे इन दोनों का 
घनिष्ठ सम्बन्ध या। इस वात वी सचाई का प्रमाण देस युग के एकमात्र राज- 
नीनिसिद्धान्ती सिफ्याविलो की हति है जो स्वय भी पुनरुत्यान काल की ही 
उपज या। चूविं उस समय सिक्यिादिली का देश इटली पुरर्जागरणकालीन 
प्रभुत्वमम्पन राज्य में परिवतित नहीं हा पाया था, इसविए उसका उद्देश्य यह 
अपील करना था कि कोई इटली के जिए वही काम वर दे जो कि पश्चिमी देशों 
के लिए किया गया था। सत्‌ 533 म प्रकाशित उसको पुस्तक “प्रिन्स” का यही 
विपय या, जिसमे उसन इस आर्य में अपने दश के उद्धारक बे उदय बी इच्छा प्रकट 
की है॥ इम पुस्तक का महत्त्द टस बात में है कि वह राज्य के सवध्र में प्रयुक्त 
अन-नैतिक्ता' के मिद्धात का उल्लेख करते हुए और उसे एक नय्र दर्शन का रुप 
देते हुए इस युग वी विशेषता को स्पप्टत प्रकट करती है। इब्स मिद्धान्त के अनु- 
सार राजनीति किसी प्रकार के नैतिक विचारों से परिमित नहीं होनी चाहिए, 
क्योकि ऐसा करने से आज के ससार म, जहाँ प्रभुता ही सव कुछ हैं, राज्य की 
प्रभुता कमजाद पड जाएगी। मक्तयाबिती को इटली का उद्धारक्र नहीं मिला 
बिल्तु यह बात ध्यान॑ देने योग्य है कि जब अत में उन्नीसवी शद्रात्दी वे मध्य से 
वह उद्धारव--कावूर--वास्तद मे प्रकट हुआ तव उसने इटली के एकीकरण- 
आन्दोलन के सकटन्काद मे अपने स्वय के आचरण के किपय मे ये शब्द कहे 
“हम देश के लिए जो कुछ बर रहे हैं, यदि वैसा ही अपन जिए करें सा हम बडे 
नीच होगे ।” 

सोलहदी शताब्दी के धर्मसुधार-आदोलन क्यो राजनौतिक प्रभाव पुतर्जागरण- 
कालीन राज्य कौ ईश्वरीय स्वोइृति प्रदान करता था। ल्यूथर वे धर्मशास्त्रीय 
दृष्टिकोण मे, जैसा बह सर्वप्रथम सन्‌ 357 में प्रकट हुआ, ताकिक दृष्टि से 
धामिक विचारो के प्रति पूर्ण सहिप्णुदा उपठक्षित थी। उस समय के संघर्ष 
से कंयालिक समार मे, जिससे रक्षा प्राप्त करन के निमित्त स्यूथर ने एक राज- 
लौसिक शासक का आसरा जिया यह बात सझव नहीं थी । इसी प्रकार सेक्सनी 
के दइलेक्टर ने राजकीय चर्च की स्थापदा को | इस चर्च के िए भी उतना ही 
अननन्‍्य और असहिष्णु होना अतिवारयें था जितना इस चर्च के लिए था जिसका 
स्थान उसने प्रहण कर लिया था। इस प्रकार पोपणशाही पर ल्यूथर के सैद्धान्तिक 
आक्रमण का राजनीदिश परिणास यह हुआ कि ससार बा और भी कथिक विघटन 
हुआ और पुन्जागरण कानोद श्रम के विजेधाधिकारा के अन्वर्गत प्रजाजनों वे 
शर्फप्रिेक् आज्यार प्रह तिमकाएण की अमित द्वा उपर उच्ट शाप किलेन्ट मे चडना 
ही स्पष्ट रूप में दिखाई देती है, जहाँ अप्टम हेनरी और प्रथम एविजादेथ की 
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धामिक सर्वोच्चता के वाद प्रथम जेम्स ने ईरास्टियनवाद (छिम्धाशाओआ) 
वी प्रतिष्ठा की, अर्थात्‌ राज्य को चर्च से ऊपर स्थान दिया। 

इस प्रवार पुनर्जागरणवाली प्रभुता पतपी और उसने उस साविधानिप 
बीज बी, जो मध्ययुग बे अत मे पाश्चात्य योराप में बडी आशा से बोया गया था 4 
फसल को सफलतापूर्वक विलम्बित बर दिया। महाद्वीप मे उसका विकास 
उस प्रकार के एक्तत्न के रूप मे हुआ जिसे प्रबुद्ध निरपुशवाद बहा गया है, जो 
लगभग रात्‌ 660 से 789 तक रहा। फ्रास प्रशा और आरिद्रया मे निर- 
बुशवाद घरम अवस्था वो प्राप्त हो गया। फ्रास भे पुनर्जागरण के रामय से 
स्टेटश-जतारल (सामान्य राभा) बे! अधिवेशन बम होते गए और सन्‌ 6!4 मे 
पश्नात तो सन 789 वी क्ाति के पहले तवः उसका एवं भी अधिवेशन नहीं 
हुआ । इस प्रकार के निरबुशवाद की दो मुख्य विशेषताएँ व्यावसाथिवक 
सेना और व्यावसायिवर नौकरशाही थी जिनमे अधिकतर मध्यवर्गे या बुजुवा 
बर्ग बे लोग लिय जाते थे । इस तरह जब सामतवाद बे पतन वी प्रत्रिया प्रारम्भ 
हुई तो एकता लाने बाली एकमात्र शक्तित राजा ही रह गया जिसने किसी प्रतिनि- 
घिक सभा से कोई सहायता नही ली और इसलिए समुचित रूप से गठित राज- 
नीतिक सभा ये' अवयय वाय॑ं द्वारा सुदु होने ये' बजाय अनुपयोग बे बारण क्षीण 
हो गए। यही कारण है जि महाद्वीप मे सविधानवाद का प्रूणं विकास उन्नौसवी 
शताब्दी तक विलबित हो गया और अत मे जब उसको प्रतिष्ठा हुई तो मई च्रातियो 
के फलस्वरूप हुई। बेवल इगलैण्ड ही ऐसा देश था जहाँ पुनर्जायरणकालीन एब- 
तत्न को अनियव्रित निरकुशतत्र नहीं बनने दिया गया ॥ इसलिए, सविधानवाद 
के अवोध विक्रास का अध्ययन करने बे लिए अब हमे ब्विटेन के इतिहास पर दृष्टि 
डालनी चाहिए। 
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पुनर्जागरण काल से इगलेण्ड को भो कुछ काल तक निरुशता वा अनुभव 
मरना पडा, किन्तु बहाँ नी विशिष्ड परिस्थितियों ने उसे वहाँ शक्तिशाली और 
स्थायी नही होने दिया जैशा कि वह महाद्वोप मे हो गया। इगल॑ंण्ड उस प्रकार बे 
राज्य बी, जिसे हमने पुनर्जागरण कालीन राज्य कहा है, अस्थायो स्थापना से बच 
नही सका क्योक्ति मध्ययुमीन व्यवस्था के सर्देव्यापी विधटन से उत्पन्न कठिनाइयों 
बे! अतिरिकत उसवरी स्वय अपनी विशिष्ट कठिनाइयाँ भी थी। फ्रास बे' साथ होने 
वाले उसने सम्बे सघ्ष से उसके सभी साधन समाप्त हो चुके थे और इसके पश्चात्‌ 
होने बाले गृहयुद्ध (गुलाबो के युद्ध) ने विधटन का कार्य पूरा कर दिया। जैसा 
कि हम देख चुके है, प्रथम ससद वो बेंठक, जिसमे पाउण्टियो और नगरो के प्रति- 
निधि भी सम्मिलित थे, सन्‌ 265 में हुई। सन्‌ 295 से जो प्रथम एडवर्ड 
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बी 'आदशे ससद्‌' का वर्ष था, ससद्‌ को बैठकें अनियत्रित रूप से होती रही जिनका 
मुख्य उद्देश्य राजा के लिए घत का अनुदात करना होता था। किन्तु चोदहवी 
शताब्दी के अन्त मे उसके अस्तित्व को एक नया आधार मिल गया। सन्‌ 7399 
में द्वितीय रिचर्ड को राजगद्दी से उतार दिया गया ओर तृतोय एडवर्ड घश को एक 
छोटी शाखा लकास्ट्रियत के राजग्टदी फर बलात्‌ अधिकार कर लिया। सच्चा 
रक्त सबधी दावा न होन के का<ण चतुर्थ हेतरी और उसके उत्तराधिकारी अपने 
समर्थन के लिए ससद्‌ पर निर्भर हो गए । किन्तु फास के विरुद्ध असफ्लता और 
पष्ठ हेनरी की, जो गुलाबो के युद्ध (वार आँव रोजेज ) के फ्लस्थरूप राज्यच्युत 
कर दिया गया था अयोग्यता के कारण उनकी स्थिति की कमजोरी और भी बढ 
गईं। उसके बाद गद्दी पर बँठने वाले चतुर्थ एडबर्ड को युद्ध जारी रखना पडा 
जिसका अन्त बॉसवर्थ वी लडाई मे हुआ, जिसमे सन्‌ 485 में हेनरी ट्यूडर ने 
उसके भाई तृतीय रिचर्ड को पराजित कर दिया। इसी अवसर पर उस राजतत्न 
की स्थापना हुई जिसे प्राय 'ट्यूडर निरकुशवल कहा जाता है। 

किन्तु इस पद का स्पष्टीकरण आवश्यक है। ट्यूडर निरकुशतत्न मे शासन 
के तीन अग थे जितमे केवल एक ही ऐसा था जिसकी तुलना उस उच्च कोटि बी 
प्रशिक्षित नौकरशाही से की जा सकती है, जो कि जैसा ऊपर कहा जा चुका हैं. 
महाद्वीप के निरकुश शासन की विशेषता बत गई थी। हमारा तात्पयं परिषद्‌ 
(कौंसिल) से है, जो कि कार्येपालिका विभाग मे राजा का साधन बन गई थी । 
उसकी साधारण शक्ति पर अन्य दा अगों अर्थात्‌ ससद भौर शाति-न्यायाघीशो 
(3६९५४ ० ६४८ ९८०५०) के अस्तित्व से रोक लगती थी। यह सच है कि 
परिषद्‌ वी सहायता से तंयार को हुई राजा की योजनाओ को ससद्‌ सामान्यतया 
किसी भ्रकार की आपत्ति के बिना स्वीकार कर लेती थी, किन्तु महत्त्वपूर्ण वात तो 
यह है कि उस्रको बैठके निरन्तर हाती रही और वह विधि एवं कर सदधी संद 
प्रस्ताबा का अनुमोदन करती रही। इसमें सदेह नहीं कि दूयूडर काल की ससदु 
अधिकतर आज्ञाकारिणी थी, किन्तु इसका कारण यह था कि ट्यूडर वश के पाँच 
राजाओ मे से कम-से-कम तीन राष्ट्र की इच्छा को व्यक्त करते थे | अन्त मे जब 
राजा उस इच्छा के प्रतीक नही रहे तब ससद्‌ ने, जिसके समस्त साधन तैयार थे, 
विद्वोह कर दिया। शात्ति-न्यायाधीक केन्द्रीय सरक्षार बी नीति को कार्यान्वित 
करते वाले स्थातीय प्रशासक थे, परन्तु वे महाद्वीप मे केन्द्रीय सत्ता के वेतन भोगी 
पेशेवर एजेण्टो के समान स्थानीय भ्शासक नही बल्कि जमौदार समाज से लिए 
गए नकवेतनिक कर्मचारी थे। 

ब्रिदेन अपनी हीपीय स्थिति के कारण विदेशी आज््मण के विरुद्ध सशस्त्र 
रक्षा वी निरत्तर आवश्यकता से मुक्त और महाद्वीपीय निरवुशतत्र को बल प्रदान 
करने वालीं शक्तियों से अलग था। इसी स्थिति के कारण वहाँ राजा की निरकुशता 
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का स्थानीय और केन्द्रीय स्व-शासन के मूलवद्ध सिद्धात के साथ मेल बिठाया 
जा सका। राज्य के पृथक्त्व ने राष्ट्रीयदा की भावना को भी वल दिया और 
ट्यूडर काल की दो बडी घटनाओ से उसकी अभिवृद्धि हुई। इनमे पहली घटना 
धर्मसुधार आन्दोलन था जिसन चर्च का आधिपत्य पोष से प्रिटेन के राजा यो 
हस्तास्तरित कर दिया और इस प्रकार उसे पोषशाही वे हस्तक्षेप से पूरी तरह 
वचा लिया। दूसरी बडी घटना स्पेन दे जगी बेडे (आमंडा) थी पराजय थी। 
ब्रिटेन की इस विजय न उस भय के भूत को सदा के लिए भगा दिया जो सोलहबी 
शताब्दी के प्रारभ मे स्पेन दे एक सपज्राज्यिव शवित दे रूप म प्ररट होने थे दिन 
से अँगरेजो पर सवार था। जगी बेडे की पराजय ने सराद को उस अधीनता की 
स्थिति से तुरत ही मुक्त कर दिया जिसने कि उच्च नीति वे विषयों पर उसका 
मुँह बिलकुल बद कर रखा था ओर जब रान्‌ 603 म स्टुअर्ट वश दा प्रथम जेग्स 
सिहासनारूड हुआ तो उस लम्बें सघर्ष का श्रीगणेश हुआ जो तब तक समाप्त 
नही हुआ जब तक फि ससंदु न राज म्‌कुट (८४०७४) अर्थात्‌ राजा पर पूरी 
विजय प्राप्त न कर ली । 
प्रथम जेंम्स के शासन में जो एक विवाद मात्तन था, उसने उसके पुत्न के समय 
में सशरक्न साघपे का रूप धारण कर तिया। मृह-युद्ध (सन्‌ 642-49) ने इगलैण्ड 
में, महाद्वीप मे जिस प्रकार ता प्रबुद्ध निर्कुशतत्र तेजी से बढ़ता जा रहा था, 
उसकी स्थापना की सभावना बिलकुल ही समाप्त कर दी और यद्यपि कॉमनवेल्य 
काल के पश्चात्‌ और पुन स्थापन के साथ ही द्वितीय चार्ल्स और द्वितीय जेम्स के 
अधीन स्टूअठे निरकुशता ने फिर से सिर उठाने का प्रयत्न किया किन्तु सन्‌ 
688-89 की क्राति ने उसे इतनी बुरी तरह कुचल दिया कि भविष्य मे राजकीय 
शक्ति को पुनर्जीवित करने के प्रयत्न की सफलता वी आशो वितकुल नप्ट हो गई। 
इस परियतंत की हम बाद में फिर चर्चा करेंगे। यहाँ पर सन्‌ 7688 की क्राति 
से सबद्ध दो भुख्य बातो पर ही जोर देना आवश्यक है। उनमे पहली बात यह 
है कि काम-काज का सियत्षण प्रभावकारी रूप मे राजा से ससमद्‌ राजा (॥6छड्ट 
शा ?४॥७70०7४ ) के हाथो में चला गया । दूसरी बात यह है कि इस परिवर्तग 
को वैध आधार ध्राप्त हो गया। इसके पूर्व वास्तव भे संविधान की कोई विधि 
नही थी, रूढियाँ और रिवाज थे, क्योकि मेग्दाकार्टा को विधि कहना ठीक नहीं 
होगा और उसके अधिकाश उपवध उसे उत्पन करने वाले सामत युग के गुजर दाने 
के साथ ही अप्रचलित हो गए ये, हालाकि लोकसभा (हाउस आऑँव कॉमन्स) 
पूर्बदृष्टात के रूप में उसका हवाला देती रहती थी । सन्‌ 628 के अधिकार- 
याचिका (प्टीशन आओंब राइट्स) न, राजा की सहमति प्राप्त हो जाने पर, सच- 
मुत्र ही विधि का रूप घारण कर लिया, कितु उसके उपबधो का कभी पालन नही 
किया गया और राजपद के परिक्तीमन का साहा प्रश्न प्यूरिटन क्राति कौ उधल- 
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पुृथल मे विलुप्त हो गया। कॉमनवेल्थ और प्रोटेक्टोरेट के समय मे पूर्णस्पेण 
लिखित सविधान भतस्तुत किए गए, किंतु वे पुन स्थापन के साथ लुप्त हो गए। 
पुन स्थापत से सबधित कुछ वित्तीय उपवधो को माविधिक बत प्राप्त था, विलु 
फिद्र भी वे सामान्य ज्ातिकारी व्यवस्था के अन्तर्गत थे । 

सन्‌ 688 89 की न्नाति के समय पारित विभिन्न समरिधियो ने ब्रिटिश 
राज्य की प्रभुता को अपरिवर्ततीय रूप से मतद्‌ के हाथो में सौंप दिया, क्योकि 
अधिकार विधेयव (बिल आँव राइट्स) और सैतिक विद्रोह अधिनियम (न्यू- 
दिनी एक्ट) से सेना का नियत्रण ससद्‌ को प्राप्त हो गया, और, सेना वे पोषण 
के लिए घन वे वाधपिक अनुदान की सरल रीति से, यह नियत्रण निरबुशता वे 
निवारण वे लिए प्रभाववादरी सिद्ध हुआ। किल्तु यह एवं प्रकार का विधान- 
सवधी साधारण पर्यवेक्षण माव था, ससद्‌ कार्यपालिया सवधी छृत्यो को राजा 
और उसके मत्रियों के हाथो में छोडवर सतुप्ट हो गई। क्तु अयारहबी शताब्दी 
के दौरात में केवल प्रथाओ के विकास वे फ्लस्वरूप दलीय (पार्टी) प्रणाली पर 
आधारित्त मतन्रिमडलीय (केविनेट) व्यवस्था का आविर्भाव हुआ, और उस 
शताब्दी कै अत तक यह व्यवस्था इतनी दृढ़तापूर्वंक जम गई कि कार्यपालिवा वा 
नियत्नण भी समद्‌ की शक्रितयों मे सम्मिलित हो गया । 

इसी बीच, राज्य वे वैधानिक इतिहास में (विधि के शासन! (रूल ऑँव 
लॉ) का सिद्धान्त स्थापित हो गया था, जिसका यह अर्थ है कि विधि वे समक्ष 
सभी नागरिक बराबर हैं, चाहे वे कसी भी श्रेणी के हो। बन्‍्दी प्रत्यक्षीवरण 
( स्क्ल्घड 0ण0फएफए७ ). (सन्‌ 679) तथा व्यवस्था-अधिनियम (#८ 
० 50(008९८११, 70) जैसी सविधिया ने एक ओर नागरिक को अन्यात्य 
कारावास से और दूसरी ओर न्यायाधीण को राजा के हस्तक्षेप से मुकित प्रदान 
कर दी थी। इसके अतिरकत, जॉन विल्वस (3000 ७६९८४) (सन 763) 
के जैसे मुकदमों के राबध मे किए गए न्यायिक तिर्णयों से नागरिक को गतेत 
गिरफ्तारी से उन्मुक्ति प्राप्त होने के साथ ही साथ राजा के मन्नी भी विधि वी 
भाधारण प्रत्रिया बे अधीन हो गए। यह विधि वा शासन समस्त उपनिवेशों 
भे भी प्रचवित कर दिया गया। इसी कारण सभी प्रिटिश स्व शासित अधिराज्यों 
कर अमरीका के सयुक्तराज्य में आज विधिव्यवस्था वा मूत आधार यही 
मिद्धान्त है। 

इस प्रवार हम देखते हैं कि अठारहवी शताद्दी वे उत्तरा्द्ध तब ब्विटेत एव 
साविधानित राज्य वन गया था, हालाकि बह लोजतत्नात्मक नहीं था। रिवाजों 
के विकास से और कई सविधिया के फवस्वरूप उसके शासन वे तीन विभाय-- 
विधानमडल, कार्यपालिजा और न्यायपालिका--समुचित रूप से गठित और 
ऐसी रीति से सवधित हो गए कि निरकुशता की समभारता ही नहीं रहो। इस 
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श्यवस्था पेः मूण में प्रतिनिधिर्य का शिर्धौत दृढ़ता से विद्यमान था, वितु संता* 
पिकार मे विस्तार शी धारणाएँ अभी ब्यावहारिया राजनीति में रुप भे साज्य 
गही हुई थी। इससे शिए प्िटेन पो प्रांसीसी और औद्योगिक भांतियो मे रागुक्त 
परिणामों थी प्रतीक्षा परनी पद्दी जिगरी हि एस याद में भर्चा परेगे। फितु 
यद गिधियाद है पि! अठारहबी शतास्दी मे मध्य मे समस्त रासार मे वेधर प्रिटेस हो 
एप सांयिधानिय राज्य धा। इतने बिरतार मे साथ उछाक्रे इधिहास का एर्णेग 
बरने मा औषित्य यही है एपोतरि जैगा कि एप धिद्वान्‌ से गहा है, 'असरीरी 
और प्रॉसीसी चांतियों पे होते से पत्ते ट्िटिश व्ययवरथा था (ब्रिडेन भे राधा 
उसने अधीनरध गोरे प्रदेशों भे) इतिहास यारतव भे विश्य भे रप्ःशास्ग पा 
इतिहास है। अत , यह बात अगिवार्य थी वि मर व्यवरधा अग्य राज्यों में 
प्रवर्सी सोंविधानिय' विप्ार मे! सिए आदर्श या जाए। 
ब्रिटिण शाधिधान या विप्राश् धीमा और रीति-रियाजो रो हुआ था। पह 
पिसी सिद्ान्त मे परास्यरूप जास-बूझपर रणे गए उन अन्य रायिधागों वी तरह 
मी था, शिनपा छहूस अध्ययन घरेगें। स्र्ति उरारों विगारा विशी शियान्त 
अथपा रिद्धान्तों का परिणाम गहीं था, फिर भी यह उरासे राजनीतिष' नितग 
वा आरभ हुआ जो वि रातहयी और अठारएथी शताम्दियों बी विशेषता भी। 
मदि एक्मात् विद्यगात साविधागिए राज्य प्रिटेग ही था और पदि सोग महाद्वीप 
भें जगे हुए गिरमुशतत को थिपश गरभे पे' साधनों पी योग पर रहे थे तो पए 
रवाभाविष' हो भा वि' थे अपगे पुग मे इस अगुपण यण पी जाँय और उसने' विशशे- 
परण था प्रयारा बरे। विन्तु उस मत वा निर्माण वितारान््रत्िया थे द्वारा हुआ 
पा और प्रश्ग महू उठा वि उषा प्रयोग जा चांतियारी परिरिचितियों भे विरा 
प्रगार पिया जाग, जि। परिरिषितिमों मे ही भय परिवर्ता सभव प्रतीत होता भा। 
दस प्रण्ण पा उरार ही यहू एंगी ऐ जिरासे प्रिदिण सविधाग और उन सविधानों मे 
घी पा सारभूत अतर रामशा जा शयशा है, जो पि' रानी गया भात ही हो 
शते थ्े। गया राथिधानयाद, जिरामे' आविर्भाव या हुण अध्ययग परेगे, एप 
दरतापेज थे रूप में था, शिरागे काई शताम्दिों मे थित्रास रे अपने रायिधानयाद 
गा निर्माण परे बाते राज्य थे! अनुभव वे परिणामों यो एक' साथ ही रोगृहीत गरगे 
या भ्यरत पिया गया। इस अर्थ भे पाएयारय सविधासवाद बेर विशि्त रवशणों 
या सम्मिसव और समिसिश्षण हुआ जिसमे पुरामे मैं नयै को प्रभावित विया और 
भमे से पुरागा प्रभाषित हुआ। परंतु, चूंकि प्रिटिश सविधाय बा इतना विगार 
हो चुना भा, अतएय मुख्य रूप रो इसी पारण यह अपनेन्‍्आपको सई अवरुषाओ 
मे अगुकूण बगा राषा, और विद्यगात समिधान यो मूल रूप से परियतित विश 
बिना ही उसमे उग नये त़रवों वा रामाबेश वर राजा जो परपर्त्ती दरताबैजो 
राविधानों द्वारा पैदा विए गए थे । 
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7. अमरोकी और फ्रांसोसी क्रांत्तियों का सांविधानिक प्रभाव 


पुनरुत्थान द्वारा पेदा की गई राजनीतिक निरकुशता ने और घामिक अस- 
हिष्णुता के दृढाग्रह ने, जिसका दमन करने के लिए धर्मसुधार-आदोलन ने कुछ 
भी नही किया, राज्य की उत्पत्ति के सबध मे एक ऐसी व्याख्या को जन्म दिया जो 
उनीसवी शताब्दी के आरम्भ तक प्रभावशाली दनी रही। इसे साधारणतया 
सामाजिक सविदा का सिद्धात कहा जाता है? आधुनिक काल मे इसका प्रथम 
प्रतिपादन क्रास में हयूजेनों लोगो (प्रण््ठण्थ्मण्ड) ने और स्पेन के अत्पा- 
चारो से पीडित नींदरलैण्ड के निवासियों ने क्या, क्योकि राजनीतिक 
निरकुशता और धार्मिक असहिष्णुता के कुप्रभाव से सबसे अधिक वे ही दुखी 
थे। किन्तु यह कोई नया सिद्धान्त नही था। प्लेटो की 'रिपब्लिक' भे इसका 
अतिपादन किया गया है और मध्ययुग मे सम्राट्‌ और पोप के सघर्ष के दौरान 
में यह सिद्धान्त फिर सामने आता है। सक्षेप मे, सामाजिक सविदा ना 
सिद्धान्त यह है कि राज्य की उत्पत्ति असहनीय प्राकृतिक अवस्था कौ समाप्त 
करने के उद्देश्य से एकतित जन समूह के बीच एक समझौते के परिणामस्वरूप 
हुई। इस समझौते से लोग अपने कुछ प्राकृतिक अधिकारो का परित्याग कर 
देते हैं, किंतु केवल उन्ही अधिकारों का जो समाज मे राजनीतिक अवस्था की 
स्थापना के लिए आवश्यक होते हैं। अतएव, राजनीतिक समाज का उद्देश्य यह 
सुनिश्चित करना है कि नागरिकों के इन अधिकारों की जिनका उयस्भुकत रीति से 
परित्याग नही किया गया है, निरन्तर गारण्टी से बने रहें । यदि शासन की स्थापता 
का आधार सविदा है त्तो इसवा यह अर्थ हुआ कि जव शासन निरकृश हो जाता है 
तब वह सविदा को भग करता है और इसलिए राज्य के नागरिको को ऐसे शासन 
को हटा देने का अधिकार है। श्यूजेनों लोगो और नीदरलैण्ड के निवासियों वी 
तरह के जो लोग विरकुशतत्त के उन्‍्मूलत को न्‍्यायसरत प्रमाणित करना चाहते थे 
उनके लिए इससे अधिक उपमुक्त सिद्धान्त और कौन-सा हो सकता था जिसके 
द्वारा कि अन्तत उनको विद्रोह का अतिम अधिकार प्राप्त होता भा। 
इस सिद्धान्त के अनेक समर्थकों के द्वारा इसमे बहुत-से परिवर्नेत हुएं। यह 
सच है कि उसके सर्वप्रथम और सर्वाधिक विख्यात व्यास्याकारो मे से एक अँगरेज 
ब्याध्याक्ार टॉमस हॉ5स ने अपने ग्रथ लेवियेयत (सन्‌ 2652) में इस सिद्धाम्त 
के द्वारा राज्य की निरकुझता को इस आधार पर न्यायसगत मिद्ध करने का प्रयत्न 
किया कि सकिदा के अनुसार प्रतिष्ठित छासन सज्रिदा का एक यक्ष नही था, 
अर्थात्‌ सबिदा उसके साथ नही हुई थी, अतएवं वह उसको भग नही कर सकता 
था। बितु जहाँ इस सिद्धान्त के अधिकतर समर्थक अत्याचारी शासक कौ हत्या 
को न्यायोचित ठहरान का प्रयाथ कर रह थ वहाँ पज़िटेन वे गृहयुद्ध (सनु 4642- 
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49) की दुर्व्यंवस्थाओं के तुरन्त पश्चात्‌ लिखनेवाला हॉन्स अमल में अराजक्ता 
से बनने के लिए दार्शनिक आधार वी खोज कर रहा था । दूसरे जगरेज वियारत 
जॉन लॉक ने, जिसका अठारहबी शताब्दी में महाद्वीप वी विचारधारा पर बड़ा 
गहरा प्रभाव रहा, इस सिद्धान्त को अपने ग्रन्य ट्रोडिज़ेज आफ सिविल गवनंमेट 
(सन्‌ 690) मे ब्रिटेन की सन्‌ 688-89 वी ज्ञाति वो ्यायोचित सिद्ध करन 
में प्रयुक्त क्या। यह ग्रन्य उदारवादियों (छ्विगो) का आविष्यन (४८४० ) 
था जिसमे जेम्स द्वितीय का राजगही से उतारन और अधिकार विधेयक (विल 
ऑफ राइदुस) को पारित करने वाले दल के पक्ष का समर्थन कया गया था। 
लॉक के विचार में सतिदा प्रजा और राजा के बीच की गई थी और इसका उद्देश्य 
भनुष्य के अधिकारों वी, जिस रूप में वे राजनीतिक अवस्था कौ स्थापना से पूर्व 
विद्यमान थे, ब्याख्या करते तथा उन्हे क्रियान्वित करने के तिमित्त एक सामान्य 
यत्र स्थापित करना था। इस सामान्य सिद्धान्त को लॉक ने सन्‌ 688 की 
विशिष्ट परिस्थितियों पर आसानी से लागू कर लिया। वास्‍्तविषता तो यह है 
कि जेम्स छित्तीप को राजमद्दी से हटानेवाले सन्‌ 689 थे सम्मेलन बे प्रस्ताव 
में यह सिद्धान्त पहले से ही समाविष्ट वार लिया ग्रया था। इस श्रस्ताव में कहा 
गया था कि राजा ने “राजा और प्रजा के वीच में हुई मूल सविदा को भग करते 
हुए राज्य के सतिधान को नप्ट करने का प्रयत्न करने के कारण णासन के अधिकार 
को त्याग दिया है और इसके फलस्वरूप राजगद्टी खाली है ॥” इस प्रकार 
जब तीन बर्ष के कुशासन के पश्चात्‌ जेम्स द्वितीय पदच्युत किया गया तब यह 
मान लिया गया कि विलियम ऑफ ओऑरेंज और मेरी को ब़िटेन के राजसिहासन 
पर बिठाने के लिए एक नई संविदा की गई। छ्िग लोगो ने स्टुअर्ट वश बे 
राजाओ के देवी अधिवार के सिद्धान्त का इस शाति उत्तर दिया । 

किन्तु जहाँ एक ओर हॉन्स ने सविदा के पक्ष को पूर्णरूपेण समाप्य फरने की 
सुविधाजनक किन्तु तकहीन पद्धति ह्वारा--अर्योत्‌ निरकुशता के सिद्धान्त को 
प्रमाणित करने के निमित्त सब-कुछ बलिदान करके--स्वतत्नता और सत्ता मे 
भेल करा दिया, वहाँ दूसरी ओर लॉक ने प्रभुत्व को कठिन समस्पा को उसकी 
उपेक्षा करके टाल दिया | यदि जाति न्यायोचित हो तो उसके निष्पादन के लिए 
उचित अवसर का निश्चय करने वाली सत्ता कौन है २---लॉक ने इस आधारभूत 
प्रश्न का कभी उत्तर नही दिया, कितु पृष्ठभूमि मे शक्ति के वरिष्ठ मूति के रूप 
मैं 'जनता' की अस्पष्ट कल्पना रे अपने आपको सतुप्ट कर लिया। लतिस पर भी 
यह मानना बेकार होगा कि बह ऋ्राति जिराने जेम्स द्वितोष को पदच्युत करके 
विलियम और मेरी को राजसिंहासन पर विठाया, जनता ने की थी। बह तो 
वास्तव में एक अभिजात वर्ग का काम था जिनका जेस्‍्स द्वितीय मे प्रति विरोध 
अधिकार विधेषक (बिल ऑफ राइट्स) के रप मे प्रकट हुआ, जो एक ऐसी 
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लितात प्रतिनिधित्वहीन समद्‌ द्वारा शरित किया ग्रया था जिसके गठसन में, सन्‌ 
295 में उसी स्थापना के बाद से, काई भी ठोस सुधार नहीं हुआ था। प्रभुता 
और लोकतन्न मे मेल विठाने की कठित समस्या को हत करने का प्रयत्त अत में 
प्रसिद्ध फ्रासासी थविचारक झूसो ने क्या। अपने प्रसिद्ध ग्रथ सोशल कद्राक्‍्ट 
(सन ]762) से रूसों ने लॉक बे सिद्धान्त का हॉब्स कीं पद्धति से प्रतिपादत 
बरते हुए लोकतत्न के पक्ष का तबंपूर्ण ही नही, अपितु अखडनीय समर्थन प्रस्तुत 
करते का खाहसपूर्ण भयास किया ) रूसो ने कहा कि यदि मनुष्य स्वतद्ता के 
निमित्त पैदा होते हुए भी सर्वेत्र वधत में है तो ऐसी दासता को वैध रूप देने वा 
एफमाज्न साधन यह है कि प्रभुता उन लोगो के हाथो में ही रहनी चाहिए जिन्होंने 
ब्यवितया के एक समूह को सम्राज का रूप देने वाली सविदा वी थी। संविदा 
के द्वारा प्रत्यक व्यकित ने अपने आपको सवके प्रति समर्पित करते हुए कसी 
के भी प्रति समर्वित नहीं किया और इसलिए उससे समानता उपलब्ध हुई। 
लोक प्रभुता के इस सिद्धान्त ने, जिस रूप से रुसो ते इसका प्रतिपादत किया, 
जन शवितिया के जिए दुन्दुभी का कार्य किया जिन्होन अत में योरोप में पुरानी 
ब्यवस्था बा उतठ दिया, क्‍्याकि झूसा बे विवारों के सर्वमान्य हो जाने पर प्रवुद्ध 
निरकुशतत्र वे जिए उसने सुवायले म प्रभावक्षारी उतना रहना सम्भव नहीं हो 
सकता भा। 

रूसों का 'तोशल कट्राबट! क्दानित्‌ सबसे महात्‌ बुगातरवारी ग्रल्य घा। 
स्वय उममे तो क्योई ऐसी यात नहीं थी, परन्तु परवर्त्ती संविधान निर्माण-कार्य 
पर जो प्रभाव उसका पद्य उसे देखते हुए वह वास्तव में एक युगान्तरकारी प्रन्थ 
था। रूसा ने सामान्य इच्छा (७०7८०। ७॥]) के अपते सिद्धान्त बे आधार 
पर लोकतत्न को दार्शनिक औचित्य प्रदान करने के उन्मत्त प्रयत्नो से अपते आप 
को तर्क के दलदल में फ्सा लिया और राज्य के स्वीवार्य सिद्धाल्त के रूप में सामा- 
जिक संविदा वा सिद्धान्त अत सें रूसा के जर्मन उत्तराधिश्षारियों कांट, किशहे 
और हीगल् के आदर्शेवादी दर्शन द्वारा पैदा किए गए जनुमवातीन घुन्ध में विलुप्त 
हो गया। रूसा न स्वय प्रतिनिधिक जोकतत्र की धारणा का अल्तबिरोधी 
कहकर उसका उपहास बिया और रूसो बे शासन वे आदर प्रत्यक्ष या प्रारभिक 
लोक्मन्त्र वी प्राचीन धारणा धर आधारित होने के कारण उसके युग में त्रितकूल 
अव्यवहायं था। क्तु उसके शिप्य उतन हटधर्मी नहीं थे और यह वात सचाई 
के माथ कही ज्ञा सकती है कि हूसा के बाद विकसित हाने बानी प्रतिनिधिक 
समस्याओं मे जाने-अनजाने उसके अन्तिम सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देने कया 
प्रयास किया गया है। 

रूसो वी पुस्ततभ सोशल कड़ाक्ट वास्तव मे इन दा महाम्‌ जातियों की 
साहित्यिक पूर्वगामी थी, जो अठारहवी शद्ासदी वे अत में अमरीया और प्रास 
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मे हुइ। अमरीका की ज्ञाति स्वतवतानयुद्ध (मत 779 83) तक ही सीमित 
नही थी। उस क्राति मे त्तेरह उपनिवशा म स॑ प्रत्यता मे जनता जाकतव्रात्मक 
परिवतना का और उत राज्य-सविधाना के आलेखन वा रूप धारण फक़िया जिनका 
कि सन ]78 में सब तन और प्रकाशन किया गया। इस सफजन वा प्रासोसी 
भाषा म अनुवाद हुआ और उसने फ्रास के क्ीतिकातीन सम्रिघान निमाण पर 
काफी प्रभाव डावा । किनु आधुनिक सविवानवाद के इतिहास पर स्वय अमरीबी 
स्वतव्नना-सग्राम ठया उसने परिणामा का प्रभाव आर भी अधिय साकें वा था। 
यह सग्राम एमी आर्थिक व्यवस्था के परिणामस्वरूप हआ था जिस अमरीधा ये 
उपनिवेशवासीं लोग अत्याचारपूण समक्त ये। उनके “प्रतिनिधित्व नहीं तो 
कराधान भी नहीं! तारे म जअतत मातमूमि के विरुद्ध विद्वाह वी भावता उप 
जख्षित थी क्योंकि फ्रास्सीसियों के विरुद्ध उपनिवेणा की रक्षा म लड गए सप्त 
वर्षीय युद्ध (सन 756 63) के व्यय को पूरा करन के तिए किसी-न किसो 
प्रकार का कर आरोपित करना नितात आवश्यक तो था कितु वस्टर्मिस्टर वी 
ससद मे अमरीकी उपनिवेशा वा प्रतिनिधित्व उस समय स्पप्टल असम्भव था। 
इसलिए अमरीकी स्वतवता वा सप्राम छिड़ गया जिसके फ्तस्वरुप अत मे 
'अमरीबाः के सयुकपराज्य नाम स ज्ञात एवं नए राज्य वी स्थापना हुई जिसपा 
जाधार सत 787 म॒ प्रख्यापित संविधान था और जो सन 789 म प्रवतित 
हुआ। 

इस सपिधान भे स्वतन्यता को घोषणा (776) स निरुषित सिद्धास्त 
समाविष्ट हैं। इसम स्पप्टत वहा गया है कि सपर मनुष्य चरम से समान उत्पन्न 
होते हैं नि उनके खस्ष्टा न उनको बलतिपय अविच्छय जधियारा से विभूषित 
किया है कि इस जॉयवारा को सुरक्षित करन के लिए मनुप्या म पाउन स्पापित 
किए जाते है जिनको अपनी स्यायाचित्र शक्तिया शासन या सर्म्मात से श्राप्त होतो 
हैं, कि जब कभी काइ शासन इन उदस्यो को तष्ठ करन जगता है ता जनता वा 
यह अधिकार हो जाता दै कि वह उसे वरिबनित या समाप्त कर दे और एवं नया 
शासन स्थापित कर जिसकी नीव एस प्िद्धाता पर आधारित हा और जिसवी 
शक्तिया एसे रूप मे सगठित हो तिनसे उन्‍हें अथनी युरक्षा एव अपना सज स॒नि 
श्चित करने की मर्वाधिक सआवना जान पड।.. 

आधुनिक दस्तावेजी सविधानवाद वा वा“तविक् आरम्भ यही है। राज्य 
की उत्पत्ति को व्याख्या के रूप म सामाजिक सविदा वा गरिद्धान्त एविहारिक 
पद्धति के अन्तमंदी प्रकाश म भले हा निराधार जान पड किन्तु क्यों भी प्रक। « 
ची शोध या युक्ति इत तथ्य का नष्ट नहा कर सवती कि अमरीकिया न सनू 789 
म निश्चय ही एक नये राज्य वी रचना की और उसके अधिकारों का एवं दस्ता 
बेज म प्रतिष्ठित कर दिया जा अमर के समुक्तराज्य के सविधान ये रूप म 
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उम्र देश मे आज भी सर्वोच्च सत्ता के रूप में विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, 
उस नए राज्य को गठित करते वाले विभिन्न समूह़ो को सतुष्ट करने योग्य राज- 
नीतिक सगठत के स्वरूप के निर्माण-कार्य मे अमरीक्ियों ने एक प्राचीन राज- 
नीतिक पद्धति अर्थात्‌ सघवाद को पुनर्जीवित किया जिसका कि परवर्त्ती राज- 
नीति पर अत्यधिक प्रभाव होना निश्चित था। इम विषय पर वाद वे एक 
अध्याय में हमे बहुत-कुछ कहता होगा। 

कदाचित्‌ इस बात को निश्चयपूर्वक कहना सभव नहीं होगा कि अमरीकियों 

के रूसो के प्रभाव का प्रत्यक्ष अनुभव किया । मम्भवत यड्ट कहना सत्य के अधिक 
विकट होगा कि अमरीकी सविधान के निर्माता भी उसी भावना से प्रेरित थे जिसने 
कि रूसो के राजतीतिक दर्शन को प्रेरणा दी थी। क्तु प्लाब्रीसी क्राति हे प्रार- 
भिक हसचसो का नेतृत्व करने बालों को झूसो ने प्रत्यक्षरूपेण प्रभावित किया । 
घटनाओं के इस महान्‌ चत्र के बारे मे यहाँ पर इतना ही कहना आवश्यक है कि सन्‌ 
789 ईं में जब पास के दिवालिया शासम ने एस्टेट्स-जनरल को, जिसका 
सन्‌ 4644 से कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, फिर से जीवित करने के उपाय 
का आषासरा लियो ठेव उसने रूसी और उसके अनुवायियों के समस्त आदर्शवादी 
मतों को सभास्थल तक पहुँचा दिया और इस प्रकार राजनीतिक सविधान के 
प्रख्यापत के साथ उनका व्यावहारिक सयोग करा दिया। इस तरह भन्‌ 789 
की राष्ट्रीय सभा ने सविधान निर्माण के अपने वास्तविक कार्य को आरभ करने से 
पहले “मनुष्य के और नागरिक के अधिकारो वी घोषणा” तैयार की। यह 
दस्तावेज राज्य बी सबिदात्मक उत्पत्ति के, लोकप्रभुत्व के और वैंयक्लिक अधि- 
कारो के सिद्धान्तो से परिपूर्ण था, जैसा कि निम्ललिखित उद्धरणो से प्रकट है -- 

“मनुष्य जन्म से स्वतज्ञ और अधिकारो मे समान है.” 

“प्रत्येक राजनीतिक सस्था का उद्देश्य मनुष्य के ऐसे अधिकारों का रक्षण है 
जो व्यावहारिक है और जो चिरभोगजन्य हैं। ये अधिकार हैं 
स्वतत्ता, सपत्ति, सुरक्षा एव दमन का धतिरोध हरे 

“स्वतन्द्व॒ता से कोई भी ऐसी बात करने की शकित अभिप्नेत है जो दुसरो को 
हानि नही पहुँचाती, इसके अनुमार प्रत्येक व्यक्त के प्राइतिक 
अधिकारो के प्रयोग को सीमाए क्वल बे ही है जिनसे समाज के अन्य 
सदस्या द्वारा वैसे अधिकारों का उपभोग सुनिश्चित होता है। ये 
सीमाए विधि द्वारा निर्धारित वी जा सकती हैं.” 

“विधि सामान्य इच्छा को अभिव्यक्ित है ५५ 

* किसी को उसके मन के लिय छेडा नहीं जाता चाहिये।” 

* त्िक्चारा) एज सतो का क्दाशित आदत अरद्ात सरुध्य हे अप्यप्ल्त जट्जूल्या 
अधिकारों में से एक है।” 


सविधानी राज्य की उत्पत्ति और उसका विकास छा 


इसके पश्चात्‌ सन्‌ 7793 में जो संविधान चना, और जिससे यह घोषणा 
भूमिका के रूप मे जोडी गई थी, बह स्थायी न॑ रह सका, बयोकि उससे जिस विधान 
सभा का जन्म दिया वह फ्रात्त की भीतरी अराजक्ता ओर बाहरी युद्धावस्था 
से निपटने में असमर्थ रहो। फिर भी यह आधुनिक दस्तावेजी सविधानवाद 
के विकास में दूगरी बडी मजिल थी जैसे अमरीकी क्रान्ति पहली मजिल थीं। 
मंद्यपि फ्रासीसी ऋ्राति के प्रारभिक वर्षों के सविधानवाद को पहले आतकराज की 
अराजकता से और तदुपरान्त उसकी भस्म से उत्पन्न नपोलियन के राज्य की 
निरकुशता से पराजथ स्वीकार करनी पडी, फिर भी इस ज्ञाति से राजनीतिक 
स्व॒तवता की एक ऐसी ज्योति जया दी जो फिर कभी भी स्थायी रूप से बुझाई 
न जा सवी। जैसा कि एक विद्वान्‌ ने कहा है. फ्रास का स्व-शासन फा आदर्श 
प्रत्यव ऐसी स्गठित सरकार के लिए जिसने जनता की प्रभुरात्ता को स्वीकार 
और समाबिष्ट नहीं किया, एक चुनौती बत गया--जैसा कि बह अपने आग्ल 
ही नहीं बल्कि अमरीकी रूप में भी नहीं वन सका था। 
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यद्यपि बात उलठी और अतविरोधी जान पडती है, क्तु इस सवध में आगे 
का कार्य नपोलियन के शासन और यारोप में उसके परिणाम से हुआ । चूकि 
लोकतप्न वे! सिद्धान्त वा योरोप मे पर्याप्य सोमा तव समारभ हो चुका था (और 
अपने सैनिक्वाद के बरवजूद नप्रोलियन स्वथ दस नातिकारी बीज का बोने बाला 
था), अत सविधानवाद के प्रसार को प्रभावपूर्ण बमाने के लिए केवल यही 
अपेक्षित था कि विभिन्न दलित समुदायों मे, जिनको वह सवोधित किया गया 
था, चेतनता लाने वाली राष्ट्रीयता की भावना का पर्याप्त सचार हो। नेपोलियन 
के औचित्यहीन सीमा निर्धारण के कार्यो ने, विशेषकर इटली और जर्मती में, 
उस अपरिपवव भावना को चोट पढ़ुचाई जिसका अस्तित्व तव तक मान्य नहीं 
हुआ जब ध्षक ति वह इस तरह भडककर कियाशील नही हो गई । योरोप के राज्यो 
का एक सयुक्‍त योरोपीय राज्य बनाने के अपने प्रयत्नों से लेपोलियल को केवल 
यही सफ्लता मिली कि उसने उतको उस सीमा तक अलग-अलग कर दिया कि 
उसके कारण स्वय उसका ही विनाश हो गया | पुनरत्थान के सबध में हमने जिस 
राष्ट्रवाद को चर्चा पी थी वह एक अस्पप्ट और अधिकतर अचैतन विकास था। 
नेपोलियन की सोरोप-विजय को असफलता के पश्चात्‌ का राष्ट्रवाद एक भथकर 
ज्वाला थी, जिसने पहले तो स्वय प्रज्वलनकर्त्ता को हो भस्म कर दिया और फिर 
तब त्तक भीतर ही भीतर सुलगती और समय-समय पर पुन प्रज्वलित होती रही 
जब तक कि उसने पुरानी व्यवस्था के भवन के प्रत्येक अवशेष को भस्मीभत नही 
कर लिया। लाइपजिग के युद्ध को “राष्ट्रो' का युद्ध/ कहना निरर्थक नहों था, 
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हालाकि सन्‌ 874-35 की सधिया करने वाले राजवशोय और अभिजातवर्गीय 
राजनयज्ञ उस आदोलन के वास्तविक अभिप्राय को नहीं समझ सके जिसने कि 
बोनापार्ट की महन्वाकाक्षाआ को निगल लिया था। 

इन सप्दियों ने अधिकतर देशा में प्राचीन निरदुशतत्नों को पुन स्थापित कर 
दिया, जिन्हें उलटने का ऋाति ने श्रयत्व किया था। इसके अतिरिक्त अधिकतर 
राज्यों को सौमाए युद्ध से पूर्वे जैंसी यी वैसी हो कर दी गई। जहाँ ऐसा नही 
किया गया था, बहाँ सनमाने त्तौर पर इधर-उधर के क्षेत्रो और जन-समूहो को 
पुराने राज्यक्षेत्रों स अलग करके नयो के जधीव रख विया ग्रया और इसमे क्रालि 
द्वारा फैलाए गए विचारा का नहीं वरन्‌ विजेता के जधिवार या उसकी नीति 
अथवा शक्ति कया ही ध्यान रखा गया। इसका परिणाम यह हुआ क्रि राष्ट्रीय 
सर्वंधानिक राज्य का सार्वभौमिक आविर्भाव स्थमित हो गया, यद्यपि उसका 
पूर्ण परित्याग जब सभव नहीं था] इसका दूसरा प्ररिणम यह हआ कि झ्ुघार- 
वादी युप्त रूप से काये करने के लिए वाध्य हो गए और उनका उत्माह अब बदा- 
कदा विद्रोह के रूप म॑ प्रकट हाने लगा । इससे यट खरावी हुई कि राष्ट्रवाद और 
उदारवादी सुधार की समस्याओ के सम्बन्ध मे भ्रान्ति उत्पन्न हा गई हालाकि 
दाना को एक ही हाना चाहिए था। जा राजनयजन्ञ योरोप की शाति के रक्षक 
मान जाते थे उन्हें इस ऋतिकारी भावना को, जहाँ भी वह प्रढट हुई, कुचलने की 
ही बिता रहने लगी। किंतु समय के साथ-साय उनकी शावित क्षीण होनी गई 
और मन्‌ 830 में महाद्वीप क अधिकतर राज्या में गभीर ऋ्राति हुई। सदा की 
तरह यह भी फ्रांस मे आरस्म हुई, जहाँ पुत स्थापित बूस्वों वश का तख्ता उलट 
दिया कया और सुई फिसिप्स के अधीन और भी अधिक सीमित 'राजनत्न की प्रतिप्या 
हुई। वितु उस समय सफ्स होने वाला यह एक्गरात्न आादोलते था। इसका 
एक अपवाद बेलजियरम्म थो जहाँ सर्वैधानिक राजतत्न के अधीन एक नए स्वत 
राज्य की स्थापना हुईैं। सन्‌ 848 सम क्रातियों के एक दूसरे सिलसिले ने जो 
सन्‌ 4830 से कही जधिक ग्रज्तणीर था, यह वात्त फिर सिद्ध कर दी कि केवलमात्न 
उद्दारकादी आदोलन, जो राष्ट्रीय एकता पर आधारित न हा, कितता दुर्ल होता 
है॥ उस समय प्रत्यापित सविधाना से से अबल फ्रास, सार्डी निया, दीदरलैंड्स 
आर स्विट्जरलैंड के सविधान ही उसके बाद होन वाली प्रतिक्रिया से बचे रह 
सके ॥ उनसे से पहला जर्थात्‌ क्रास का सविधान सन्‌ 852 से लुई नेपोलियन 
के अधीत हितीद साम्राज्य की स्थापना से शीक्ष ही सम्राप्त हो गया और दूसरा 
अर्थात्‌ सार्टीविया का सविधात शिविलक से तब तक चलता रहा जय तक कि 
बह इटली मे एकुला के आादोवन से खबद्ध नही हो दया। 

अवएव, सन ॥848 की अभ्रफतताओ के पश्चात्‌ उदार सुधारवादियों की 
अआकाक्षाजा का रुख नई दिशा वी ओर हा गया । यह तो स्पप्ट ही हो गया था कि 
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ऋरातिकारी मार्गे असफल रहा। किन्तु इसके साथ ही राजनी तिक समस्या के 
शापिपूर्ण समाधाव की दिशा मे एक नया और बहुत ही महत्त्वपूर्ण तत्व काम 
कर रहा था। यह तत्त्व उन व्यापक परिवर्तनों का परिणाम था जिन्हे हम 
औद्योगिक क्ञाति' कहते है। यह क्राति अ्ारह॒वी शताब्दी के उत्तराद्ध में इगलैंड 
में एक-के-बाद-एक यत्न सम्बन्धी आविप्कारा से प्रारम्भ हुई जितके फ्लस्वल्प 
औद्योगिक उत्पादन की प्रत्रियाओ में शक्ति वा प्रयोग होने लगा। इसके विकास 
से कारखाना-प्रणाली तथा आधुनिर पूजीबाद वी नीय पडी और अत में सामाजिक 
शक्तिया पूर्ण रूप से बदल गई और राजनीतिक सतुलन में आधारभूत परिवर्तन 
हो गया । जव यह आर्थिक नाति इपलैण्ड मे फ्रियान्बित होनी प्रारण्त हुई तो 
यह अनियाय था वि उसका राजनीतिक स्थिति पर गम्भीर प्रभाव पडे। इसने 
समाज में कृषि से सम्बद्ध वर्गों का शारी महत्व सदा के लिए समाप्त कर दिया 
और एक नए मध्यम बगें--पूजोवादी वर्य को जन्म दिया, जो राजनीतिक मान्यता 
के लिए अपनी माग पर वर्ष प्रतिवर्ग अधिकाधिक आग्रह करने लगा | 

इस वर्ग को सन्‌ 832 के सुधार अधिनियम द्वारा मुक्त प्रदान हुई। 
इस अधिनियम न शताब्दियों से सचित बुराइया को दूर क्या | जिन क्षेत्रों का 
पुराना राजनीतिक महत्त्व समाप्त हो गया था, उनका प्रतिनिधित्व समाप्त करने 
के लिए ससदीय स्थानों का पुतवितरण क्या गया और औद्योगिक परिवततनो से 
विकसित नए शहरी क्षेत्रों गो ससद्‌ मे प्रतिनिधित्व दिया गया। ऐसा करने मे 
इसने नए पूजीबादियों को मताधिकार प्रदान कया। यद्यपि इससे लोक्तत्न 
की पूर्ण व्यवस्था का आरम्भ नही हुआ, किन्तु यह उस दिशा नी ओर परानिवारी 
प्रगति के विपरीत सवैधानिक प्रगति दे सही मार्ग मे उठाया गया पहला कदम 
था क्योकि शासन की विद्यमान पद्धतियों मे न्रातिकारी परिवर्तन किए बिना ही 
यह सुधार करना सम्भव हा सका। मध्यम वर्ग को मताधिकार प्रदात करने से 
वास्तव में सत्रिमडलीय श्रणाली अर्थात्‌ ससद्‌ द्वारा कार्यपालिका के नियत्रण को 
दृढ़ता प्राप्त हुई, जिसवी कि अठारहवी शताब्दी के दौरान मे पकव्री नीव डाल दी 
गई थी | मत्रिमडलोय प्रणाली को सुदृढ़ बसाने का यह व्णर्य मध्यम वर्ग वे 
मताधिकार के फलस्वरूप राजनीतिक ग्‌ रुत्वाकर्षण केन्द्र के सामत-सदन (हाउस 
ऑफ लॉड्‌ स) से हटकर लोक-सदन (हाउस ऑफ कॉमन्स) में पहुँच जाये से 
और दलो के जित पर वास्तविक मव्रिमडलीय प्रणाली का कायम रहना निर्शर 
होता है, एक नए विभाजन के अस्तित्व मे आ जाने से हो सका । 

औद्योगिक त्राति से उद्‌्भूत यह महान्‌ आन्दोलन अनिवार्यत महाद्वीप मे फैल 
गया और अपने विस्तार बे साथ-साथ यह ऐसे परिणामों गो लाया जिससे 
सर्वधानिक मार्ग द्वारा परिवतन की प्रवृत्ति को बल श्राष्त हुआ, क्योकि इससे विद्य- 
मान शासनो और नए पूजोवादियो से मेल हो यथा जो कि सच बातो से अधिक 
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शात्ति और व्यवस्था को का्मगा करते थे। इसके अतिरिक्त, इसको प्रवृत्ति 
आशथिक सरक्षण की नोति को प्रोत्साहित करके धोरे धीरे राष्ट्रीयता को विद्यमान 
भावना को त्ीत्र करने की ओर थी, क्योकि जिन देशो भे ओद्योगीकरण नही हुआ 
था वे उन देशों का, जिनमे औद्योगिक विकारू के परिणामस्वरूप अपता माल 
बहुद सस्ता बेचने की रामथ्यें थी, सुकावला तभी कर सकते थे जब कि वे आर्थिक 
सरक्षण की नीति पर चलकर औद्योगिक देशो के विरुद्ध कर की दीवार खडी 
करें, और इस प्रकार उन उद्योगों का पोषण बरें जिनका थे अपने साथनों के 
कारण उत्पादन बर सकते थे । 

किन्तु इन औद्योगिक परिवतंनो के फलस्वरूप नगरो मे वेतनभोगी मजदूरों 
के विशाल समुदाय उत्पन हो गए और अब वे भी राजनीतिद अधिकारो की माण 
करने लंगें। इगलैड मे इसके परिणामस्वरूप पहले एक भजदूर आन्दोलन-- 
चार्टिज्म ( सन्‌ 837-48 ) का आरम्भ हुआ, जिसका उद्देश्य शासन पर और 
बातो के साथ-साथ मताधिकार-सम्बन्धो सुधार करने के लिए दबाव डालना या, 
और जब यह असफ्ल रहा तो सन्‌ 7867 और 884 85 के दो सुधार अधि- 
नियम बने, जिनका सामान्य प्रभाव नगरो मे किराएदारों तथा खेंतिहर मजदूरों 
का मताधिकार देना था। किन्तु अधिकतर देशो मे, शासनतत्न ऐसे अधिकारों 
के प्रदान के निमित समायोजित हो सकें दसके पूर्व ही त्रातिकारी सिद्धान्तो वा 
प्रचार होन लगा था, जिंदका उद्देश्य विद्यमान शासनों को उलटना और एक नए 
प्रकार के समाज की स्थापना भ्रा। इनमे मुख्य सिद्धात उस प्रकार का समाज- 
बाद था जिससे काले मास का नाम से सम्बन्ध है और जिसके 'कम्यूनिस्ट्र सेनि- 
फेस्टो' (सन्‌ 848) फ्रेडारऊ एगिल्स के सहयोग से 848 में प्रकाशित 
और वाद के ग्रथो में व्यक्त विचारों ने ससदीय सस्थाआ के सर्वधानिक विकास 
घर ही नहीं, बरच शाप्ट्रीयशा की समस्त घारणा पर भी कृठाराघात क्या । 
अब प्रश्न यह था कि वया राष्ट्रीय सविधानवाद इस क्ञातिकारी सिद्धात के विध्द 
सफलतापूर्बंक सधघर्ष करने के लिए पर्याप्त रूप में डटा रह सकता है? उन्नीसदी 
शताब्दी के उत्तराद्धे के इतिहास ने इस प्रश्न का आशिक रूप में उत्तर दिया। 
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उनौसवी शताब्दी का उत्तराद्ध दस्ठावेजी सविधानों के उत्वपं का युग था। 
इगर्लंड और अमरीका के सिवाय कसी भी देश का विद्यमान सविधान उन्नीसवी 
शवाब्दी स् पुराना नहीं है और उस शताब्दी के पूर्वार्ध में जो सविधान विद्यमान थे 
उनमे से अधिकतर तव से या छो लुप्त हो गए और उनके स्थान पर नए सविधान 
आ गए हूँ या उनम इतने मौलिक सजश्ाधत एबं परिवर्तन कर दिए गए है किये 
वास्तव में नए हो गए है। 


सविधानो राज्य को उत्पत्ति और उसका विशास है. 


सविधानवाद की यह लहर इटली और जमंनी बे एज्ता-आदोलनो से उत्पन्न 
हुईें। सन्‌ 870 के युद्ध बे बाद प्रास मे जिस गणतत्नात्मक सविधान या प्रख्या- 
पन हुआ उसकी जिम्मेदारी भी अधिर्तर इन्ही आन्दोलनों पर थो। इटली में 
सार्डी निया वा सविधात, जैसा वि हम बता चुने है उन तीन राविधानों भे था जो 
सन्‌ 848 पी विपत्ति रो बच सबे थे। इटली अब भी सात राज्यों मे विभाजित 
था, किन्तु यह परिस्थिति अधित्र समय तर नहीं रह सक्‍तो थी। सन्‌ 859 
से सेबर 870 तक बे दौरान मे अनेक विद्रोहो और युद्धो बे फतरवरूप य विभिन्न 
राज्य सार्डोनिया बे साथ सम्मितित हो गए। ज्यो ज्या प्रत्येश् राज्य इस सयोग 
में सम्मिलित होता गया स्यो-त्यो सार्डीनिया का सविधान उसबो लायू होता गया 
और इस प्रश्ञार अत में इटली वा राज्य स्थापित हुआ। इधर जमंतो में सन्‌ 
848 वी असफ्लता के पश्चात पूर्ववालीन व्यवस्था पुन स्थापित वी गई। विन्‍्तु 
सन्‌ 864 और 87 भे बीच तीन युद्धों बे परिणामरवरूप जिम्हे बिरमा्ष 
वी प्रतिभा ने भड़ेयाया था और जिनया उसी ने सचालन जिया था, डेनमा को 
परास्त होवर श्लेस्विग ($०0०५७१8) और होल्स्टीन (प्रणाश८॥आ) वी 
डसियाँ ( 70000॥2$ ) छोडनो पडो, आस्ट्रिया जर्मंन-राज्यमडल से निकाल 
दिया गया, और फ्रास मे इ्वितीय साम्राज्य बा तस्ता पलट दिया गया । इस प्रयार 
चार नए सर्वधानिक राज्यो का अम्युदय हुआ। डेनमार्व मे सन्‌ 864 से राजा 
को ससदोध व्यवश्था स्वीकार बरने वे सिए बाध्य जिया गया, आस्ट्रियां और 
हगरी में सन्‌ 7869 भे नए सविधान तैयार हुए जिनमे दोनो ये लिये एप हो राजा 
रखने की व्यवस्था बी गई, जर्मनी मे सन्‌ 873 मे जमेन साआज्य रथापित 
हुआ, और फ्रास्त मे अन्तत सन्‌ 875 में तृतीय गणतम्त कौ स्थापना हुई। 
इन सविधानों मे से प्रत्यक ने रासदीय सस्थाओं को अपनाया, जो न्यूनाधित 
संशोधित रूप मे ब्रिटिश सविधान वो सबले थी। इनमे से प्रत्येत से लोकततीय 
तत्त्व समाविष्ट थे, विन्तु ससद्‌ यी शक्तितया अभी ऐसो नहीं थो जिनसे उदारवादी 
सुधार भी समस्त मामे पूरी हो सकतो । इसके अतिरिफ्त राष्ट्रवाद वेवल एक 
सोमा तब ही विजयो हो संक्रा था। इदलो बा एक्ोकरण तो हो चुका था परन्तु 
द्वियस्ट (प्र॥८४०) और ट्रेटिनो (77८४०), जिनमे कई इठलो बाले रहते 
थे, आस्ट्रिया की प्रभुसत्ता बे अधीन, उसझी राष्ट्रीय सीमाओ बे बाहर थे। 
आट्ट्रिया-हगरी, उसमे अनेक अधीनस्थ प्रदेश होने बे बगरण निशचय ही एक 
राष्ट्रीय राज्य नहीं कहा जा सरता या। जहाँ तर जर्मनी वा सबंध है, यद्यपि 
बह आएि्ट्रिया हगरी भो अपेक्षा कही अधिब राष्ट्रोय था, फिर भी उसकी सीमा 
मे अन्दर बहुत-से पोल जाति के लोग थे ओर उसने सन्‌ 87] मे अपनी विजय 
बे! पलस्वरूप अससास और लारेन बे प्रातो को फ्रात से छीन लिया था। 
इन घटनाओं के बाद के वर्षों मे राष्ट्रवाद बाल्कन प्रायद्वोप के सोगो का 


42 आधुनिक राजनौतिक संविधान 


नारा बेन गयां, जो कि अब भी तुर्की के अधीन और उसके अत्याचारों से पीडित थे । 
रूस ओर तुर्की के बीच थी लडाई और वलिन काग्रेस में इस समस्या में बडी शक्तियों 
की दिलचस्पी के फ़तस्वरूप सबू 7878 में दो तए राज्यो, अर्थात्‌ सबिया और 
रूमानिया की स्थापना हुई और मॉण्टीनीग्रो, जो शताब्दियो से अपनी स्वतत्नता 
कायम रखे था, आकार में दुगना हो गया। यूतान तो सन्‌ 7832 में ही स्वाघी- 
नता प्राप्त कर चुका था और उसका शासन सने 864 मे अतिम रूप में लागू 
किए ग्रष्ठ एक सविधाव के अनुसार हो रहा धा॥ इस प्रकार केवल बलगेरिया, 
जो वलिन सधि की व्यवस्थाओ के फ्लस्वरूप आशिक रूप मे ही स्वतन्त्र हुआ था, 
और स्वय तुर्की ही रह गए। डितीय अब्दुलहमीद ने खू 876 में ही समस्त 
ऑटोमन साम्राज्य के लिए एक सविधान की घोषणा की थी, किन्तु वह दो वर्ष 
के अदर द्वी रह कर दिया गया था? सन्‌ 908 में “युवक तुझ्न दल ने इस 
सबिधान को सफलतापूर्वक पुनर्जीबित क्या, अब्दुलहमीद को राजगद्दी से उतार 
दिया और तुर्की को सर्वधानिक राजतत्य बना दिया | लुर्की वी इस उथल-पुथल 
से लाभ उठाते हुए बलगे रिया ने उसी बर्ष अपनी पूर्ण राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की घोषणा 
करवची। 

इस प्रकार पाश्वात्य उदारवाद से प्रभावित होकर योरोप के दक्षिण-पूर्वी 
छेत्न ने, जो अब तक तुर्कों की निरवु शत्ता से पीड़ित था, बीसवी शताब्दी के प्रथम 
दशक तव कम-से-कम राजनीतिक सविधानवाद के स्वरूपों को तो अपना ही लिया 
था। प्रत्येक अवस्था मे राष्ट्रीयता के आधार पर एक नए राज्य की स्थापना 
हुई, राष्ट्रीयता का यह सिद्धात मुविद्र के साधन के रूप में जात-बूझकर अपनाया 
गया था। यह सच है वि किसी भी अवस्था मे राष्ट्रीय आकाक्षाओं बी पति 
पूर्णह््प से नहीं हुई और इसी कारण सन्‌ 9]2 और 943 में वाल्वत युद्ध 
हुए। फिर भी उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्द में और बीसवी शताब्दी बे प्रार- 
स्भिक धर्षों में बाल्कन प्राय्द्वीप वा समस्त इतिहास इस बात का साक्षी है कि 
यह आशा कितनी व्यापक हो गई थी कि क्दाचित्‌ प्रगलिशील स्वैधानिक राज्य के 
निर्माण का सर्वाधिक सतोधप्रद आधार राष्ट्रीय लोक्ठत्न ही सिद्ध हो सबेगा। 


70 संविधानवाद और अथम विश्वयुद्ध 


इस प्रकार हम देखते है दि सन्‌ 94 मे प्रथम विश्वयुद्ध से पहले रूस 
के सिवाय योरोप के प्रत्येक राज्य मे विसी-न-किसी रूप मे राष्ट्रीय सविधानवाद 
का प्रयोग कया जा रहा था। रूस में सविधानवाद के प्रयत्न आशिक रूप मे 
निर्वाचित सभा (ड्यूमा) वी स्थापना से आगे नही बढ़ सके थे और यह सभा भी 
सन्‌ 906 में अपने आरम्भ से ही शक्तिशालो होने के वजाय कभजोर होती गई 
थी। किन्तु सविधादवाद योरोप, ड्निटेन के साम्राज्य के स्व-शासित अधिराज्यो 
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और यूनाइटेड स्टेट्स तद ही सीमित नहीं रहा । यह समार वे टूर-हर वे स्यानो, 
जैसे दक्षिणी अमरीका, जापान और चीन तक में भी फैच गया। आधुनिर साम्रा- 
ज्यवाद की शक्ति औ< औद्योगिर क्षाति के आथिक परिणामों के ढारा विश्व 
के योरोपीयकरण के साथ-साथ प्रानीन ससार वे राजनीतिक सिद्धातो का प्रचार 
हुआ और उसकी राजनीतिक वा्यप्रणालियों का भी व्यापक प्रयोग हुआ। इस 
सविधानवाद को रूप सदा ही या ता प्रिटिश नमून या यूनाइटेड स्टेट्स 
द्वारा अमीकृत उसके परिवर्तित स्वरुप के अनुसार था। दूरार शब्दों में, इसने 
प्रातिनिधिक सस्थाआ की स्थापना वी जोर गाष्ट्र करा राज्य वा आधार बंताया। 
उन स्थानों में भी जहा राष्ट्र का अस्टित्व नही था जैसे चीन मे, सब्रिधानयाद की 
भ्रवृत्ति न राष्ट्रवाद वे विक्राग को प्रात्माटित किया और उसे एक राजनीतिब 
आधार के रूप मे प्रयुक्त किया। 

यद्यपि योरोप मे राजनीतिक सविधानयाद काफी प्रगति कर चुहा था ता भी 
अधिकतर स्थाना मे प्रातिनिधिक लोक्नत्न और राष्ट्रवाद के मामता म उसे और 
भी आगे बढना था। फ्रास का अपन खोए हुए प्रात आर इटली को पराधीन 
इटालियन भाषा-माधी क्षेत्र पुन प्राप्य वरने थे। जमंनी से कुछ गैर-जर्मन लोग 
“-उत्तर में डेन और पूर्व में पोल जाति के लाग--अधथीनता की अवस्था में थे। 
आरिद्रया-हगरी को, जिसमे जर्मन, मेंगयार, दक्षिणी सलाव, चेत, पोल और 
रूमानियन जातियो के लोग थे, 'ज्जेर साज्राज्य/ (९०४छक०८७।४ ाफ्गा०) 
कहना उपयुक्त ही था। रूस का पश्चिमी भाग फ्नों, इस्टोनियनी, लेटो, 
लिथुएनियना, पोलो ओछऔर रूमातियना का मिश्रित जन समूह था। तुर्की के 
थोरोपीय प्रदेश को बाल्कन प्रदेश के लोग अपनी राष्ट्रीयतला पर बलात्कार समझते 
थे। थदि इतिहास यह सिद्ध करता था, जँसा कि प्रतीत हो रहा था, कि स्ैधा- 
निक अधिकारों का एकमात्न दृढ आधार राष्ट्रवाद था तो प्रश्न यह था कि क्‍या 
राष्ट्रीय एकता का अब तक का अधूरा स्वप्न शातिपूर्ण उपायो द्वारा साकार किया 
जा सकता है या इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई विध्वसात्मक घटना आवश्यक 
हो गी। चाहे ऐसी विध्वसात्मक घटना आवश्यक थी या नही, किन्तु सन्‌ 94 
में युद्ध के छिडने पर वह घटित हो ही गई। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे राज्य भी 
थे जिनमे सबविधान तो था किम्तु उनके राजनीतिक सगठनो को लोकतत्रात्मक 
नहीं कहा जा सकता था, विशेषकर इस कारण कि वहाँ कार्यपालिका पर लोक- 


निमत्नण को अभाव था। यह बात जम॑ंनी के बार में विशेष रूप से लाग 
होती थी । 





बुड़ो विल्सन के मतानुसार यह्‌ युद्ध विश्व को लोकतत्न के लिए सुरक्षित बनाने 
के निमित लड्ा गया था। अतएव, इसमे कोई आश्चर्य की बात नही कि उससे 
पुँदा हुई परिस्थितियों मे सविधानवाद को बाड़ आ गई। विजेताओ ने इस बात 
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पर जोर दिया कि विभिन्न लोगो के आत्मनिर्णय के आधार पर ही स्थायी शाति 
की नींव डाली जा सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित जातियो को जहाँ 
तक सम्भव हो, राष्ट्रीय आधार पर स्वतन्त्र राज्य के रूप मे सगठित हो जाता 
चाहिए। इस सिद्धात को लागू करने से चार बडे साप्राज्यो--जर्मनी, आसस्ट्रिया, 
रूस और तुर्की--का पूर्ण अथवा आशिक विघटन होता था। यह कार्य बहुत 
कुछ युद्ध ने ही कर दिया था। नई व्यवस्था के अधीन मध्य और मध्यपूर्दी योरोप 
छोटे-छोटे राज्यो का पुज बन गया जब कि पहले वहाँ केवल तीन राज्य थे | शाति- 
सधियों ने फिनजैड, इस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, पोलैड और चेको- 
सलोव।किया जैसे नए राज्यो का सूजन क्या, जर्मनी और आस्ट्रिया जैसे राज्यो 
बा अगभग कर दिया और सबिया (जो वद्धित रूप में पुगोस्लाबिया कहलाया) 
तथा रूमानिया जैसे राज्यो के क्षेत्रो का विस्तार कर दिया। 
अत्येक अदस्था मे, इस परिवरतनों के फ्लस्वरूप मए दस्ताबेजी संविधान वा 
पआादुर्भाव हुआ, क्योकि नए राज्यो मे प्रभुत्वसम्पन्न शासन की कोई पद्धति विद्यमान 
नही थी और पुरानो में क्राति के फलस्वरूप युद्धपूर्व के शासन नष्ट हो गए थे। 
बैयक्तिक स्वतन्त्रता, लोकसत्ता और राष्ट्रीयता, इत सब राज्यो के सविधानों की 
विशेषताएं थी और इन सभी ने विना बिसी अपवाद के कार्यपालिका पर ससदीय 
निमत्नण की ब्रिदिश योजता को थोडे-बहुत़ फेर फार के साथ अगीकार किया, यद्यपि 
इनमे से बहुत से सार्वलौदिक मताप्षिकार के मामले मे उससे आगे बढ गए। 
जहां तक कागनी अधिकार पत्रो की सफ्लता का सवाल था, लोक्तत़् निश्चय ही 
किजियी हो चुका थ्रा/ आर्थिक स्थिरता और युद्धनीति की आवश्यकताओं को 
ध्यान भे रखकर विचारा जाए तो यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीयता भी विजयी 
हो चुकी थी। यह सच है कि कई देशो मे विशेषकर इटली में आस्ट्रियन-जर्मनों, 
और विस्तृत रूमातिया में मेगयारो जंँसे गैर-राष्ट्रीय अल्पसब्यक लोग भी थे 
परन्तु पहले के बराबर बिलकुल नहीं। 
प्रथम घविश्वयुद्ध के फलस्वरूप सविधानवाद का और भी विकास राष्ट्रसघ 
(लीग ऑफ नेशन्स) की स्थापना के रूप मे हुआ। सधियो पर हस्ताक्षर करने 
के साथ रास्ट्रसथ की प्रसविदा पर भी हस्ताक्षर करना अनिवार्य बना दिया गया 
था। यह इतिहास मे पहला अवसर था जब कि निश्चित रूप से गठित नियमो के 
एक तिबाय और सुब्यवस्थित सस्थाओ के अधीन अनेक राज्यो का एक संगठन 
दृष्टिगोचर हुआ। राष्ट्रसघ एक साथ ही आनुभविक और भ्रयोगात्मक सगठन 
था, जो अपने निर्माता राज्यों की सर्वधानिक प्रथा पर यथासभव अनुरूपता वे 
साथ आधारित था और जिसमे उसके स्वरूप के हो शारण ऐसे बिस्तार और 
सशोधन हो सकते थे जो अनुभव द्वारा अपेक्षित और परिस्थितियों बे” अनुसार 
सम्भव हो । हम उत्ते सवैघमानिक प्रयोग इसलिए कहते हैं इसलिये मही कि वह 
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कोई प्रममत्तात्मक स्वतन्ध्र नित्राय था (क्योरि ऐसा वह निश्चय ही नही था) 
बल्कि इमलिए कि उसका उद्देश्य उन प्रभुसतात्मत्र राज्यों वे बीच, जो वि इसके 
सदस्य थे, सघर्थों को रोतना या उनवा शातिपूर्ण निषटारा बरना था और इस 
कारण वह उस सर्वैधानिक प्रगति के अनुस्प था जा उस समय तर अधिकतर 
पश्चिमी राज्यों में हों चुनो थी। 


॥ युद्ों के अन्तर्काल में संविधानी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया 


युद्ध के तुरन्त बाद के वर्षों मे ऐसा प्रतीत होता या मानों सनुष्य के अधिकारों 
और विधि के शासन को लगभग सार्वन्निक विजय मे निमित्त राष्ट्रवाद और 
प्रातिनिधित लोक्तत़् मिल गए हैं और राजनीतिक सविधानवाद के अनुभवों का 
अत में विश्वणाति की समस्याओ को हल करने मे सफलतापूर्वक प्रमोग क्या 
जाएगा। किन्तु दुर्भाग्यवश यह बात शीघ्र हो बडी तीद्गता वे साथ स्पष्ट होनी 
थी कि राजनीतिक अधिकार-पत्र स्वत काफी नहीं होते और जिनके लाभ के लिए 
बे निर्मित किए जाते हैं सदि उन लोगो मे उन्हें क्रियान्वित करने की इच्छाशक्ति 
नहीं है तो उन्हें रह करने के लिए असर्वघानिक तरीकों का अपनाया जाना अनि- 
वार्य है। यही हुआ भी | प्रथम विश्वयुद्ध के निपटारे के बाद के वर्षों में 
चई मोरोपीय राज्यों मरे लोक्तत्ात्मक सविधानवाद के विएद्ध सत्तावादी प्रति+ 
क्रिया हुई। 

'राजतीतिक सविधानवाद का, जिसके विकास का हम यहाँ वर्णन करते 
आ रहे हैं, सर्वप्रथम परित्याग करने वाले रूसी लोग थे। सन्‌ 9]7 की रूसी 
क्राति दो अवस्थाओ में से होकर मगुजरी, इनमे पहली मार्च की राजनीतिक या 
उदारवादी क्राति थी, जिसने जार की निरकुशता समाप्त करके ससद्‌ (ड्यूमा) 
और मत्रिमडल सहित एक गणतत्ात्मक सविधान की स्थापना की जो मोटे तौर 
से फ्रासीसी ढंग का था। दूसरो अवस्था नवम्बर की सामाजिक या बोल्शेविक 
श्राति थी, जिसने ड्यूमा को नष्ट करके मजदूर गणराज्य (५६ ण.८ 5 ए८एपण॥८) 
स्थापित कर दिया। बीच के आठ महीनों मे सोवियत अर्थात्‌ मजदूर परिपदें, 
ड्यूसा के साथ-साथ विद्यमान थी, विन्‍्तु नए ससदीय प्रमोग को अपनी उपयोगिता 
शिद्ध करने का रामय मिलने से पूर्व ही लेनिन के नेतृत्व मे बोल्शेविको ने रूस को 
सोवियती का यणतन्त घोषित कर दिया। यह गणतन्त प्रारम्भ मे सुख्य रूस 
तक ही सौमित था किन्तु इसके बाद पुराने रूसी साम्राज्य के अन्य योरोपीय और 
एशियाई भागो मे भी इसी धकार की ऋतिया हुई और सन्‌ 2929 मे इन विभिन्न 
नए राज्यो ने सघवद्ध होकर सोवियत समाजवादी गणतत्ो का सघ (छ 5578 ) 
की स्थापना की । 


सन्‌ 98 में लेनिन ने एक सविधान प्रस्तुत किया था, जिसकी भूमिका 
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में श्वमित्र और शोपिद ऊनो के अधिकारों की घोषणा थी। घह शब्दावली 
पाश्चात्य सविधानवाद के साथ रूस के सम्वन्धविच्छेद का स्वरूप स्पष्ट कर देती 
है। मावर्स के सिद्धान्त के प्रयोग के रूफ में रूस की नई व्ययस्था का उद्देश्य 
वहुंसख्यका के संवैधानिक शासन की स्थापना नही, दरन्‌ सर्वहारा वर्ग का अधि- 
नायकतब्न स्पापित करना था, जिसे लेनिन के मूल सिद्धातरों की विस्तृत ब्यास्या 
करते हुए बाद में स्वालिन ने सर्वेहारा वर्ग का पयप्रदर्शन करने वाली शक्ति के रुप 
में सारत साम्यवादी दल का जधिनायवतत्र बताया। विन्तु, जैसा कि हम 
बाद मे देखेंगे, सन्‌ 936 मे स्टादिन द्वारा प्रवत्तित नए सब्रिध्रात झे पाज्चात्य 
विचारो का भी कुछ समावेश था। इसके अतिरिक्त उक्त ज्ञाति ने एक नई 
सामाजिक व्यवस्था का सूजन किया जिसमे पहले के सम्पत्तिस्वामियों वे थर्ग को 
सम्पत्तिविटीन कर दिया गया और सभी प्रकार की सम्पत्ति पर समाज का स्वास्य 
हो गया। इस प्रकार सन्‌ 97 की क्राति से उत्पन्न रूस की सोवियत्‌ व्यवस्था 
में दो बातें ऐसी थी जिनसे उसका सर्वधानिक राज्प्र से जैसा हम उसे समझते हैं 
स्पष्ट भेद प्रकट होता था एक तो, अन्य दतो को अलग रखते हुए वेवत एक दल 
के प्राधान्य द्वारा राजनीतिक अधिनायक्सत्र, और दूसरे, एक समग्रवादी व्यवस्था 
जो राज्नीतिक यत्र का, टाथिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के प्रत्यन' पहलू 
को नियक्वित और सचालित करने के लिए, प्रयोग करती थी। 

आअधिनायकततन्न और रर्वाथिक्षार्वाद के य ही लक्षण इटली भ सुम्रोत्रिनी के 
शासन और जमंनी मे हिटवर के तृतीय साख्राज्य मे भी, जो बाद के वर्षो मे स्थापित 
किए गए थे, विशिष्ट थे, यद्यात्रि हूमी क्राति के धूर्व की अवस्थाएं और उसके परि- 
णाम फासिस्ट विद्वोह और नाजी विप्लव से बहत भिन्न थे। यह बात स्वीकार 

नी कि लेतित और वोन्शेविक्रो ने एक निरकुशतत्न को नष्ट करने का काम 





करनी 
पूरा कया और उसके भग्नाउशेपों पर एक नई सामाजिक और राजनीतित' 
व्यवस्था का निर्माग क्या जिसने एक विज्याल जत-ससुदाय को, जो उससे पहने 
घोर अज्ञान और अध्टीनता की अवस्था से यडा हा या, मताधिकार प्रदान किया । 
इसके विपरीत फासिस्टा और नात्सिया न स्थापित समसदीय व्यउस्या पर चोट वी 
और उसके स्थान पर एक घोर सत्याचारी शासन वी स्वापना की जिसने लाखा 
दैशवासिया को उत अधिकारा से दचित कर दिया, जिनका दे उससे पहले उपभोग 
करते थे। 

अक्टूबर सन्‌ 7922 से, जब फ़ासिस्ट सजस्त्न स्वयसेवक दल रोम को ओर 
चू.च कर रहा था, इटली के वादजाह न गृहयुद्ध को टालने के उद्देश्य से सुमोलिनी 
की मत्रिमडल बनान के जिए जामकित क्या सत्रिमडल के निर्माण के पश्चात्‌ 
चेम्यर झआ।फ़ डिपुटीज (लोकसभा) न अपत-आपका तुरन्त ही भग किए जाने से 
बचाने के लिए मुर्पोत्रिनी को किसेश बफिसएएँ फ्रदप्क आर हे ५ प्यरी। स्पा से. 
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मुसॉलिनी ने अपने-आपको झूची (906८) नेता' वी आडम्वस्पूर्ण उपाधि से 
विभूषित करके उस सर्वैधानिक व्यवस्था वो नप्ट कर दिया जो इटलो में अद्धं- 
शताब्दी मे भी अधिक समय से चली आ रही थी । निर्वाचलविधि को इस प्रकार 
रूपान्तरित कर दिया गया जिससे ससद्‌ में कृत्रिम फ़ानिस्ट-बहुसख्या उपलब्ध 
हो जाए। शीघ्र ही और सव दल दवा दिए गए और यूची' थी इच्छा को व्यक्त 
करने बाली फामिस्ट महापरिपद (छ3$८७४ (3८७४ 00एशथ ) शासन की 
एकमात्र प्रभावी सस्था वत गई इसके साथ ही मुसालिनी ने सामाजिक, राजनी- 
तिक और सास्कृतिक सभी प्रशार यो उन संस्थाओं को जो फासिरट सिदधात 
और व्यवहार को नहीं मायती थी समाप्त बर दिया। इस प्रकार मुसोलिनो 
में लोवरत्बात्मक सरचगा को वस्तुत नष्ट कर दिया और अनेक उपायों द्वारा, 
जिनवा हम बाद में विश्लेषण करेंगे उराके स्थान पर मिगम-राज्य (0०फएुछश्लॉट 
$088९ ) स्थापित किया जो उसके शब्दों मे राष्ट्रीय सिडीकेलिज्म पर आधारित था। 
सन्‌ 939 में लोकमशा ((श्या79९7 ०7 70८एणध<5) जो पहले ही अशक्त हो 
ज्षुकी थी, विलुप्त हो गई और उसका स्थान एक नई सभा ने ले लिया जो फेसिओ 
एवं नियमों की सभा. ((भाएल ० छ३४८००५ श्ाव 00फणशा/०ा5) कह- 
लाईं। इस समय अब इटली के सविधान का, जैसा कि उसकी लगभग एक शताब्दी 
के दौरान मे सन्‌ 7848 की सार्डीनियन सविधि से विकास हुआ था, राजा के 
अलावा कुछ भी शेप नही रहा और वह भी इसलिए कि सपूर्ण गौरव एव प्रतिप्ठा 
से बचित होकर भी वह फासिज्म के प्रयोजन के सिद्ध करने मे सतुप्ट था। 
जमंनी भे जनवरी सन्‌ 933 में हिटलर और. राष्ट्रीय समाजवादियो ने 
सता अपने हाथो मे ले ली। यहाँ भी ससदीय व्यवस्था को उलटने की योजना 
को प्रारम्भ में सवेधानिक जावरण दिया गया। उस समय तक जमेनी सन्‌ 
99 में स्थापित बेमर (१४०४०७०) गणराज्य के सविधान द्वारा शासित 
हो रहा था और हिट्लर ने गणराज्य के राष्ट्रपति से घान्सलर अर्थात्‌ प्रधान मत्नी 
का पद स्वीकार किया। ट्टिलर ने क्शी भी समय उस सविधान की निंदा नहीं 
की किल्तु जर्मबर लोकसभा ([१८४८४७७७४ ) द्वारा अनुदत्त और राष्ट्रपति द्वारा 
अनुमोदित समस्त शक्तितियो का प्रयोग करते हुए उसने शवधानिक राज्य के मूल 
आधारो को शीघ्र ही नष्ट कर दिया। उसने राष्ट्रीय समाजवादियों के सिवाय 
और सभी दलो को वलपूर्वक भग कर दिया और केवलमात नात्सी-सभा के 
रूप में जमंन लोकसभा तथा प्यूरेर ( हिटलर ) के आवेशपूर्ण भाषणों 
को सुदने के लिए समय-समय पर होनेवाली सभा के अतिरिक्त कुछ 
नहीं रह गई। जनवरी सन्‌ 934 मे सौ से भी कम शब्दों की एक अजञप्ति 
निकालकर हिट्लर ने जर्मनी मे एक हजार वर्ष से चल रही रूच-व्यवस्था को छुक 
ही प्रहार मे समाप्त कर दिया और इस प्रवगर एक सचीय लोकतज्न को हिंदुलर 
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के सीधे नियत्नण के अधीन एक केन्द्रित निरकुशतत्र में बलपूर्वक परिवर्तित कर 
दिया गया। उसी वर्ष अगस्त मे राष्ट्रपति हिण्डनवर्य की मृत्यु पर हिदलर वे 
राष्ट्रपति और प्रधान मत्री ((४87८८॥०7) दोनों पदो को स्वय सभालने के अपने 
इरादे की घोषणा की, जिसका बाद मे एक जनमत सप्रह मे जनता ने भारी समर्थन 
क्या। इस प्रकार धीरे-धीरे वे सव सवैधानिक सुरक्षण जो वेमर गणराज्य 
द्वारा सुनिश्चित थे, नष्ट कर दिए गए और अत में निरकुश अधिनायक वी सनक 
ही एकमात्र राजनीतिक शक्ति रह गई। 
हिटलर के अधिनायकतब् मे सभी वैयक्तिक और सामाजिक अधिकार भी 
'शाजनीतिक सुरक्षणो की तरह समाप्त हों गए। कोई भी व्यवित या परिवार 
गुप्त एलिस (0०४०7०४) के हस्तक्षेप से मुक्त मही था और प्रत्येक युवक को 
नौत्सी युवक आन्दोलन (स्राताटत उ08८ए००) में वलपूर्वक भरतों किया जाता 
था। नाजी सगठनो के सिवाय और कोई भी सगठन जीबित नही रह सकते थे। 
अनेकानेक मालिकों की सस्थाए और मजदूर सघ भग कर दिये गये और उतकी 
जगह तथाकथित श्रम मोर्चे ([,58०प० 7707६) ने ले ली। सभी स्वतनन्‍्त 
विघारों का दमन क्या जाने लगा और समाचारपत्ननात्सी पार्टी के हथियार बन 
गए। ऐसे शासन को प्रामाणिकता देने के लिए हिटूलरी जर्मनी बी समस्त 
ध्यवस्था का राज्य के एक मिथ्या दर्शन ढारा प्रतिपादन किया गया, जिसका 
तक यह था कि मात्सी दल जर्मन राष्ट्र का ही पर्याय है, दोनो एक हैं और पाश्चात्य 
लोकतत्न एक घिसा पिटा पथ है। किन्तु वास्तव मे, माजीवाद, हिंदुलर के एक 
दलत्यागी अनुयायी के शब्द मे, ' एक सिद्धातहीन शून्यवाद ” से अधिक बुछ नही 
था। उमके अत्याचारों को मौत सम्मति प्रदान करने के कारण जमंती और 
विश्व को अत्यधिक क्षति सहेन करनी पडी। 
इटली और जमेंनी मे अधिनायक्वाद की सफ्लता का पड़ोसी राज्यों के राज- 
नीतिक सविधानवाद पर बडा विनाशकारी प्रभाव पड़ा। यह बात स्पेन के बारे 
में विशेय रूप से सही थी, जहाँ सन्‌ 2932 मे, अर्थात्‌ हिंदुलर के शक्ति प्राप्त करने 
से केवल एक वर्ष पूर्व, एक नए सविधान का प्रख्यापत किया गया था। सन्‌ 
924 तक स्पेत सन्‌ 876 के सविधान के अधीन शासित होता आ रहा था । 
सन्‌ 924 भे वह सविधान स्थगित कर दिया गया और आगामी सात वर्षो तक 
अलफोसो तेरहवें ने एक निर्देशक-मडल (0०४८००७ ) के द्वारा शासन किया, 
जिसका अ्रधान प्रारम्भ मे जनरल प्रिमो डी रिवेरा (>जेल्मपुण्न्ड 8८ झडाटा9) 
था और वाद में जनरल बैरेग्युअर हुआ । किन्तु सन्‌ 793 में नगरपालिका के 
निर्वाचत हुए जिनसे गणतल्नवादियों की भारी वहुमत से विजय हुई। इसके 
फलस्वरूप एक गणतंतात्मक अस्थायो शासन वी स्थापना की गई और राजा 
देश छोडकर चना गया। इसके पश्चात्‌ सविधान-सभा बे लिए निर्वाचत हुए 
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जिसने सन्‌ 2932 के सविधान की रचना वी। सन्‌ 936 से जनरल फाको ने 
इस सविधान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और तीन वर्ष तक स्पेत में गृहयुद्ध चलता 
रहा। फाको ने अत से सन्‌ १939 के वसन्‍त में सणतव्ववादियों को कुचल दिया 
और अपना अधिनायक्तत्र स्थापित कर लिया। 

योरोप महाद्वीप के लगभग प्रत्येक राज्य म नाजी प्रचार के अट्टे थे और 
अनिश्चित शाति के उन योडे-से वर्षों मे केवल बेलजियम और नीदरलेड्स, डेन- 
मार्क और चेकोस्लोवाकिया जैसे राज्य बडी वठियाई से अपनों ससदीय सरथाओं 
को बनाए रख सके । अधिकतर अन्य राज्य हिदूसर वी शक्ति के आगे हुक गए 
या उसके घोखें-बहकावे से आ गए, और किसी-न-किसी प्रकार के अधिनायकतत्न 
के द्वारा उन्होंने अपने सवेधानिक सुरक्षणों को नष्ट हो जाने दिया। इसके 
पश्नात्‌ हिटुलर ने खुले आक्रमणों का सिलमिला प्रारम्भ किया, जिसके फलस्वरूप 
939 में पाश्चात्य लोकतत्नीय राज्य शस्त्र लेकर हिटूलर के विरुद्ध अग्रसर हुए 
और द्वितीय विश्वयुद्ध का आरम्भ हुआ। 


32. द्वित्ोय विश्वयुद्ध के परिणाम 


दितोय विश्वयुद्ध के राजनीतिक परिणाम प्रथम बिश्वयुद्ध के १रिणामों से 
भी अधिक जटिल एवं विघटनकारी सिद्ध हो रहे हैं। अच्छा यह होगा कि हम 
यहां दोनो युद्धों के इकटूठे परिणामों को चर्चा करें! जँसा हम अब देखते हैं, 
इन युद्धों के परिणामस्वरूप विश्व शक्ति के केन्द्र बिलकुल बदल गये हैं ॥ नियतण 
पश्चिमी और मध्य-योरोप के हाथो से निकलकर दो अतिशक्तियों, यूनाइटेड 
स्टेट्स और रुस, के हाथो भे पहुँच गया, जैसी कि “डेमोत्रेसी इन अमेरिका! के 
लेखक एलेग्सिस डो टॉकविल ने एक शताब्दी से अधिक पहले भविष्यवाणो 
को थी। इस नई स्थिति मे शार्क के सवेघानिक परिवर्तेत हो चुके हैं और अब भी 
होते जा रहे हैं। 

योरोप मे, जर्मती और इटली की पराजय से नात्सी और फासिस्ट शासन- 
व्यवस्थाएँ समाप्त हो गई, यद्यपि उससे वह विचारधारा समूल नप्ट न हो सबी 
जिसके आधार पर उनका निर्माण हुआ था और उससे स्पेन एव पुर्तंगाल की 
सत्ताबादी व्यवस्थाओ पर भो कोई अनिष्टकारी प्रभाव नही पडा! पूर्व और 
पश्चिम को ओर से बढनेवाली विजयी सेनाओ हारा नात्सी-अधिकृत देशी के 
उद्धार को महाद्वीप के विभिन्न भागो मे बडे विचित्य रूप से विभिन्ग प्रभाव पड़े । 
पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में उसके परिणामस्वरूप फास में (पहले चतुर्थे गणतत्न 
के अधीन और बाद में पचम गणतत्न के रूप में परिवर्तित), इटलो में (जहाँ 
राजतत का स्थान गणतत्न ने ले लिया), नीदरलैड्स, बवेलजिथम, नॉर्वे और 
डेनमार्क मे (जहाँ राजकीय परिवार पुन स्थापित कर दिये गये) ससदीय प्रजातत्न 
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बाजार (0छागयाएय फ़ैशि।-८) है क्योति' उसने राजनीतिया एव रावैधानिक 
प्रभाव हैं जितका विदेधन बाद में किया जायगा। 

विश्व की नई स्थिति में एवं और महत्वपूर्ण बात इस सारण पैदा हो गई 
है कि पश्चिमी योरोप के जित राज्यों ने समुद्र पार साम्राज्य स्थापित विय थें 
के दोनो युद्धों बे परिणामरवरूप इतना निबंध हो गय वि उनके उपनिवेगो था 
अधीनस्थ प्रदेणो पर उनका पुराना प्रभाव या ता हट गया है या निरम्तर हटता 
जा रहा है। इगका परिणाग यह हुआ कि ब्रिटेन, फ्रास, हातैंड और वैल्जियम 
एशिया और अफ्रीका से हट गये है और उन दोना महाद्वीपों तथा केरिब्ियन 
सागर भें अपने-अपने राजनीतिक सविधाना के साथ नये स्वतत्र राज्यों का उदय 
हो गया है या फीध्र ही होगा । पध्य-पूर्द के लागा बे सामरिक राष्ट्रीयलाबाद 
से प्रेग्ति हतचलो के साथ-साथ य हलचल एक जह्दी-जल्दी बदलनल वाले समार 
मे अचिन्तनीय महत्व के सर्वधानिक तत्व उत्पन कर रही हैं । 

यही बात सुदूर पूर्व के सम्बन्ध मे भी कही जा सकती है। जापान की पराजय 
तो मार्भिक महत्व के तात्कालिक परिणाम हुए | प्रथम, उससे जापान मे यूनाइटेड 
स्टेट्स का बडा प्रभाव जम गया । वहाँ अमेरिका के सरक्षण के अन्तर्गत एक नया 
प्रजातत्रीय सविधान प्रद्यापित हुआ । द्वितीय, उससे चीन में साम्यवादी 
त्रान्ति की सफ्लता सुनिश्चित हो गई। वहाँ 949 में चीनी नेता माभो-रसे- 
तुग ने रुस के संविधान के नमूने पर एक सविधान प्रस्यापित क्या और राज्य 
बा नाम चोस लोक-गणराज्य (८०७०५ २८फुणणाट ० (जा) रुखा। 

प्रथम विश्वयुद्ध वे बाद अन्‍्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धो मे सवेधानिक तरीबे' अपर 
नाने का प्रयत्त ह्वितीय खर्वग्राह युद्ध रोकने मे असपल रहा था। हितोय विश्व 
युद्ध के अन्त से विजेताओं को एक स्थायी अन्‍्तर्राप्ट्रीय रागठन के द्वारा विश्व 
शान्ति एवं सुरक्ष कायम रखने के साधन इुंढने वा प्रयत्त बरने का एक नया 
अवसर मिला! इस सस्वन्धों में भी हमे दोनों युद्धों के इकट्ठे परिणामों वी 
दृष्टि से विचार करना चाहिये। सयुक्त राष्ट्र ( (77:८० पप५४०75) वा प्रपत्न 
(चार्टर) बहुत कुछ अश मे राष्ट्रस्घ को सविदा से प्रेरित था। इसके साथ 
हो, जैसा हम वाद मे देखेंगे, सयुक्त राष्ट्र के जन्मदाता नये सगठन को अधिक 
शक्तिशाली बवाकर राष्ट्र-सघ की स्पष्ट क्मजोरियो का निराकरण करने की 
आशा वरते थे। अब तक के अपने उतार-चढावपूर्ण जीवन में सयुक्त राष्ट्र ने 
अपनी सदस्य सख्या दुगनी कर लो है और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों मे राष्ट्रसघ से' 
कही अधिक सहत्वपूर्ण कार्य क्रिया है। और कम से चम इतना तो निश्चित 
है कि यदि राष्ट्रसघ वी असफ्लता वडो महगी पडी है तो सबृक्त राष्ट्र की असफ्लता 
घातव होगी बयोकि जिस न्यूकलीयर युग मे हम रह रहे हैं उसकी अक्स्थाआ में 
सभ्य समाज तीसरे सर्वेनाशी युद्ध मे से निश्चय ही जीवित नहीं बच सकेगा । 
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43. सारांश 


अब हैमे कह देखना है कि इस ऐतिहासिक रूपरेखा से धया निष्कर्ष निकलता 
है। सबसे पहला निष्कर्ष यह है कि सावेधानिका राजनीति उसके इतिहास के 
अध्ययन के बिना नहीं समझी जा सकक्‍ती। प्रत्येत्र युग ने, जिस पर हमने दृष्टि 
डाली है, विद्यमान स्वरूप के विकास से योग दिया है। यूनानी भर्दिधानवाद ने 
राजनीतिक दर्शन को प्रेरणा दी और पद्रहवी शताब्दी मे प्रादीन विद्या के प्ुत- 
रुत्थान बे दौरान मे लोगो का ध्यान राजनीतिक सगटल के उच्च प्रयो जनो की ओर 
आक्धित क्या4 रोमन राविधानबाद ने प्राश्चात्य ससार को विधि की वास्त- 
विक्ता और एकता व आदर्श भ्रदान किया । सामतवाद ने पश्चिम में श“ौमन 
साम्राज्य के पतन के पश्चात की अराजक्ता और आधुनिक राज्य के उदय के 
बीच की खाई को पाटने कय काम किया। भध्ययुग मे इगलैड, फ्रास और स्पेन 
में राजा के द्वारा केन्द्रीयक रण की प्रगति सामतवाद की बुराइयों को समाप्त करने 
और एक राष्ट्रीय नीति की नीव डालन के लिए आवश्यक थी। दूसरी ओर 
इन्ही देशों मे अशत भ्रातिनिधिक सस्थाओ के विकास से पश्चिमी योरोप में पहले- 
पहल लोक्ततद्वात्मक राज्य के आरम्भ की प्रथम घूमित आभा दृष्टिगोचर हुई । 
भौर परिषदीय आदोलन (00फ्रासा87 >(०४८णा८णा) ने योरोप के नवोदित 
अपरिपकव राष्ट्रों के महत्व को स्वीकार क्रिया । 

पुनर्जागरण के युग ने योरोप के पश्चिम रे केन्द्रीयकरण की प्रक्रिया को आगे 
बढाया और वहाँ राष्ट्रवाद के बीज को और भी सुरक्षित रूप में वो दिया । 
धर्मंछुधार आन्दोलन ने धामिक सहिष्णुता के आदर्श को जन्म दिया और इसके 
साथ ही राजकीय चर्च के विकास के द्वारा राजा वी शक्ति बढा दी और लोगों मे 
यह विश्वास पँंदा बरवे कि घािक स्वतत्नता का मार्ग राजवीतिक सगठन है, 
उसने घामिक असतोष को राजनीतिक विद्रवाह का रूप दे दिया। ब्रिटिश सवबि- 
धानवाद ने उदार सस्थाआ को अनेक शताब्दिया के दौरात निरन्तर जीवित रखा 
जवकि वे अन्यत् मृत हो गई थी या कमी विद्यमान ही नही थी, अपनी सस्याओ 
को विश्व के सभी भागों के उद समुदायों में विकसित हान दिया, जिनकी उत्पत्ति 
स्वय इगलैड से हुई थी और जब कमी कसी नए मुक्त समाज को सविधान-निर्माण 
की आवश्यकता हुई तो उसन संविधान का एक नमूना प्रस्तुत क्या । अठारहवी 
शव्राब्दी मे प्रचलित विश्वासा एवं विचारा के विरोधी सिद्धाता न लोकतत् के 
आधुनिक सिद्धात वी नीव रखी । अमरीको और फ्रासीसी क्रातियों ने आधुनिक 
विश्व को दस्तादेजो सविधाना के पहले नमून दिए और इस प्रकार स्वतत्नता तथा 
गत्ता, मनुष्यों के अधिकारा तथा सगठित शासन के बीच सेल बिठाने का तात्का- 
जिक मार्ग डृंढ निकाला । इसके अतिरिक्त यूदाइटेड स्टेट्स मे सघवाद के द्वारा 
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विश्व को ऐसी राजनीतिक एकता का पाठ पढ़ाया जिसमे स्थानीयता नी भावना 
नष्ट नही होती, फ्रासीसी क्राति न यद्यपि वह स्वय असफ्ल हो गई, उन्नीसवी 
शताब्दी को अपनी विरासन के रूप म स्वतेत्वता, समता और बन्धुत्व के आदर्श 
प्रदान किए जो आगे चलकर उनके मूल प्रेरकों हरा स्थिर आधार से अधिक 
स्थायी आधार पर प्रतिष्ठित हुए। नेपोलियन की विजय न क्राति के आदशों 
का प्रचार किया और इसके साथ ही विजित लोगा म राप्ट्रीयता की प्रसुष्त 
भावना को चेतन और सक्रिय बना दिया। 

उनीसवी शताब्दी मे उदारवादी सुधार और राष्ट्रवाद वी मान्यता के लिए 
सघप हुआ और उन्हें राजनीतिक स्वरूप प्राप्त बरन मे आशिक सफलता भी 
ब्राप्त हो गई। औद्योगित ज्ञाति न मध्यम वग को मताधिकार दिलाया और 
मजदूरा के एक नए वग शो जिसन राजनीतिक अधिकारा क॑ उपभोग की अधि- 
काधिक माग की, जन्म देकर आधुनिक लाक्तत़ वी रक्षा के सुदृढ़ साधन का 
निर्माण कियां। औद्योगिक ऋ्रति ने आर्थिक सरक्षण को नीति के पोषण द्वारा 
और तत्पश्चात मताधिकार के विस्तार एब राष्ट्रवादी दला के सगठन के द्वारा 
राष्ट्रवाद तथा सर्वधानिक सुधार दोना म तीघ्रता ला दी। प्रयम विश्वन्युद्ध ने 
अनुदार सरकारो को समाप्त करके तया तव तक की दलित जातिया म से नए 
राज्य बनावर और इस प्रभार इन दोना को राष्ट्रवाद और लाकतत्न के आधार 
पर राविधान स्थापित करने के लिए प्ररित करके, और अन्त मे राष्ट्रसघ (लोग 
ऑफ मेशन्स) की स्थापना से सवैधानिक तरीका स अस्तर्राष्ट्रीय शात्रि स्थापित 
करने की इच्छा की सृष्टि करके सविधानवाद को भारी प्रेरणा दी। क्लु इसके 
पश्चात्‌ के वर्षों मे राजनीतिक सविधानवाद के विस्द्ध हिसात्मक प्रतिक्रिया हुईं 
और सन 97 की रूसी जाति के पश्चात इटली में फासिस्ट विद्रोह हुआ, 
जर्मनी में मात्सी विप्लव हुआ और स्पन में मणतस्नवादियों पर फ्राको की विजय 
हुई और इराके साथ ही नात्सी और फासिस्ट प्रभाव मे आकर पूर्वी योरोप के राष्ट्रा 
को सामान्य प्रवृत्ति उन सवैधानिक सुरक्षणो का परित्याग करन की हो गई 
जिन्हें उन्होंने कुछ ही समय पूर्द प्राप्त किया था। इस प्रकार स्थापित अधिनायक- 
तत् और समग्रवादी प्रणालियों से अनिवार्यत बाह्य आक्मणा का श्रीगणेश हुआ 
जिसके फलस्वरूप अत मे सन 939 मे द्वितीय विश्वयुदध छिड़ गया। इस युद्ध 
ने पश्चिम के राष्ट्रीय लोकतद्वात्मक सविधानवाद के लिए एक बहुत ही जटिल 
और खतरे को स्थिति पैदा कर दो जिसे केवल साम्यवाद को चुनौती का ही नही, 
फासिज्म के पुनस्त्यान के खतरे का और उदीयमान एफ्रो एशियाई राष्ट्रवाद 
के अचिन्तनीय परिणामा का भी मुकाबला करना है। फिर भी, सयुक्त राष्ट्र 
इन सब लोगो को, यदि वे उसे स्वीकार करन के लिये तैयार हो, इस न्यूक्लोय 
युग में विश्वशान्ति को कायम और सुरक्षित रखन के लिय सर्वधानिक तरीका 
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के प्रयोग का मार्ग सुतभ करता है। 

इस रूपरखा वा दूसरों निष्कर्ष यह तथ्य है कि यद्यपि राष्ट्रीय लोकतत्वात्मक 
सविधानबाद का प्रारभ वहुत पहले हुआ था, तथापि वह अव भी प्रयोग की स्थिति 
मे है और सदि उसे शासन की अधिक ज्ञातिकारी पद्धतियों के मुकाबले मे जीवित 
रहना है तो हमकों उसे आधुनिक समाज की निरन्तर परिवर्ततनशील अवस्थाओं 
के अनुकूल बनाते रहने के लिए तैयार रहदा चाहिए। आखिर राजनीतित 
सविधान का मूल प्रयोजन सभी स्थातो भें समान है अर्थात्‌ सामाजिक शात्ति 
और प्रगति सुनिश्चित करना, वैयक्तिक अधिकारा को सुरक्षित करना और 
राष्ट्रीय कल्याण की बृद्धि करना। अब हम इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
अपनाए गए विभित साधना कए अध्ययन करना है। इसके लिये आधुनिक 
राजनीतिब सविधाना का तुलनात्मक अध्ययन और उनकी सम्रानताओं एव 
विभिम्नताआ का विश्लेपण अपेक्षित है। अब हम यही करेंगे। 


दितोय खण्ड 


तुलनात्मक संविधानी राजनीति 


3 
संविधानों का वर्गोक़रण 


4 अरस्तू लथा अन्य विद्वानों द्वारा फिया गया 
अप्रचलित घर्मीकरण 


राजनीतिय सविधाना वे या राज्या वे वर्गीकरण वा अयारा भूतयाल मे प्राय 
पिया ग़य। है, विन्‍्तु ऐसे ढग से नही जिससे आधुनित' विद्यार्थी को सतोप हो। 
वर्गीकरण वे ऐसे सयसे पुराने प्रयत्नों मे हम अरस्तू द्वारा किए गए वर्गीपरण 
पर बिचार बर शते हैं। इस विपय या अरस्तू ने अपने आचार्य अफलातून 
यो अपेक्षा कही अधिक विसर्तारपूवक विवेचन दिया है। इस विपय में अफ्लातुन 
वे” विचार बहुत भ्रामत्र है क्योंकि उसने अपनी रचना रिपब्विब में वर्गीकरण 
का एवं आधार और दूसरी रचया 'पालिटिक्स' अथवा '्टेट्समैन' में उससे 
बिलकुल भिन्न आधार अपनाया है। अररतू न सविधाना वी पहले दो बड़े यर्गो 
म बाटा है, अर्थात्‌ उत्तम और तिवष्ट अथवा मुत्त और विश्त। इस बर्गीषरण 
मे उत्तवी पस्ोदी शासन वी भावता है। इन दोना यडे बर्गों भे से प्रत्पण' भे 
उसे इस आधार पर वि शासन एक व्यवित ने हाथों में है अथया अल्पजन वे' था 
बहुजन के, तीन प्रकार वे शासन दृष्टिगाचर हुए। 

अरस्तु ने इस वर्गोविरण वो सर्वाज्भपूर्ण तथा अनन्य मानता है क्योवि' वह 
यूनानिया तथा बर्वरो के अपने समय में उपतब्ध सविधानों वा, जिनकी राख्या 
58 से कभ नहीं थी, पूर्ण अपुमधान वरके (इस अनुसधान के विधरणो बाली 
पुस्तया अभाग्पवश यो चुपी है) इग निष्कर्ष पर पहुँचा शि समस्त राज्यों यो एक 
क्राति चक्र से गुजरता पडा है। उसवा वथन है वि राज्य यथासम्भव सर्वोत्तम 
प्रका ६ के शारान से प्रारम्भ होता है, जो एक ऐसे ब्यप्तित बा शासन है जो राज- 
सीतिव सत्ता ती दृष्टि से सर्वंसद्गुणसम्पन्न ब्यक्ति होता है। यह एकतत्न या 
राजतत्न है। वुछ समय ये पश्चात्‌ ऐसा रावंसदुगुणराम्पन्न व्यवित उपलब्ध नहों 
हो सकता था, पिन्‍्तु फिर भी एक व्यक्ति का शासन बना रहा और उसवी सत्ता 
बल वे आधार पर बायम रही। इस प्रवार वे शासत्र बो असस्तू अत्याचारोतत्न 
या रिरकुशतत बहता था। परन्तु अत्याचारी शासक बो आगे चलबर सच्च- 
रिप्र स्यतित्या पे! समूह के! विरोध वा शामना करता पडा, जिसने उसको अपदस्थ 
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एक विशिष्ट वर्ग के राज्य हैं तथा ब्रिटेन, बॉरवे और दीदरलैड्स दूसरे विशिष्ट 
बर्ग के हैं। ऐसा करना नामकरण को अत्यधिक महत्त्व देना होगा। चर्तेमान 
युग मे आइए तो हम देखते है कि आधुनिक जर्मन लेखक ब्लुण्ट्श्लो (8७८) ) 
ने अरस्तू के विविध विभाजन को ही उसमे एक चौथे प्रकार के राज्य को जोडकर, 
जिसे उसने विचारतत (१060८7७८७) अथवा घम्मतत्र (7720००३८४) कहा है, 
बढाने की चेघ्टा वी है। ऐसे राज्य में सर्वोच्च शासक के रूप मे ईश्वर की अथदा 
विसी अतिमानवीय भावना या विचार को कल्पना वी गई है जैसा कि प्रारभिक 
यहूदी राज्य तथा मुस्लिम देशो मे देखा जाता है। परन्तु यह विभाजन बास्तविके 
और विद्यमान समताओ तथा विपमताओ के आधार पर राज्यो के वर्गीकरण 
के प्रयत्नों मे हमे आगे नहीं बढाता। अतएव, हमे स्पप्ट ही अपने आधार को 
अन्यत्न खोजने का प्रयास करना चाहिए । 


2. आधुनिक वर्गोकरण के आधार 


सच तो यह है कि प्रत्येक राज्य को सम्पूर्ण रूप मे दारी-वारी से लेने पर 
राज्यों को वर्गों में विभाजित करता असम्भव है, बयोकि सभी राज्यों वो शक्तियों 
का समुच्चय सर्वत्र समान है अर्थात्‌ प्रत्येक राज्य प्रभुव्वसम्पन्न राज्य है। जो 
समुदाय ऐसा नहीं है उसे राज्य नहीं कहा जा सकक्‍ता। एक अभरीवी लेखक 
बिलोदी का कथन है “राज्यों के भेद प्रदर्शित बरने का एकमात्र तरीका शासन- 
सगठन की सरचना-सम्बन्धी विशेषताओं के अनुसार भेद करना ही है। पूर्ववत्ती 
अध्याय में आधुनिद्र सव्धानवाद के मिस विकास का हसने चित्रण शिया है, 
यदि उसकों ध्यात में रखकर हम इस विपय पर विचार करना प्रारभ करें तो 
एक सजीब वर्गीकरण हमारे सामने अपने-आप उपस्थित होने लगता है। हप 
देख चुके है कि पश्चिमीय जेगत्‌ के समस्त समुदाय किस झाति न्यूवाधिक रूप भे 
समान प्रकार को बातो से प्रभावित हुए हैं और इसी कारण उनमे समानताओं 
वा दृष्टिगोचर होना अवश्यम्भादी है। इसके विपरोत, पृथतक्ररण के लिये 
राष्ट्रीयहा की भावता की शक्ति भी इतनी प्रवल सिद्ध हुई है कि उनके बीच के भेद 
भी समान रूप से स्पप्ट हैं। अतएव, वर्गीकरण करते समय हमे उन लक्षणों वो 
मालूम कर लेता चाहिए जो समस्त आधुनिक स्वैधानिक राज्यों मे सम्रात सूप से 
विद्यमान हैं, और राज्या को उनकी सगठनसवधी विशिप्टताआं के अनुसार 
वर्गों में विभाजित करना चाहिए। दूसरे शब्दा मे, हम इन लक्षणों बी एव-एक 
करके परीक्षा करती चाहिए और उसयदें साथ राज्यो को अनुकूलता के आधार पर 
उन्हें वर्गों मु विभाजित करना चाहिए। 

हम ऐसे सामान्य लक्षणा की चर्चा प्रथम अध्याय मे बर चुबे! है जहां हप 
देख चुके हैं कि प्रत्येत्न स्वेधानिक राज्य के शासन के तीन पृथऋ्‌ विभाग होते 
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हैं विधानमइल, कार्यपासिद्ता समा न्‍्यायपालिता अत वर्गीविरण का आधार 
निम्नलिखित पाच शीर्ष में ही शित्रना चाहिए 

() राज्य का स्वरूप, जिसे सविधात लागू हाता है, 

(2) स्वयं संविधान का स्वस्प, 

(3) विधानमडल वा स्वमूप 

(4) वार्सप्रातिका या स्वरूप, 

(5) न्यायपालिरा था स्वरूप । हु ड 

उम वर्गीकरण का दाप यह है कि इसमे प्रत्यत्र बार एक लक्षण के सम्बन्ध मं 
विचार करने वी आवेश्यक्ता के वारण प्रत्यग राउ्य का रई यार विवेलन वरना 
पडता है, क्याकि यह आवश्यक नहीं है नि यदि वा राज्य प्रथम लक्षण में 'ख 
राज्य वे सदृश है, ता वह दितीय तक्षण में भो उससे मिलता हुआ हागा | अथवा 
यदि ग' राज्य तीमर लक्षण में घ॒ राज्य से भिन्न है, ता वह चोये लक्षण मे भी 
उस राज्य से भिन्न हीगा। वास्तव में यही वह सत्य है जा इस अकार वे वर्यीर रण 
को ही विमान अबस्थाआ ये अनुकूल बनाता है और यह इतना बड़ा लाभ है 
कि वर्गीररण की इस पद्धति के जो भी दोष हा उसी हम उपेक्षा कर गक्‍ते है ! 

यह वर्णीविरण, जिस पर हम गिस्तास्पूरंयत विचार बरेगे, उन अनेव सुझावों 
पर आधारित है जो विभित आधुनिक सव्रिधान-विशेषज्ञा मे प्रस्तुत किए हैं, 
यद्यपि उतमे से विसी ने भी यहाँ अपनाई गई योजता ने अनुसार उनको वियान्वित 
नहीं किया। हमारा वर्गीकरण सर्वाज्भपूर्ण होते वा दावा नहीं करता, क्‍्योबि 
लुतनात्मक स्वेधानित्र राजनीति की विपयनमस्यु का बटत-सा भाग ऐसा है जिसवा 
वर्गीक्रण क्या ही नहीं जा सक्‍सा। फिर भी यह वर्गीवरण विद्याधियों को इस 
विधय का परिचय कराने ने लिए पपाप्त है। दुछ महत्वपूर्ण विषयों पर जो कि 
इस वर्गीकरण के क्षेत्र से बाहर रह जाते हैं, इस पुस्तत' के तीसरे भाग से विचार 
क्या जाएगा। तव तक हसे अपने वर्गीकरण पर प्रधिक्र ध्यानपूर्ववा विचार 
करना चाहिए। 


3. राज्य का स्वरूप, जिसे संविधान लागू होता है 

एक्ात्मक अथवा संघीय 

प्रत्येक आधुनिक सर्वधानिक राज्य--एकात्मकः अथवा सघीय इन दो 
बड़े वर्गों मे से किसी एक का होता है, और इसी से एक प्राथमिक महत्व का भेद 
स्थापित ही जाता है। एकात्मक राज्य वह है जिसका सगठन एफ केन्द्रीय शासन 
के अधीन होता है, अर्थात्‌ वेन्द्रीय शासन के द्वारा प्रशासित पूरे क्षेत्र के भीतर 
विभिन्न जिला की जो भी शक्तिया हातो है, वे उस शासन वे विवेक पर निर्भेर 
होती है और केन्द्रीय सत्ता सम्पूर्ण क्षेत्र मे सर्वोच्च होती है तथा उस पर उसे 
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भागी को विशेष शजितथा देने वाती किसी विधि का क्सी प्रवरर वा प्रतिवन्ध 
नही होता। डायसी ने राजनीतिक अर्थ में 'एकात्मक्वाद' की इन शब्दों मे 
बड़ी सुन्दर व्याख्या की है कि वह सर्वोच्च विधायी अधिकार छा एक केन्द्रीय 
सत्ता द्वारा अभ्यस्त प्रयोग है। यूनाइटेड क्णिडम, प्रास तथा बेल्जियम एबा- 
त्मक राज्या के उदाहरण हैं॥ इनमे से त्रिसी भी देश से ऐेसा कभी हो ही नही 
सकता कि राज्य के कसी लघुतर भाग वी कोई विधितिर्मात्नी सस्था बेन्द्रीय 
सत्ता की शक्ति को सीमित कर सबे।। जहाँ, उदाहरणार्थ यूनाइटेड किगडम से, 
स्थानीय शासन सुदृढ़ है, वह। भी बेन्द्रीय सत्ता पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, क्योवि 
वह स्थानीय अधिकारियो को दवा सकती है, चूकि आजकल केन्द्रीय सत्ता ही उन 
समस्त शक्तियों को, जो कि स्थानीय भ्राधिकारियो के पास है, प्रदान करती है 
इसलिय, वह उन शक्तियों मे सशोधन भी कर सकती है अथवा उन्हें दापस भी 
ले सकती है। वास्तविकता तो यह है क्रि ब्रिटेन मे स्थानीय प्राधिकारी विधि- 
तिर्माण करन बाले नहीं, उपविधि अथवा उपनियम निर्माण करते वाले हैं ॥ 
संघीय राज्य वह है जिसमे अनेक समकक्षी राज्य कुछ सामान्य प्रयोजनो के 
हेतु मिल जाते हैं। डायसी के शब्दों मे “सघीय राज्य एक ऐसी राजनीतिक 
युक्ति है, जिसका उद्देश्य राज्य के अधिवारो का राष्ट्रीय एकता एवं शत्रित वे 
साथ सामजस्थ स्थापित करना है। हमे एकात्मक राज्य में के स्थानीय शासन 
और सधीय राज्य के अलगेत राज्यशासन के अन्तर को स्पप्ट कर लेना चाहिए। 
संधीय राज्य मे बेन्द्रीय अधवा सघीय सत्ता की शक्तितया उन इकाइयों को, जो 
सामान्य प्रयोगना के लिए इबट्ठी हुई है, प्राप्त वतिपयों शक्तिया से सोमित होती 
हैं। इस भाति हम देखते हैं कि सघीय राज्य मे सघीय मत्ता तथा सघ का निर्माण 
करते वाली इकाइयों की सत्ताओं को शक्तियों में एक अल्तर होता है। ऐसी 
दशा मे ऐसी कोई विशिष्ट सत्तर हाती चाहिए जो इस वितरण वा निर्धारण करे | 
एऐँसो विशिष्ट सत्ता स्वक्ष संविधान हो है। सघीय सविधान का स्वरूप सधि के 
स्वरुप जैसा टै। यह ऐसे बुछ राज्यो के बीच में की गई व्यवस्था है, जो कुछ 
अधिकारों को अपने पास रखता चाहते हैं। अत सविधान में उत सव अधित्रारो 
का जिन्हे सधनिर्माण करन वाली इकाइबा अपने पास रखती हैं अबबा उन अधि- 
बारो का उिन्हें सघीव सत्ता प्रहण करती है, उल्लेख रहता है। दोनों ही 
दशाओ में यह स्पप्ट है कि न तो राज्यों के साधारण विधानमडतों को और न 
सघ के विधानमडल को ही ऐसी कोई झत्रिन प्राप्त हो सकती है, जिससे वह 
सबिधान में संघ निर्माण करने दाले सदस्यों के मत को जानने के लिए क्मी विशेष 
साधन से काम लिए यिना कोई परिवर्तन कर सक्ते । एक सच्चे सघोय राज्य में 
इल साघतोी को संविधान भे निश्चिन रूप से उल्विखिद रिया जाता है। साथ 
ही ऐसी भो कोई-न-वोई सत्ता होनी चाहिए जो सघ तथा राज्य वे दीच के विव'दो 
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को, यदि वभी ऐसे विवाद उत्पन्न हा जाए, निपटा सवे । ऐसी सत्ता सामान्यतया 
एक सर्वोच्च स्यायालय होती है। 

इस प्रकार, पूर्णरूपेण विकसित सघवाद में तीन स्पष्ट लक्षण होते हैं. प्रथम, 
संघ की स्थापना करने वाले संविधान की सर्वोच्चता, दितीय, सघराज्य तथा 
उसमवा निर्माण करन वाले समउक्षी राज्या वे बीच शर्तिया वा वितरण और 
तुतीय, विन्ही भी ऐसे विवरादा या, जा कि संघीय तथा राज्यसत्ताओं में उत्पन्न 
हो जायें, नतिपटान वाली कोई सर्वोच्च सत्ता। ऐसे सभी राज्य जो गि सघराज्य 
सहताने हैं, बितकुल ऐसे ही नहीं होते। वास्तव में पूर्णना तथा यथार्थता वी 
दृष्टि से सधो के कई रूप है। ऐसे राज्या वो जा वि पूर्णतया सघीय राज्य से 
नहीं मिलते, सघीयवत्‌ राज्य (00०$-त८:७।) कहा जे सकता है ॥ हम 
आगे के एक अध्याय भे इन भेदो का अधिए ध्यानपूर्वक विवेचन करेगे | विद्यमान 
मधराज्यो में यहाँ हम जमरीका व सथुक्‍तराज्य, स्विट्जरलैंड, आस्ट्रेलिया, 
कसाड़ा, तथा सोवियत्‌ रूस वी आर ध्यान दे सकते है। यद्यपि इन राज्यों में 
विस्तार की बातो में बहुत अवर दिखाई देता है ना भी य संघीय राज्य के मूल 
नियम के अनुरूप है, सर्थात्‌ इनमे से प्रत्यक ऐसा जनक छोटे-छोटे राज्यों से बना है, 
जो सयोग चाहते है परन्तु एकता नहीं चाहने, अर्थात्‌ सम्मिलित होना तो चाहते 
हैं परत्तु अपना अस्तित्व मिटापर बिल्कुल एक हो जाना नही चाहते। 

दस बात पर ध्यान गया होगा कि हमने सघीय राज्य का उल्लेख क्या है, 
परतु इसके साथ ही हमने सघ मे सम्मिलित होने वाली इकाइयो का भी राज्यो वे 
नाम से उल्लेख किया है। इसका एक्मात् कारण भाषा भी कमी है। जैसे हो 
अनेक' राज्य एक मध बना सेते है, बसे ही ये सघीय राज्य के निर्माणकर्शा अग 
बन जाने है और पूर्ण अर्थों मे राज्य नहीं रहते, क्योंकि वे राज्य के उस आवश्यर 
तत्व के कुछ भाग का त्याग कर चुक्ते है, जिस पर हमने पहले जोर दिया है, 
अर्थात्‌ प्रभुत्य | इस प्रकार वे पचास राज्य जिनसे अब! अमरीया का सघ निमित है 
वास्तविक राज्य नही है, सम्पूर्ण सघ ही वास्तविक राज्य है । तो भी राज्यो के 
पास विस्तृत विधायी शक्ति है और उनके विधानमडलो को अर्द्ध-प्रभुत्वसपन 
विधान राभाए कह सबते है । इसी भाति, आस्ट्रेलिया के कॉमनवेलथ वे छह राज्यो 
में से कोई भी वास्तविक राज्य नहीं है। वॉमनवेल्थ ही एच राज्य है, और 
ब्रिटिश राष्ट्रमडल का, जिसको रचना मे किसी भी सघीय तत्व का समावेश नही 
है, एक अग होते हुए भी वह राज्य है। एक अगले अध्याय में हम इसके सवध 
में अधिक विस्तार के साथ विचार करेगे। 

जो कुछ ऊपर कहा जा चुका है उमसे यह स्पष्ट है कि हमारे पास आधुनिक 





3 ]959 से जब एलास्ता और हवाई सघ से प्रविष्ट हुए । 
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सर्वधानिक राज्यो के वर्गीकरण के तिए यह एक सुदृढ़ आधार हैं। यद्यपि, 
जैसा कि आगे चलकर बताया जाएगा, एकात्मक राज्यो के अनेक रूप है, और 
इसी भानि सघराज्य भी अनेक प्रकार के हैं, फिर भी आज कइघ वोई भी सर्वधोनिक 
राज्य इन दा काटिया मे से विलकुल ही बाहर का नही हो सकता | 
इसी शीर्षक के अधीन हम वर्गोकरण के एक सहायक जाधार का भो उल्लेख 
कर सकते है राज्य छ्वम केन्द्रीयकृत अधवा स्थानीयकृत होना अर्थात्‌ राज्य में 
स्थानीय शासत का श्रवव तत्व है अथवा नहीं। उदाहरणार्थ, ग्रेट ब्रिटेन मे 
स्थानीय शासन समाज वे राज्नीतिक जोवन में बडा भाग लेता है। इसके 
विपरीत फ्रास में स्थादीय सत्ताओ को कम उत्तरदायित्व सौंप हुआ है और 
उनकी शक्तिया केन्द्रीय शासन क अधिकारी वी जो कि प्रिफेक्ट' वहलाता है, 
उपस्थिति द्वारा सीमित है। यद्यपि यह प्रश्न अनेक प्रकार से अत्यन्त महत्व वा 
है, फिर भी यहा हम इस पर अधिक विचार नही करेगे, क्योकि इससे हणए अपने 
मुख्य विषय से बहत दूर चले जाएगे॥। हम यहाँ पर इसको चर्चा स्थानीय शासन 
तथा (सघ क भीतर के) राज्य शासन के वीच के भेद पर जोर देने के लिए 
कर रहे हैं। यह भेद इस वात से स्प॒प्ट है कि पास मे, जो कि एकास्मक रणए्ज्य है, 
स्थानीय शासन मन्द है, जदकि अमरीका से सयुक्‍तराज्य का, जो कि एक सघ- 
राज्य है, निर्माण करन बाले राज्यों मे से हर एक का स्थानीय शासन वड़ा 
सत्रिथ है जिसवा उसे बडा सौरव एबं अभिमाप्न है? 
4 स्वयं संविधान का स्वरूप 
(फ) आलिखित अथवा लिखित---एक फिस्णा झेद 
प्राय सविधानो को अलिखित तथा लिखित मे विभाजित क्या जाता है, 
परन्तु वास्तव मे यह एक मिथ्या भेद है क्याकि ऐसा कोई भी सविधान नहीं है 
जो कि पूर्णप से अलिखित हो और न ऐसा ही कोई सविधान है जो पूर्णर्पेण 
लिखित हो। साधारणतया लिंखित कहा जान वाला सर्विधान एत्र दस्तावेज 
के रूप भे होता है जा विशेष पवित्र समझा जाता है। साधारणतया अलिखित 
बहतान वाला सदिघान लिखित विधि को दजाय प्रथाआ बे आधार पर विकसित 
होता है। परन्तु कभी-कभी तथाकृथित लिखित संविधान इतना पूर्ण लिखित 
(फडतफ८४ ६) होता हैं जिसमें संविधान के निर्माताओं ने उसने प्रवर्तत में 
घटित हो सकने वाली प्रत्यवा आवस्मिकता के लिय व्यदस्था वरने व प्रदत्त विया 
है। अन्य अवस्थाआ म लिखित सविधान अनेक मूलभूत विधिया में पाया जाता 
है. जिनका निर्माण था अगीकरण सविधान निर्माता इस दृष्टि से करते हैं वि उस 
प्रकार प्रस्तुत दाने के अन्दर सविधान के विदास के लिए साधारण विधि तिर्माण 
की प्रक्रिया को ययासभव अधिव-से-अधिक गुजाइश हो। 
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ग्रेट त्रिदेन का सविधान अलिखित कहा जाता है, परन्तु वहाँ ऐसी कृछ लिखित 
विधियांँ है जिन्होंने सविधान में बहुत कुछ परिवर्तत कर दिया है। उदाहरणार्थ, 
अधिकारा का विधेयक (विल आँव राइट्स) (सन्‌ 689) सविधान वी ही 
विधि है, इसी भांति उनीसवी शताब्दी और वीसवी शताब्दिया बे विभिन्न मताधि- 
कार सब्धी अधिनियम और विशेषतया सन्‌ 97] तथा 949 ने रागदीय 
अधिनियम है, जा लोक-सदन द्वारा पारित विधेयकों को सशोधित अथवा रद करने 
वी लाई-सभा (हाउस आँव लाउंग) की शतित को कम करते हैं। दूसरी आर 
सयुबतराज्य अमरीका का राविधान समस्त सविधाना म सर्वाधिक पूर्णरूप में 
लिखित सबिधान है। फिर भी कतिपय अलिखित परम्पराएँ अथवा रूद्रियाँ, 
स्वय सविधान में इस निमित्त कसी वास्तविक सशोधन के बिना ही, सविधान 
के निर्माताओं की इच्छा के विस्द्ध उत्पन हो गई है। इस सबध म उदाहरण- 
स्वरूप संविधान के अनुच्छेद 2 धारा  (वारह॒वे सशोधन के सहित) को प्रस्तुत 
क्या जा सकता है। उसके अतुसार यह जावश्यव है कि राष्ट्रपति वे निर्वाचन 
के लिए जनता निर्वाचको बा चुन, जो एकत्रित होगर बहुमत से उस व्यवित का 
निर्वाचन करे, जिसे वे चाहें। परन्तु व्यावहारिक रूप म, जैसा कि हम बाद से 
बतायेंगे, ऐसा नही होता । 

अतएव, हम फिर कह देना चाहते है कि सविधान का इस आधार पर वर्गी- 
करण ध्रमात्मक है कि वह अलिखित है अथवा लिखित । निस्सदेह, कभी-कभी 
तथाकषित लिखित और तथाकथित अलिखित सविधान में भेद करना आवश्यक 
हो जाता है और जब कभी हमे ऐसा करने वी आवश्यकता होगी, तो हम पहले को 
दस्तावेजी तथा दूरारे को गैर-दस्तावेजी सविधान कहेगे। 
(खत) नम्य अथवा अनस्प 

स्वय सविधान के स्वरूप को देखते हुए सविधानों बे वर्मीकरण का वास्तविव 
आधार यह है कि वह नम्य है अथवा अनम्य । वहुधा यह समझा जाता है कि यह 
विभाजन वैसा ही है जैसा कि दस्तावेजी अथवा गैर-दस्तावेजी सविधान बा। 
परन्तु यह धारणा घृट्पूर्ण है। इस बात के होते हुए भी कि मैर-दस्तावेजी 
सविधान नम्य ही हो सकता है, यह सभव है कि दस्तावेजी सविधान अनम्थ न हो । 
तब वह कौन-सो बात है जिरारो संविधान अनम्य अथवा मम्य बनते है। यहाँ दोनो 
के बीच के भेद का आधार यही है कि सवैधानिक विधियों के निर्माण वी क्रिया 
तथा साधारण विधि के निर्मीण की क्रिया एक सौ है अथवा नहीं। जो सविधान 
किसी विशेष प्रणाली के बिना बदला अथवा सशोधित किया जा सकता है, वह 
नम्य राजिधान है। जिस सविधान को बदलने या सभोधित करने के लिए विशेष 
प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, वह अनम्य सविधान है। 

उदाहरणस्वरूप, ग्रेट ब्रिटेन मे सर्वदा ठीक एव-सी ही विधाथी प्रक्रिया का 
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अनुसरण किया जाता है, चाहे उस पारित किए जान वाले विधेयक का सबंध 
जानवरो को खेल करना सिखान वाता को पद्धति पर नियतन्नण रखने से अथवा 
लाई सभा (हाउस ऑँव लाइस) वी शविदया में मूदझूत परिवतेन करने से हो; 
यूनाइटेड किगडम में वास्तव से विशिप्ट सिधानिव विधि जैसी कोई चीज नही 
है। अतएव यूनाइटेड क्गिडम वा साविधान नम्य है। इटती के पिछते राज्य 
के सम्बन्ध मे यही वात थी। यद्यपि एक्तत्न वे अधीन इठती में दस्तावेजी 
सविधान था, परन्तु उसको वदलन के तिए सविधान म कोई विशेष प्रत्रिया 
निर्धारित नही थी। वास्तय म, उक्त सविधात सन्‌ 848 का मूल सार्डीनियन 
सविधान (स्टेंटओ) था जो कि साधारण विधापी प्रतिया द्वारा एक बढते हुए 
राज्य तथा अधिक प्रगतिशीव राजनीतिक समाज की आवश्यक्ताआ की पूर्ति वे 
अनुकूल वना लिया गया था। वह सचमुच इतना नम्य था कि अपनी अधि 
नायकता के प्रारम्भित्र वर्षो में मु्तोलिती इस सविधान को भग किए बिना ही 
उसकी भावना की हत्या करन म॒ समर्थ तो सत्रा। यह सउ इटती से अब बदत 
चुका है कक्‍्याकि सन्‌ 7947 का इसका गणतत्नीय सविधाल, जिसका हम भागे 
चनकर विस्तार के साथ विवेचत करेंगे, अत्यधिक जनम्य है। उसमे उन तरीजो 
के बारे स, जिवसे कि उसम समोध्षन किया जा सकता है, अत्यन्त विस्तार के साथ 
निर्देश दिए गए हैं। 

इस भाँति हम एक लरह से एक विचित्र विरोधाभास को स्थिति पर पहुंचते 
हैं। कोई सपिघान अत्यधिक झिखित प्रकार का हो, अर्थात्‌ वह पृथर-पृंधव्‌ 
सविधियों का एक वडा समूह हो, फिर भी वह नम्य हो सकता है। यह तथ्य ही 
कि वह विभिन समयो पर पारित अनेक विधियों का बना हुआ है, उसवी नम्थता 
का प्रतिपादन करते हैं, क्‍्योक्रि जहाँ सर्वधानिक सशोधत के लिए एक विशेष 
प्रणादी का कार्यान्वित करना पडता हो, वहाँ सशरेघधन बहुत बडी सख्या में नहीं 
हो भकक्‍ते। इस ब्रिरोधाभास का एक और उदाहरण तृतीय फ्ंच जनतत्न का 
सविधान है। वह अत्यल्प जिखित विलेख होते हुए भी अतभ्य था, क्याकि उसवी 
मू वभूल विधियों से परिवर्तन करने के जिए एक विशेष ध्रक्रिया अपेक्षित थी। 
सन्‌ 946 मे प्रस्यापित चतुर्थ पेंच गणराज्य का सविधान भी यदि अधिक नही 
तो समान रूप में ही खतम्य था, यद्यप्रि उसमे तथा तृतीय गणराज्य के स्विधात 
के रूप में विभिन्नता थी, वयोक्रि वह एकर पूर्ण एव विशद दस्तावज था। पचस 
गणनत्र कया सविशान भी इसी प्रकार अनमनीय है, हालाँकि उसमे प्रेसिडेण्ट को 
प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं) सयुकतराज्य का सविधान भी अवम्य 
है, क्योकि विशेष प्रणाली को कार्यान्वित किए बिना इसमे सशोधत नहीं किए 
जा सकते। सयुक्त राज्य के मामले मे यट निश्चय ही अग्वश्यक हो जाता है क्योकि 
संविधान में खध-सरखइरर रो दी गई शहितयो, को निश्चित रूप मे सिखाफ्रित डियए 


सबिधानों का बर्गोष्रण 6्ा 


गया है, और यदि वह उनसे आगे बढ़ती है, तो वह सविधान को नमाना नहीं, 
क्षम परना होगा। सक्षेप से, हम यह कह सातते हैं कि जो गविधार भग जिए 
बिना समाया से जा से, वही अनम्थ सविधान है। 
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आधुनिया सर्वधानित राज्य वा सबसे महत्वपूर्ण भाग विधानमडत अथवा 
विधितिर्माता नियाय है। इस आधार पर राज्यों या पर्गीपरण उरलने के विभिन्न 
सरीबे' सुझते हैं, परन्तु उनसे से अधिर्तर विशेष लाभदाय+ गही है। उदाहर- 
णार्थ, आधुनिया विधानमडलो यो एय्गदनी अयवा द्विसदनी बोटिया में विभाजित 
मरना अधिय मारपूर्ण नही है, कयातरि यदि सयुक्त राज्य, आस्ट्रेलिया और पश्चिमी 
जमनी को सघवाद बे! द्विददनी विधानमडला वी आवश्ययता है ता स्यूजीवैड 
डेग्मारँ और फिनर्लड जैसे एकात्मक राज्य देखते हैं त्रि उनके विधान-सम्पस्धी 
रामस्त प्रयोजन एक्सदनी ससद से ही पूर्णतया सिद्ध हो सरते है। वयोति' इससे 
मसमस्त महत्त्वपूर्ण राज्य एक शोटि में तथा वस महत्व वे समस्त अन्य राज्य, 
उदाहरणस्परूप फ्निर्लेंड और तुर्वी, दूसरी कोटि में आ जायेगे | इसये अतिरिक्त 
संगदोय भ्रत्रियाआ थी पद्धतिया बी विभिन्नताओं थे! आधार पर विधानमडलो 
के वर्गीकरण वा प्रयत्त भी हमे इस अध्ययन में बहुत आगे नही ले जा सता । 
इस विषय में अधिक महस्थ वी थात तो उन तरीयों वी जाम पगरना है, 
जिनसे विधानमडलो की चाहे ये एक्भदनी हा या द्विगदनी रचना होती है। 
एवं और महत्वपूर्ण ब्रात देखने वी यह है शि जनता अपने प्रतिनिधियों मे 
निर्वाचन वे कार्य के! अतिरिक्त जनमत सप्रह (र८टाणा।ंणा) और 
उपत्रम ([7709॥%८) जैसे उपायों द्वारा विधायी प्रत्निया में क्तिनां भाग 
लेती है । 

इस प्रगार विधानगडल बे' दृध्टिरोण से राविधानों या वर्गीयरण तीन प्रवार 
शे भी पर सयते है। प्रथम, हम उग निर्वाचन-पद्धति बे आधार पर, जिगवे 
अनुसार मतदाता निम्न रादन के या एवं रदनी प्रिधानमडल के सदस्यों या निर्वा- 
चन परते है, विधानमडलो वो वर्मो मे त्रिभाजित प्र सपते हैं। इस शीर्ष 
के अन्तगंत मताधिवार और निर्वाचन-क्षेत्र थे प्रश्ण आते है। द्वितीय, हम 
(द्विसदनी ध्यवस्था मे) उच्च रादन ये' स्वरूप थे आधार पर अर्थात्‌ यह देखपर 
कि बह गैर-निर्वालित है या निर्वाचित (या आशिय रूप से निर्याचित), उनका 
वर्गीगरण बर सपते है। तृतीय, हमे इस बात पर ध्यान देगा चाहिये वि अनेव' 
समयाजीन सविधान निर्वाचरमण्डल को, विभिन्न परिस्थितियों मे, विधान- 
मडल वे वार्य पर प्रत्यक्ष लोक-नियत्रण बी शक्ति प्रदान बरसे है और वरई राज्यों 
में निर्वाचकमण्डल वो ये अविवार प्राप्त नही है! 
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(क) निर्वाचन-प्रशालो 


() मताधिकार के प्रकार--तिर्वाचन-प्रणातरी ते आधार पर सर्वधानितः 
राज्य साधारणत दो भागा से बँटते है एक वे जितसे क्यस्क सतायिकार होता 
है, और दूसर वे जिनमे सजते मताप्रिकार होता है। वयस्क मताधिकार से 
तात्पर्य निश्चित आयु के ऊपर के समस्त स्त्रियों एव युस्या को समरात रुप से बिना 
किसी अपेक्षित याग्यवा के प्रतिबत्य के मताधिकार से है। इनमे केवल ऐसे 
ज्यक्तियां का अपवर्जव होता है, जो कषपराश्री और द्रगद आदि ह्वा। बयस्क- 
मतापितकरार से सासान्यतया विशधानमडन के सदस्य के रूप सम निर्वाचन बे लिए 
खडे छाले का अधिकार शासित्र होता है, क्वाताकि उस्मीदवारी के लिए आयु 
मतदान के जधिकार के लिए निर्धारित आयु स कसी-वर्मी उँची हाती है । 

बुछ्ध राज्या में पूर्ण बयस्त्रा सताधिकार की ओर प्रगति घीमी और क्रमिक 
शही। उद्ाहरणार्थे, क्रिटेन मे ।832 के सुथार अधिनियम (उरलठागा #ट) 
से आरभ का 8928 के लाक प्रतिनिधित्व अधितियम (२९८एफटबडफॉल्पणा था 
फ्ाढ ए८०फ़ञॉ० &०) के पारित होन तक इस प्रक्रिया में एक शताझी से क्षघरित 
जग गया जिसमे ब्रिटेन आशिक पुरु्ष-मताधिकार वी अवस्थाआ म से हाकर पूर्ण 
पुरुष मताधिकार की अवस्था मे और आशिक महिंदा मनाप्रिकार की अवस्था 
मे स हाकर सहिलाओ और पुर्ुषा की अमानता को अबस्था से पहुँच गया है । 
अन्य दशा भे, उदाहरणार्थ श्रयम दिश्वयुद्ध ने परिणामस्वरूप निभित अधिकाश 
नयथ राज्या में, उसके पहले सविधानों में ही एकदम पूर्ण वयस्क मताप्रिकार 
स्वीकृत कार जिया गया। क्ही-वही, युद्ध जनित सयाया के परिणामस्वरूप सजशर्त 
पुर्ष मताधिकार एकदम पूर्ण वयस्क मताधिकार भे पररिणत हो गया। दिसीय 
विश्वथुद्ध क परिणामस्वरूप जापान से यही हुआ। वहाँ युद्धशूर्व बे सविधान 
से मतदाता के तिर साक्षरता की यास्यता निधारित थी और उसे समतसत्र पर 
उम्मीदवार का सलाम विखनां पडता था परन्तु 3947 के सविधयान के अनुसार 
20 वर्ष और उससे अधिक वी आयु बाते समस्व पुरुषा व सहिताजा को पूर्ण 
णएत्र समान सताप्रिकत्वार खिदर गया | 

वास्तव से, अन्रविकाश राज्या के सविध्रान महिल्ाश्ा और पुर्षो का समात 
निर्वाचन-अश्निकार प्रदाव कसते हैं, इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपवाद स्थिट- 
जरगैंद है जद्ाँ सहिवरान्मताधिकार अमी भी विवाद का वरिपय वला हुआ है। 
वहाँ कुछ केष्डना मे महिताओं ने के०ट्न सम्बन्धी मामलों से सताधितार क्राप्त 
वर जिया है परन्तु बसी तक उनकी समान संघीय अश्रविवारा वी साँग का विरोध 
होता रहा है। रेंसे भो राज्य दचे हैं जिनम वयस्क सताप्रिकार हात हुए मी, 
मत देने वे अधिकार के दिए कुछ विशिष्ठ चर्तें रखो गई हैं। उदाहरणार्यथ, 


सबविधानों का वर्गकरण (/2॥ 


ब्राजील मे अठारह या अधिक वर्ष को आयु वाले किश्ी भी ब्यक्ति को, चाह बह 
स्त्री हो या पुर्ष, यदि उसमे सिखने की योग्यता है, मत दैन का अधिकार है। 
पुततेगाल मे जहाँ मतदान की आयु 27 वर्ष है, पुरुषों के लिए साक्षरता बी और 
महिलाओ के लिए शिक्षा-सम्बन्धी याग्यता निर्धारित है, परन्तु निरक्षर होते 
हुए भी कोई भी पुरुष, यदि वह एक निश्चित न्यूनतम से अधिक कर देता है ता, 
भत दे सकता है और कोई भी महिला जो परिवार वौ प्रमुख हा, यदि वह साक्षर 
है और एक निर्धारित न्यूनतम से अधिक कर देती है तो, मत द सकती हैं। इन 
समस्याओ पर हम आगे के एक अध्याय म विस्तार से विचार करेगे। 

(2) तिर्बाचत-क्षेत्र के अ्रकार--निर्वापत-प्रणाली के दृष्टिकोण स विद्य- 
मान सर्वधानिक राज्या में भेद वरग का एक ओर आधार निवाचन-द्ोत्र का 
स्वरूप भी है। यह भेद उन राज्यो के, जिनमे निर्वाचन-क्षेत्र स एक (अथवा 
अधिक-से-अधिक दो) और उन राज्या के बीच है जिनम निर्वाचन-क्षेत्र स कई 
सदस्य निर्वाचित होते है, इनमे दूसरी बात साधारणतया प्रजातन्न वी उस नवीन 
प्रणाली से सम्बद्ध है, जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहलाती है, जिसका उद्दृश्य 
उन अल्पसख्यको का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है जिनकी उसके अभाव में 
निर्वाचित मडल मे आवाज नही पहुँचती। परन्तु बहुसदस्य-निर्वाचन क्षेत्र मे आनु- 
पातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त का पालन अनियाये नहीं है। उदाहरण के 
लिए फ्रास भे सन्‌ 399 और 927 के बीच निर्वाचन-क्षेत्र निक्‍्टचर्त्ती, तथा 
पहले के पृथक्‌, निर्वाचन क्षेत्रों का समूह गात्न होता था। सन 99 से पहले 
फ्रास के लोग एरॉनडीजमेंट्स (8१ए7०१०॥8४०८०४८॥।५) अर्थात्‌ जिला के आधार 
पर मतदान करते थे और उसके पश्चात्‌ आठ वर्ष तव उन्होन डिपार्टमेंट्स 
(70९फ20007८705) अर्थात्‌ प्रातो के आधार पर स्कूटिन दि लिस्ट (६८४एता 8३ 
.7४८) के नाम से ज्ञात पद्धति द्वारा मतदान किया | वास्तव मे तृतीय गणराज्य 
की स्थापना के बाद से फ्रास ने बारी-बारी से दोना पद्धतियो का प्रयोग क्या है। 
तुत्तीय गणराज्य के अन्तिम वर्षों मे उसने थुन एकल सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र की 
पद्धति को अपनाया था, किन्तु इसके पश्चात्‌ ही उसने अरथायी सभा के निर्वाचन 
के लिए, जिसने चतुर्थ गणराज्य के सविधान का प्रारूप तैयार किया, सामूहिक 
मतदात की प्रणाली को पुन आरम्भ किया और सन्‌ 95 मे होने वाले साधारण 
िर्षाचल के लिए, दत्मेकी की आअतिशसिल फ्रणली का सूच्यात किया पचम 
गणतत्न मे फ्रास ने एफकलसदस्य निर्वाचन-क्षेत्र प्रणाली फिर से स्वीकार कर ली, 
परन्तु उसमे द्वितीय मतदान की शर्ते रखी गई है। 

हम इस विषय पर बाद के एक अध्याय में अधिक विस्तार के साथ विचार 
करेगे। यहाँ पर केवल यही कहना आवश्यक है कि इस विषय से आधुनिक 
सबिघानी राज्या को दो मोटी कोटियो में वाँटने मे सहायता मिलती है। कुछ 


य0 आधुनिक राजनोतिक संविधान 


राज्या मे एकलसदस्य निर्वाचन-क्षेत्र का निम्नसदन वे निर्वाचनों के लिए और 
बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र का उच्चसदन वे निर्वाचन के लिए प्रयोग क्या जाता 
है। उदाहरणस्वरूप आस्ट्रेलिया में ऐसा ही होता है। ब्रिटिश मतदाताओ के 
लिए भादी लोइतत़ मे इस अर्थ मे निर्वाचन क्षेत्रों की पुनव्यंवस्था के सभावित 
लाभा पर बिचार करता रुचिकर होगा। 


(ख) द्वितीय सदन के प्रकार 


द्वितीय सदन के प्रकारा के अनुसार विभाजन से आधुनिक सविधानवाद के 
एक बहुत ही दिलचस्प तुलनात्मक अध्ययन वे लिए आधार प्राप्त होता है। 
इस शीर्षक क अधीन मुख्य विभाजत दो हैं. द्वितीय सदन निर्वाचित होता है अथवा 
अनिर्वाचित। इन दोनो प्रकारों के बीच हमे आशिक रूप से निर्वाचित और 
माशिक रूप से गैर-निर्वाचित द्वितीय सदना के कुछ वर्तमानक्ालीन एब भूतकालीन 
बड़े दिलचस्प उदाहरण मिलते हैं। उदाहरणार्थे, गणतत्न से पूर्व के स्पेन में, 
युद्ध से पहले के जापान मे, मिस्र के पूर्वेवर्ती राज्य मे यही बात थी और आयर 
(आयरलैण्ड के गणतत्न) तथा दक्षिण अफ्रीवा (पहले छे स्वशासी अधिराज्य वी 
तरह नवीन गणतत्न म भी) मे अब भी यही बात है। फिर भो यह म्तोटा विभाजन 
दितोय सदनों की समस्या का अध्ययन करने का अच्छा ढंग है। 

निर्वाचित उच्च सदनो म विशेष रूप में अध्ययन करन योग्य स्युक्त राज्य, 
ऑस्ट्रेलिया, फ्रास और इदली को सीनेटे, स्विट्जरलैंड मे राज्य (अर्थात्‌ बेष्टन ) 
परिषद (0०प८्एमणा णी॑ $5॥30०५), जर्मनो के सघीय गणतत्र मे बुन्देखाट 
(80्ण0<४७८) और छापान में [4946 से) पार्पद-भवन [प्रएपछ८ 
ण॑ (००शधा०५) है, हालांकि इन ह्वितीय सदना के निर्दाचच की 
पद्धतियाँ सभी राज्यों मे एक सी नहीं है । अनिर्वाचित द्वितीय सदनों 
के उल्लेखनीय उदाहरण प्रेट ब्रिदित की सामत्त सभा (हाउस आँब 
लॉड्स) तथा कनाडा की सिनद हैं। साधारणतया जहाँ द्वितीय सदत निर्वाचित 
हाता है, बह यह, जेसी कि आशा वी जानी चाहिए, अनिर्वाचित द्वितीय सदन की 
अपेक्षा अधिक अ्वल होता है। इस भाँति, उदाहरणस्वरुप, जबकि सयुकक्‍्तराज्य 
अमरोका वी सिनट काग्रेस के दोता सदवा में अधिक प्रभावशाली है, वहाँ प्रेंट 
पिदेन से सामन्‍्तसभा (हाउस आव लॉड्स) विधान कार्य को प्रभावित करने में 
लगभग शवितहीन हा गई है। 

(ग) प्रत्यक्ष लोक-नियंत्रण 

प्रत्यक्ष लाक नियव्रणा म सबसे अधिक प्रयोग में आने बाला जनमत-्सप्रह 

(१५ ला0णा ) जिसे लाक निर्देश (:८७६०६४) भो बहा जाता है। आधु- 


सविधानो का वर्गोक़रण या 


निक युग में उसका इतिहास तो बडा लम्बा है परन्त उसका व्यापक प्रयाग हात 
हो के वर्षों मे विशषकर बुछ नय सविधाना व अनुसार होन लगा है। मोडो 
तौर से जनमत संग्रह वा अधथ रिसा गरकारी प्रस्ताव पर निर्वाचत्त मडल वी 
राय जानने की प्रक्रिया है। परन्तु जिन ढगा से और जिन परिस्थितिया म 
सविधान क अनुसार विसो बात को निर्वाचका के अनुमोदन या उनकी अस्वीडृति 
के' लिए प्रस्तुत को जा सकती है उनम बडी विभिन्नताएँ है । निर्वाचका दे 
समक्ष एसा निवेदन किसी साधारण बिल के सम्बंध म कया जा सक्‍ता हू या 
उसका सम्बंध सविधान मे प्रस्तावित रे शोधन से हा सकता है। यह एच्छिक 
अथवा अनिवाय हो सकता है। इसका प्रयोग स्विटजरलंण्ड म दाना प्रतवार मे 
समग्र काफइरेशन (राज्य) वे एव वैयक्तिव' रूप मे वण्टनो बे मामला व सम्बंध 
में व्यापक रूप से होता है। इसके विपरीत अमरोका के समुक्त राज्य भ संघीय 
सबिधान में उराक्ा कोई उल्लेख नहा हे । गिटन म कभी-कभो विनवुल स्थानीय 
भामलो का छोड और विसी भी मामले म उसका प्रयोग नहीं होता । 

लोक नियवण का दूसरा तरीका उपप्तम कहलाता है। जिसके अनुसार 
निर्बांचक् मण्डल को बिल का भ्रस्ताव करन और सर्वेधानिक सशोधन का सुधाव 
देने का अधिबार प्राप्त हाता है। इस विषय भ भी विभिन्न राज्या म॑ काय प्रणा 
लिया बडो विभिन्न ह। स्विटणरलैण्ड म उपत्रम वा प्रयाग काफडरेशन और 
क्रेण्ठन दोनों मे सामाय विधि निर्माण और सर्वधानित्रा सशोधन दोना मे' प्रयो 
जनो बे लिए होता है। अमरीतवा ने सपुक्त राज्य मे सघीय सविधान भें उपक्रम 
कौ व्यवस्था नही है परन्तु कई व्यक्तिगत राज्या म उसका प्रयोग होता है और 
कुछ राज्यो मे तो स्वेधानिक एव वैधिक दोनो प्रकार बे प्रस्तावों बे लिए होता है। 
इटली के गणतत्नीय सविधान म॑ भी उपक्रम की व्यवस्था है । 

अन्त मे एक और तरीजा है जो प्रत्याद्धान (70९८०॥) या वापस बुलाना 
बहलाता है। इससे निर्वाचक्रो का असन्तोपजनक प्रतिनिधि को जौर कुछ 
अवस्थाओ मे निर्वाचित अधिकारियों को वापस बुलाने वा अगथिज्रार मिचता हैं, 
परन्तु आज उसका प्रयोग पहले वी अपेश्ा कम हो गया है और अमरीकी सघ बे 


कुछ राज्यो में ही रह गया है । इन लोक नियतणो का विस्तृत अध्ययन हम दसवें 
अध्याय मे बरगे। 


6 कार्येपालिका का स्वरूप 
ससदोष अथवा अससदोय 
विभाजन का चौथा आधार कायपालिका का स्वरूप ह। जैसा कि हमने 
पहले कहा है तायपालिका वा यह काय है कि वह नौति बा निर्माण करे सथा उस 
नीति को तब बायावित वरे जब कि उसे विधानमडल के माध्यम से विधि का 


पट आधुनिक राजनतोतिक सविधान 


स्वीकृति प्राप्त हो जाए। समस्त सर्वेधानिक राज्यों में कार्यपालिका की 
शक्ति पर प्रतिबन्ध होते है, अर्थात्‌ कार्येपालिका सदा ही किसी-न-किसी के प्रक्ति 
उत्तरदायी होती है। निस्सदेह, यह्‌ कहता ठीक होगा कि आधुनिक परिस्थि- 
तियो में कार्येपालिका सर्देव ही अन्त मे जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, परन्तु 
बयोकि यह वात सभी जगह लागू होती है, अठ इससे घर्गीकरण में सहायता 
नहीं मिलती। यहाँ हम जिस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं, बह तो यह है! कि 
तात्कालिक उत्तरदायित्व किस के प्रति है। इस प्रश्न का उत्तर हमे स्वैधानिक 
राज्यों को दो बड़े वर्यो में विभाजित करने का आधार प्रदात करता है; वयोकि 
ब्यवहार-रूप में कार्यपालिका या तो ससद्‌ (अर्थात्‌ दिधानमडल) के भ्रति उत्तर- 
दायी होती है, जो उसे उस समग्र हटा सकती है जब कि वह उसका विश्वास खो 
दे अथवा कार्यप्रालिका तिबतकालिक राष्ट्रपति-तिर्वाचत ज॑से अधिक दूुरबवर्त्ती 
तियत्रण के अधीन होती है। ताल्कालिक रूप से ससद्‌ के प्रति उत्तरदायी होते 
की अवस्था में उसे सस्दोय कार्यपालिका कहा जाता है। परन्तु यदि वह निश्चित 
अवधि पर क्रिभी अधिक विस्तृत निकाय के प्रति तात्कालिक रूप से उत्तरदायी 
हो और ससदीय कार्यवाही द्वारा नही हटाई जा सकती हो तो उसे असंसवोय 
अथवा स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। 

इस भेद से आधुनिक स्वैधानिक राजनीति मे एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचार 
उत्पन होता है। विशेष रूप से यही हम एक्तत् तथा गणतत् जैसे शब्दों पर 
आधारित विभाजन को निरथक पाते हैं । ग्रेट द्रिटेन तथा इटली को ही लीजिए । 
इस आधार पर विचार करने से हम इस भ्रम मे पड जायेंगे कि प्रयम उदाहरण 
में रानी तथा दूसरे मे राष्ट्रपति ही कार्येपालिका है, इनमे से कोई भी बात ठीक 
नही है। इसके विपरीत, इन दोनों अवस्थाओ मे ही कार्पपालिका मतन्निमडल है, 
क्योकि रानी और राष्ट्रपति दोनो मे सविधाव के अनुसार ससद्‌ के प्रति उत्तर- 
दायी मल्षिमडल के माध्यम से कार्य करने के लिए दाध्य है। 

अत , यह स्पष्ट है कि वे समस्त राज्य जिनमे कार्यपालिजा निर्वाचित सभाओं 
बे' प्रति उत्तरदाथी' है, एक विशिष्ट कोटि के होते हैं। इस प्रकार वी सश्कार 
था तो मन्निमडलोय सरकार कहलाती है, क्योि ऐसे सभी राज्या में कार्यपॉलिका 
न्यूताधिक रूप में इस मत्रिमडल बे' ममूने की होती है जिसका रूप इगर्लड में 
अठारहवी शताहदी में धीरे-धीरे स्पष्ट होता जा रहा था, अथवा बह उत्तरदायी 
सरफार वकहलातठो है। 

इस शब्द का प्रयोग सामान्यतया प्रिटिश कॉमनवेल्थ के स्वशासी अधिराज्यो 
मे ही होता है जहाँ मत्रिमिडलीय शासन की स्थापना उस घेक्रिया के सिलसिले में 
हुई है जिसके द्वारा प्रिटिश सरकार ने अधिराज्यों के सम्बन्ध मे अपने मत्रियो 
था उत्तरदायित्व प्रत्यव अधिराज्य वी निर्वाचित सभा को सौंपा था। अभी 
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हाल ही मे, इसी प्रकार का हस्तान्तरण अफ्रीका, एशिया तथा केरिवियन सामर 
में नये कॉमनवेल्थ-दशा मे, जिन्हांने द्वितोय विश्वयुद्ध के बाद अपनी स्वतन्नता 
प्राप्त की है, हुआ है? 

इस समय सबसे महत्वपूर्ण लोकतत्नीय राज्य जिसक्री कार्यपालिका अससदीय 
अथवा स्थायी है, अमरोकन कॉमनवेल्थ (अमरीका का सयुक्तराज्य) है। 
पिछले जमेन साम्राज्य मे भी कार्यपालिका स्थायो ही थी, यद्यपि वह अमरीका 
को कार्यपालिका से बिलकुल भिर्त प्रकार को थी। भाम़ाज्यवादी जमनी में 
स्वप सम्राट बडे सन्‍्ने अर्थ मे कार्यपालिका था, क्याकि बह इम्पीरियल चासलर 
(एघान मत्नी) के माध्यम से कार्य करता था, जिसे वह्‌ अपनी इच्छा से नियुक्त 
अथवा पदच्युत कर सकता था। जैमा 890 के चालक का परित्याय 
(797०फएशणाष्ट हो ज्ञा०१) के सुप्रसिद्ध प्रकरण मे स्पष्ट हो गया या, जब कि 
कसर, विलहेल्म द्वितीय ने विस्माऊ को पदच्युत कर दिया या। परन्तु यह निस्स- 
देह हो जरमेनी का पुराना युग था। वेमर ग्रणतन्न (सन्‌ 949) के सविधान 
के अधोन कार्यपालिका समदोय प्रकार को थो। जर्मनी म इस महान्‌ सुधार का 
कारण राष्ट्रपति विल्मन की यह माँग थी कि सन्‌ 98 में जमेनी के साथ अपनी 
सधिसवधी वार्ता करते समय उन्हें यह आश्वासन हो कि वे एक लोक्तत्ौोय 
सरकार के साथ वात कर रहे हैं। हिट्लर के अधिनायकतत्न में कार्यपालिशा 
स्पप्टता ससदीय नहीं थी, परन्तु वह शासन किसी भी दप्मा मे सवैधानिक राजनीति 
के अन्तगेत नहीं था। इटलो के फासिस्ट शासन के सत्रघ मे भी यही बात यो । 
सभी साम्यवादी देशो में भी कार्यपालिका (जो एक विशिष्ट प्रकार की है और 
पररिचिमी सर्वेध्रानिद राज्यो के सामान्य वर्गीररण में नही आती) को इस अर्थ में 
स्थायी मानना चाहिये के वह किसी न किसो प्रकार से उन राज्यों की विशिष्द 
सोबियत या सोवियत-प्रकार को विधान सभाओ के प्रति उत्तरदायी नहों है। 

सयुक्तराज्य में कार्यंपालिक्ा के अन्तर्गत राष्ट्रपति तथा उसके मत्निगण 
होते हैं। परन्तु मत्रिगण का काग्रेस (समद्‌ु) की इच्छा के अघोन होना तो दूर 
रहा, उन्हें प्रतिनिधि-मदन अथवा भिनेट मे बोलने अथवा मत देने की भी अनुमति 
नही हैं। कार्यपालिशा तथा विधानमडल मे वँयक्तिक सपके साष्ट्रसभा को 
सबोधित राष्ट्रपति के सदेश के माध्यम से ही होता है जो वर्ष मे एक बार सब्योधित 
किया जाता है (अयवा अधिक वार भो किया जा सकता है यदि असाधारण 
परिस्थितियों में विशेष सत्र को आवस्पक्रता हो) । वहाँ वार्यपालिका पर केवल 
सही नियदण है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है जो प्रति चार वर्ष मे होता है। 
परन्तु एक बार निर्वाचित हो जाने पर राष्ट्रपति अपन सन्तियों को सिनेट के 
अनुमोदन के अनुकूल चुन तथा पदच्युत कर सकता हैं। दयध्ट्रपति को उसके पद 
की तिश्चित अवधि के बीच में ऐसे वास्तविक दुयाचरण के सिवाय अन्य कसी 
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कारण स भो नही हटाया जा सवता, जिसके लिए उस पर महाभियोग चलाया जा 
सकता है, अर्थात काग्रेस द्वारा उस पर अभियोंग चलाया जा सकता है और अपने 
क्गयकाल के अन्त म वह बना रहे अथवा न रहे, यह केवल जनता वी इच्छा पर, 
जैसी कि वह निर्वाचन म अभिव्यक्त होती है, निर्भर है। चूकि वार्यपालिका का 
यह प्रवार जिसे हमने अससदीय या स्थायी कहा है, इस तरह अमरीकी राष्ट्रपति 
के पद से घनिष्ठ रूप से सवद्ध है, अत उसे मरद्िसिडल-सरवार के मुकाबले में 
राष्ट्रपति-सरकार भी कहा जाता है। 


पर स्थायपालिका का स्वरूप 


विधि फा शासन अथवा प्रशासनिक विधि 

वर्गीकरण बा हमारा अन्तिम आधार शासन के तोन विभागों में से तीसरे 
कर्थात्‌ न्यायपालिका से सवधित है आर जिस विषय पर हमने अभी विचार किया हैं 
उसी से इसका विवेचत आवश्यक हा जाता है। स्रविधानी राज्यों मे विधान- 
मड़त के समान ही न्‍्यायपालिकाआ कई वर्गीकरण करने के भी अनेक सभव तरीके 
हैं विन्तु उतम बहुत-से उस विषय के अन्दर ही आ जाते है जिस पर हमने अभी 
विचार किया हैं और आग क्रेगे। उदाहरण ने लिए हम उतका इस प्रवार 
वर्गीकरण कर सकते हैं--वे न्‍्यायपालिकाएँ जो विधानमडलों के अधिनियमों 
पर आपत्ति कर सकती हैँ तथा उनका निर्वेचन अथवा ब्याय्या वर सकती है, 
जैसा सयुकतराज्य अमरीका में होता है, तथा वे न्‍्यायपरालिकाएँ जो बिना कोई 
क्षापत्ति किए ऐस अधिनियमा को लागू करने वा बाध्य हैं, जैसे ग्रेट ब्रिटेव से ॥ 
परन्तु यह ऐसा अत्तर है जिसकी हम राज्य के तथा सविधान के स्वहृपसयधी 
अ्धिक विस्तृत क््याख्या से मीमासा करेगे। यहाँ पर वास्तवितर महत्त्वपूर्ण अन्तर 
स्यायपॉलिवा वा वार्येपालिका से संबंध के बार में है। 

अशधिवाश महाद्वीपीम राज्या मे विधि वी एक विशेष प्रप्नाली है, जिसके 
अनुसार राज्य के कर्मचारिया की उठके शासकीय वर्त्तब्या वे सम्पादन के 
समय रक्षा वी जाती है, यदि व उत कत्तेत्या के करन के कारण ऐसे 
कार्यो वे! दोषी हाते हैं, जा यदि अ शासत्रीय व्यविनया ने द्वारा क्ए जाते, ता 
अवैध होत। हस प्रणाली वा जन्म प्रास में हुआ था, जहाँ इसे प्रशामनीय विधि 
(ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिय) के नाम से पुकारा जाता है। महाद्वीप के अनेक राज्य 
जिन्हें दिडिश न्मून पर अ्षपती वार्यपालिका प्रणालिया वे वनान मे अन्य रूप 
से सताप हुआ है, प्रशासनित विधि को अगीकृत करने में आग्ल-्सेवसन भावना 
में बितवुल हद गए हैं, क्याकि ब्रिटेन मं तथा उन समुदाया मे, जो धत्यक्ष रूप 
में उससे उत्पन्न हुए है, औौर जो उसकी वेधिक प्रणाती का अपनाए हुए हैं, भले 
ही उत सवा ने उसी सब्रिधानी प्रणाती वा न अपनाया हा, शासकीय कमंचारिया 
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की रक्षा वे लिए प्रशासनिक विधि वी कोई विशेष प्रणाली नहीं है। यूनाइटेड 
क्गिडम, स्वशासी अधिराज्या नय कामनवेल्य देशा तथा अवशिष्ट औपनिवेशिव 
प्रदेशो मे सयुकतराज्य मे और बम से कम उनके सविधानो वे अनुसार लेटिन- 
अमरीकी गणनदो में (जो कि प्राय सयुक्तराज्य अभरीवा के नमून पर बने हैं) 
शासवीय उर्मचारी विधि वी दृष्टि मे ठीक़ उसी स्थिति में है जिसमे वि अ-शास- 
बीय नागरिक और न्यायपालिया राज्य-्पदाधिवारियों बी ओर से किए गए 
ऐसे बारयों वे! सम्बन्ध मे जिनस प्रजाजनों वी रवतत्नता वा उल्लघन हाता हो, 
राज्य वी आवश्यकता वी युक्ति का स्वीकार नही कर सततो। शासवीय कर्म- 
घारिया को मह अनुन्मुक्ति ही विधि का शासन वहलाती है। 

यह अन्तर विधिप्रणालियो के अन्तर वे कारण है। इगलैण्ड की देश विधि 
((०॥0४०ण) .9%) जो अपने प्रारम्भ तथा विकास में महाद्वीप के राज्या बी 
विधिसहिताआ से इतनी भिन्न है, विधि के शासन की आधार शिला है, जो शास* 
बोय पर्मेघारियों को इस प्रवार अरक्षित छोड देती है। दूसरी ओर, महाद्वीप 
में विधिसहिता-निर्माण भी अधिक औपचारिक पद्धतियों बे अन्तगत विशिष्ट 
प्रशासनिक न्‍्यायालया (जा वि विधिसहिता वे वाहर वार्य बरते हैं) ने' द्वारा 
राज्य वे बर्मचारी वी रक्षा वी जाती है और ये न्यायालय उसे नागरिक वे मुबा- 
बले में विधि के समक्ष विशेषाधिकार प्रदान वरते है। 

हम राज्यों को दो कोटिया में विभाजित ब्रबे' इस भेद को सक्षेप मे इस 
भाति व्यक्त वर सकते है. () दश विधि वाले राज्य जिनमें कार्यपालिवा, 
विधि भे' णासन बे अधीन रहन से, अरद्षित रहती है, और (५) विशेषाधियार 
वाले राज्य जिनमें प्रशासनिक विधि की एक विशिष्ट प्रणाली रो कार्यपालिया 
की रक्षा प्रदान वी जाती है। 


8 सारांश 


निम्नलिखित सारणी थी परीक्षा करते समय पाठक को यह स्मरण रखना 
चाहिए वि' काई भी एक राज्य जिसे वह परीक्षण मे! लिए चुने, अपनी समस्त 
विशिष्टताआं में आवश्यव' रूप से एक ही प्रकार का अनुरूप नही होता । प्रत्येवः 
राज्य को विभाजन के प्रत्येक आधार पर पृथक्‌ रूप से देखना चाहिए । उदाहरण ने 
(लिए, विटेन औएर स्युकतराज्य को ही लीजिए ५ जिटेल प्रथण आर पर प्रथण प्रकार 
वा है, द्वितीय आधार पर भी प्रथम प्रकार वा है, तृतीय आधार () (व) 
पट प्रथम प्रकार का है, तृतोय आधार () (ख) पर प्रथम प्रकार का है, 
तृतीय आधार (्‌ 2) पर प्रथम प्रकार ना है, तृतीय आधार (3) पर दूसरी 
प्रवार वा है, चतुर्थ आधार पर प्रथम प्रवार वा है तथा पच्रम आधार पर भी 
प्रथम भ्रगार वा है। सद्देप स, प्रिटेन नम्य शविधान, वयरव मताधिवार ने 
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आधार पर निर्वाचित विधानमडल, एक्लसदस्य-निर्वाचन-स्ेत्रो, अ-निर्वाचित 
द्वितीय सदन वाला विधानमडल पर प्रत्यक्ष लोक-नियत्रण से रहित तथा विधि- 
शासन के ऋधीन ससदीय कार्यपालिका से युक्त एक एकात्मक राज्य है। टूसरी 
ओर, सयुक्‍तराज्य प्रथम आधार पर द्वितीय प्रकार का, द्वितीय आधार पर द्वितीय 
कार कर, दृतीय छाझार (2) (कर) प्रर प्रथम्त श्रक्ार का, तृतीय आफ्र (2) 
(ख) पर प्रयस प्रकरर का, तृतीय आधार (2) पर द्वितीय प्रकार कर, तृतीय ( 3) 
आधार पर (सघीय प्रयाजनों के लिए किन्तु आवश्यक रूप मे राज्यों के प्रयोजन 
के लिए नहीं) द्वितीय प्रकार का, चतुर्थे आधार पर द्वितीय प्रकार का तथा पचम 
आधार पर प्रथम प्रकार का है। दूसरे शब्दा मे, सयुकतराज्य अनम्य संविधान, 
वयस्व-मताधिकार पर निर्वाचित बिघानमडल,एकलसदस्य-निर्वाचनक्षेत्ष,निर्वालित 
द्वितीय सदन वाला सधीय विधानमडल पर प्रत्यक्ष लोक-नियत्रण से रहित तथा 
विधि के शासन के अधीन अ-ससदीय कार्मेपालिका से युक्त एक सधराज्य है। 
अपना वर्गीकरण सक्षेप मे निम्नलिखित सारणी मे प्रकट क्या जा सकता है -- 
आधुनिक सविधानी राज्यों का वर्गोकरण 











विभाजन का ] प्रथम प्रवार द्वितीय प्रकार 
] छस राज्य का स्वरूप | एकात्मक संघीय अयवबा सघीयबत्‌ 
जिससे सविधान लागू 
होता है । 
2 स्वयं संविधान का | नम्य (आवश्यक रूप |अनम्य (आवश्यक रूप से 
स्वह्प से अलिखित नही ) पूर्णरूप में लिखित नही ) 
3 विधानमडल कया | () (क) वयस्क-  |सशर्ते बसस्क-सताधिवार 
स्वरूप मताधिकार 
(ख) एकलसदस्य|बहुसदस्य निर्वा चन-क्षेत्र 
निर्वाचन-ज्षेत्र 
(2) गैर निर्वाचित |निर्वाचित या आशिक रूप 
हितीय सदन में निर्वाचित द्वितीय सदन 
(3) प्रत्यक्ष लोक. ऐसे निप्रण का अभाव 
नियब्रण 
4. कार्यपरालिका का ससदीय असमदीय 
5 न्यायपालिका का विधि के शासन के ४ प्रशासनिक विधि के 
स्वस्प (देश विधि वाले राज्यो| अधीन (विशेषाधिकार 
मे) बाछे_राज्या में) 


अब हम सर्देधानिक राज्यों के इब लक्षणा म से प्रत्येक के पूर्णतर विवेचन 


की ओर अग्रसर होंगे । 


4 
एकात्मक राज्य 
॥ आस्तरिक तथा बाह्य प्रभुत्व 


हम कह चुके है कि एकात्मक राज्य बह राज्य है जिसमे हम “सर्वोच्च विधायी 
शक्ति का एक केन्द्रीय सत्ता द्वारा अभ्यस्त प्रयोग' पाते हैं, जय कि सघराज्य 
+फक ऐसी राजनीतिक योजना है णिसका उद्देश्य राज्य के अधिकारो' का राष्ट्रीय 
ऐक्य तथा णकित वे साथ सामजस्य स्थापित करना है,” अर्थात्‌, सक्षेप मे, ऐसा 
शासन जिसमें विधायी शत्ता बेन्द्रीय अथवा सघोय शविति और ऐसी लघुतर 
इकाइयों मे विभाजित रहती है जो अपनी शक्ति की पूर्णता वे अनुसार कभी-कभी 
राज्य अथवा कैण्टन और कभी-कभी प्रात भी कहलाती हैं। इसको स्पष्ट करने 
के लिए हमे प्रभुत्व के विषय पर अपने प्रारभिक विवरण का कुछ और विस्तार 
करना चाहिएं। प्रभुत्त की समस्या एक नत्यत कठिन समस्या है। राजनीतिक 
दाश्शनिको और चैधियः सिद्धान्तपारो ने अपनी पुस्तको के असख्य पृष्ठो मे इसके 
विवेचन का प्रयत्न किया है, फिर भी यह आज की राजनीति का प्रमुख प्रश्न बना 
हुआ है। जैसा कि हम पहले भी देख चुके है, प्रभ्त्व के आम्तरिब' तथा चाह्य दो 
पहल है। हमने आन्तरिक प्रभुत्व वी परिभाषा यह कह कर की है कि वह राज्यों 
में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय का उसके क्षेत्राधकार के अन्दर व्यक्तियो 
था व्यक्तियों री सस्थाओ पर प्राघान्य है और वाह्म प्रभुत्व वी परिभाषा एक राज्य 
बी अन्य सब राज्यों के मुकाबले मे पूर्ण स्वतत्नता के रूप मे को है। 
जहाँ तक कि आतरिक प्रभुत्व नी बात है, सारा प्रश्न “राज्य' शब्द के अर्थ 
पर केन्द्रित है। एक बार यह मान लेने पर कि राज्य, अपने अन्दर के व्यक्तियों 
के, राजनीतिक रूप मे सघटित सम्पूर्ण समाज के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, रूसो 
के इस सिद्धान्त के तव॑ की आप प्रशसा विए विना नहीं रह सकते कि प्रभुत्व 
लोकिक, अविभाज्य तथा अविच्छेद्य होता है। यद्यपि यह कहा जाता है कि 
प्रभुता शासन में निहित होती है, तथापि अतत यह शारितों को शबित में ही 
होती है। कसी भी समय का अत्यत्त निरकुश शासन भी इस सत्य के बल पर 
अपनी तिरकुशता मे सीसित रहता है कि जैसा डेविड ह्यम ने बहुत पहले कहा था, 
शक्ति सदा ही शासितो के पक्ष मे रही है जो विद्रोही विचारो से अत्यधिक विचलित 
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होने पर शासन कौ उबट देद के लिए क्राति कर सकते है। जैसे जैसे हम निरकुश 
राज्या से साविधानिक राज्या कौ ओर अग्रमर होते हैं, वैसे ही बैसे यह मर्यादा 
और अधिक स्पष्ट हो उठती है। लेस्ली स्टीफेन न लिखा है. यदि कोई 
विद्यानमडल यह निश्चय करे कि नीली आखो वाले सभी शिशुओं का वध कर 
दिया जाय तो नौती आखा वाले शिशुओ का सरक्षण अवैध होगा, परन्तु ऐसी 
विधि पारित करते वाले विधायक पहले से ही पागल होने चाहिये और ऐसी विधि 
को मानने बाते प्रजाजन पहले से ही विवेक्शून्य हाने चाहिय।” 
हम वैध प्रभु दया राजनीतिक प्रभु के भेद को बता चुके है और उदाहरण- 
स्वरूप यह भी कह चुके हैं कि, उदाहरणार्थ, ग्रेट ब्रिटेन म खसद्‌ महित रानी 
वैध प्रभु है तथा निर्वाचक् मडल राजनीतिक प्रभु है जो वैध प्रभु को अपनी इच्छा 
के अनुक्ल बना सकता है। यदि आप कहे कि व्यावहारिक रूप में ऐसा दिखाई 
दैना बड़ा कठिन है, तो इसका तात्पर्य यह नही है कि आप जनता वी राज 
नीतिक प्रभुता बी वास्तबिक्ता से इनकार कर रहे हैं, आप केवल इतना ही सकेत 
कर रहे हैं कि लाक-इच्छा की अभिव्यक्ति का माध्यम अच्छी प्रकार कार्य नी 
कर रहा है। क्म-सेन्क्म यह कहना उचित ही होगा कि आधुनिक प्रतिनिधि- 
शासन, जहाँ तक कि समार अब तक पहुँच सका है, वैध तथा राजनीतिक प्रभुओ 
में उस सीमा तक एक्रूपता स्थापित कर सका है, जहाँ तक दैसा कर सकता 
सम्भव है। ऐसे प्रतिनिधि शासन वी स्थापना रिवाज और विधिया के द्वारा अथवा 
किसी पूर्ण दस्तावेज के द्वारा हाती है और ये दोनो सविधान कहताते हैं। एक 
दृष्टिकोश्य से सविधान शासन तथा शासिता के बीच के सबधा को परिभाषित 
करने का एक प्रयास है॥ इस भाँति, जहाँ सिद्धात में वैध प्रभु की प्रभुता का 
परिसीमन नहीं क्या जा सकता तथा जनता की प्रभुता अविच्छेद्य रहती है, 
वहाँ व्यावहारिक रूप में एक की प्रभुता पर्याप्त रूप से सीमित रहती हे और 
दूसरे वी ग्रभुना का सामाजिक शाति तया राजनीतिक सामजस्य के हेतु एक वहुत 
बडी सीमा देक त्याग बर दिया जाता है। 
इस प्रकार सविधानी राज्य कसी विशिप्ट शासत का अधिकारजू्षेत्र है 
जिमके इृत्या का निरूपण उस राज्य के सविधान मे क्या जाता है। इस भाति 
संविधान राज्य को आन्तरिर तथा बाह्य दोनों सोमाओ का निरूपण करता 
है और राज्य की सीमाएं उसके वाह सवधो पर विचार करते समय अत्यत 
महत्त्वपूर्ण बन जातो हैं। आत्वरिक प्रभुवा के समान ही बाह्य प्रभुता भी सिद्धान्त 
रूप में असीमित है, परन्तु व्यवहार में यह था तो खबधिते समुदाय वी शाति की 
इच्छा से अथदा कसी ठोस साभ की दृष्टि से निश्चयात्मक रूप में अयवा किसी 
परडौसी राज्य वी उस समुदाय का झुचठ डानने की शक्ति वे भय से निधधात्सत्' 
रूप में सीमित रहतो है। इन दोना में से किसी भी अवस्था वा यह परिणाम 
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हो सकता है वि' वह राज्य अन्य राज्यों वे साथ अपनी परिस्थिति के अनुसार 
स्यूनाधिक रूप में वास्तविदा सयोग स्थायित कर ले। ऐसे सयोग का सबसे 
सरल रूप सभ्य (#तएथञ०८४) है जो या ता प्रतिरक्षात्मक (अर्यात्‌ कसी 
की गदर्म-राज्य पर आज्मण होने की अवस्था में उसे सशस्त्र सहायता देना) 
या आक्रमणात्मक (अर्थात्‌ उसके विंसी एवं सदस्य के आम्रमणकारी होने पर 
भी उसे सशस्त्त सहायता देना) हो सकता है। यह प्रभुवा पर कोई औपचारिक 
मर्यादा नही है, क्योकि सश्रय का कोई भो सदस्य, जब भी वह चाहे, अपनी शर्तों 
का त्याग करने के लिए स्वतत्न है, भले ही सश्रय की शर्तों मे कोई अवधि निर्धारित 
क्यो न हो। इसका एवं उदाहरण वह घटना है जब कि इटली ने जमंनी तथा 
आस्ट्रिया के साथ हुई त्नि मैत्री से सन 924 वा महायुद्ध छिडने पर अपने को 
अलग वर लिया और अगले वर्ष ही अपने पूर्व मित्रा के शत्रुओं के साथ मित्नता 
बार ली। ऐसा हो पक्ष परिवर्तन इटली ने गनू 943 में भी किया था। 
कोई राज्य केतिपय घटनाओं में अवसर पर वतिपय कार्यों को करने अथवा 
न करने को प्रतिज्ञा करते हुए भी अन्य राज्यों के साथ सयोग स्थापित कर सकता 
है। परन्तु, जैसा कि हम सन्‌ 94,मे वेल्जियम पर जर्मनी के द्वारा किए गए 
आक्रमण मे देख चुके हैं, यह्‌ भी प्रभुता पर वास्तविक प्रतिवध नही है। इससे भी 
आगे बढ़कर वह कदम है जब कि कोई वैयक्तिव सयोग स्थापित होता है, जब दो 
या अधिक राज्य केवल इस माने मे सयुकत होते हैं कि उनके ऊपर एक ही राजा 
राज्य करता है। इसका एक उदाहरण सन्‌ 74 से लेकर 837 तक प्रिटेन 
राथा हेनोवर का सबध है। इस भांति दो या अधिक राज्य, जो वश वेः आधार 
पर सयुदत होते है, आगे बढ़कर राजनयिक इकाई के रूप से बिश्व के सामने आ 
सबते है, जैसे सन्‌ 867 से 98 तक वे आस्ट्रिया तथा हगरी और सन्‌ 85 
से 905 तक के नॉरवे तथा स्वीडेन ने किया। परस्तु केवल मैत्नी कर लेना, 
एक ही राज्यप्रमुख का एक से अधिक बार राज्याभिषेक करना, राजनप्रिक 
इकाई के रूप मे ससार के सामने आना--थे सब ऐसे कार्य नही हैं जिनसे पहले के 
दो या अधिक राज्य सयुकत होकर एक नया राज्य बन सकें, क्योकि राज्य बे पास 
आन्नरिक तथा बाह्म प्रभुता होती है और उस प्रभुता का औपचारिक परिसीमन 
ही वास्तव में उसके राज्यत्व ग्रे कमी कर सवता है। 


2. रण्ज्य के समाकलन की ब्राक्रिया 


राज्य का स्वरूप उराको प्रभुता से निर्धारित होता है। आज हमारी जान 
में कोई भी ऐसा राज्य नही है जिसके वत्तंमात स्वरूप का निर्माण समाकलत अथवा 
एवल्लीकरण की प्रकिया ढारा न हुआ हो। यह बात पूरी तरह सत्य है चाहे हम प्रेट 
जिदेन और फ्रास जैसे राज्यो पर, जिनको जडे बहत प्राचीन है, या चेयोस्तो- 
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वाक्यि और युगोस्लाविया जैसे अपेक्षाकृत नवीन राज्यो पर विचार करें, बयोकि 
सयोजन के प्रारभ और उसके विक्ठ्स की परिम्धितियों के अनुसार उसकी प्रक्रिया 
भी धीमी अथवा तीज हो सकती है। समाकलन की प्रत्रिया का निश्चय युद्ध के 
द्वारा हो सकता है, जहाँ कि एक स्थानीय इकाई दूसरी पर त्रिजय प्राप्त बरवे 
उसे अपने में सम्मिलित कर लेती है। रोम, इगर्लंड तथा प्रास के प्लरारभिव 
इतिहास में यही हुआ अथवा युद्ध की सभावताओ से अनेक पडौसी इकाइयाँ 
एक सात्र स्वाधीन हो सकती है, जितके सामने उस सकट के कारण से ही अपने 
सामान्य लाभ की दृष्टि से किसी भी प्रकार का सघ स्थापित करने की समस्या 
उपस्थित हो गई है। ऐसा सन्‌ 873 भ क्षमरीकी उपनिवेशो तथा सन्‌ 98 
में सब, कोट तथा स्लोबीत लोगो के साथ हुआ ॥ इसके अतिरिक्त यह भी हो 
सकता है कि विभिनर बिखरी हुई टकाइयाँ किसी भी ऐसे सकट के कारण, जिसके 
अस्तित्व की तब तक सभावना भी नही हुई हो, एक सघ के निर्माण की आवश्यवता 
का अतुभव करें। उतोसवी शताब्दी बे अत म आस्ट्रेलिया जी परिस्थिति ऐसी 
ही थी। 
परन्तु कसी भी दशा में, समाक्लन के प्रश्न के उठने पर, संबंधित समाजो 
को यह निश्चित करना परउत्ता है कि उनका सम्रावलन सपघ के तिर्माण द्वारा होगा 
अथवा पारस्परिक विलय के द्वारा। यदि समावलन सघनिर्माण के द्वारा होता 
है तो क्म-से-क्म व्यवहार मे प्रभुता का ब्रिभाजन हो जाता है, उसका कुछ अश 
सर्घानिर्माणकारी इकाइयाँ अपते पास रख लेती हैं ओर कुछ अश वे उस केन्द्रीय 
सस्था को समर्पित कर देते हैं शिसकी उन्होने स्क्षापता वी है। यह स्वीवार 
करना पडेंगा कि सघनिर्माण वी दशा से, समस्त श्यावहारिक प्रयोजनो वे लिए 
प्रभुवा विभकत रहती है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, यह्‌ सच है वि सिद्धान्त 
रूप में प्रभुता अविभाज्य है किन्तु सघीय व्यवस्था की विचित्र कदिनाई का सामना 
बरने का एक्मात्न त्व॑ संगत उपाय यह मात लेना ही है कि सघवद्ध होने दाले 
राज्य पहले जिस भ्रभुता को वैयक्तिक रूप से धारण करते थे वह दो सत्ताओ-- 
सघ की ओर राज्यों वी--मे विभाजित हो जाती है। यह बात ध्यान में रखनी 
चाहिए कि यह सथय से बिलकुल भिन्न व्यवस्था है। सघवद्ध होने बाली इकाइयाँ 
अपनी बाह्म प्रभुता का बेन्द्रीय सत्ता के पक्ष मे पूर्णरूप से त्याग बर देती हैं, भौर 
उनकी आस्तरिक प्रभुता वेवल भग्न रूप मे उनके पास रहती है, क्योकि वुछ 
ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं जिनका प्रयोग पहले प्रत्येक इकाई वी सरकार अपन 
प्रत्यक्ष नागरिक पर करती थी परम्तु अब उनवा प्रयोग बेवव संघ-सरकार ही 
कर सकती है। 
अम्ततोगत्वा, वास्तव म अरभुता का विभाजन नहीं होता। संघ-ध्यवस्था 
में वैध ऋरमु स्वप संविधान है जा सछ ऊषा राज्य वी मत्ताओ सम शक्तियों का 
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विभाजन वरत' है । जय अनेय राज्य राघ द्वारा समराततिन होते हैं तो वे 
गपिधान से निर्धारित शर्तों वा स्वीए१र बरते है। गय्रिधान एक सधि है, परतु 
यह एप विशिष्ट वविव्रतायुक्त सधि है, जियागा अतिक्रमण बोर्द भी सविदाबारी 
पक्ष उससे उसििखित प्रत्रिशा पा अनुगरण किय घिना नहीं पर साला । अतण्व, 
मं व्ययस्था के अन्तर्गत राज्या या उल्लेख गौण प्रभुत्यपूर्ण निश्राया वे रूप से 
करना ठीक ही होगा । 

इसके विपरीत यदि समावलन बिलीनीयरण का रूप लेता है ता समावलित 
होने वाली इस़द्या थे! पास बाई भी शक्ति नहीं रह जाती। वे पृथय रूप से 
दा या अधिक प्रभुत्यपूर्ण शवितया हाती है परन्तु बेबत एवं सधि वरबे आपस 
मरे मितरर एक हो जाने वे लिए। सभी शक्तियाँ पारस्परिव रूप से त्याग ररवे 
एवं समान उपकरण (0/2५/7) का भौष दी जाती है, जा सघीय नहीं बल्कि 
केन्द्रीय सरकार होती है। उस अवस्था म आस्तरिव तथा बाह्य दावा प्रभुवाएँ 
पूर्ण रूप से पेन्द्रीय सरकार के पास रहती है तया इस व्यवस्था ते बल पर वह 
गौण प्रभुत्यपूर्ण निज्रायो का स्वीकार नहीं वरती। यही एयात्मय राज्य है। 
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हम यह वह चुके है कि सघीय राज्य ये सवध में व्यावहारिक प्रयोजनो ये 
लिए हम विभाजित प्रभुता वी वात कर सकते है। एवात्मक राज्य बी सारमूत 
विशिष्टता यह है कि उममे प्रभुता अविभाजित हाती है अर्थात्‌ बेन्द्रीय सरकार की 
शव्तियाँ अप्रतिबन्धित होती है, क्योकि एकात्मवा राज्य बा संविधान बेन्द्रीय 
विधान सभा के अतिरिक्त कसी भी विधिनिर्माणकारी निकाय को स्थीवार 
नही बरता। यदि वेन्द्रीय सत्ता सघुतर नितायो को--भले ही वे स्थानीय 
सत्ताएँ हो अथबा औपनिवेशिय सत्ताएँ--अधिवयार का प्रत्यायोजन (८८० 
870०॥) सुविधाजनव' समझती है तो वह ऐसा करती है, किन्तु स्मरण रहे वि 
यह नियोजन बह अपनी शवित वी पूर्णता बे बारण बरतो है, इसलिए नहीं नि 
संविधान के अनुसार उसे ऐसा वरना चाहिए अथवा इसलिए कि राज्य वे विभिन्न 
भागो की पृथक्‌ सत्ता है जिसे उन्होने बृहत्तर नियाय मे सम्मिलित होने से पूर्व ही 
किसी सीमा तक अपने पास रख लिया है। इसवा तात्पर्य गौग विधिनिर्माता 
लिकायो का अभाव नहीं है, परन्तु इसका तात्पय यह है कि वे वेन्द्रीय सत्ता वी 
इच्छानुसार विद्यमान रहते है ओर ममाप्त भी किए जा सक्‍ते है। अतएब, 
इसका यही तात्पय है कि इन शब्दों वे अर्य की खीचतान कर इन सहायक निकायो 
को गौण प्रशुत्तपूर्ण निकाय नही वहा जा सकता और अन्त मे इसका यह तात्पय है 
कि बेन्द्रीय तथा स्थानीय सत्ताओ के बीच ऐसा वाई विवाद उठन थी सभावना हीं 
नहीं रहती जिसवा निपटारा वरने वी वैधिर शवित पेल्द्रीय सरवार के पाय न हो । 
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अत , (3) केन्द्रीय समद की सर्वोच्चता, और (2) सहायक्त प्रभुत्वयूर्णे 
निकायो का अभाव, य दानो वाले एकात्मक राज्य वी सारभूत विशेपताएं कहीं 
जा सकती है। 

(१) केन्द्रीय ससद को सर्वोच्चता--जहाँ कही भी हम एकात्मक शज्य 
देखते है वहाँ हमे केन्द्रीय समंद वी मर्वोच्चता भी दिखाई देती है। वहुधा, जैसा 
कि हम अनस्य सविधान वी चर्चा के समय देखेंगे, एकात्मव राज्य मे कुछ इस प्रवार 
के अधिनियम होते है जिन्हें संविधान बुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोश्वार 
सामान्य परिस्थिति में साधारण वेन्द्रीय विधानमडल को पारित करने वा अधि- 
कार नही देता । परतु सघराज्य की केन्द्रीय ससद्‌ पर इसकी अपेक्षा अधिव पूण 
रूप मे ऐसा करने पर प्रतिबन्ध होता है। इसका कारण यह है कि सघौय सविधान, 
सविधान में प्ररिवर्तत बरने के माधनों को ही नियत नहीं करता वरच यह भी 
ब्यकत करता है कि सघीय सत्ता वी या सघनिर्माणकर्त्री इकाइयों वी क्‍या शक्तियाँ 
हैं। अत , सघराज्य में दौ प्रकार बे विधानमडल होते है--सघ बे तथा राज्यो 
के-जिनमे से प्रत्येक का अपना क्षेत्र होता है और उनमे से कोई भी सर्वव्यापी 
रूप भ सर्वोच्च नहीं होता । इसके ब्िपरीत एय्ाल्मक राज्य से वेवल एक ही 
प्रकार का विधानमडल होता है, जौ सर्वदा और पूर्णलू्प से सर्जोच्चि होता है। 

(2) ग्रौण श्रशुत्वपूर्ण ब्रिकायों का अभात--यह एक्ात्मक राज्य का 
दूसरा लक्षण है। गौण विधिनिर्माता निकायों तथा गाण प्रभुत्वपूर्ण निकायो के 
बीच मे जो अतर हमन प्रक्ट क्या है वह एकात्मक राज्य वी स्थानीय सत्ताओं 
और सघराज्य की राज्यसत्ताआ के वीच का अतर है। सघ॑ भें राज्यसत्ता वा 
सर्विधान के! सबंध में विचार करने की वजाय सघमत्ता ते सबंध में विचार करने 
पर यह अत स्पष्ट हो जाता है। राज्यमत्ता बो कुछ अधिकार होते है जिन्हें 
सघसत्ता बढ़ाने अथवा घटाने में असमर्थ है।ऐशगा करने बाली एक्माव णवित 
सविधान हो है जब कि उममे इस दृष्टि से सशोधन किया जाता है और यह ऐसी 
क्रिया है जिसकी पूर्ति सघ का तिर्माण करने वाले शिश्रिन्न राज्यो की इच्छा जानकर 
ही हो सकती है) इस प्रकार, 'अमरोत्रा वा सयुक्तराज्य' बहलाने वाले सघ मे 
वर्जी निया राज्य को ही लोजिए। इसे सविधान बे द्वारा कुछ विषयों में पूर्ण 
अधिकार प्राप्त हैं। संघीय बिधातमडत (काग्रेम) का बोई भी अधिनियम 
वर्जीनिया को उसके अधिकारों से वच्ििल नहीं कर सकता जय तक कि सविधान 
में इस प्रयोजन से परिवर्तत न हा जाए (और अकेली काग्रेस में ऐसा करने बी 
शत्रित नही है) । इसवी, एकात्मक राज्य में स्थानीय सत्ता तथा केन्द्रीय विधान- 
मेडल के सवधो से तुलता कीजिए ॥ “यूनाइटेड किगडम' क्हलाने वाले एकात्मय 
राज्य भें लद॒तनाडटी कीसित को कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं, परतु ये संविधान 
के द्वारा न दी जाकर वेस्टमिस्टर मे स्थित ससद्‌ के अधिनियम द्वारा दी गई हू 
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वेम्टमिस्टर से स्थित समद्‌ विंसी भी समय अपन स्वय के अधिनियम से लद॒न 
वाउटी कौसिल झा इन शक्तियों म से समस्त या वुछ से वचित कर सकती हैं। 
अतर यही है कि अमरीका के सयकाराज्य वी वाग्रेस पिन्‍टी भी परिस्थितियां 
में वर्जीनिया राज्य का समाप्त नट्टी हर सकती, परतु यूनाइटेड किगडम वी ससद 
लदन काउटी कौमसिल का झ्िसी भी उच्चतर शक्ति से पूछे प्रिना ही तोड़ 
मकक्‍ती है! 

सक्षेप मे, यदि वेन्द्रीय सत्ता के अधीन काई ऐसी सत्ताएं है जिनमें वह 
(सविधान में निधारित सार्य से भिन्न रूप मे) केवत विधिनिर्माण नी साधारण 
प्रक्रियाओं से हस्तक्षेप करन मे शवितहीन ह, ता बह वेन्द्रीय सत्ता सघीय मत्ता है 
और घह राज्य, जिस पर उसका ऐसा सीमित अधिवार है सधीय राज्य है। 
इसके विपरीत यदि वेर्द्रीय सत्ता के अधीम ऐसी मत्ताएँ हैं जिन्हें वह अपनी इच्छा से 
स्थापित अथवा समाप्त कर सकती हे ता वह गर्बोच्च सत्ता है, और बह राज्य, 
जिगके भीतर उसका ऐसा असोमित अधिकार है एकात्मक राज्य है। अब हम 
आधुनिक विश्व के कुछ महत्त्वपूर्ण एकात्मक राज्यों का विस्तृत अध्यमन करेंगे। 

4. एकात्मक राज्य के रूप में युनाइटेड किगडस वा बिकास 

यूनाइटेड क्गिडम का विकास ऐसे एकात्मक राज्य के विकाम का एक 
उत्तम उदाहरण है जिसमे समाकलत को प्रक्रिया सध के माध्यम से न होकर 
घिलीनीवरण के माध्यम से हुई है। विलीनीकरण वी यह प्रक्रिया अत्यत 
प्राचीन काल से देखी जा सकती है । ट्यूटॉनिक आक्रमण के प्रयम वेग के पश्चात्‌ 
तुरत ही इगलैड में जितने लुटेरो के शुड थे उतने ही छोटे-छोटे राज्य बन गए 
वेषा उन झुडा में जितने गुखिया थे उतने ही राजा बन गए! जैसे-जैसे ये आक- 
मणवारी बसते गए, व्यत्िित की निष्ठा वेयक्तिक की जगह प्रादेशिक हो गई, 
और रोमन-कैल्टिक प्रिटेन की विजय की वास्तविक किया समाप्त होने से पूर्व 
ही लघुतर राज्यों को बडे राज्य अपने मे मिलाने लग गए थे। सन 673 तक 
चेस्टर के पतन के साथ, जब कि हम इस विजय को पूरा हुआ समझ सकते हैं, 





2 सम्‌ 4960 मे 'बृहत्तर लद॒म में स्वानोीष शासन के लिए राजकोय 
आयोग (पठजख (ए6क्ताप्रैंडडांत्त ठत्त [.6ल्‍व्र] 00ए2साक्राएृ६ [0 7९४९७ 
प,070०४) ने उस क्षेत्र मे बरो (807०७ड४७४) के पुनर्गठन, लम्दन काउण्डी 
कौंतिल को समाप्ति और बृहृत्तर लन्‍्दन को कौंसिल की स्थापना को सिफारिश 
की ॥ सन्‌ 962 मे सरकार ने इस योजना को समाविष्ट करते हुए एक बिल 
प्रस्तुत करने के अपने इरादे को घोषणर की जो 2962 मे विधि बन गया और 
3965 में बसा पर अमल हुआ । 
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आरभिक दुर्ब्यवस्था मे से सात राज्यों (प्र्णाश्यणं७) का उदय हो चुका था 
और ब्रिटनो के साथ हुए वाह्य सघ्ष का स्थान आत्रमणकारियो कै सात राज्यो 
के पारस्परिक आन्तरिक रूघपे ने ले लिया। बहुत शीघ्र ही यह सप्त-राज्य बि- 
राज्य मे बदल गया। इसके पश्चात्‌ डेतो का आक्रमण हुआ, एसतु विलीनीकरण 
की क्रिया को रोकने के लिए यह भी पर्याप्त नहीं था। डेन भी यही बस गए 
और अन्य लोगो की भाँति वेसेक्स वश के राजाओं के अधीन एक सयुक्‍तराज्य 
(एड7८०७ एफ्ा्डतेआगय) में समा गए। 

नारम्मनो की विजय से भी इगलैंड के राज्य वे एकात्मबाद को बल प्राप्त हुआ, 
और वह लम्बी प्रकिया, जिसके फ़्लस्ररूप इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैड तथा आयर- 
लैंड का एकीकरण हुआ, प्रारभ हुई। बेल्स क्यो प्रथम एडबर्ड ने जीता था तथा 
वेल्स-सविधि (सन्‌ 283) ने निश्चित रूप मे उस देश को उसके वड़े निकटवर्त्ती 
देश मे बविलीन कर लिया। सन्‌ 603 मे ट्यूडर दश की समाप्ति तथा स्टुअर्ट 
वश के, जिसका वश-सवध सीधा सप्तम हेनरी से था, राज्यासौन होने पर ग्रेट 
पिटेन का समस्त द्वीप एक राजा के अधोन सयुक्‍्त हो गया। परतु इससे एकात्मक 
राज्य का निर्माण नही हुआ था। अधिक-से-अधिक वह एक वैयक्तिक एकीकरण 
था जो कि दोनो के लिए एक हो राजा के रूप मे प्रकट हुआ था। इसके उपरान्त 
सन्‌ 707 वे ऐक्य अधिनियम (»८। ० एप) ने इन दो राज्यों को एक 
पूर्ण इकाई में परिवारतित कर दिया। इन दो राज्यों ने एक सधि की, परतु श्स 
संधि द्वाण प्रत्येक ने टूसरे को आत्मसात्‌ कर लिया। उनकी राज्यों के रूप में 
पृथक सत्ता उसी समय से मिट गई। यह इंगलैड को (जिसमे वेल्स भी सम्मिलित 
था) तथा स्कॉटलेड की समदो का एकीकरण नहीं बल्कि एक नई ससद्‌ पी 
स्थापना थी जिसके अन्तर्गत दोनो राज्य थे। ऐवय अधिनियम, सधि तथा सविधि 
दोनों ही था। ज्योही दोनों ससदो ने इसे स्वीकार कर लिया, सविदाकर्ता 
पक्ष विद्यमान नहीं रहे और इस्ललिए इस संधि का अन्त हो गया। यह ग्रेट 
ब्रिटेन के राज्य की सविधि-सहिता (50७/0८८ 8००) में एक सान्‍्य अधि- 
नियम बना रहा। 

खत्‌ 800 में इसी प्रकार का विज्लीनोकरण ग्रेट श्रिटेत तथा आयरलेंड में 
हुआ । आयरलैंड सैद्धान्तिक' रूप से वारहबी शताब्दी में ठितोय हेतरी बे दिनो 
से तथा वास्तव में पद्दटवी शताब्दी के अन्त में सप्तम हेनरी के बाल से अंगरेजी 
शाजमगत्ता के अधोन एक प्रात था। सन्‌ 872 मे आयरलैंड को विधायी स्वतत्ततां 
प्राप्त हुई, परस्तु यह व्यवस्था टूट गई और सन्‌ 800 में द्वितीय ऐक्च 
अधिनियम पारित हुआ॥ यहाँ भो बुछ समय के लिए दो राज्य सधि परने के लिए 
मिले और फिर पृथक्‌ मत्ताओ के रूप में लुप्त हो गए। इस भाँति सन्‌ 7890 
से ग्रेट द्विटेन तथा आयरलैंड वा सयुवत्‌ राज्य विद्यमान रहा है और इसदे विवारा 
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वी प्रत्रिया से जरा-सा भी सघोय तत्व नहीं रहा। ने दगलैड, न स्काटलैंड और न 
आयरलैंड किसी को भी, अत्यीदृत रूप में भी, प्रमुसत्ता नहीं रही, इनमे से प्रत्यता 
एक व्यापक राज्य में विलीन हा गया। 
यह सत्य है कि स्कॉटवैंड तथा आवरनैड की विशिष्ट विधरियाँ जा कि यूनियन 
के पूर्व दाना देशा म जारी थी, विद्यमान रही किन्तु केवत उसी सीमा तक जिस 
तक कि वे यूनियन क निवन्धता के अनुरूप यी और उम्र समय तव जहाँ तत्र कि 
उनका भ्युक्त राज्य की समद्‌ न--और यह एक महत्त्वपपूण बात है--निरमन 
नहीं कर दिया। और यह भी सत्य है कि उस समय के उपरान्त सयुक्‍त समद्‌ 
हारा पारित कुछ अधिनियमा मे स्काटलैड सथा आयरलंड का विशेष रूप से उनव 
क्षेत्र स पर रखा गया है और कुछ अधिनियम उन दणशा में स हर एक को पृयक्‌ 
रूप से लागू हुए हैं। परन्तु यूनियन क दाना अधिनियमा के निमाताजा की यदि 
यहू इच्छा रही भी हा कि इन अधिलियमा के उपयध अपरिवितनीय रहें ता वह 
परीक्षण करने पर विवकुल न्रामक सिद्ध हुई है और इन अधिनियमा द्वारा आया्सी 
ससदो को बाध्य करन के लिए यदि कोई प्रयत्न उपनक्षित रहा भी हा ता वह 
असफल ही रहा है, क्याकि इन दोना देशा मे धर्म से गगध रखने वाले अधिनियम, 
जिन्हे स्थायी रखना अभिप्रेत था, तय से निरसित अथवा संशोधित कर दिए 
गए हैं। वह एकमात्र मार्ग, जिसके द्वारा सयुकत मसद्‌ का इन ऐक्य अधि- 
नियमा मे निईम्तक्षेप सुनिश्चित किया जा सकता था, ऐस क्मी विशेष निकाय 
को कायम रखना हा सकता या जा कि उनकी रक्ष्म अथबा उनमे परिवर्तन कर 
सबता, परन्तु ऐसी अवस्था में त्रिटिश ससद्‌ की प्रभुता की पूर्णता म कमी हो जाती 
ओर तब यह रायुक्त राज्य एकात्मक राज्य नहीं रहता वल्त्रि सघराज्य बन जाता । 
सन्‌ 922 में आयरिश स्वतत्न राज्य और 927 में आयरिश गणतत्न वी 
स्थापता से सयुक्‍त राज्य का क्षेत्र कट गया, परन्तु इससे उसके राजनीतिक 
स्वष्प पर मूलभूत रूप से काई प्रभाव तही पडा, क्याकि जो कुछ शेय रहा वह 
ग्रेट तजिटेन तथा उत्तरी आयरलैड के सयुक्त राज्य के नाम से एक एकात्मक राज्य 
बना रहा। 
ब्रिटिश साम्राज्य तथा राष्ट्रंडल के विकास तथा राजनीतिक सगटन में 
भी सघवाद के सिद्धान्त का इसी धकार अभाव है। कामनवेल्थ के सविधान 
अँसी वस्तु की चर्चा अमम्भव है, क्योकि ऐसी कोई वस्तू हो नहीं है। यनाइटेड 
किगडम का एक सविधान है और इसी भाँति प्रत्यक्ष कामनवेल्थ-देश का भो 
अपना-अपना सविधान है। उपनिवेश को स्वशासन का प्रत्यक अनुदान ससद 
के अधिनियम से हुआ है, ठोक उसी प्रव्रार जैसे राज्य के अन्दर एक काउप्टी था 
बरो नो स्थानीस मत्ताएँ दी गई है। पुराने स्वशासी अधिराज्या को परम्परागत 
स्थिति भी यही थी क्याकति उनके सविधान प्राविधिक दृष्टि से प्रिडिश पा्लमेण्ट 
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के अधिनियमा द्वारा प्रदत्त थे। परन्तु वास्तद मे, अधिराज्य (डॉमिनियन) 
पद विभिन्न अधिराज्यो में राष्ट्रीयता की वर्धभान भावता का आदर बरते हुए 
प्रदान किया गया था और इस तरह इस पद को प्रदान करने बाले अधिनियम का, 
प्रत्षव अवस्था मे, स्वरूप सविधि वी अपेक्षा सर्धि का अधिक था। 

कलीडा, आस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी अफ्रीक्ता के विषय भें जो बात उपलक्षित 
थी, वह आपरिश पी स्टेट के सबंध से स्पष्ट थी ।॥ इस राज्य का सविधान शस्तव 
मे एक ऐसी सधि पर आधारित था जिसने गृहयुद्ध की स्थिति को समाप्त क्या 
और जो सन्‌ 922 मे ग्रेट प्रिटेन तथा दक्षिणी आयरलैंड (जिसे सन्‌ 937 
मे नय सविधात के प्रद्यापन वे उपरान्त से सरकारी तौर पर आपर या आपरलेड 
शणत्रत्न कहा जाता है) क बीच मे हुई और जिसका त्रिटिण ससद्‌ तथा आयरिश 
सविधान सभा ने अनुमोदन क्या ॥ इस स्विधान की भ्रस्तावना भें यह उल्लि- 
डित है क्-- 

* यदि उक्त सर्दिधान का कोई उपबध अयबा उसका कोई सशोधन अथबा 
तदधीन बिभित कोई विधि कसी भी रूप में अनुसूक्षित स्ि के किसी भी उपवध 
के विरुद्ध हो तो वह केवल ऐसी विरुद्धता की सीमा दक पूर्णहप से शूम्य तथा 
अप्रवत्तंनीय होगी। ' 

इस राष्ट्रीयत्ता की माँग को पूरा करने के वेवल दो ही सम्भव मार्ग थे। 
इनमें पहला मार्ग यह था कि सम्पूर्ण साम्राज्य को एक सघ बना दिया जाय जिसके 
समस्त अग यरावर हो । आयर के सविधान में निश्चित रूप से स्थापित स्थिति 
उल विवाद को चरम सीसा थी जा वास्तव में सन्‌ 47$3 में असरीजी उपनिवेशा 
के पृथक्‌ हो जखने से प्रारभ हुआ था। प्राचीन स्ाप्राज्य के उस विघटन के आपात 
ने पहले एक ऐसे पराजयवादी तत को जन्म दिया जो कि पके फल का सिद्धान्त' 
कहलाया, अर्थात्‌ उपनिवेशों का अपने मूल देश से वही सबवध है, जो फ्ल का वृक्ष 
से है, जय वे पत्र जाते हैं ता प्रश्मति के नियमानुसार गिर ही जाते है। प्रत्येक 
साम्राज्यलवंधी सक्तट के समय यह सिद्धान्त वुछ राजमर्मज्ञो तथा विचारकों के 
मस्तिष्क में बरावर उठता रहा है। सन्‌ 870 म॑ समाधान का यह तरीका 
अपनी चरससीमाः पर पहुँच गया और तप उसके स्थान पर सघ मे लिए एक 
जोरदार आत्दातन चल पडा, जो शताब्दी के अत तक किसी-न-क्सी रूप से 
चलता रहा। दूसरा रास्ता वही था जो कि वास्तव में अपनाया गया। यह मांग, 
शास्तव मे, राज्यपडल (कॉमनवेल्थ) के व्रिधायक' अगा वो मिलाकर ऐसा घनिष्ठ 
सश्रय स्थापित करने का था जो एक सामान्य राजनीतिक राय से उत्पन्न आदर्शों 
एव हितों की गमानता से प्रेरित है, राजपद के पति सामान्य निप्टा के कारण 
दूड है, और जो यदान्कदा होते दाले साझ्राज्यिक गम्मेलनों तथा बुछ दिनों से 
क्रमनवेल्थ के प्रथान सतक्तियों को ससय-सखझय पर होने वाजी यात्टियों हरा कायस 
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रुपया जा रहा हैं। परतु यह सथय रिसी भी रूप से एग राजसमित हवाई या 
निर्माण नदी परती, क्यारि कॉमतयाथ थे प्रत्यर दश या अपनी परराष्ट्रन्नीति 
शव प्रतिरदा-ध्ययस्था पर पूण अधियार है यह विदेशा में अपब सवय से प्रतिनिधि 
रखता है और हर एव वी रायुक्त राष्ट्र में पृथरा खदस्याता है । 
आयरिश मधि बे पश्चात्‌ घटनाउन्त की तीय गति से फलस्यरूप डासिनियन 
पद (॥907रठा ५१४॥॥५) को स्पष्टीयरण हुआ और सन्‌ 4826 थे साम्रा 
जिया सम्मेलन मे डामिनियतां पु अधियारा को इन शल्दा मे स्पष्टलापुवतत 
प्ररट शिया गया “यथ (डामिनियन) ब्रिटिश साम्राज्य थ अरागत स्यायत्तशागी 
समाज है, जा गान टैसिया के है अपन धरनू पथा बाहरी मास ता से व्रिसी भी 
झूप मे एय दूगर या अधीनस्थ नहीं है यद्यपि य राजपद ((70७5 ) ये प्रीति 
सामान्य निष्ठा थे द्वारा सयुक्त है और ब्रिटिश राष्ट्रमडत या सदस्या वे रूप मे 
स्पेच्छा से गयुफ्त हैं!” इसके अतिरिकात रन 026 बे साप्लाज्यिक रम्मतनं मे 
पलरवरूप फिसी भी शॉमिनियत में गरतर जनरत ब्रिटिण सरयार (ब्रिटिण 
मत्रिमडव ) था प्रतिनिधि नहीं रहा और बास्ताय में शय् सम्पर अधियारी वी 
तरह एवं उच्चायुक्‍्त (हाई वमिश्तर) नियुय्त सरता आपश्यर हो गया। इत 
स्व-शारी डामिनियना रो प्रूण स्माधीनता प्रदान बरन बाले इस ग्ियाग या सन्‌ 
3997 मे बेरटमिस्टर सी सम्रिधि ये द्वारा सविधीय शप्तित प्रदान थी गई ) 
एस सच्रिधि था गन 926 तथा 970 में हुए साम्राझ्यित सम्मलनों 
द्वारा स्तीडत उत्तिषय सरल्पों को प्रभावी उनास यात्रे साम्राज्यी समद्‌ मे अधि- 
नियम क्हरर वर्णन किया गया टै। इस साथिधि थी प्ररयायना मे सरायधित 
डामिनियनो वा नास दिया गया है। इनम कलाडा या डॉमिनियन, आरदेलिया 
थी कामनप्रेल्थ, न्‍्यूजीलैंड प्रा डाशिनियन शामिल थे ॥१ प्रस्तावता से और 
बातो के' साथ यह भी कहा गया है ति /राजपद ब्रिटिश राप्ट्रमडल मे सदरया मे 
स्ततस्त समोग पा श्रत्तीए है *, * थे राजपद मे प्रति सामाम्य निप्ठा द्वारा सयुता है” 
और “यह बात स्थापित साविधानित परगस्परा मे जपुरूप है वि यूनास्टेड फिगडम 
थी सरादु बे' द्वारा निभित काई भी परिधि तय तब उउते डामसिलियनों में रो सी 
को उस डाप्रिनियत सी विधि वे' भाग थे रूप में लागू सही होगी जब तय कि उसका 
दागिनियंय ऐसा परते थी प्रार्थना ने बरे तथा इरापे लिए सम्मधि 
नद। 
+कक ् तक- ---+- 
2 उस समय इनसे यूनियन आंच साउथ अफ्रीका, तथा आपरिश, फ्री स्टेट 
(ये दोनो आणे चलबर गणतंत्र बन गये और फॉमनब्रेलय ते हुट गया। और 
स्यूफाउण्डसैण्ड भी शामिल थे। रान्‌ 949 मे प्यूफाउण्डलंण्ड कनाडा के डॉमि- 
मिपत से शामिल होकर उराता दराबाँ प्रान्त घन गया। 
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इस सबिधि की दूसरी, तीसरी तथा चौयो धाराएँ इतनी महत्त्वपूर्ण तथा 
स्पष्ट हैं कि वे पूर्यो रुप से उद्धत किए जाने योग्य है -- 


*2 (7) 


(2) 


ऑपनिवेशिक विधि मान्यीकरण अधिनियम (865) 
((०]0फवे 2७5 ए2॥07 2८६) इस अधिनियम वे प्रारभ 
हात के पश्चात्‌ कसी भी डॉमितियत कौ ससद्‌ के द्वारा 
निर्मित कसी विधि को लागू नहीं होगा।” 

इस अधिनियम के प्रारभ हाने के पश्चात्‌ किसी भी डॉमिनियन 
की भसद्‌ द्वारा निभित कोई भी विधि और किसी भी विधि 
का कोई भी उपबन्ध इस आधार पर शून्य या अप्रवर्तनीम नही 
हागा कि वह इगलैंड की विधि के अथवा यूनाइटेड क्गिडम 
की सस॒द के क्स्पि ब्रिद्यमान अयवा भावी अधिनियम के अथवा 
एसे अधिनियम के अधीन नि्ित कसी आदश, तियम या 
विनियम के विरुद्ध है और कसी भी डॉमिनियन की ससद्‌ की 
शक्तिया के अन्तर्गत एसे अधिनियम, आदेश, नियम या विनिमय 
को निरुसित या सशाध्रित करने की शक्ति उस सीसा तक है 

जहाँ ठक कि वह उस डामिनियन की विधि का भाग है।” 

इसके द्वारा यह घोषित तथा अधिनियमित क्या जाता है कि 
डामिनियन की ससदु को राज्यक्षेत्वातीत प्रवर्तन बाली विधियाँ 
बनान की पूरी म्त्ता है। 

इस अधितियम के प्रारभ होन के पश्चात्‌ पारित यूनाइटेड 
किगडम की ससद्‌ का काई भी अधिनियम उक्त डासिनियन 
का तब तक उक्त डामितियन की विधि क॑ रूप भ लागृ नहीं 
हागा अथवा लागू हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि उस 
अधिनियम म यह्‌ स्पष्टतया घापित न हो कि डामिनियन न 


उसके अधितियमन के लिए प्राथना की है तथा सम्मति दो 
का 
है। 


उपान्त्य धारा भे डामिनियन ठथा उपनिवेश के बीच के भेद का यह वेह कर 
स्पप्ट किया गया है कि ' इस अधिनियम के प्रारभ हो जात के पश्चातू यूचाइटेड 
किगड़म की समद्‌ के कसी भी “अधिनियम मे उल्लिखित 'उपनिवेश' शज्द के 
अन्तगढ़ काई डामिनियन या उस डामिनियन का काई प्रात या राज्य नही होगा 7" 

इस सबसे यह स्पष्ट हा जाता है कि राजपद ही ऐक्य स्थापित करन वाली 
एकमात्र सत्ता है और डामिनियन का गवनर-जनरल प्रत्यक्ष रूप से रानी का 
प्रतिनिधि है और डामिनियन वी ससद्‌ बे! समक्ष उसती स्थिति ठीव वैसी ही है 
जैसी हि यूनॉइटेड किगडम कौ ससद्‌ के समस्न रानी की! यूनाइटेड क्ियडम 
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में हर भेजेर्टी की सरकार", “कनाडा वे डासिनियन मे हर मेजेस्टी की सरकार” 
आदि इन भीपचारिक अभिव्यक्तियों वा यहो अर्थ है। इस तरह यूनाइटेड 
विगडम वो तरह वॉमनवेल्थ ने प्रत्येक देश का अपना-अपना सविधान है। 
अंवशिष्ट तीन श्वेत स्वशासी डॉमिनियनो मे से न्यूजीलैंड एक एकात्मक राज्य है, 
ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सघीय राज्य है (इतका वर्णन अगल अध्याय में किया 
जायगा) | अभी हम पहले न्यूजीलैंड बा वर्णन करेगे और फिर योरोपीय महा- 
द्वीप के दो प्रमुख एकात्मक राज्या का वर्णन बरन के पहले आयर और दक्षिणी 
अप्रीका बी स्थिति देखेंगे जा अब प्रिटिश राष्ट्रमडल वे सदस्य नहीं रहे। 
5 न्यूजीलेंड का एकात्मक राज्य 

ग्रिठिश आधिपत्य में न्यूजीलैंड वा इतिहास सन्‌ 840 से प्रारभ होता है 
जब कि यह घंध रूप से ग्रेट प्रिटेन में मिला लिया गया था और मावरियों से सधि 
कर ली गई थी जिसमे उन्हें अपती भूमि पर कब्जा बनाए रखने की गारटी दी 
गई थी। भूमिस्वामित्वसवधी मायरियों के युद्ध सन्‌ 870 में समाप्त हो गए 
और उसने उपरात से मावरी लोग गोरे वे साथ मिल्ेवत्‌ रह रहे है तथा अब वे 
उनके विशेषाधिकारों वे भी भागी है। सावरी अपने मे से चार ब्यव्तिया को 
प्रतिनिधि-सभा में सदस्य बनाकर भेजते है और कुछ वर्षों से यह - भी परम्परा 
हो गई है कि कस-से-क्स एक सावरी मत्िमडल का भी सदस्य होता है। साम्रा- 
ज्यिक ससद्‌ बे दो अधिनियमो के द्वारा पहले (सन्‌ 853 में) एक निर्वाचित 
विधानमडल और इसके उपरात (सन्‌ 2856 में) उसके श्रति उत्तरदायी मति- 
मडल की स्थापना हुई। इन अधिनियमो ने पैधानिक रूप से उस प्रथा को नहीं 
छेडा जो कि वहाँ कुछ वर्षों से चालू थी, जिसके अनुसार शासन के बहुत-्से कृत्य 
प्रातीय परिषदो के द्वारा सम्पादित हाते थे। ऐसी परिषदे एक भ्रात मे एक होती 
थी। पहले थे सख्या में छह थी, परन्तु बाद मे नो हो गई, और चूंकि राविधान 
में सशोधन करने को शवित सम्पूर्ण रूप से (साम्राज्यिक ससद्‌ की शक्तियों के 
साधारण सुरक्षण बे सहित) विधानमडल में निहित थी, अत , डामिनियन को 
स्वय ही यह निश्चित करना था कि क्या बह प्रातीय प्रणाली को कायम रखकर 
सघराज्य के रूप मे अपना विकास करेगा। « 

जैसा कि अत में हुआ, सन्‌ 2853 के अधिनियम के हारा स्थापित तथा घीन 
वर्ष के उपरान्त द्वितोय अधिगियम द्वारा दृढ़ीझृत ससद्‌ बेन्द्रीयक्रण करने वाली 
ऐसी प्रबल शतित सिद्ध हुई कि सन्‌ 876 तक प्रातीय पद्धति सम्पूर्ण रूप ये रामाप्त 
हो गई और न्यूजीलैड निश्चित रूप से एकात्मक राज्य वन गया जिसको केन्द्रीय 
सरकार क्सी भी अधीनस्थ प्रभुत्वपूण निकाय को स्वीकार नही करती । 
न्यूजीलैंड का राजनीतिक भविष्य विजन हो सकता था, क्याकि वास्तव मे उसका 


90 आध्‌ निक राजनीतिक संविधान 


साम आस्ट्रेलिया वी कॉमनवेल्थ वी स्थापना वरने वाले मूल विधेयव में उल्लि- 
खित था। उस समय कामनवेल्ध के भाग होने वाले उपनिवेशा के रूप में राज्य 
शरद बी परिभापा करते हुए विधेयक कौ धारा 6 म न्यूजोर्वेंड का यह लिखकर 
सम्मिलित क्या गया था कि यदि यह क्सि भी समय कामतबेल्थ का भाग हो 
या हो जाय। परन्तु यह योजना अन्त मे, कार्यान्वित नही हुई और न्यूजोलंड 
का एक एकक्‍ात्मक राज्य के रुय मे यूयक्‌ अस्तित्व बदा रहा। 


6. आयर 


आयर एक्ात्मक राज्य का एक दिलचस्प उदाहरण है। यद्यपि यह एक 
राजनीनिव इवाई है तथापि उसकी सीमा आयरलंड क्हलान वाली भौगोलिक 
इकाई वी सीमा स नहीं सिजतो॥ ग्रेट जिदेन के साथ आयरलेड के कई शताव्दियों 
के सम्पक में (इसे आर्यारशण लोग निस्सदेह अधोनता कहेंगे), यह सदा ही एक 
इकाई के रूप में समजझ्ाा गया और ससद के समस्त विधेयक्तों तथा अधिनियभा मे, 
जिनम उसका उल्लेख था उस दंसा ही माता गया। आयरिश संभस्या को हल 
करन भ जो असफ्तता मिली उसझे कारणा म से निस्मदह यह भी एक था, कयांवि 
ऐसा करता कलह वे अत्यत ग्भीर ऐतिहासिक कारणों वी उपेक्षः बरना था। 
यह कलह उत्तरों आयरलैंड (या अल्स्टर) तथा शेप आयररैड के बीच जाकि, 
प्र तथा आदर्श से सवधित मूलभूव मतभेद के कारण था। प्रिटिण द्वीपसमू ह 
को आल्तरिक शाति के माग मे उपस्थित इस शाश्वत बाधा पर विजय प्राप्स करने 
का प्रत्यक प्रयत्म इस लघुतर द्वीप बे इत दोता भागा के विराध के करण विफ्ल 
हुआ। ग्लइस्टन व प्रशासना के समय के गृहशासत विधेयक (प0छा८ 0७७ 
छा॥) की भी अधिनियम का रुप ग्रह नवर सके और जद सन्‌ 9]4 मं 
जैसे-तैस करते एक विधयक पारित हुआ जो सन्‌ 92 से अस्तुत जिया गया 
था, और जो ससदीय अधिनियम द्वारा सामन्ता (लॉइस) की शक्तित कम होने 
पर पारित हो रात्रा था], ता यह भी प्रथमत अल्स्टर के विरोध के कारण तथा 
द्वितीयत प्रथम विश्वयुद्ध बा अवस्मतत्‌ छिड जान के कारण प्रभावहीन 
ही रहा । 

उम्त महायुद्ध क समाप्त हाल पर ही दिटेन को आयरलैण्ड को एक के बजाय 
दो इकाइयाँ समझन की आवश्यकता का अनुभव हुआ, कितु अब बहुत विलम्ब 
हा चुका था, क्याकि इस महायुद्ध के दौरान में तथा इगके पश्चात्‌ दक्षिणी आयर- 
लैड बी अशाति तथा विद्वाह़ के कारण थ्रुरानी पद्धति वाला गृहशासन स्पष्टत 
पुराना पड़ गया था और इसी कारण विजजुत ही अस्थीकार्य हा गया था। 
तथापि शत्‌ ]920 से एड अधितियम पारित हुआ, जिसने प्रथम वार आपरतैड 
को दो भागो म वाट दिया । इस अधिनियम का वेवव उत्तरी आयरपैंड न स्वीजार 
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विया और इसवे उपबधों ये अनुसार वह भाग अब भी शासित हो रहा है। एक 
विनाशतारी गृहयुद्ध वे पश्चात दक्षिणी आयरतैड जिस एकमात्र हल को स्वीवार 
करन को तैयार था वह डामिनतियन गृहशासन था। यह सन्‌ 922 वे उस 
अधितियगम के अनुयार प्रदान किया गया जो युद्ध समाप्त करन वाली संधि के बाद 
पारित हुआ और इस प्रकार आयरिश पी स्टेट वो स्थापना हुई। इस सधि मे, 
जिसबे' आधार पर इरावी स्थापना हुई, उत्तरो आयरलैंड को यह अधिवार भी 
दिया गया कि वह आयरिश फ्री स्टेट म सम्मिलित होन स इनयार वर सकेगा तया 
सन्‌ 920 व अधिनियम वे अधीन शामित रह सकेगा। ऐसा ही उसन क्या 
भी। इस भाँति आयरलैंड न ऐसे दा भागा में विभाजित हान का विचित्र उदा- 
हरण प्रस्तुत क्या जिनम से एक भाग कनाडा अथवा आस्ट्रेलिया व समान 
स्वतत्न है और दूसरा अपनी स्वय वी इच्छा स स्थानीय स्वायत्तत्ता मात्र का भोग 
रहा हैं और अब भी वेस्टमिस्टर स्थित ससद में सदस्य भेज रहा है। 
आयरिश स्वतक्व राज्य के लिए, जिसका नया नाम आपर हुआ, एव सया 
संविधान जिसे विगत जुलाई में जनमत सग्रह द्वारा जनता न स्वीगार कर लिया 
था 2] दिसम्बर सन्‌ 937 को पभ्रवृत्त हुआ। इस गय सविधान ने गवर्तेर- 
जनरल वे' पद वो समाप्त कर दिया ओर उसवे स्थान पर आयरलेंड (आयर) 
के प्रेशीडेट वे पद वी प्रतिष्ठा मी, यद्यपि उस समय ज़िटेग का राजा उपलक्षित 
रप में तव तक आयरलंड का राजा भी मान्य क्या गया जब तब कि बह साथी 
डॉमिनियनों द्वारा उनके सटयोग वी प्रतीत” स्वीकार किया जाता रढे। ऐसा 
समसा जा सकता था कि इस सोमा तक आयर क्निटिश राष्ट्रमडल से अपना 
खूवध बनाए हुए है परन्तु द्वितीय महायुद्ध मे, जब कि परीक्षण का समय आया 
वह अनमनंपन से नहीं वरच क्डाई के साथ तटस्थ रहा। यह भी एक तथ्य है 
वि रान्‌ 4937 के सविधान की भाषा ऐसी थी कि वह एक स्वाधीन गणतत्र के 
लिए लागू होती थी। थी डो० बेलरा ने इस पर हुए वाद विवाद के अवसर 
पर कहा भी था कि यदि आयरलैंड को गणतत घोषित करना हो तो इसमे एक 
विरामचिह्न के परिवर्तत वी भी आवश्यकता नही होगी। उनके शब्द भविष्य- 
वाणी बे! समान सिद्ध हुए, क्योकि अक्तूबर सन्‌ 948 मे आयर वे प्रधान मत्ती 
ने बेदशिक सबध अधिनियम को तिरसित करने की साधारण प्रत्निया के द्वारा 
ब्रिटिश राष्ट्रनडल से अतिम औपचारिक सवध त्ोडने के बारे मे अपनी सरकार 
के इरादे को धोषणा भी । यह एक ऐसा वदम था णिससे सत्‌ 949 मे स्वतत्न 
आयर गणतत्न वी स्थापना हुई। इस राविधान की शाब्दिक रचना अन्त मे 
“समस्त राष्ट्रीय राज्यक्षेत्र के पुन समाकलन” वी आशा मे इस प्रकार की गई 


थी कि वह एक एकात्मक राज्य वे रूप में समस्त आयरलैंड को लाग 
होता था। हर 
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7. दक्षिणी अफ़ोंका 


दक्षिणी अफ्रीका का यूनियन एकात्मक राज्य का कुछ ऐसा बत्रिचित्र उदाहरण 
है जिसके राजनीतिक सगठन वे कुछ पहलुओं में सघीयव रूप दिखाई पत्ता है। 
वास्तव में इसम सघवाद की माता इतती न्यून है क्रि उसे सघवत राज्य भी कहना 
विलकुल गलत हागा। दक्षिणी अफ्रीका के उस आन्दोलन तथा वाद-विवाद, 
के, जिसके फ्लस्वरूप सन्‌ 90 में इस यूनियन को स्थापना हुई, आधार पर 
कोई भी यह अनुमान लगा सकता था कि वहाँ बदाडा अथवा आस्ट्रेलिया जैसे 
किसी नमूद वी सघीय प्रणाली का अपनावा जाएगा और उस समय कुछ दक्षिणी- 
अफ्रीकी राजमर्मज्ञो ने ऐसे सघीय प्रणाली वी निस्सदेह कल्पना भी को थी। 
किन्तु वहाँ की राष्ट्र जातिया दया प्रजानिया के बीच वे” सघर्षों की सीत्ता से 
उत्पन शासकीय कठिनाइयों के कारण उसके सविधान का मसौदा तैयार करने 
वाले सम्मेलन को वेन्द्रीय शासन को सथासभंत्र शक्तिशाली बताते वाला संविधात 
निर्मित करन के लिए वाघ्य होना पड़ा। ज॑सा दि अब तक स्पष्ट हो जाना 
चाहिय केन्द्रीय शामन, सघोय प्रणाली की >पेक्षा, एकात्मक प्रणाली मे बहुत अधिक 
शक्तिशाली होता है। 

अन , दक्षिणी अप्रीका का यूनियन उन चार विभिन प्रदेशा का वना होने पर 
भी, जिनमे छुछ ही समग्र पुर्वे परस्पर युद्ध चल रहा था, वास्तव में एकात्मक 
राज्य है, जिसके वेन्ट्रीय शासन पर किसी प्रकार के अधीनस्थ लिकाया के अस्तित्व 
के द्वारा काई प्रतिवध नही है। चारो मूल उपनिवेशों में से धत्यक मे--जो कि 
यूनियन निर्माण करने वाले अधिनियम के द्वारा प्रात बते और केप आँद गुड होप, 
नेटाल, ट्रासबाल तथा ऑररेंज प्री स्टेट कहलाए---एक प्रातीय परिषद्‌ है, जिसकी 
शक्तियाँ सविधान में उल्लिखित हैं, किन्तु उल्लेख के उपरान्त ही यह कथन भी 
है कि-- 

“प्रातीय परिषद्‌ के द्वारा वनाया ग्रया कोई भो अध्यादेश प्रात में तथा उसके 
लिए तभी तक और वहाँ तक ही प्रभावी रहेगा जब तक और जहाँ तक वह (यूनि- 
यन कौ) समद के अधिनियम के प्रनिदूल न हा ।' 

इस भाँति दक्षिणी-अफ्रीक्यि ने केनडियनों और आस्ट्रेलियना का अनुसरण 
न करते हुए सन्‌ 707 मे अंगरेजा तथा स्कॉटा ने जैसा क्या था, उसी का 
अनुसरण क्रिया। सघवाद की कुछ झलक सिनट में दिखाई देती हैं जिनके सदस्य 

(नास निदिध्ट सदस्यो को छोडकर ) प्रत्यक प्रान्तर मे निर्वाचित होते हैं। परन्तु ये 
सदस्य उस प्रकार प्रातों का प्रतिनिधित्व नही करते जैस सयुक्रराज्य अमरीका में 
मिलेटर अ्षपत राज्य का करत है। द्रास्तव्रिकदा दो यह है कि इक सयोफप के वलिए 
दक्षिफो अपोका के प्रात केवल निर्वाचन-्सेद्र मात्र हैं। 


एकात्मक राज्य 93 


एकात्मव राज्य वे' रूप मे दक्षिणी अफ्रीवा वे यूनियन में ऐसी अनेक जटि- 
सताएँ हैं जिनका यूरोपीय देशो वा तथा कनाडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैड वे 
ब्येत स्वशासी डॉमिनियनो बो कोई अनुभव नही है। ये जदिलताएँ प्रजातीय 
समस्याओ तथा यूनियन वे क्षेत्र के अन्दर तया उसके उत्तर मे जो भ्रदेश ब्रिटेन वे 
अधीन है उनके दर्जे से सवधित सदेहो से उत्पन्न हुई है। उदाहरण वे' लिए यूनियन 
में जातिभेद थे! सिद्धात पर अमत किया जाता है यद्यपि इसके क्षेत्र वे अन्तर्गत 
स्वजीसैण्ड वा सुरक्षित प्रदेश और बसूदोजेड का प्रदेश है और बिलकुल उत्तर में 
लगा हुआ बेचुआनालैड वा सरक्षित प्रदेश है। इन सवका निमदत्षण बेस्टमिस्टर 
से एक हाई बमिश्नर द्वारा होता है जो दग गणतत्न मे ब्रिटिश राजदूत भी है। इसने 
अतिरिक्त पिछले जमेन उपनिवेश--दक्षिण-पश्चिमी अफ़ीवा--की स्थिति वा 
भी प्रए्न है, जिसके लिए उसने यूनियन, लीग ऑव नशस्स के मूल प्रादेश के अधीन 
उत्तरदायित्व स्वीकार किया था। द्वितीय विश्वयुद्ध बे पश्चात्‌ यूनियन सरवार 
की नीति सयुक्त राष्ट्र वी अमानत (7708९८७४॥७१७) की योजना के होते हुए भी 
इस प्रदेशाधीन प्रदेश को यूनियत मे मिलान की हो गई। इस नीति का अनु- 
सरण करते हुए उसने अपना दावा सन्‌ 946 मे हेग-स्थित अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्वायालय 
में प्रस्तुत क्या, परन्तु बह उस योजना वे सबंध में उवत न्‍्यायालय था निरपेक्ष 
अनुमोदन प्राप्त नहीं कर राका। इरा निर्णय वे बावजूद, यद्यपि उसने दक्षिण- 
पश्चिमी अफ्रीका को विधिपूर्वक अपने में नहीं सिलाया, फिर भी वह उसे हाउस 
आऑब असेम्वली (सभा-भवन) सिनेट में स्थान देकर यूनियन वी ससदीय प्रणाली 
में समाविष्ट करने को अग्रसर हुआ, और सन्‌ 950 में दोनो सदनो के नये सदस्य 
तदनुरार निर्वाचित भी किए गए। दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका के अन्तिम दर्जे की 
समस्या का हल नही हुआ और 965 तक दक्षिणी अफ्रीका उसे गणतत्न मे शामिल 
करने के अपने दावे पर जोर दे रहा था। 
दोनों रोडेशियाओ के भविष्य से सवधित सदेह ने यूनियन के लिए एक और 
चिन्ता उत्पन्न कर दी। कसी समय यह सोचा सया था कि दक्षिणों रोडेशिया, 
जो सन्‌ 924 मे एक स्वशासी उपनिवेश बन चुका था, यूनियन मे विलीन होने 
नी ओर अग्रसर हो रहा था, परन्तु वास्तव मे वह उपनिवेश दूसरी दिशा मे, 
उत्तरी रोडेशिया और न्यासालंण्ड के साथ सध का निर्माण करने की ओर झुका । 
यह संघ वास्तव मे 953 में अस्तित्व से आ भी गया। जिन परिस्थितियों में 
इस सघ का निर्माण हुआ उनका वर्णन अध्याय 4 में बिया जायगा । 
किन्तु सर्वाधिक उग्र समस्याएँ उस प्रजातोय पृथक्करण (2:थाा००) 
की नीति से उत्पन्न हुई है जिसे यूनियन बड़ी निर्देयतापूर्वक कार्यान्वित कर रहा 
है। ऐसे गुग भे जब कि अफ्रीका मे राष्ट्रीयता की भावना उमड रही है और 
अफ्रीवा के अनेव लोगो को स्वतत्नता दी जा रही है, ऐसी नीति, सामान्य रूप मे 
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विश्वमत को आघात पहुँचाने के साथ हों, जटिल सववेधानिक समस्याएँ विज्वेषत्रर 
ब्रिटिश राष्ट्रमडल के लिए उत्पन करतों है यह वात अलग है वि कॉमनवेल्य 
के प्रधानमत्रियो मे कई अफ्रीकी प्रधान मत्री भी हैं? अत सभी सम्बन्धित 
पक्षों के लिए एत्र बडी भारी परेशानी पैदा करने वाली स्थिति उत्पन हो गई।॥ 
इस पर यूनियन सरकार न निश्चय क्या कि इस समस्या का एकमात्र हत कामन- 
बेल्थ का परित्याग है। अपने डस विश्चय के अनुसार उसने 2960 से श्वते- 
मतदाताओं का जनमत सग्रह किया जिसमे एक बहुत ही छोटा बहुमत (52 
प्रतिशत) गणतत्न के पक्ष सम रहा और इसके फ्लस्वरूप 96व मे यूनियन राष्ट्र 
मेडल से अलग होकर गणतल् बन गया। इस प्रक्तार दक्षिण अप्रीका अब एव 
स्वतत्न गणतत्न है और र प्ट्रमडल का सदस्य नहीं है। 

स्थिति के इस परिवर्तेत का सत्‌ 3964 से दक्षिणी अफीक। व रायतत्न के 
गठन के लिए अधिनियम द्वारा साविधिक रूप दिया गय।, और राजपद शव 
गवर्तेर जनरल बे' पद बे स्थान मे एक निर्दाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था पी गई 
सथा रस समय स दक्षिणी अफ्रीका सरवारी तौर पर यूनियन वी जगह गणतत्न 
(8९७००॥० ०8०0४ #४7००) कहलाते लगा | किन्तु नये अधिनियम से राज्य 
की आल्तरिक सरचना म काई परिवतंन नहीं हुआ। बहू सारभूत रूप में एकात्मक 


बना हुआ है। वास्तव मे, बतंमान प्रवृत्ति शासकीय सत्ता के दर्धमाव केन्द्रीयकरण 
की ओर दिखाई देती है। 


8 फ्रॉस का एकात्मक राज्य 


एकात्मक राज्य राजनीतिक सगठत क्य ऐसा स्वरुप है जो प्रास निवासियों 
में, उतके इतिद्दास तथा भावता, दोनो ही मे, गहराई के साथ जमा हुआ है। 
प्रेंच राजतत्न बः अत्यन्त प्रांचीव समय से ही वहां वे राजा बी, जिसकी प्रादेशिब 
शक्ति उसके अधीनस्थ सामतठो के मुकाबले में पहले वहत कम थी, नीति उन 
प्रदेशों को जो उमके अधीन नहीं थे, जीतकर अपन राज्य में मिला लेने, अर्थात्‌ 
वास्तव में सामतवाद द्वारा पैदा को गई परिस्थिति को समाप्त कर देने, को थी । 
यह प्रक्रिया तब तक चालू रही जब तक कि सामतगण राजनीतिक दुष्टि से 
अत्यन्त निर्दल नहों हा गए और चौदहवा लुई अधिक अतिशयोकित के बिना 
यह कह सवा था कि “राज्य मैं हूँ। समस्त राजनीतिक शक्ति राजा से वेन्द्रित 
थो, ऐसी स्थिति मे इसे समाप्त करन वाली ज्ञाति का कैसा प्रलयकारी प्रभाव 





3 जुलाई 96$ भे सन्दत मे हुए कॉमतवेल्व के प्रधात मत्तियों के सम्मेलन 
से कॉसनवेल्थ के ॥8 देशों के प्रतिनिधि आये थे ओर उनमे से वेबल तीत-- 
कनाडा, आस्ट्रेलिया ऑरि स्यूजोलेप्रड--सूल श्वेत स्वशार्सो शॉमिनियत थें। 
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हुआ होगा इसे हम समझ सकते हैं। सय राज्य के आधार बनन वाले शक्तिशाली 
स्थानीय सस्थाआ वा अभाव था। राष्ट्र ही एकमात्र निगम था। जाति न 
केन्द्रीयवाद की परम्परा सथा व्यववितवगत जअधियारा और जनता सौ प्रभुसत्ता पर 
जोर देन घाली विचार घारा बे अतिरिक्त काद वात नहीं छाडी। इस परम्परा 
तथा विचारधारा वा कभी भी अन्त नहीं हुआ और यहो बारण है वि जैसा 
एवं फ्रेच सेखक मे कहा है. फ्राय वी समस्स राजमीतिए प्रणात्रियाँ सदा स्वत 
ही और शीघ्रता बे! साथ शव्तिया वी एवना एवं समरूपता की ओर आवर्धित 
होती हैं । ' 
ये समस्त सिद्धान्त तृतीय गणवत्र के सगठन स जा सन 875 से 940 
सक कायम रहा निहित थे। यद्यपि इस गणतक्ष न समद पर जार देते हुए कुछ 
सीमा तक जनता वी प्रभुता को अम्पप्ट-सा कर दिया था और प्रेसीडेट के निर्वा 
चन के लिए जनमत के प्रयाग को--जा प्रथा क्राति म बहुत प्रचलित रही-- 
अप्रचलित कर दिया था, तथापि उसन फ्रासीसी राज्य को विकेन्द्रित नही क्या। 
वह वास्तव में राजनीतिक एफात्मक्ता का पूर्णतम उदाहरण घना रहा। शासन 
की समस्त शक्तियाँ परिस में स्थित विधानमडल तथा कार्येपालिका के पास रही । 
कोई भी अधीनस्थ भ्रभुत्वपूर्ण निकाय नहीं थे। फ्रास डिपार्दमेटा तथा वम्यूनो, 
एरानडाइजमेटा एव केण्टना (इनम से अतिम दो बेवल निर्वाचन-सक्षेत्र मात्र थे) 
में विभाजित था, परन्तु उनके रूप गया उनकी सीमाएं धूर्ण रूप से सविधियों पर 
अवलम्बित थी। ऐसी कोई रथानीय रात्ता तथा ऐशा कोई प्रादेशिक विभाग 
नही था जिसे नैन्द्रीय सरकार अपनी इच्छानुसार समाप्त न कर सकती थी। 
समस्त स्थानीय पदाधिकारियों कौ शक्तिर्या राष्ट्रीय विधि द्वारा निर्धारित थी 
और उनके प्रत्यक कार्य का केन्द्रीय सरकार के एक प्रतिनिधि प्रिफेक्ट द्वारा 
पर्यवेक्षण होता था। 
दोना विश्वयुद्धो के ब्रीच के वर्षो मे फ़रास मे गणतत्न की राजनीतिक सस्थाओ 

के कार्य के सम्बन्ध मे पर्याप्त भात्रा मे सपेह तथा असतोष फैला हुआ था और 
असतोप की इन भावनाओ मे राज्य की अतिकेन्द्रीयता की दमनवगरिता की भावना 
भी थी। इसके फ्लस्वरूप सुधार की विभिन योजनाओ मे एक प्रादेशिक्चाद 
का आन्दोलन भी था, जिसका उद्देश्य फ्रास को स्थानीय इकाइयों मे बिभाजित 
करना और उन्ह वास्तविक रूप में स्थानीय स्वायत्तता प्रदान करना था जिससे 
कि केन्द्रीय सरकार को अपने अनेक भाँति के कार्यो मे से कुछ से मुवित मिल सके । 

परन्तु उत असब्य समस्याओ के कारण जिनम फ्रास की सरकार प्रथम विश्वयुद्ध 
के पश्चात्‌ फेस गई थी, यह आज्दोवन सरकारी रूप मे अधिक प्रगति नहीं कर 
सका और द्वितीय महायुद्ध के पश्चात भो यह पुनर्जीवित नही हुआ । यह सच है 

कि अक्तूबर सन्‌ 946 से हुए जनगतर्रग्रह छाय स्वीक़त चतुर्थ गणचत्न वे' 


96 आधुनिक राजनीतिक सविधान 


सविधान मे कुछ सीमा तक केन्द्र की शक्ति को कम करवे स्थानीय सस्थाओं को 
शक्ल देने की आवश्यक्ता का ततीय गणतत्न की अपेक्षा अधिक ध्यान रखा गया 
था। इस नये सविधान के दसवें अध्याय मे यह कहा गया है कि यद्यपि गणतत्र 
एक तथा अविभाज्य है तेरे भी वह कम्यूनों दया डिपार्टमेटो के अस्तित्व को स्वीशार 
बरता है, और साविधातिक विधियो द्वारा उन्हें उत स्वतत्नलाओ के विस्तार का, 
जिन्हें उन्होने पूर्व मे भोगा था आश्वासन देता है। परन्तु वास्तव मे इससे केवल 
यही मालूम होता है कि यह फ़ास के स्थानीय शासन को मजबूत करने और राज्य 
के विभागा तथा स्थानीय प्रशासन की इकाइयो के बीच अधिक समन्वय सुनिश्चित 
करने के इरादे से अधिक कुछ नहीं था। सवियान मे समुद्र पार के अधीनस्थ 
प्रदेशों का मुख्य फ्राम (१४८७०००४७० 7०7०6 ) से फ्रेन्‍्च सयोग []फ7८॥ 
एक०॥ ) नामक एक नये निकाय द्वारा सम्बन्ध जोडने की भी व्यवस्था को थी, परन्तु 
इससे भी फ्रझच राज्य के सारभूत एकात्मक लक्षण मे कोई अन्तर नही पडा । 

उसके एनात्मव स्वरूप मे पचम गणतव की स्थापनों से भो, जिसका सितम्बर 
958 मे जनमत सग्रह मे एक विणाल बहुमत ने अनुमोदन किया था, कोई आधा र- 
भूत प्रभाव नहीं पडा । जैसा हम आगे? देखेंगे, इस नये सविधान ने शासनल- 
व्यवस्था में, विशेषकर कार्यपालिका के क्षेत्र मे, महत्वपूर्ण परिवर्तत किये और 
फ्रेज़्च समोग (ए:ए०॥+ एग्राण) का फ़ेज्च समुदाय (7८० (00)99०॥५ ) 
के नाम से पुर्नगठन क्या। परन्तु प्रेसिडेण्ट दगाल, यदि फ्रास की राष्ट्रीय एकता 
का अदम्य समर्थक नहीं था तो कुछ नही था, हालाकि योरोपियन आथिक समाज 
([&ए70फुर४० 8४0०09००7० (/0:70४7४9) वी उसकी सदस्यता का तो भर्थे 
अन्ततोगत्वा एक सघ था सदस्य होना था| 


9- इटली का राज्य तथा गणतंत्र 


एक स्वतत्न एक सयुक्त इंटली की स्थापत्ता के लिए सघर्प की गाथा एव 

अर्थ में उत्तती पुरानी है जितता कि आस्ट्रोगोय वियोडोरिक का शासन (सन्‌ 
493-526) और दूसरे अर्थ में बह उतती ही नई है जितने द्वितीय विश्वयुद्ध 
के परिणाम । पश्चिम में रोमन साम्राज्य के विघटत ने पश्चात्‌ एकीवरण वा 
ब्वास्तविक प्रयत्व करते वाला पहला शासद्र थियोडोरिक था। इस सम्बन्ध भे 
उमजी नीति उमन्नीसवी शताब्दी बे मध्य मे बावूर के समय तक की और विसी 
भी नीति से अधिक सफ्ल रही । वियोडोरिक के पश्चात्‌ चौदह शताब्दी तक भी 
यह सघर्ष चासु रहा जब हि इटली वे' लोगो ते फासिस्ट अधिनायक्वाद के अधकार 





3 अध्याय 9 और !] देखिये) 
* अ्रष्याय 5 देखिये । 
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तथा नाजी आधिपत्य की फाँसी से अपने को एक साथ मुक्त करने के लिए संघर्ष 
किया। इटली ने पश्चिम भे रोमन साम्राज्य के पतन से लेकर उन्नीसवी शताब्दी 
के इटालियन देशभक्तो--मेजिनी, कावूर, गेरीवाल्डी, राजा द्वितीय विवटर 
इमेन्यूएल--क_े उदयभाव नव वे लम्बे अन्तर्काल मे न तो अपनी स्वतकता प्राप्त 
की और न एकता ही । उसने सन्‌ 845 मे नेपोलियन के पतन से भी कुछ लाभ 
नहीं उठाया और इसके कुछ वर्षों के बाद भी उसका अत्यन बुख्यात दमनकर्ता 
झेटरनिक उसे एक भौगोलिक प्रदेश ही कहता रहा। सन्‌ 848 में इटली के 
आठ राज्यों भे से सात के शासको को अपनी प्रजा को सविधान प्रदान करने को 
बाध्य होना पडा, परन्तु इसके पश्चात्‌ की त्राति के विरुद्ध हुई कटु प्रतिक्रिया मे 
एकमात्र सार्डीनिया ही अपने सविधान को जैसे-तैसे कायम रख सपा। वावी 
सब॒बो पुनरुज्जीवित आऑऐ्ट्रिया न बडी वठोरता से कुचल (दया। 

सन्‌ 848 के सार्डीनिया ये! संविधान ( 8४५४९) का जीवित रहना, 
उस शताब्दी भे' मध्य को असफ्लताओ के पर्चात्‌ होने वाले राष्ट्रोय पुनर्त्यान 
( ॥! २807807००॥०) और राजनीतिक एकीकरण के समय वहुत महत्त्वपूर्ण 
सिद्ध हुआ। सन्‌ 859 मे सार्डीलिया ने फ्रास वी सहायता लेकर आस्ट्रियनो 
को लोबार्डी से निकाल कर उस प्रदेश को सार्डीनिया मे शामिल कर लिया। 
आगामी वर्ष में टुस्कती और केन्द्र को डचियो मे उत्तरी भाग के साथ अपने सयोग 
की घोषणा की और उन्हें शामिल पर त्रिया गया। इसी समय गेरीबाल्डी, 
सिसली तथा नेपल्स का, अत्याचारी बूरवो वश से मुक्त वर रहा था, और सन्‌ 
864 में दक्षिणी भाग उत्तरी भाग से मिल गया और प्रथम इटालियन सरसाद का 
ट्यूरिन मे अधिवेशन हुआ। इस समय भी बेनिस तथा पोप के राज्य इस सयुक्‍त 
राज्य के बाहर थे। इनमे से पहला राज्य सन्‌ 870 के आस्ट्रिया-प्रशा युद्ध 
के परिणामस्वरूप और दूसरा राज्य सन्‌ 870 के प्रास प्रशा युद्ध के दवाव के 
कारण रोम से फ्रासीसी सेना के वापस हटने से शामिल हो मसया । इस माँति उस 
समम द्वियस्ट तथा उसके उपरात-स्थान और ट्रेंटीनो वे! प्रदेश के सियाय व्याव- 
हारिक रूप में इटली का एकीकरण पूर्ण हो चुका था। ट्रियस्ट तथा ट्रेंटीनो 
के प्रदेशों को इटली के लोग “अ-मुक्त इटली” ([02॥4 प7८वे८३५०) कहते थे। 
ये प्रदेश प्रथम विश्वयुद्ध के अन्त तक आस्ट्रिया के आधिपत्य में बने रहे और युद्ध 
के उपरान्त इटली के राज्य मे शामिल हुए। 

एवीकरण की यह क्रमिक प्रक्रिया सघ का रुप घारण कर सकती थी । प्रत्येक 
क्षेत्र कुछ अधिकारो को अपने पास रख लेता तथा शेष अधिकारों को सामान्य 
लाभ के लिए सघोय सत्ता को समपित कर देता! निस्मन्‍्देह, बहुत-से इटली- 
बासियो ने, जिनमे कावूर भी सम्मिलित है, एक समय सघ वी स्थापना करने का 
विचार भी किया था ओर तमी से बुछ लेखको दा यह भी मत है कि इटली के 
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विभिन्न भागों के बीच विद्यमान इतिहास तथा यरिस्थितियों बी शिन्नता को 
दृष्टि ग्रे रखते हुए यदि बहाँ संघीय व्यवम्धा स्थापित की जाती तो एकीकरण 
के वाद से उसका जैसा इतिहास रहा है उसमे अधिक शात और व्यवस्थित होता । 
किन्तु इसके बजाब जैसे ही सार्डीनिया राज्य बिल्तृत हो बर इटली राज्य बना 
उसका सर्विधान विस्तृत राज्य में लागू कर दिया गया। इदलो घाले भी, यदि 
चाहते तो, वैसी ही प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते थे जैसी कि सयुक्‍तराज्य 
अमरीका तथा क्साडा ने अपन पश्चिमी विस्तार के सम्बन्ध से अपनाई जिसके 
अलुसार वे वृद्धि वी आवश्यकतानुसार ही सघ मे नये राज्यों को मिलाते गए। 
परन्तु इसे बजाय इन्होने ब्रिटेन के सयोग अधिनियमों के दृष्टातों बा अनुसरण 
किया और विभित्ध भागों को सघ के रूप मे सगठित वरने के बजाय एक राज्य में 
विलीन कर दिया। 

हल ही के क्रातिकारी परिवर्तनों के दौरात मे भी राजनीतिक एकात्मक्ता 
इटली राज्य की एक सारभूत विशेषता रही है। सुसोलिनी ने तो अपने अधि- 
नायकतत की सफ्लता के लिए इसे मूलभूत सिद्धात के रूप में उत्साह के साथ 
कायम रखा और वह अब भी इटली के नये सविधान मे भी , यद्यापि कुछ सशोधित 
रूप मे, प्रकट होता है। जूत 2946 मे, इटली के निवासियों वे एक जतसत 
सप्रहें भें, जिसमें पहली बार स्त्रियाँ सम्मिलित थी ओर 90 प्रतिशत निर्वाचकों 
ने मतदान विद्या था, सापेक्ष दृष्टि से बहुत छोटे वटमत से सेवाथ बश को, नौ 
शताब्दी तक राज्य करते के पश्चाम्‌, मत्ताहीव कर दिया और अब भें उत गण- 
तव्ीय सिद्धातों को अपनाया जिनके लिए राष्ट्रीय पुनग्त्थाने वे दिनो मे मेजिनी 
ने निप्फल सघर्ष किया था। परिणामस्वरूप सन्‌ 947 के गणतेत्रीय सविधान 
ने, राजतत्न के आधारों को तथा मुसोलिती वो समग्रवावी प्रणाली के प्रत्येष 
अवशेष को उखाड़ फ्कते हुए भी इटली के एकात्मक राज्य के आवश्यक स्वरूप 
को बनाएं रखा, जैंसा कि सविधान बे अनुच्छेद 5 में निश्चित रूप से यह घोषित 
किया गया है कि इटली का गणतत्न “एक तथा अविभाज्य ' है। 

तो भी नये सविधान मे कुछ सीमा नक विकेन्द्रीवरण की व्यवस्था है जो कि 
मूल सविधान मे बिलकुल नहीं थी। वास्तव मे अनुच्छेद 5 से, जिससे कि अभी 
ही हमने उद्धरण दिया है, यह भो बहा गया है कि “गणततन्न स्थानीय स्वायत्तता' 
को मानता है तथा उसका उत्तर्प चाहता है।' घ्सके वाद ऐसे कई अनुच्छेद 
(१44- 33) हैं जो प्रादेशिक सगठन के रूप तथा, उसके कृत्यों को निर्धारित 
करते हैं। उनीस प्रदेशों वे नाम गिनाए गए है और इनमे से पाँच को, जिनमें 
मिसलो तथा सार्डीशिया भो सम्मिलित हैं, विशेष दर्जा द्विया गझा है। प्रत्येक 
अदेश में एवं सोक-निर्वाचित परियद्‌ होती चाहिये, जो एव कार्यपलिका समिति 
([. हाएया& वह०शश०) नया प्रमिड्रेष्ट को निर्वाचित करदी है। इन 
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प्रादेशि। निकायो को शक्षियया तथा हृत्यो को सूचिया म उल्लेख किया गया है, 
परन्तु साधारणतया बे जिटेन की बृहत स्थानीय सत्ताआ (बराउटी तथा बढ़ी 
बरो) वी शक्तियों से अधिक व्यापक नहीं हे और यद्यपि इटली के इस नये प्रदेशा 
के अधिकार सविधान की विधि के भाग के रूप मे सुरक्षित है फिर भी यह नहीं 
कहा जा सकता कि उनसे शासन के गठन में सघीय तत्व का ममावेश होता है। 
अतएव यह कहना दीक ही होग्रा कि इटली का नया गणसत् राज्य वी मामभात 
की प्रमुखता को वश्ानुगत राजतब से निर्वाचित राष्ट्रपतितत्र म परिवर्तित 
करते हुए भी इठली मे राजनीतिक एकता वी अस्सी व पुरानी परम्परा को 
मूल रूप से नहीं छड॒ता । 


9) 
संघराज्य 
4. संघराज्य का सारमूत लक्षण 


राजनीतिक सविधानवाद के विद्यार्यी बे लिए मघवाद के महत्त्व पर जितता 
जोर दिया जाय थोडा है। भघवाद की जड़े किसी-न-क्मसी रूप में प्राचीन काल 
में भी विद्यमान थीं, क्याकि प्राचीन यूनान के तगग-राज्य इससे अपरिचित नहीं 
थे। तदुपरान्त मम्ययुग म इटली के कुछ नगरो में भी इसकी झलक मिलती है 
और तेरहवी शताब्दी के स्विट्जरलैंड के कॉनफ्डरेशन (0०7वपेध्यश४०॥) के 
विकास से इसका इतिहास अविक्ल रहा है। इस सघ का जन्म सन्‌ 297 में 
हुआ जब कि वहाँ के तीत फरिस्ट केण्टन (प्रदेश) अपनी रक्षा वे! लिए आपस मे 
मिल ग्रएु। आाज अनेव राज्यों के जो परिस्थिति और परम्परा की दृष्टि से इतने 
विभिन हैं जितने कि युगोस्लाविया, सयुकतराज्य अमरीका, मेकिसकों औौर आ्ट्रे- 
लिया, राजनीतिक संगठन का आधार सघवाद ही है और यदि आज ससार 
अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता से, जिससे कि हम अब तक परिचित हैं, निकल कर एक 
विश्वराज्य के रूप मे सगठित होता है तो यह विश्चित है कि ऐसा सधीय आधार 
पर ही हो सकेगा। अतीत और वर्तमान में निश्चित रूप से और भ्रविष्य में 
सम्भ,व्य रूप से इतने गहन तथा व्यापक प्रभाव रखने वाले राजनीतिक प्रयोग 
की सूक्ष्म छातदीत किसी भो गम्भीर कायरिक के लिए आवश्यक है और उसवा 
गहन अध्ययन लाभत्रद ही होगा। 

सघवाद के स्थान-स्थान प्र और समय-समय पर अनेक रूप रहे हैं । अपने 
जशिथिलतम रूप मे यह दुछ राज्यो का एक समूह मात्र है जिससे वास्तव में राज्य 
काय निर्माण बिलकुत नही होता। इतिहास इस भाँति के शिथिल सगठव के उदा- 
हरणो से भरा पडा है जिन्हे हम किसी अधिक उपयुक्त नास के अभाव मे प्राय 
कॉनफ्डरेशन (राज्यमडल) कहते हैं। बहुत पीछे जाने की आवश्यकता नहीं, 
तेपोतियन के पतन घर सन्‌ 845 से स्थापित जनों के कॉनफ्डरेशन को ही 
लीजिए, जो कि इस भाँति के सगठन का एक उदाहरण है। जन भाषा में 
ऐसे दो शब्द हैं--'ह्टाट' (४६७७४) जिसबी अर्थ राज्य है तथा बिद' (छत) 
जिसका अर्य सघ है। इन दोनो शब्दो को सन्धि से हमे यह जानने में सहायता 
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मिल सकती है कि तथाकथित कॉनफेडरेशन और वास्तविक सघ में बया अतर 
है। सन्‌ 785 से 866 तक विद्यमान रहने वाले जमंनी के कॉनफेडरेशन को 
जर्मन लोग हमेशा 'बन्द' (8५70 ) के नाम से हो पुकारा करते थे और फ्रेकफोर्ट 
में स्थित राज्य परिषद्‌ (/०), जो कि दराकी एनमात् केन्द्रीय सस्था थी, 
बासरतव से इस रागठन के विभिन्न राज्यों के राजदूतों की सभा से अधिक कुछ भी 
नही थी। जर्मन लोग राज्यों के इस सगठन को 'राज्यसध' (४०४७प्ात) 
कहते थे जिसमे राज्यो बी बहुलता पर ही जोर है। ऐसी अवस्था में इस भाँति 
के सगठन तथा सुदृढ मैत्नी के बीच मे किचित्‌ मात्र भी अन्तर नहीं रह जाता। 
इसमे प्रत्येक राज्य की आन्तरिक प्रभुसत्ता पूर्ण रहती है और उसकी बाह्य 
प्रभुसत्ता भी वहुत ही कम अश मे सीमित होती है । 

राज्यसप ($0890०००४॥४ ) उसके सदस्यों को सामान्यतया अधिक समय 
तक संतोषजनक नही रही और वे कुछ समय में ही या तो पुन अलग हो गए अथवा 
एक वास्तविक सयोग के रूप में अधिक घनिष्ठता के साथ जुड गए। इस वास्त- 
विक सयोग को जर्मनों ने सघराज्य (3प्त76८$५७७॥) कहां। यह ध्यान रखना 
चाहिए कि इसमे “राज्य” (589() शब्द एक्बचन हो जाता है । यह वास्तव मे 
राज्यो का सघ (5(99।८॥४०7५ ) नही वरच्र एक सघीय राज्य (छए॥त65४७०४) 
है। ऐसा समठन, सघनिर्माणफर्ता इबाश्यो के बीच आपस में हुई सधि पर तथा 
इसके/ उपरात इनवे गांगरिको हारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में स्वीकृत संघीय 
राविधान पर आधारित होता है। यह आवश्यक रूप भे एक कॉनफेड- 
रेशन से इस बात में विभिन्न है कि इसकी एक केन्द्रोय (अथवा संघीय) कार्ये- 
पालिका होती है जिसके हाथो मे सम्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त मागरिको 
के ऊपर शासन करने की वास्तविक शक्ति होती है। यह ऐसे राज्यो का सयोग 
भात्न (जिससे वास्तव मे राज्य का निर्माण नहीं होता) नहीं है थरन्‌ ऐसे लोगो 
का सयोग है जिनके ऊपर केन्द्रीय शक्ति को निश्चित मात्ना भे प्रत्यक्ष सत्ता प्राप्त 
होती है। अत, निष्कर्ष यह्‌ निकलता है कि वारतविक सघराज्य के निर्माण 
के लिए दो बातो की आवश्यकता है, और इनमे से किसी एक के भी अभाव मे सघ 
का निर्माण नहीं हो सकता। इनमे पहली शर्ते यह है कि सघ को निर्माणकर्त्ता 
इकाइयो मे राष्ट्रीयता की भावना हो। यह बात इतनी वास्तविक है कि हम 
साधारणतया यह पाते है कि आधुनिक सपराज्य सघीकरण से पूर्व या तो कॉन- 
फेडरेशन के रूप मे शिथिल रूप से सयुक्त थे, जिसका उदाहरण जर्मनी है, अथवा 
एक ही प्रभुसत्ता के अधीन थे जिसके उदाहरण सयुक्तराज्य, स्विट्जरलैंड (जहाँ 
दोनों बातें मौजूद थी), आस्ट्रेलिया और कनाडा है। दूसरी बात यह है कि 
सपघनिर्माणकर्त्ता इकाइयाँ सयोग (एगं०७) चाहते हुए भी एक्स (एग७) 
नहों चाहती, क्योविः यदि वे एकत्व चाहती हो तो वे सघराज्य का निर्माण न करते 
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हुए एवात्मक राज्य बतायेगी। 

अत , स्पष्ट है कि सघीय सविधान, राष्ट्रीय प्रभुता तथा राज्य-प्रभुता के 
स्पष्टत त्रिरोधी दावों के बीच स्परष्टत सामजस्य पैदा करने का प्रयत्त करता है। 
इस सामजस्य की मुख्य रीतियाँ भी स्पष्ट है, यद्यपि, जैसा कि हम बाद मे देखेगें, 
ब्यौरे की बातो में सघीय सब्रिधान एक दूसरे के बहुत मिन्न होते है। सम्परर्णे राष्ट्र 
से सम्बन्ध रखने वाली सब बातें राष्ट्रीय अथवा सघीय सत्ता को सौंप दी जाती हैं, 
और व्यक्लिगत रूप से राज्यो से सम्बन्ध रखने वाली तथा सामान्य हित के लिए 
मूलत महत्त्वपूर्ण न होने बाली सब बाते राज्यों के शासन के नियत्नण में रहती हैं। 
शक्तियों का यह विभाजन, चाहे बहू आधुनिक विश्व बे! अनेक सघों में ब्यौरे 
की बातों में जिसी भी तरह त्रियान्विच क्यो न किया जाय, सघराज्य का विशिष्ट 
लक्षण है। 


2« संघोय रूप के भेद 


चकढि सघराज्य का अत्यावश्यक गुण सघीय सत्ता और सघनिर्माणवर्त्री 
इक्शाइयो के बीच शासन की शक्तियों का विभाजन है, अत हमे ऐसे तीन प्रकार 
दृध्टिगोचर होते हैं जिनमे सघराज्य एक-दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। प्रथम, 
संघीय तथा राज्यीय सत्ताओ में शक्तियों के विभाजन के ढग मे अन्तर हो सकता है; 
ह्ितीय, उस सत्ता के स्वरूपो में जो कि सघीय एब राज्यीय सत्ताओ पर, यदि 
उनमे आपस मे कोई विवाद उठ खडा हो, संविधान की सर्वोच्चता वी रक्षा 
करती है, भेद हो खकता है और तृतीय, सविधान में परिवर्तत की आवश्यकता 
होने पर उसमे परिबर्तेत करने वाले साधन भिन्न हो सकते है। 

शक्तिया का विभाजन दो भश्रकार से हो सकता है या तो सविधान में यह 
लिखा होता है कि सघीय सत्ता के पास क्या-वया शक्तियाँ रहेगी और शेप शक्तियाँ 
सघतिर्मात्री इकाइयो के पास रह जाती है अथवा इसमे यह उल्लेख रहता है कि 
सघनिर्मान्नी इकाइयो को कौन-कौन सी शक्तियाँ होगी और शेप शवितियाँ सघीय 
सत्ता के पास रह जाती है। यह अवशेष सामान्यतया *रक्षित शक्तियाँ' (२८४८८४९ हे 
णी ए०४८।३) कहलाता है। शक्तियों का उल्लेख करने का उद्देश्य उनका निरू- 
धण करना और इस भाँति उन्हें पश्सीमित कदना है। अत , यह बात मान ली 
जानी चाहिए कि जहाँ संघीय सविधान मे सघानिर्मात्री इकाइया की शक्तियों का 
निल्पण होता है, जिसका उदाहरण कनाडा की डामिनियन है, वहाँ लक्ष्य सघ की 
प्ृथक््‌-पूथक्‌ इकाइयों को दबाकर सघीय सत्ता का वलशाली बनाना होता है। 
कनाडा के विपय म यह दात इतनी सत्य है कि वहाँ सघनिर्मात्नी इकाइयों को 
राज्य के बजाय प्राल्त कहा जाता है। इस भाँति जहा “रक्षित शक्तियाँ सघोय 
सत्ता वे पास होती है वहाँ संविधान उस व्यवस्था की अपेक्षा जहां वे राज्यों के 
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पास होती है, एकात्मक राज्य के अधिक समीप होता है। दूसरे शब्दो मे, ऐसा 
राज्य स्वरूप मे कम सघीय होता है । 

जहाँ सविधान सघीय सत्ता की शक्तियों को निरूपित करता है, जैसा कि 
सयुकतराज्य अमरीका और आस्ट्रेलिया में है, वहोँ इसका लक्ष्य सघनिर्मात्री 
इकाइयो के मुकाबले में सघीव सत्ता वी शक्ति यो मर्यादित करना होता है। 
ऐसी सघीय इकाइयाँ अपनी अधिव-से-अधिक उतनी स्वतत्नता बनाए रखना 
चाहती है जितनी कि राघ को सुरक्षा से अ[्ययत न हा।। वे वास्तविक शवित से 
युक्त एक ऐसा सघराज्य चाहती है, जिसके द्वारा वे अपनी समान राष्ट्रीयता वो 
प्रकट कर सके, परन्तु इसके साथ वे यह भी चाहती है कि जहाँ सक सम्भव हो सके 
के राज्य के रूप में अपने व्यक्तिगत स्वरूप को बनाए रखें। जितना अधिक 
बे अपना व्यक्तिगत स्वरूप बनाए रखना चाहेग्री उतनी ही मात्ता मे वे सधीय 
शक्तियों को निरूपित करना चाहेगी और उतनी ही अधिव' रक्षित शक्ततियाँ 
ये अपने पास रखना चाहेगी। अत , राज्यो के पास रक्षित शक्तियाँ जितनी 
ही अधिक होगो उतनी हो अधिक मादा में वह राज्य सघोय होगा जिसका सविधान 
उनकी ऐसी रक्षित शक्तियाँ रखने देता है। दूगरे शब्दों मे, वह सघराज्य जिसका 
सविधान संघीम सत्ता वी शक्तियों को निरूपित करता है, उस राज्य की अपेक्षा 
जिसका सविधान सघनिर्मात्री इकाइयो की शक्तियों को निरूपित करता है, 
कम केन्‍्द्रीयक्ृत होता है। 

शक्तियों के इस विभाजन मे, भले ही बहू इन दोनो रीतियो मे से किसी भी 
रीति से कार्यान्वित हो, यह उपलक्षित होता है कि सघ का तथा सघनिर्मात्नी 
इकाइयो मे से प्रत्येक गा विधानमडल, दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र मे सीमित है 
और उनभे से कोई भो रावच्च नही हे। उने दोनो के ऊपर भी कोई चोज है। 
यह सविधान है, जो कि एक निश्चित सबिदा, एक ऐसो सि है जिसमे सविदावर्त्ता 
पश्ष अपने सयोग की शर्तों को लेखबद्ध कर लेते है। सघीय सविधान वास्तव में 
संघीय तथा राज्यीय सत्ताओ के अधिकारो एड कतेंब्यो का एक प्रपत (चार्टर) 
है। इन अधिकारों और कत्तंव्यों को उनके उचित अनुपातो मे रखा जाना 
चाहिए। किसी भी रुत्ता के द्वारा श्रयुक्त अधिकार और एक सत्ता से दूसरे के 
द्वारा अपेक्षित कत्तेब्य सविधान मे निर्धारित अनुसूचो से बाहर नही होने चाहिए । 
बास्तविक सघराज्य मे इस सतुलन को बनाए रखने की शवित एक सर्वोच्च 
न्यायालय कौ प्रदान का जाती हू, जिसका कर्तव्य यह देखना है कि उस राविधान 
का उस सीसा तक सम्मान किया जाय जहाँ तक कि वह सविदाकर्सा पक्षों और 
सघीय सत्ता के बीच जिसको ये सविदा द्वारा स्थापित करते है, शामनीय शक्लियो 
का वितरण करता है। 

ऐसे न्यायालय के अधिकारों के परिणाम के सम्बन्ध मे सपराज्यो मे भेद है। 


व0ज आधुनिक राजनीतिक सविधान 


पूणलूपण सघीय राज्य भे, जिसका सयुक्तराज्य सर्वोत्तम उदाहरण है, सघीय॑ 
सत्ता और राज्यीय सत्ता के बीच विवाद हो जाने की दशा मे निर्णय दने के लिए 
न्यायालय अपनी शक्ति मे पृणरूपेण सर्वोच्च है। अन्य सघराज्यो में इस न्यायालय 
की शक्तियाँ कुछ दूसरी सत्ताआ को इस विषय म प्रदत्त अधिकारो के द्वारा 
सीमित है। सघीय राज्य म॒ सर्वोच्च न्यायपालिका की शक्तिया के इस प्रकार 
परिसीमन का सर्वोत्तम उदाहरण स्विट्जरलैंड म श्राप्त है जहाँ राज्यीय तया 
सघीय सत्ताआ के बीच समस्त विवादा की अतिम निर्णायक सघीय सभा (फ€ठ्लवा 
+५४5८शा८9) है न कि सघीय न्यायालय, औरर सघीय न्यायालय सघीय सभा 
के द्वारा पारित अधिनियमा की साविधानिकता के सम्बन्ध मे कोई आपत्ति नही 
कार सक्‍ता। किन्तु इस अवस्था मे, जँसा कि हम वाद के अध्याय मे बतायेगे, 
संघीय न्यायालय के हाथ मे ऐसी शक्रितयाँ होना भी निरर्थक है, क्योकि स्विदुजर- 
लैंड म प्रभुत्वपूर्ण जनता के पास अपनी इच्छा को अभिव्यकत करने का अत्यन्त 
सीधा साधन है 4 

इल दाना चरम्र स्थितिया के बीच, सघीय एव राज्यीय सत्ताओ बे बीच बे 
बिवादा के' निर्णय के मामला मे अनेक भेद हैं। आस्ट्रेलिया सयुक्तराज्य के जो 
इस विपय छा पूर्णतम उदाहरण है, सबसे निक्‍ट है। इन दोना देशा के बीच 
यह अतर है कि आस्ट्रेलिया के सविधान मे ऐसी कुछ घाराएँ हैं जो वहाँ की राष्ट्रीय 
ससद्‌ के द्वारा कसी अन्य सत्ता की अनुमति के बिना बदली जा सकती है और 
निश्चय ही ऐसे मामला मे राज्या बे अधिकारा के उल्तघन का कोई भ्रश्न ही नहीं 
उठता । जमनी के पिछले वेमर गणतत्न में सर्वोच्च सघ-न्याथालय से राज्य तथा 
सघ अथवा स्वय राज्यों के बीच के आपस के कुछ ही मामला म उत्पत् विवादा 
का निपदढाश कराया जाता था। कनाडा म विवाद के प्रश्न कभी-कभी उदते हैं, 
हालाकि वहाँ प्रान्ता की शक्तिवर्यां उल्लिछित है। ऐसे प्रश्ना के उठने पर कनाडा 
का सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दे सकता है ।7 

इस भाँति सम्रस्त सघराज्यों में विधि की ऐसो प्रतिष्ठा (.८8०७॥॥) 
है जा कि अधिकाश एकत्मक राज्या म नहीं है। इस बात से यह प्रश्न उठता है 
जि सविधाद सम पटिवर्नत वैस किया जाय । हम इस सम्बन्ध मे त्रिस्तार से आगे 
क्ह्ेगे। यहाँ पर इतना कहना पर्याप्त हागा कि सघीय सविधान का स्वरूप निश्चय 
ही दस्ताबेजी हाता है, व्याकि यह बात कल्पना से पर है कि इस भांति उत्तम रीति 





3 उबत न्यायालद की शक्ितिया आरम से तन्दत-स्यित ह5वी कोॉंसिल को 
जुडिश्यल कमिटी के समक्ष अपील के अधिकार के अधीन यों, परन्तु यह अधिकार 
सन्‌ 953 मे इन दोनो न्यायालयों का पुराना सवध समाप्त हो जाने पर लुप्त 
हो गया । 


सघराज्य 405 


म सतुलित शक्तियों को उनके बने रहन वे जिए केवल परम्पराआ अथवा प्रास- 
मिक अधिनियमन पर छोड दिया जाय। इसलिए सघीय सविधान अनम्य 
हाता है अर्थात्‌ व शर्तें जिनव अनुसार सविधान म परिवत्तंन क्या जा सकता हँ 
या ता स्पष्ट हाती है था उपयक्षित । यदि व स्पष्ट है अर्थात्‌ यदि सशोधन वी 
शर्तें निश्चित रूप रो निर्धारित की जा चुवी है तो बह स्पप्टतया अनम्य हैं। यदि 
थे अभिव्यकत नही वी भई है ता राविधान वी अनम्यता उपलक्षित है क्यावि या 
ता सविधान वध साधना से अपरिवतनीय है अर्थात्‌ उसम परिवतन बरना तन्ान्ति 
मो जन्म दना होगा--अंथवा उसमे परिवतन बारन वा एकमात्र गागे मही है 
नि समस्त मूल सविदावर्त्ता पक्ष ऐसा परिवर्तन करन का राहमत हां, और ऐसी 
अयस्था म वे परिणामस्वरूप एवं नई सधि पर हस्ताक्षर वरेये और उस सीमा तव 
एवं नय सविधान को प्रष्यापित वरेगे। 

संघीय सविधान मे परिवतन बी पद्धतिया वी विस्तार थी बाता का हम 
अनम्य सविधान वाल वाद बे अध्याय बे! लिए छोडते है। इस अध्याय बे शेप 


भाग मे हम वत्तमात ससार के सघराज्यो बे अधिक महत्त्वूण उदाहरणा पर 
विचार बरेगे। 


3 अमरीका फे संयुक्‍त्तराज्य फी सघप्रणाली 


रायुक्‍तराज्य का सविधान ससार वा पूर्णतम संघीय स्विधान है। इसवा 
त्तात्पप यह है ति इसम राघवाद बी तीनो आवश्यन विशेषताएँ अर्थात्‌ राविधान 
को सर्वोच्चता शक्तियों मरा वितरण, और सघीय न्य|यपालिया सी सत्ता, दृष्ठान्त 
बे” रूप मं अत्यत स्पष्ट रूप में विद्यमान है। यह अपनी उस अवस्था से जिसमें 
प्रारम्भिक तेरह सघनिर्माता राज्य उपनिवेशों बे रूप में प्रिटेन बे अधीन थे, 
दा बदमों म अपनी पूर्णावस्था भ पहुँचा है। पहला कदम उस समय उठाया 
गया जब सन्‌ 78] मे कानफेडरशन की धाराआ (670७० ७३ णी एणाटिवेयन्ाणा) 
मो अगीकार क्या गया, जिसवे अनुसार यह वास्तविक सघ नही वरच एवं वॉन- 
फेडरशन--एक शिधिल राघ बना अथवा बुड़ा बिल्सन वे शब्दा मे ' एक बालू मी 
रस्सो जिससे कोई भो नही वाँधा जा सकता था। दूसरा वदम सन्‌ 787 मे 
त्तब उठाया गया जब फिलाडेल्फिया के राम्मेलन में वर्त्मान सविधान तैयार 
क्या गया जो कि तेरहो राज्यो दारा अगीह॒त होकर सन्‌ 789 से प्रभाववारी 
हुआ। अब यह वास्तविक रूप मे सघ बन ग्रया क्योकि इसके द्वारा अत्यन्त 
निश्चित अधिवारो से सम्पन्न एक वेन्द्रीय कायपालिवा वी स्थापना हुई। साथ 
ही इसके द्वारा सम्पूर्ण राज्य को जहाँ तव वि' सम्भव थां सघीय रूप दिया भया 
अर्थात्‌ इस राविधान न इस राज्य को इतनी बम मात्रा भे एकात्मव रखा जितना 
कि शक्तिशाली सघीय शासन वो आवश्यकता वा ध्यान में रखते हुए राम्भव 
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था, जो उते किताइयो से सिद्ध हो चुझी थी जितसे कि कॉनपेडरेशन को लगभग 
एक दशक तक असहाय रूप में सघर्ष करना पडा था। 

जहाँ तक कि शक्तियों के विभाजन का प्रश्न है, सयुकतराज्य व सविधान 
दुहरा विभाजन करता है, प्रथम वहू सरकार को तौत विभागो--व्यवस्थापिका, 
कॉर्मेपालिका, दथा स्थायपालिका--मे विभाजित करता है तथा उन्हें एक-दूसरे 
से बिलकुल पृथक्‌ कर देता है। इसके बारे में हम आगे चलकर बुछ कहेंगे 
दूसर, यह शक्तितय्रा को सघीय तथा राज्योय सत्ताओं में इस रीति से वाटता है 
जिससे कि सघनिर्माल्री इकाइयों को ऐसे समस्त अधिकार श्राप्त हो जाते हैँ 
जिनकी सघीय सत्ता का सामान्य राष्ट्रीय लाभ के हेतु अनिवार्य रूप से आवश्यकता 
नही है। इस प्रकार सम्पूर्ण सयुक्तराज्य की शक्तिया स्पष्टतापूर्वक निरूपित 
हैं और राज्यो के लिए पृथक्‌ रुप से छोडी हुई शक्तिया निरूपित नहीं है, अर्थात्‌ 
यह सविधान एक सुस्पष्ट सूची मे उन शक्तियों का उल्लेख करता है जिनका प्रयोग 
सघीय सत्ता को करना है। इसमे ऐसी शक्तियों वी भो एक सूची है जिनका 
प्रयोग सयृुक्‍्तराज्य (सघ-सरकार ) के लिए निपिद्ध है और साथ ही इसमे ऐसी 
शक्तिप्रों की भी एक सूती है जिनका प्रयोग करना राज्यों के लिए निपिद्ध है । 
इसबे' साथ ही इस अभिप्राय से कि दुश्पग्रोग के लिए कही ग्रुजाइश ही न रहे, 
सविधान के दसचे सशोधन मे जो सत्‌ (79] मे पारित हुआ और मूल सबिधान 
के! प्रद्यापन के थाडे ही समय वाद पारित होने से बास्तव में मूल सविधान का ही 
एक' भाग समझा जाता है) यह वहा गया है कि “वे शविनियः जो सविधान के दवाश 
सयुक्तराज्य का नही सौषी गई हैं, अथवा जा इसके द्वारा राज्या के लिए निपिद्ध 
नही है, राज्यो अथवा जनता के लिए सुरक्षित रखो गई हैं।” इस सयका निष्कर्ष 
यह हुआ कि सघीय सरक्रार ऐसी किसी शक्ति के' लिए दावा नहीं वर सकती जो 
उसे सविधान न प्रदान न को हों, परन्तु राज्य केवल उन शक्तियों को छोड़ कर 
जितसे उनको सबिधान ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वचित कर दिया है । 
किसी भी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सक्‍त॑ हैं जो एक स्वतत्न प्रभुत्वपूर्ण राज्य को 
ब्राप्त होतो हैं। 

जहां तक विधान-विभोग का सम्बन्ध हैं संविधान ने दा सदेतो--सिलेट 
(967४८) तथा प्रतिनिधि-संभा (००५८ ० १०/८४८०ँ४४५८३) घाले एुवः 
विधघानमडल (काग्रेस) को स्थापनी की हूँ। इसे दोतां सदतों मर से उच्च सदन 
में सविधान ने समस्त राज्यां की समॉनता की सुरक्षित रखा है तथा इस अपरि- 
वतंनीय विधि बना दिया द्वै। जहा तक कार्यपरालिका का सम्बन्ध है, यह एक 
चलुर्वेर्षीय राष्ट्रपति-यद की स्थापना करता है तथा इस पद के निर्वाचद की पति 
बॉ विस्तुत विवेचन करता हे। बड़ राष्ट्रपति की शक्तियों का निरूपण करता 
है और उसकी राजनयिक शक्तियों को (सधि करना, राजदूतों की नियुक्ति 
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आदि) उनके प्रयोग के लिए सिनेट के अनुमोदन की आवश्यवता द्वारा नियत्नित 
करता है। इसका हेतु यह है कि वह बाह्य प्रभुसत्ता, जिसे राज्यों ने समपित कर 
दिया है, अब भी अन्तत उस सदन के द्वारा नियत्वित की जाती है जिसमे उन राज्यों 
का समान प्रतिनिधित्व है। जहाँ लक -यायिक विभाग वा सबंध है, संविधान 
ऐसे सघीय स्यायासमों की स्थापना तरता है, जिनका अधिकार-क्षेत्र सविधान 
से उत्पन्न रामस्त वादों तक विस्तृत है और उनमे वे सव वाद भी सम्मिलित है जो 
अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के है, चाहे वे सयुक्तराज्य के विभिष्न राज्यों के बीच हो अथवा 
सयुक्‍्तराज्य और ससार के किसी अन्य राज्य के बीच हो। सविधान एक ऐसे 
सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना करता है जो अभी तक उल्लिखित सभी भाँति 
के वादों के लिए अतिम अपीलीय न्यायालय है। इस प्रकार यह सविधान की 
अन्तिम रूप से व्याख्या करने वाला बन जाता है और न्याय विभाग को स्थिति 
प्रत्येक विधागमडल से (सविधान के अन्तग्ंत), भले हो वह सघीय हो अथवा 
राज्यीय, ऊपर हो जानी है। 

अतएव, यह सविधान राज्यो को, जो कि सघ का निर्माण करते है, विस्तृत 
मात्रा में शक्ितयाँ प्रदान करता है। बुड़ो बिल्सन ने बताया है कि उन्नीसवी 
शताब्दी मे ब्रिटिश ससद्‌ ने जिन एक दर्जन महान्‌ विधान-सम्बन्धी योजनाओं 
को पारित किया, उनमे से केवल दो ही ऐसी थी जो अमरीका के सघीय विधि- 
निर्माण क्षेत्र मे आ सकती थी । उद्दाहरण के रूप में बह कंथोलिक मुक्ति, 
शासदीय सुधार, दासत्व-उन्मूलन, दरिद्व-नियमों का राशोधन, नगरपालिका- 
सुधार, अन्न-विधियों ((:०79 .8५४5) का निरसन, यहूदियों का ससद्‌ गे प्रवेश, 
आधयरलैड के चर्च का विस्थापन, आयरलैड की भूमि-सवधी विधियों के परिवर्तन, 
राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना, बैलट पद्धति का सूद्रपात और दण्ड विधि के सुधार 
को लेता है। उसका कहना है कि इनमे से केवल कॉनेविधियाँ और दासत्व ही 
संधीय विनियमन के विधय होते, और इन दोनो मे से भी दूसरा सघीय कार्यवाही 
के क्षेत्र के सब तक बाहर रहा जेब तक कि गृहयुद्ध (सन्‌ 86-865 ) के बाद 
सशोधन के द्वारा उसे राज्यो की शक्तियों मे से निकाल मही लिया गया। ये 
तथ्य वास्तव मे, केन्द्रीय विधानमडल की सर्वोच्चता के अभ्यस्त अँगरेजो जैसे 
प्रेक्षको को बडे ही ध्रभावित करने वाले है। सयुक्त राज्य में, निस्सदेह, सघीय 
सविधान तब द्ञक निरथेक हैं जब तक राज्यो के सविधानो को उसके साथ शामिल 
न किया जाय; क्योकि ये राविधान उसमे केवल जोडी हुई उपयोगी वस्तुएँ ही नही 
घरव उसके अनिवायें पूरक हैं। 

अत उन समस्त बातो से सम्बन्धित कानूनी विवादों मे जिनका सविधान मे 
इस रूप मे उल्लेख नही हैँ कि वे सघीय सरकार की है, कानूनी विवादों में सयुका 
सज्य के सर्वोच्च न्यायालय मे अपील नदी होती। परन्तु उन सब मामलों मे 
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जो सविधान के अनुसार सघ के है, सर्वोच्च न्यायालय की सत्ता पूर्ण है और 
सघीय सत्ता उसके निर्णयो का कार्यान्वित करने के क्तंव्य को टाल नहीं सकती । 
यह भेद दा आधुनिक उदाहरणा से स्पध्ट हो जाता है। सन्‌ 925 में 
डेनेसी राज्य में एक शिक्षक पर स्कूल म विकास के सिद्धान्त की शिक्षा देने के 
लिए जिससे उस राज्य की विधि का उल्लघन हाता था अभियाग चलाया गया । 
इस मामल न केवल स्थानीय भावनाआा को ही नहीं उभाडा, अपितु समग्र 
राष्ट्र का श्यान आकपित किया, अत यह अ्रप्रज्ञा की जाती थी कि यह मामला 
सर्वोच्च न्यायालय मे जायगा परन्तु वास्तव म वह सर्वोच्च न्यायालय की क्षमता से 
बाहर था क्याक्रि शिक्षा के विषय का सविधान म उल्लेख नहीं है और इस कारण 
वह पूण रुप म राज्य सत्ता के लिए रक्षित है। इसके विपरोत सन्‌ 962 में जब 
मिसिसिपी विश्वविद्यालय न गवर्तर और राज्य की सशस्त्न पुलिस वे समर्थन के वल 
पर, सर्वोच्च न्यायालय के, जिसने पृथकक्रण को अड्ँघ घोषित कर दिया भा, 
निर्णय वी अवहलना करते हुए एक नीग्रों विद्यार्थी कों भरती करन से इस्कार 
कर दिया, तो राष्ट्रपति ने विधि का कार्यान्वित करन के जिए सेना भेजी और 
विद्यार्थी सशस्ज्न सैनिका की रक्षा म भरती क्या गया। 
राज्या को सविधान द्वारा इस भाँति सुरक्षा दिए जाने पर भी इस वात से 
इनकार नहीं किया जा सक्तता कि सयुक्तराज्य की स्थापना के काल से ही राज्य- 
सरकार क खिलाफ सघध-सरकार की शक्ति क्रमिक रूप से वढ रही है। यह शक्ति 
केवल साविधानिक सशाथन से ही नही बल्कि उन विभिन निर्णया से भी बढ़ी 
है जिनमे सघ-न्यायालया ने सविधान की व्याख्या वी है। विशेष रूप से कसी 
भी राज्य क लिए सच से पृथक्‌ हो जाना बिलकुल अमम्भव हा गया है। इस 
तथ्य बा समस्त निविदाद रूप में सिद्ध करन के लिए आधुनिक काल का सबसे 
भयानक गृहयुद्ध हुआ | यह्‌ गृहयुद्ध अथवा पृथक्‍्रणन्युद्ध (छा ण 
$८८०८5४०7) (सत्‌ 86-65), जैसा कि वह विशिष्ट रुप में कहा जाता है, 
उन सात दक्षिण राज्या के (जो कि बाद में स्थारह हा गए थे) सयुक्तराज्य से 
सम्बन्ध ताइकर अपना स्वय एक सघ स्थापित करने के प्रयत्न का परिणाम था । 
जहाँ तक राष्ट्रपति लिकन का सब्धघ था, यह युद्ध दासत्व को समाप्त करन के 
लिए ही नहीं--यद्यप्रि दासत्व का श्रश्त ही उसका कारण यथा और दासत्व का 
उन्मूलन इसके द्वारा हुआ भी--वरन्‌ एवल्व के सिद्धात की रक्षा के लिए लडा 
गया था। एऐँसा करन म अग्राहम जिकन ने अमरीवी जनता को राष्ट्रीय भावना 
के भ्रति अपीत की थ्री। उसने कहा था कि “नैतिक रूप से कसी भी राष्द्र 
के लिए, यदि वह अपनी सीमा के अस्तर्गमत एक ही समय में स्वतत्नता और दासत्व 
इन दोना चरम विराघो मिद्धान्ता का पनपन दे, जीवित रहना असभव है और 
“राजनीतिक रूप में सघ चिरस्थायी है।” उन्होने यद्द भो कहा कि यह निश्चया- 
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त्मक रूप से कहा जा सकता है कि “किसी भी उचित शासन ने आज तक अपने 
सविधान में स्वय अपनी ही समाप्ति के निमित्त कोई उपबन्ध नही रखा।” 
इस यृहयुद में उत्तरी राज्य की विजय से यूतियन की रक्षा करके उसे बल+ 
शाली बनाया। आज सयुक्‍तराज्य वा कोई भो राज्य पृथक्‌ होने का सम्भवय 
विचार भी नही कर सकक्‍ता। अकेला कोई भी राज्य इस बात से सफल होने की 
बचे आशा कर सकता है जब कि पहले ग्यारह राज्य मिलकर भी इस भाति स्पष्ट 
रूप से असफल हो चुके हैं ? ऊपर से देखने मे नही, परन्तु वास्तव में पृथवकरण- 
युद्ध ने अमरीकी सविधान को महान्‌ रूप में परिवर्तित कर दिया। यद्यपि उसने 
एकात्मक राज्य को जन्म नहीं दिया, तथापि उसने यह सिद्ध कर दिया कि अन्तिम 
विष्लेषण में अमरीकी सघ विघटन से अधिक नही तो उतना सुरक्षित तो अवश्य 
है जितना कि कोई भी एकात्मक राज्य हो सकता है, क्योकि सयुक्तराज्य की यह 
विशिष्ट सफलता है कि उसने यह समझ लिया है कि पचास राज्यो के बीच, उन्हें 
जन समस्त अधिकारो से चचित किए बिना जो कि उनके राजनीतिक तथा सामा- 
जिंक कल्याण के लिए परमावश्यक है, मिलकर कार्य करने के लाभों को केसे 
प्राप्त किया जा राकता है। सक्षेप से, अमरीका ने ससार को यह बता दिया है 
कि राजनीतिक सगठन के माध्यम से शाति क्सि भाति प्राप्त की जा सकती है। 
आधुनिक काल में और विशेषकर राष्ट्रपति फ्रेंकलिन रूजबेल्ट के प्रथम दो 
राष्ट्रपतित्व-कालो (सन्‌ 933-4) के दौरान में सयुक्‍्तराज्य के मतदाताओं 
के कुछ वर्गों मे यह्‌ भावना बढी कि अमरीकी आधिक तथा सामाजिक जीवन की 
बढती हुई जटिलताओं का सामना करने के लिए, जिसके लिए उस नियत्नण था 
निर्देशन की अपेक्षा जो कि सविधान के अधीन सघीय सत्ता के पास था अधिक 
केन्द्रीय नियत्रण सथा निर्देशन की आवश्यकता है, राज्यों की शक्ति को धटाकर 
सघीय शासन को मजबूत वनाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, सयुक्तराज्य 
में भयानक रूप से फैले हुए हिसात्मक अपराधो तथा गुडागर्दी आदि को रोकने 
में अधिकारियों की असमर्थत्ा का कारण यह बताया जाता था कि सघ मे अड- 
तालीस (उस समय) राज्य थे जिनकी अलग-अलग दण्ड-विधियाँ थी और 
अपराधी व्यक्ति एक राज्य को पुलिस के चगुल से दूसरे राज्य में भाग कर आसानी 
से निकल सकता था। इस खतरे का सामना करने के लिए अमरीकी समाज को 
एकमात्र आत्मरक्षा के उद्देश्य से विवश होकर सघीय पुलिस-बल (5'फशथा) 
जो विशिष्द सधीय विधि के अधीन मद्य-निषेध के प्रवर्तन के लिए पहले से मौजूद 
था, उपयोग करने की अनुमति देने को बाध्य होना पडा। परन्तु जब प्रेसीडेंट 
रूजवेल्ट ने उरा मदी से, जो कि सन्‌ 929 मे प्रारम्भ हुई और उसके इस पद पर 
प्रतिष्ठित होने के समय पर अपनी चरम सोसः पर पहुँच गई थी, उत्पन्न गस्भोर 
आशिक तथा सामाजिक कठिताइयो पर प्रहार करने के लिए सघीय अधिकारों के 
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उपयोग का प्रयत्त किया ता सम्पूर्ण साविधानिक ढाचे को एक अत्यन्त गम्भीर 
परीक्षण का सामना करता पडा । 

हूजवैल्ट के प्रस्तावों से जो कि सक्षिप्त रूप में नव-व्यवस्था' (न्यू डील) 
कहलाने थे उत्पन साविधानिक स्थिति उस रोति के, जिससे अमरीवी सबिधान 
कार्य करता है, दृष्टान्त के रूप मे अवलोकनीय है। इसमे राष्ट्रपति का उद्देश्य 
सम्पूण अमरीकी सघ के साधनों को पृथ+-पूथक्‌ राज्यों के उन कप्टा को दूर 
करने मे उपयोग करने का था जिनका वे राज्य स्वय ऐसी विपम स्थिति में निवारण 
करने में अममर्थे थे। अवएव, उसने काग्रेस को मुद्रा तथा साख के केन्द्रीय निय- 
न्व्ृण, हपि के राष्ट्रव्यापी वितियमत, राष्ट्रीय औद्योगिक प्रुतश्त्थान, सघीय 
आपात सहायता, जिसम लोकनिर्माण की वृद्धि तथा सघभीय रोजगार-्कार्यातय 
खोलता भी सम्मिलित था, और सामाजिक सुरक्षा वी सामान्य प्रणाली वी स्थापना 
के लिए, जिसम केडम रहित व्यक्तितणा का बीमा तथा वृद्धावस्था के लिए निवृत्ति- 
वेतन भी सम्मिलित थ, अधिनियम पारित करते के लिए राजी किया। इस 
कामा का ऐसे व्यक्तिया ते कड़ा विरोश्च क्या जिन्हें इसस खर्च हान॑ वाली वहुत 
बडी सार्वजलिक धनराशि के व्यय के सवध से और इन अधिनियमों द्वारा वैयक्तिक 
एवं आथिक स्वतत़ता कया तथा राज्यीय अधिकारा के जनुचित उल्लघन पर 
आपत्ति बी। इसके बिर्द्ध, वार्यपोलिका तथा विधानमडल वी शय थी कि 
सविधान ऐसे अधिकारी के प्रयाग की अनुमति देता है, क्योकि संघीय सत्ता, 
सविधान के अनुसार राष्ट्र के कल्याण के लिए उत्तरदायी है और वाग्रेंस को अन्त- 
रॉज्यिक वाणिज्य पर क्र छगान तथा उसका विनियमन करने का अधिकार है| 

यह एक ऐसा संघर्ष था जिसे केवद सर्वोच्च न्यायालय ही तिपटा सकता 
शा। इस नव-ब्यवस्थासम्वन्धी विधान स उत्तपत अनक मामले सन्‌ 2935 और 
936 में उस न्यायालय के भमश्च प्रस्तुत हुए, और जहाँ उसने एक और शासन 
की वित्तीय नीति का समर्थन क्या वहाँ दूसरी ओर सम्पूर्ण 'इपिक समायोजन 
अधिनियम” (#ह्ग०णा।पथ। #१प्७प्याटा। #2०४]) को इत आधारो पर अमान्य 
शहूरा दिया कि “उसस सघीय सरकार की कराधान शक्तियों का अनुचित 
उपयोग उपबक्षित है, और “यह योजना अलग-अलग राज्यो के अधिकारा का 
उन्तघन करती है।” जब अगनते वर्य सर्वोच्च न्‍यायातय ने “राष्ट्रीय औद्योगिक 
चुनग्त्यान अधिनियम (द्धघणाओं [तय (९८००एटाज़ ॥८४) की अन्तिम रूप 
से अन्साविधानिक घाधपित कर दिया तो राष्ट्रपति ने फरवरी सन्‌ 937 की वाप्रेस 
को सवोधित एक सदेश म सम्पूर्ण सघीय स्यायपालिका ने पुत्गंठन वी साहसपूर्ण 
तथा स्पष्ट मांग वी। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं सम्भवतया ऐतिहासिक उपसहार 
के रूप मे, जो कि एक घाक्य से ही सविधातवाद के' सार का नियोड प्रस्तुत करता है, 
राष्ट्रपति ने कहा “राष्ट्रीय महासभा ने विधि का अधिनियमन कर दिया हैं, 
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वार्ययाजिया न उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और प्रणासवीय उपपरतण वार्य बरन 
की प्रतीशा मे है उिस्तू.. न्याग्रपातविका एफ जतिरिकत जाये वा ग्रहण कर 
रही है और राष्ट्रीय यिधालमडत के एफ प्रिययर हुए दीतेल्राति राजा सद रेप से 
नार्य करन बाते तृतीय सदन ये रूप मे आगे यढ़ रही है । 

इस गत्यायराथ वी परिस्थिति से पार पान वी दृष्दि से राष्ट्रपति ने यह 
प्रस्ताव विया वि जय वाई भी संघोय स्यायाधीश सलर बर्ष नी जायू ता हात पर 
प्री छट मीन की अउधि के भीवर सयानियूत्त न हा सा राष्ट्रपति एप अतिरिवत 
न्यायाधीण की लिमुवित कर सरेगा। परस्तु उस पर गसर्योच्चि न्‍्यायातय को 
अनुसूत आदमिया में भरत का प्रयत्म करन या आराप लगाया गया और सिनेट 
ने अन्तर में दस विधेयक को अस्पीशार कर दिया। इस भानि गाग्रेस हे द्वारा 
पारित नवन्यवस्था (न्यू हीत) परिधान सर्वोच्च न्‍्यायाजय के कार्य से अधिवाण 
मे निरयक हा गया । यह एक ऐसी सारिशानिर स्थिति थी जा एयात्मक राज्य 
मैं उत्पन्न नहीं हा सकती थी। रूजवैल्ट तृतीय और चतुर्थ थार भी राष्ट्रपति 
को बाय करता रहा १२स्तु इस मामते वा और परीक्षण हान से पूर्व ही सयुक्तराज्य 
द्वितीय विश्ययुद्ध वे सतट मे फेस गया, जिससे जधित जनिवार्य राष्द्रीय एजॉ- 
प्रता वी आवश्यतता थी। इसमे भन्देट नहीं रिया जा सत्ता हि सामानिर 
सुधार के साधन के रूप से सघीव उपररण शा उपयाग करन मे रूजवैल्ट के प्रयत्त 
ने बहत-में जमरीजी तोगा वे दिसाग मे प्रत्यफ ऐसी जात जे प्रति स्थायी अधि- 
प्रवास पैदा कर दिया जा वि टूर से भी सम्यिवाद से मितरती-जुतती दियाई 
देती हा, और जैफ्र्सन का जीवने स्ततव्नता और सुग् की प्राप्ति का अमरीरी 
स्पप्ना वर्त्तमान परिस्यितिया में सघीय अध्रियारा वी उत्तगात्तर पृद्धि से भिन्न 
अन्य विसी उपाय से सम्भव है सा मही यर प्रश्न सबुक्तराज्य में एक पड़े विवाद 
या विपय बना हुआ है| 


4 स्विट्जरलेण्ड का कॉनफेडरेशन 


स्पिदूजरबैंड था बॉनिर्पेडरेशन बिश्रगान सघीय राज्यों में रापे पूराना है। 
ऐसा नाम होते हुए भी, अजय यह नॉनफेडरेशन ने रहफर, जिसया अर्थ शक्तिशाली 
वेन्द्रीय सत्ता से प्रिद्लीन राज्या उा एक शिविव सयोग है, वास्तवरिय रूप से एक 
संघ यन गया है। परतु बह सदा हो ऐसा नहीं या तेरहबी शताददी में आम्ट्रिया 
वे प्राधान्य ते विरद्ध फरिस्ठ केण्टन नाम ने तीत जिया वे सफत सघर्ष के फवस्वरूप 
स्थाधित होगर, उसमे तेरह राज्य हा गए। जिस समय उसे सन्‌ 648 वी 
वैस्टयेलिया वी सध्नि के अनुसार स्पतत्न एव प्रभुत्वसपत्न मान्य दिया गया उस 
समय कॉनफेडरशन में राज्या वी यही सम््या थी। तन यह पय्शाती वेन्द्रीय' 
सता से रहित राज्यो का एक शिथित सयोगमात्र था और जय ता बह प्रागीसी 
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क्रात्ति एव नेपोलियनकालीन योरोप के तूफानों और अव्यवस्थाओं के बीच में से 
होकर गुजरता रहा त्तव तक इसी अवस्था में वना रहा यहाँ तक कि सत्‌ 85 
में की गई योरोपीय सामात्य व्यवस्था मे भी इसे अपने स्थायित्व का अतिम आधार 
न मिल सका। वह तव भी अत्यन्त शिथिल था, जैसा कि सन्‌ 847 में प्रार्भ 
हुए छोटे-से गृहयुद्ध से प्रकट हुआ। इस युद्ध का आरभ सात रोमन कैथोलिक 
केण्टनो ने (जो कि सोप्डरवन्द (507009णात कहताते थे) किया था, जिल्होते 
सयुकतराज्य के सन 86] के दक्षिणी राज्यों के समान ही सामान्य वॉनफेंडरेशन 
से पृथक होने का प्रयत्त दिया था| इन पृथक होने की इच्छा करते वाते जिलो की 
पराजय के पश्चात तुरन्‍्त ही सविधान का सशोधन ह_आ और सन्‌ 848 के 
सविध'न ने इस पुराने कॉन्ेडरेशन (8088८79070 ) को सघीय राज्य (छणा 
96८5(88६ ) मे बदल दिया । सन्‌ 848 के सविधान का सन्‌ 887 , से अमृत सशो- 
घन क्या गया और उस वेप॑ का सविधान ही,जिसम दुछ बातो में बाद से भी सशो- 
धन किए गए, वह सविधान है जिसके अनुसार आज स्विट्जरलैंड शासित होता है। 
सधवाद कहे जाने बाले राजनीतिक उपाय के द्वारा, राज्य के अस्तित्व को 
समाप्त किए विना ही राज्य के विरोधी हितो मे किस प्रकार सामजस्य स्थापित 
क्या जा सकता है, इसका कुछ बाता में सयुक्तराज्य से भी अधिक आक्पेक 
उदाहरण स्विट्जरलैंड के कॉनफ्डरेशन मे मिलता है। स्विट्जरलैंड मे राप्ट्री- 
यता की परिभाषा करने वाले समस्त प्रयत्न व्यर्य हो जाते है। यद्यपि स्विट्जरलैंड 
बासी एक राष्ट्र हैं, उनका एक सगठन है जिसने छह शताब्दियों से भी अधिक काल 
के दौरान मे उत विभिन्न भ्रयत्ना का विश्ेघ किया जो कि उसे नष्ट करन के लिए 
किए गए, तथापि उनका न तो कोई एक सामान्य धर्म है और कोई सामान्य 
भाषा ही अब तक रही और न अब भी है, यहाँ तक कि उतने पहांडों से भी एक 
ऐसा घेरा नहीं बनता जिससे नेसगिक सीमा का निर्माण हो सके। वहाँ की 
दो तिहाई जनसख्या जर्मेन बोलती है, शेप का अधिकाश भाग फ्रेंचभाषी है तथा 
अवशिष्ट लोग इटालियन भाषा (अथवा “रोमेग्श” नामक एक बोली) बोलते 
हैं। इन भाषा-सदधी भेदो को सघीय विधानमडल में शामबीय रूप से मान्य 
क्या गया है, जहाँ कोई भी सदस्य जमन, फ्रेंच, या इटालियत भाषा मे बोल सकता 
है। केवल यही बात नहीं, अपने इतिहास मे वहाँ के वेण्टनो ने भी अत्यन्त 
प्रगतिषृर्ण जनतत्र से लेवर अत्यन्त प्रदिक्रियावादी अभिजाततत्रें तब 'राजनीतिव' 
संस्थाओं की आएचर्यजतक विभिन्नतां भो प्रदट को है। यद्यपि अब ये विभित 
ताएँ समाप्त कर दो गई हैं और स्विट्जरलैंड के समस्त वेण्टनों में लोकतंत्र वा ही 
किसी-न किसी प्रकार का रूप मिलता है, तथापि उम्त प्रचंड देशभक्त ने जिसने 
कॉनफेडरेशद को जोवन प्रदान किया, और जो इसे स्वस्थ और शक्िमान बनाती 
रही है, स्थानीय स्वायत शासन के प्रति उस अनुराग को नप्ट नहीं किया है 
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जिसके घधिना सघ, जैसा कि वह आज है, विद्यमान नहीं रहता । वास्तव मे, वहाँ 
आधुनिक संघीय प्रणाली का निर्माण साविधानिक्र सिद्धाल्ता अयवा विदेशी 
उदाहरणा से उदभूत मिद्धान्ता के प्रयोग की अपैक्षा प्रान्तीय अम्यास और अनुभव 
से हुआ है। 

तो भी स्विट्जरलैंड तथा अमरीकी प्रणालियों के कुछ मोटे पहलुओ बे' सादृश्य 
का कारण सन्‌ 848 तथा 8874 के सुधारको की ओर से जान-यूझनवर किया 
ग्रया अनुकरण है यद्यपि उनका उद्देश्य अपनी सस्थाओ वा अमरोबी बनाना नहीं 
था और स्विट्जरलैंड का कानपेडरेशन अनेब विशिष्टताओ के कारण रपष्टतया 
पृथवा है। उदाहरणस्वरूप राविधान में स्विट्जरलैंड वो राष्ट्र कहा गया है, 
जो ऐसा शब्द है जो अमरीकी सविधान मे कहो नही मिलता परन्तु इसके साथ ही 
सह अधिकारों दा विभाजन इम प्रक/र करता है जिससे कि रक्षित शक्तियाँ 
केण्टनो के प.स रह जातो हैं। फिर भी कुछ बाता म॑ इसमे अपूर्ण राष्ट्रीय- 
करण तथा अपूर्ण सघ दोनो एक साथ दिखाई देते है। एक ओर सविधान के 
अनुच्छेद 3 मे यद कहा गया है कि केण्टन उस सीमा तब भ्रभुता-सम्पन्त 
हैं जहाँ तक कि उनकी प्रभुता सघीय सविधात द्वारा सीमित गहीं बी गई है और 
ऐसी अवरथा में वे उन रामस्त अधिकारों का प्रयोग करते है जो कि राधीय सत्ता 
को समपित नहीं किए गए है।” यह अनुच्छेद जिस अनुपात में प्रभुता का विभा- 
जत करता है उसी अनुपात मे राष्ट्रीय एकता को कम बरता है। दूसरी ओर 
अनुच्छेद 5 और 6 के अनुसार प्रान्तीय सविधान सघीय शक्ति की गारण्टी पर 
निर्भर हैं और इस तरह वे उतने सुर्राक्षत नही है जितन कि सयुक्तराज्य मे राज्यो 
के सविधान हैं। उस अनुपात मे जिसमे कि प्रादेशिक सविधान स्वय (सघ के) 
संविधान बी अपेक्षा जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ये द्वारा 
होती है और जिसका उदाहरण सयुक्‍तराज्य है, सघीय सत्ता पर निर्भेर रहते हैं, 
सपूर्ण रूप मे राज्य कम सघीकृत है! 

परल्तु स्विट्जरलंड से राप्ट्रीय एड राज्यीय दोनो ही पकार बे अधिवारो वी 
सुरक्षा है जो सयुक्तराज्य मे सघीय प्रयोजनो के लिए बिलकुल नही है॥ यह 
सुरक्षा जनमत संग्रह को व्यवस्था है। हम आगे चलकर इसके विपय मे विस्तृत 
रूप से विचार करेगे। यहाँ पर तो केवल इतना जान लेना आवश्यक है दि जहाँ 
स्विट्जरलैड के सविधान का अनुच्छेद 6 केप्टनो के राविधानों के लिए साघीय 
सत्ता की गारण्टी आवश्यक समझता है, वहाँ वह यह भी कहता है कि यदि केप्टन कि 
लोग सविधान को स्वोकार कर लेते हैं, तो यह मारण्टी अवश्य दी जानी चाहिए। 
इसके अतिरिक्त यदि जनता का बहुमत सश्ोघत की माँग करे तो सशोधनो कर 
अनुसमर्थन नही रोका जा सकक्‍ता। वॉनफ्डरेशन के उच्च सदन मे, जो कि 
*शाज्य-परिषद्‌” (537व&:० ) के नाम से पुतरारा जाता हैं, राज्यों भी एकता 
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बुछ ही पहले गठित शासन व्यवस्था के माध्यम से विश्व के अत्यन्त विगत 
मामाजिबय जनततों में से एए में बन गया। 

उन विचित्र परिस्थितिया वे कारण, जितमे पूथत्र पृथव उपनिवेणा की 
स्थापना हुई, और अपनी राष्ट्रीय एकरूपता वी भावना वे वारण इन राज्यों वी 
पहले अपने मूल देश वे” तथा इसके उपरान्त सत 900 के सघीय रा्िधान वे 
प्रति सामान्य निष्ठा सरव हा गई। परन्तु यह सविधान ऐसे क्षे्ष मो लागू 
होता था जो क्षेत्रफ्ल मे योरोप के क्षेत्रनल से चुछ ही कम था और उसे इतनी 
जनता बे जिसवी सख्या सब लद॒न की जनसख्या से कम थी राजनीतिव भविष्य 
थी व्यवस्था करनी थी। इन भीतिक तथ्यों न--अर्थात उस प्रदेश बे विस्तार 
से जिस पर य उपनिवेश फैले हुए थ और उस भयानक दूरी ने जिसन उन्हे एक ऐसे 
देश में अलग-अलग कर दिया था जिसके आवाग्रमन के साधन नब तक अविकसित 
थे, अनिवार्य रूप से पृथक्‍्करण तथा स्थानीय भावना के विकास भी प्रोत्साहित 
फकिया। ये दोनो बात ऐसी थी जित पर बडी सावधानी से विचार बरने वी 
आपवश्यषता थी। यही उस समय अपनाय गए सघबाद ये विशिष्ट रूप का 
रहस्य है। य सघ-निर्माणकर्ता छह उपनिवेश ऐसा बभी नही करते, यदि उन्हें 
जापानिया वी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति बे खतरे नाग, जो विगत शताब्दी के अतिम 
वर्षों तवा भी स्पष्ठत दिखाई नहीं देता था, परल्तु जो द्वितीय विश्वयुद्ध मे आस्ट्रे- 
लिया के निवासिया ओझे लिए भयवर रूप से वास्तविक बन गया, सामान्य रूप से 
ज्ञान न हुआ होता । अत , इन उपनिवेशो का उद्देश्य एक सुदढ केरिद्रत राज्य वी 
स्थापना वी अवेक्षा ऐसे सयोग (एत्राणा) के निर्माण कया साधन खोजना था 
जो सधवद्ध होने वाले निकायो को उह्देश्य सिद्धि की आवश्यकताओं भरा ध्यान 
रखते हुए, उनकी बैयक्तिव सत्ता से कम से बम वचित करे । 

इसके साथ ही एक साधारण भावना यह भी थी वि ओद्योंगक तथा सामा- 
जिक विकास के लिए सघ से पहले विद्यमान तिसी सत्ता की अपेक्षा अधिक शक्तियों 
वाली सत्ता की आवश्यकता है और साथ ही एक सर्वोच्च न्यायिक सत्ता की भी 
स्थापना होनी चाहिए जिससे लद॒न स्थित प्रिवी कौसिल में मामले ले जाने के 
बगरण होने वाले व्यय तथा विलम्ब से बचा जा सके । इसके फ्लस्वरूप सघ, 
सामास्य प्रतिरक्षा के लिए एक सयोग से बहुत-कुछ अधिक यन गया और उस 
सामाजिक विधि निर्माण को, जिसम्रे आस्ट्रेलिया-निवाणी दुब्तापूर्वक विश्वास 
करते है, आगे बढने में एक सक्षम साधन सिद्ध हो सका । 

इस सविधान में कॉमनवेल्थ (केन्द्रीय) सरकार की शक्तियों का उल्लेख 
किया गया है और शेष शक्तियाँ राज्यो के लिए छोड दी गई है। इन परियणित 
शवितयों को यूचों सम्वो हे, फिर भी राज्यो के लिए पर्याप्त स्वत्तन्व॒ता छोड दी 
गई है। सविधान ने एक सघोय वार्यपालिया वी स्थापता की हे--नाममात्त 
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के जिए ता सपरिषद गवर्नर जनरव परन्तु जा वास्तव मे सिनट सथा प्रतिसिधि- 
सभा से यूंक्‍्त्र दिसददी सघीय विध्रातमडा के प्रति उत्तरदायी हाता है। सिनेट 
में राज्या का समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हेआ ट्ै--प्रत्यक्त राज्य के दस संदस्य 
हात हैं प्रतिनिधि-सभा (स्‍स0पच्ट ता रिल्फुएलटडटपादॉपएशल्ड) में राज्या का प्रति- 
निधित्व जनसस्पा के जाघपार पर है। प्रारम्भ में सविधान ने राज्या को समदु 
के निर्वाचद के लिए अपनी इच्छानुसार व्यवस्था करने कीं स्वतन्त्रता दे दी थी, 
परन्तु य उपदध उन अनक उपवधा मे से थे जिन्हें सघोय विधानमडत किसी भी 
साबिधानिक परिवर्तन के बिता बदत सकता था। खधीय विधि के अनुसार 
जाजे ध्यवस्था यह है कि सम्परूण कामनवेल्थ म प्रतिनिधि-सभा के जिए निर्वाचन 
एकजसदस्य निवाचन-लक्षेत्र स, परन्तु सिनटरो का निर्वाचन प्रत्यक् राज्य से उसे 
एक हो निर्वोचन-श्रेत्र मानकर ह्येता है परन्तु ये दोनों सिवाचन अधिमानीय 
(छथ्टिएशा0श ) मतदान प्रणाती के जनुसार होते हैं। दस प्रणाती की बिवे- 
चना बाद म॑ की जायगी। 

इसक जनिरिक्त, सविधान सर्वोच्च न्‍्यायादय से युक्त एक सघीय न्याय- 
पालिका की भी स्थापना करता है। सयुकतराज्य के सदृश यहाँ के सर्वोच्च 
न्यायालय का सविधान को व्याख्या करन तथा राज्यो के बीच के अवथवा किसी 
राज्यविशेप और संघीय सन्ता के बोच के विवाद के: समासता को निषटाने की शक्रित 
प्राप्त है। जास्टेजिया को सर्वोच्च न्‍्यायातय सयुकतराज्य के सर्वोच्च न्यायालय 
में इस बात मर भिन्न है कि जहा विशद्ध राज्यीय विधियों के आधार पर होने बाजी 
राज्या की अपीतो को मसयुन्तराज्य का सर्वोच्च न्‍्यायातय ग्रहण नहीं कर सकता, 
वहाँ आस्ट्रेतिया का सर्वोच्च न्यायातय ऐस्रे अपीजो को प्रहण बर सकता है और 
कर्ता पी है। 

जैसा कि हम बता चुके हैं, आस्ट्रेलिया की कॉसनवेल्थ के वास्तविक रूप में 
सभीय होने के कोरण वहाँ राज्यों का अपता स्वय का वास्लजिक अस्तित्व है। 
जैसा कि हम कह चुके हैं, उन्हें सिलेट में समाव प्रतिनिधित्व प्राप्त है और उनमे 
में प्रत्येक राज्य से एक गवर्नर मी है, जिसकी नियुक्तित कनाडा के समान सघीय 
मक्षा नहीं करती और ने जो सयुक्तराज्य की भाँति जनता द्वारा ही निर्वाचित 
होता है, वल्कि जिसकी नियक्तित प्रत्यक्षरुपण राजा या रानी के दारा अर्थात्‌ 
स्थावहारिक रूप में राज्य तो व्रिद्यमान सरकार की सहमति से (ब्रिटेन की) 
गृह-सरकार दे ढारा छाती है। संविधान स राज्यों को यह मो अनुमति प्राप्त 
है कि वे, यदि चाहें तो, राज्यसम्बन्धी विशुद्ध सामता के बारे मे विधान बनाने के 
विए संघीय ससद्‌ कौ सहायता चे लें। इसके अतिरिक्त सन्‌ 929 में, कॉमत- 
वेच्च न समस्त राज्यीय ऋणा का आर ग्रहण कर तिया और वह स्वय ही एकमात्र 
ऋण लेन बाली भत्ता दन गई। इन उपबधों मे सघीय तथा राज्यसतला के बीच 
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सयुक्‍तराज्य क्री अपेक्षा अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध उपलक्षित है। 

अत में इस सविघान में एक सघीय प्रदेश (7८0८० पात्रा७५) की भी व्यवस्था 
की गई है ताकि आगे चलकर वहाँ किसी भी राज्य से स्वतत्न रुप मे सघीय सरकार 
अपनी राजधानी स्थापित कर सके, यद् क्षेत 'केनवे रा' नाम से पुवारा जाता है। 
इसका क्षेत्रफल 900 वर्गमील के लगभग है और न्यू साउथ वेल्स ने इसे कॉमन- 
वेल्थ को सौप दिया है। यह सिंडनी और मेलबोने के बीचोबीच स्थित है। 
सन्‌ 927 भे सघीय सरबार की बहाँ स्थापना हुई । 

अभी हाल ही के वर्षों मे सयुक्तराज्य की भानि आस्ट्रेलिया मे भी सघीय 
सत्ता और राज्यों के कार्यक्षेत्रों के सम्बन्ध मे विवाद उत्पन्न हो गया है। विशेष 
रूप से सघीय सरकार को सार्वजनिक स्वास्प्य, व्यापारिक कम्पनियों के सचालन, 
औद्योगिक विवाद, बेकारी, कृषि तथा मत्स्योद्योग और उद्घयन के नियत्रण जैसे 
जनसाधारण से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयो के बारे में समस्त कॉमनवेल्थ के 
आधार पर कार्यवाही करने मे साविधानिक रूप से अम्मर्थता का अतुभव हुआ है । 
22 नवम्बर सन्‌ 938 को भ्रतिनिधिसभा मे सरकार ने सविधान में सशोधन 
करने के लिए सन्‌ 939 में एक विशेष अधिवेशन करने के अपने अभिप्राय की 
घोषणा की। सदन के दोनो ही पक्षों ने इस घोषणा का स्वागत क्या। 
विरोधी दल का नेता वो पहले ही कह चुका था कि आस्ट्रेलिया वा शासल विर्बा- 
चको के बहुमत से न होकर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के बहूमत से होता है जो 
“विधियों को उनके गुण-दोपो के आधार पर नही बल्कि इस आधार पर अमान्य 
कर देते है कि लिखित सविधान के अनुसार शक्ति-बाह्य ((॥७७ ७(7८४) है।' 
उसने कहा क्ि “प्रत्येक राष्ट्रीय सकट मे आस्ट्रेलिया के हाथ साविधामिक हथ- 
कडियो से जकडे हुए रहते हैं, जिसका परिणाम होता है निध्कियता, विलम्ब 
और ससदीय प्रणाली का उपहास |” उसने कहा कि “कोई भी प्रशुसत्तात्मक 
एकता ऐसी स्थिति मे प्राप्त नही हो सकती जिसमे सात प्रभुसत्तात्मक ससर्दे हो 
जो व्यावहारिक रूप से समान पदवी वी हो जिनमे तेरह सदन 600 से अधिक 
सदर॒य और 70 मत्ती हो, और जिसमे रामुद्रपार कार्य करने बाले पृथक्‌ प्रतिनिधि 
और पृथर्‌ सेवाएँ हो।” 

ऐसी परिस्थिति मे, जब कि राज्यीय तविधानमडल अपने मौजूदा अधिकारों 
का त्याग करने को तैयार नही थे, यह निश्चित किया गया कि इस मामले को 
निपटाने के लिए जनता का निर्णय प्राप्त किया जाय। परन्तु इस प्रश्न का जवमत 
सम्रह के द्वारा समाधान करने से पूर्व ही द्वितीय विश्वयुद्ध छिड गया । सन्‌ 
]944 में सघीय तथा राज्यीय प्रतिनिधियों के सम्मेलन में फिर चर्चा प्रारम्भ 
हुई। परन्तु बाद के जनमत सग्रह भे राज्यीय शक्तियों मे मौलिक कमी कर 
देने वाली योजना विफल हो मई। किर भो सन्‌ 947 मे स्पष्ट रूप से निश्चित 
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कलिपय सामाजिक सेवाआ को सघीय आधार पर व्यवस्था बरने बाती योजना 
का जनता न उत्साह के साथ समर्थन क्या । किन्तु इसके विपरीत सन्‌ 95] 
मे बामनवेल्थ समद की एसी साम्थवाद विराधी विधियों का बनाने का, जिन्हें 
बट अभीष्ट समदों अधिकार देने के प्रस्ताव पर जनमत सपग्रह मे सरकार की हार 
हों मई। इससे यह प्रतीन हाता है कि जनता ऐस किसी सशोधन बा अनुमोदन 
करन स अनिष्छुक ह जा शब्दों मे उत्तलिखित न किया गया हो तथा जिसका 
मुप्य राजनीतिक दल समथन न करते हो । 

पिछल वर्षों में साविधानिक पुनविलोकत ((छमजञाए्चणा)4 ६०४॥६११) 
के जिय सीनेद और प्रतिनिधि-सभा की एक रायुक्त समिति सघीय तथा राज्य 
सत्लाआः के सस्वधा के श्रश्त पर विचार करने क लिये नियुक्त की गई थी / समिति 
ने 9598 और 959 मे दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किय बिन्तु 965 तक उन पर 
काई अमल नहों हो पाया था ।* 


6 कनाडा की डॉमिनियन का रूपांतरित संघवाद 


बलाडा वी डॉमिनियन उन तीना देशों को अपेक्षा, जिनगी हमने अभी तवः 
परीक्षा वी है कम सघीय है क्याकि सयुकतराज्य, स्विट्जरलैड और आस्ट्रेलिया 
म ता रक्षित शकवितिया राज्या के पास है, किन्तु कनाडा मे व सघ के पास है । 
इसी करण हमने कनाडा को सघराज्य का रूपातरित नमूना कहा है। वास्तव 
में कक्‍्तीडा की सघतिमसाणकर्ती इकाइयौं सच्चे रूप में राज्य वहीं है। बे श्रात 
कहताती है हालाकि वे इगजेण्ड की स्थानीय सत्ताआं अथवा दक्षिणी अपीका बे 
यूनियन बे घारा प्रातों वी अपेक्षा बहुत अधिक शक्तिशाली है। प्रद्यपि कताड़ा 
पूणरुपण सबीकृत राज्य नहीं है, तथापि बह ग्रेट त्रिटेन, पास था न्यूजीवैड जैसे 
एकरात्मक राज्य से बहुत भिन्न है। किन्तु कनाडा के तथा घ्स अध्याय मे बवणित 
अन्य राज्यो वे सघवाद में बडे महत्वपूर्ण अन्तर है । 

ग्रद्यपि कनाडा आग्ल उपनिदेशों में प्राचीनतम नहीं है--यह सम्मान न्यू 
पाउडलैड को प्राप्त है--फ्िर भो वह ब्रिटेन के स्व शासी डासिनियता म सबसे 
पुराना है, क्याति वहू डामिनियत-पद अर्थात्‌ उत्तरदायी स्वायत्त शासन प्राप्त 
करन दाला मे सर्वप्रथम है, और वह। उसके सफ्ल प्रयाग बे कारण ही बाद वे वर्षो 
मे इसका भामान्यतया अगीकरण क्या गया है। हम उत्तरदायी शासन के प्रश्न 


3 ग्रन्थकर्ता लन्‍्दन-स्थित, ऑस्ट्रिलिया हाउस के लावसेरिवत का इन महे स्व- 
पूर्ण दसतावैजो को कुछ समय के लिये उपलब्ध करने के लिये ऋणी है जहाँ 
ज्ञक इन प्रतिवेदनो का सम्बन्ध साविधानिक सशोधन की प्रक्रिया के सुधार से 
है, उनका हवाला पुत्त अध्याय 7 में दिया गया है। 
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पर याद मं विचार वरग | यहाँ पर हम बनाडा या संघीय प्रणाजी या अववायात 
करना ह जा उत्तरदायी शासन के सिद्धात से खितुत़ बिलिल्न है। किन्तु उस 
बान मे भी कनाडा आस्ट्रेलिया स यह्ठत आग रहा ह क्याति उसकी संघाय प्रणावी 
की स्थापता खत 487 के ब्रिटिश उत्तरो अमरीरा जेधिनियम मर द्वारा हद । 
प्रारम्भ मं इससम औतरिया क्यूयर नायास्ताशिया और सह्यू जसबित सामत जार 
प्राव थ। डरिल्तु बाद म शांत्र हां इस संघ म सात श्रारा हा गा और जब दर है। 
बलाड्टा सघ वी पष्ठभूमि जास्द्तिया वो अपक्षा सिन्न ह। वहाँ प्ररणा याह्य 
भी अपक्षा आल्तरित जधित थी परस्तु उस विशिष्ट रूप के विए जिस बनाडा वे 
राघ ने ग्रहण क्या जान्तरिक जार याह दाना हा प्ररार के बारण थे। जासड्र 
जिया का पिपरीत परस्तु दक्षिणी अप्रीजा के समान वलाड़ा फ्रच तथा विटिश 
राप्ट्र जातिया क॒ सघप से फिरीण हा रहा था जिसने सारधथ उहुत दिना से चद 
आ रहे थ। 

यहाँ एवं शक्तिशाता बन्द्राथ शासन का बड़ी जायश्यक्ता था आर सन 
840 व अधिनियम न बाद एकात्समव राज्य की प्रणाता था अपनाये वा प्रयत्न 
भी किया गया था जा सफय नहीं हजा। एया जार पशिनाई यह हैंड पति यह 
अधिनियम वबत क्यूबर आर जौटरिया का लागू था जय कि दा या तीन जन्य 
राज्या न भी उन दाना राज्या क्र साथ मित्र शासन का साभाय याजना म 
भाग लत की इच्छा प्रकश बी। इन प्राता के शआीब या शियित संयाग->एव 
घानफ्डरणन मात्र का तिमाण--निरथत स भी युरा होता उससे का£ भी समस्या 
हते नहीं हाती। इसर विपरीत एयात्मत राज्य ज्ययहाय रूप मे सिद्ध हान वी 
राभावता नहीं था। दसत साथ हो एफ जय बात वे वारण भी ति नारा 
वा एफ बश विस्तृत भाग जय भी अविसित दशा में पडा था इस परिस्थिति से 
ने ता पहती आर न दूसरी प्रणाती ही ठीज थै> रही था। शप्र जार शिथित 
बॉनफ्डरशन वे कारण बाद मे सघर्पा का हाना अनियाय था, दूसरी जार 
एपात्मक प्रणाती भव ही यह उस समय विद्यमय प्रास्ता का जायू कर दी जाती, 
हाताकि एसा हा नहीं सकता था--शूणसपण भिउसित प्रास्ता पे हतु उपयुक्त 
हात हुए भी एस प्रान्ता के जिए जा तय तक अस्तित्व म नहीं आय थ अनुपयुक्‍त 
मिद्ध हा सकती थी। 

ता फिर क्‍्लाडा न सयुक्तराज्य अमरीका वी भाति वा संघ (फेंडरणन) 
क्या नहीं बनाया ? इसजा उत्तर सन्‌ 864 67 का समय था जय कनाडा म 
सघनिर्माण के सम्पन्ध मे गम्भीर चचा चत रही थी। अमरीता + गृह्युद्ध न, 
जा सन्‌ 86 65 ता बता बहुता का और प्रिशप कर वनाडा विवाध्तिया को 
जा पि उस दइतन समीप से दख रहे थे, सघयाद के उस रुप बी जार स जा वि 
सयुक्तराज्य मे वे तक क्रियान्वित हा चुका था, निराश बर दिया था। प्रत्यक्ष 
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रूप से राधवाद टूट चुका था। इसी विश्वास में कनाडा ने प्रमुख राजमर्मज्ञो, 
ने एक समाधान निकाला जो कि वास्तविक संघीय प्रणाली में, जो बदनाम हो 
चुवी थी, और एकात्मक प्रणाली के बीच जो कनाडा के निवासियां वी आवश्यक- 
ताआ के अनुबूत नहीं थी एक समझौता था। यह समझौता एक सघीय सयोग 
(89९४७) एशाठ0) था जिससे गम्भीर संघर्ष की सम्भावनाएं कम-से-क्म हो 
सकती थी। 

इस भाति कताडा-पद्धनि के अधीन शक्तितयों बे वितरण कय सिद्धात, सामान्य 
रूप मे, उस्र सिद्धात का उल्टा था जिसका सयुवतराज्य में प्रयोग हुआ था। 
कताडा मे प्राता वी शक्तिया परियरणित वी गई है और “रक्षित शक्तिया' सघीय 
सत्ता के लिए छाड दी गई है। सघीय सत्ता की शक्तिया की घूची सन्‌ 867 
व मूत्र अधितियम मे बास्‍्तव में दी ता गई है, किन्तु इसक्य एकमात्न उद्देश्य उनमे 
अधिवाधिक स्पप्टता लाना था, न कि सघीय शक्तित को कम करना। प्रातों को 
प्रद्दान की गई शक्तिया पर्याप्त है, और इनम ऐस विपय भी सम्मिलित है जो साधा- 
रणत स्थानीय सरकारों के पास नहीं हांत, जैसे अपन सविधाना का सशोधन 
(लफ्टिनट गवनर के यद वी समाप्ति का छोड़कर), प्रात वे भीतर प्रत्यक्ष व रा- 
धान दण्ड तथा व्यवहार सम्बन्धी न्याय व्यवस्था तथा प्रात के भीतर नगर शासन 
बा नियत्नण | 

आस्ट्रेलिया क समान ही कलाडा म गवर्वर जनरल की नियुवित नाममात्र 
म राजा या राती क द्वारा परन्तु वास्तविक रूप मे डामिनियन को सरकार की 
सहमति से ब्रिटिश सरकार द्वारा होती है। परन्तु आस्ट्रेलिया के विपरीत, बहा 
स्घानर्मात्री इकाइया म से प्रत्यक म राज्य-सरकरर के ढारा नियुक्त गवनर न 
होकर डामिनियत सरकपर के द्वारा नियुक्त लफ्डिनेंट गवर्नर होदा है। जब 
हम आस्ट्रेलिया के राज्य से कनाडा के प्राता की तुलना करते है ता कनाडा में 
राज्यों बे! बैयकितक महत्त्व का एक और अभाव घिनेट म दिखाई देता है जिसके 
सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते बल्कि जीवन भर वे लिए नाम निर्दिष्ट किए 
जाते है और यह नाम निर्देशन भी प्रात के ढारा न हाकर, जैसे जैस स्थात रिक्त 
हात जाते हैं, डामिनियन सश्कार व द्वारा किया जाता है। इसकः अतिरिक्त 
कताडा का गवरनर जनरल डामिनियन सरकार के परामश्य स प्रातीय ससद्‌ के 
अधिनियम कय नियेध कर सकता है। यह एक ऐसी शज्रित है जा आस्ट्रेजिया व 
गवर्नेर-जनरल के हाथां में वहाँ वे राज्या वी ससदा बे अधिनियमा के दिपय 
में नही है। 

स्यायपालिका के सम्बन्ध मे कनाडा मे एक सर्वोच्च न्यायालय है, परन्तु उसे 
सविधात को ध्याख्या करन वो शवित नहीं के बरादर है। एसां बाई कारण 
नहीं दिखाई देता जिससे कनाडा मे एसी शक्तित हा, क्यात्रि' () “रक्षित शक्रितिया' 
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सपघोय सत्ता के पास है, और (2) सघीय सत्ता के पास, सविधान के अधीन, 
प्रान्‍्तीय विधियों को निषिद्ध करने का अधिकार है। 

आस्ट्रेलिया और कनाडा के सघवाद के अन्तरों का इस भाति सक्षेपर मे प्रकट 
किया जा सकता हैं कि (१) आस्ट्रलिया के सविधान मे सघीय सत्ता की 
शक्तियो का निरूपण क्या गया है और रक्षित शक्तिया राज्यो के पास छोड़ 
दी गई हैं। इसके विपरीत, कनाडा के सविधान मे राज्या की शक्तियों को 
परिगणित किया गया है और शेष संघीय सत्ता के पास छोड दी गई है। (2) 
आस्ट्रेलिया मे राज्यों के गवनरो की तियुज्ित के प्रश्न को सघोय हस्तक्षेप रे 
पृथक्‌ छोड दिया गया है। इसके बिपरीत कनाडा मे प्रातो के लेफ्टिनेण्ट गवंनरों 
की नियूक्ति का अधिकार डामिनियन की सरकार का सौपा गया है। (3) 
आस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ शासन को राज्य दे विधि-निर्माण मे हस्तक्षेप करन का 
कोई अधिकार नही है, जब कि कनाडा मे डॉमिनियन शासन को प्रातीय विधिया 
पर निषेधाधिकार प्राप्त है। (4) आस्ट्रेलिया का सर्वोच्च न्यायालय सविधान 
की व्याख्या कर सकता है, परन्तु कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसी शक्तित 
अत्यन्त अल्प मात्रा में है। (5) आस्ट्रेलिया की सिनेट मे राज्यों से सदस्य 
सामान सख्या मे निर्वाचित होते है, जब कि कनाडा की सिनेट के रादस्य आजीवन 
डामिनियन शासन के द्वारा नाम निदिष्ट होते है। अत , सामान्यतया आस्टरें- 
लिया की कामनवैल्थ कनाडा की डॉमिनियन की अपेक्षा कही अधिक सघीय है । 
अथवा अन्य रीति से यह कहा जा सकता है कि आस्ट्रेलिया की अपेक्षा कनाडा 
एकात्मक कह जाने वाले प्रकार के राज्य के बहुत अधिक समीप है। इस भाति 
यद्यपि कनाडा सयुक्‍तराज्य के समीप और आस्ट्रेलिया बहुत दूर है, फिर भी 
कनाडा को अपेक्षा आस्ट्रेलिया के राघवाद भे सयुक्तराज्य के सघवाद से प्रत्येक 
बात में बहुत अधिक सादृश्य है! 


42. जमन संघवाद 


जर्मनी भे सघवाद का बडा पुराना इतिहास है। सन्‌ 84 में महान्‌ 
चार्ल्स की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके साम्राज्य के टुकडे-टुकडे हो गए और जब उसके 
जमेत भाग फा पुतरद्धार हुआ तो वह कभी भो उस भाति केन्द्रित न हो सका 
जेँसा कि बह पहले था। सामन्तवाद ने जर्मनी भे बठा विनाश किया। पवित्र 
रोमन साम्राज्य का इतिहास, विघटन अथवा कम-से-कम विकेन्द्रीकरण के तथ्यो 
को निर्वाचित साम्राज्यशाही के आवरण से ढकने के प्रयत्न की एक लम्बी कहानी 
है। सघीय साम्राज्य प्रतीत होने वाले प्रदेश की सीमा के अन्दर वास्तब मे दो 
बड़े प्रतिस्पर्दधी राज्य-- आस्ट्रिया और प्रशा बन गये । मध्य योरोप के विघटन की 
प्रक्रिया को आगे बढाने वाले नेपोलियन के पतन के पश्चात्‌ भी थे अपने मतभेद 
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टूर तन कर सबे और उस समय स्थापित जमन कानफ्डरशन कहूतान वाता सम 
सौता उतक वोच म हाने वाल अन्तिम सघप के जिए कवल प्रस्तावना मात्र ही 
सिद्ध हुआ। सन ॥867 मे आप्टिया श्रशा युद्ध म अपनी सफलता के पश्चात 
विस्माक ने आस्टिया का तिकरात वाहरक्या और उत्तरी जमन कानफ्”रशन 
की स्थापना की जिसम क्रास प्रशा यद्ध क दौरान मे द्िणी जमना के राज्य 
भा सम्मितित हां गए. सन 487] सम जमन साम्राज्य की जयस्यापक उद 
घापणा के साथ यद्ध समाप्त हआ। यह साम्राज्य प्रथम विश्वयद्ध क जतिम दिना 
तक कायम रहा। 

यह पर हम विस्माक् ब जमन साम्राज्य क अथवा वमर गणतत्न (सन 
99) वा जिस हिटतर न समाप्त कर लिया सविधान पर विस्तारपुवक विचार 
नहां बर॒ग | पर तु हम ममानता तथा विभिन्नता की कुछ सामाय बाता का समय 
जना है। सत 87व म स्थापित साम्राय का सघवाल क॑ एक थलाख प्रकार 
का सघवा्ल था। वह सघनिर्मात्री दकाइया का जा बुछ वर्षा स प्रशा क नतव 
में जमन सामाशल्क सयाग (20॥ए९2 ४) क्‌ आर्थिक जाभा का उपयाग कर 
रहा थी स्वच्छद इच्छा के द्वारा उत्पन हाता मालूम हाता था। किन्त 
वास्तव मे जिस बात ने उह प्रशा का प्रभुत्व-स्दाकार करन क लिय प्ररित किया 
वह राजदातिक सयोग का इछा वी जपक्षा जिस्माक का प्राधाय था । साम्राज्य 
व* संविधान के अधीत बशानयत जमन सम्राट प्रशा का भा वशानगत राजा था। 
#स वात का क३ अधिक मंहाव नहीं हाता विन्तु असत मे सम्राट का शव्रित नाम 
मात्र का न हावर बास्तविक थीं और जव तेक यह थादे था तब तक प्रशा मसंर्वोच्च 
था और यह सर्वोच्चेता केवर्व साम्राज्यिक विधानमडत के दाना सटतो मे उस 
सत्स्था की सख्या का दप्लि स ही नहा थी | इसक अवावा राइखस्टाग (र८८ 
शकछ्ठ) का पास जा कि जनता के प्रतितिधिया का खतन था वास्तविक शक्ति 
नहा थी। वास्तविक विधाया शक्ति ता बडल्नाट (8000०८४०४) नामक 
सतल व पास थी जिसम राज्या के डूल भाग तते 4 और उसम प्रशा का प्रवव 
प्रभाव था। इस भाति प्राचान जमन साम्राज्य न लो वास्तविक रूप मे सघाय 
हा था और न लाकेतत्रीय हा व्योत्रि किसी भा वास्तविक सघाय प्रणाला म 
एक राज्य का प्रवलता नहा हाता जार किसी भा वास्तविक ताकतवाय राज्य स 
विधि निर्माण का काय जनता का प्रतिनि्यित्त न करन दाठ सतन क' हाथ मर नहा 
हाता। परन्तु फिर भी यह साम्राय एज वास्तविक सयाग (यूनियन) था। 
सघाय मत्ता का शक््तिया निशपरित था और राय की अ निरूपित। सघाय 
मत्ता का वणित शक्तिया बडी विस्तत था जार सविय न का जब नसक क्रि चाटह 
निषधामक मत न हा साधारण विधाया प्रक्रिया स बता जा मक्‍ना था ॥ एक 
सर्वोच्च यायतय भा था जा सघोय सत्ता जाई राज्या के बीच अश्वद्म द्वा राज्या 


सघराज्प 323 


के' बीच के वियादा वो निपटाता था। परन्तु बडेखाट (#फ7प०57०५) अथवा 
राज्या की समिति ही यह सर्वोच्च न्यायालय थी और चूत्रि इसम प्रशा वी प्रमुखता 
थी और सम्राट श्रशा वा प्राय निरकुश राजा भी था अत यह समझना किन 
न हाम्रा कि प्रथम विश्वयुद् के पूए जमन शाज्राज्य में सच्चा सघवाद बितना 
प्रभावहीन था। 

प्रथम विश्वयुद्ध ने प्रशा की शवित वा हो नहीं वल्बि जमन साम्राज्य मे 
सघवद्ध समस्त राज्या के राजवशा को भी नप्ट कर दिया। अतएब, जर्मन राज्य 
बे सम्पूर्ण आधार के पुननिर्माण ने लिए परिस्थिति दुगनी अनुकूल वन गई। 
चूकि अब ब्रशिया से डरन को बात ता रही नही थी, अतएवं, एकात्मक राज्य 
बे: निर्माण वे लिए सशक्त प्रयत्न किया गया परन्तु बडे बाद-विवाद तथा असबा 
ममौद बनाने के पश्चात्‌ एक एसे नय सध की स्थापना का निश्चय किया गया 
जिसमें प्रबल सघीय सत्ता और निर्वाचित राष्ट्रपति की जिसका पद कसी भी 
जर्मन नागरिक के लिए खुला रखा गया, व्यवस्था थी । कुछ सीमा सम्बन्धी पुन 
गंठन भी हुआ और प्रत्यवा नव राज्य (.070९7) को लक़तक्वात्मक सविधान 
बॉ निर्माण करने को विवश हाना पडा। 

चेमर गणतत्न के सविधान में सघीय सरकार वी शक्तिया परिगणित मी गई 
थी, विल्तु दा सूचिया में। प्रथम सूची (अनुच्छेद 6) एवमात्न रूप में सघीय 
सा वी शक्तियों की सूची थी। दूसरी सूची (अनुच्छेद 7) ऐसी शक्तियों 
बी सूची थी जितका सधीय सरकार राज्यों के साथ साथ प्रयोग करती थी। 
अनुच्छेद 32 म॑ यह्‌ उल्लेख क्या गया था कि “जब तक और जहाँ तक सघीय 
सरकार अपनी विधायो शक्ति का प्रयोग नही वरती, वह शक्ति राज्यों के पास 
रहगो।' यद बात राघीय ससा की (अनुच्छेद 6 में परिगणित) अनन्य विधायी 
शक्तियों को लागू मही होती थी। सघीय विधि राज्यविधि से अधिव मान्य थी । 
राज्यविधि सघीय विधि से अविरुद्ध है या नहीं, इस प्रकार के प्रश्न पर मतभेद 
होने की अवस्था मे सधीय विधि की अधिक यथार्थ व्याख्या के लिए सर्वोच्च स्याया- 
लय में अपील करनी होती थी ॥ यह चात ध्यान देने योग्य है कि सर्वोच्चि न्‍्यायालय 
अब उच्च सदन मही बल्कि एक वास्तविक न्यायालय था। 

राइखस्टाग वास्तविक विधि-निर्मात्री सभा बन गई। उच्च सदन (राइ- 
खस्टाग) वे सदस्य अब भी राज्य-सरवारा के दूत होते थे, परन्तु उसकी शवित्र 
बहुत कम कर दी गई थी। वह सयुक्तराज्य और आस्ट्रेलिया की सिनेट रो, जहाँ 
यद्यपि सदस्य राज्यो से आते है परन्तु उनका लोक्तत्नीय रूप से निर्वाचन होता है 
और जहाँ समस्त राज्यों को समान सप से प्रतिनिधित्व प्राप्त है, बिलवुल भिन्न 
थी। गणतत्नोय शासनपद्धति ने अन्य राज्यो के ऊपर प्रशा के सख्यात्मक प्राधान्य 
पर कोई प्रभाव नहीं डाला, क्योकि राइखस्टाग मे किसी भी राज्य के प्रत्येत्र दस 





| 
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लाख निवासियों के लिए एक सदस्य टोना था। किल्तु चूकि इसको शक्तिया 
अत्यन्त सीमित थी और चकि प्रश्या तथा साम्राज्य इन दाना का कार्यपालिका 
मे तादात्म्य लुप्त हा चुका था, इस कारण वमर गणतत्न के अधीन और पुराने 
साम्राज्य के अधीन प्रशा की शक्ति म वास्तविक अन्दर था। सविधान के आशिक 
व्याख्याक्रार के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की रचना से सघवाद के असली तत्त्व 
का समावश हा गया । इससे भी आग वढकर जनमत सग्रह के सिद्धात को सविधान 
मे अवाध रूप से स्थान दिया गया जिसकी माग शासन अबबा स्वय जनता 
दाना ही के द्वारा और साक्षारण विधि निर्माण के साथ ही सविधान मे प्रस्तावित 
सशाधना क प्रश्ता के सम्बन्ध में भरी की जा सकती थी। 

इस प्रकार वेमर गणतत्न क॒ जमनी मं सघवाद की य त्तीना आवश्यक विशेष- 
ताए-सविधान की सर्वोक्चता शक्त्तिया का वितरण, और शक्तिया को आपह में 
विभाजित करन वाली सत्ताज़ा के बीच विवाद वी अवस्था भ इसबी व्याख्या 
करन के लिए न्‍्यायालय-मौजूद थी। परन्तु फिर भी एक सघीय राज्य वे रूप में 
जर्मनी म कुछ अद्वितीय विशेषताएं ही थी। प्रथम, शकितया के पूर्ण विभाजन 
के बजाय जिसम या ता सघीय सत्ता वी शवितिया अथवा सघनिमात्री इकाइया वी 
शबितिया निरूपित की जाती हैं, उसम शविनयो का त्रिविध विभाजन क्या गया था। 
प्रथम दे शक्तिया जा अनन्य रूप से सघीय सत्ता के पास थी, द्वितीय, व शवितया 
जिनका प्रयाग सघीय सत्ता राज्या के! साथ-स।थ बर सकती थी, और तृतीय, वे 
शक्तिया जिनका उल्लेख नहीं है (परन्तु यहाँ भी सघीय विधि राज्यविधि का रह 
कर सकतों थो) | दूसरी विशेषता यह थी कि उच्च सदन को, जा कि समस्त 
जनता क॑ हिंता स पृथक्‌ राज्या के हिता वा प्रतिनिधि हाता है, समस्त राज्यां वॉ 
समान रुप स॑ प्रतिनिधि बनाने क वजाय, जैसा कि आज के समस्त अन्य महत्वपूण 
राज्या म हाता है, जनसख्या बे आधार पर सग्रठित क्या गया, जिसने कारण 
प्रशा का उससे दूसर नम्वर क वृद्त्तम राज्य (ववरिया) के' सदस्यां की सख्या 
के दुगत स भो अधिक सदस्य प्रॉप्त हुए ) ठीसरी विशेषता यह थी कि राष्ट्रपति 
का निर्वाचन जनमत से हाता था (इस बात मे गणतत्नीय जमंती सयुवतराज्य के 
समान किन्तु स्विट्जरलैंड स भिन था), परन्तु उसे विधानमडल के प्रति उत्तर- 
दायी मत्रिमण्डल के माध्यम स॑ कार्य करना हाता था (इस वात म जर्मनी कनाडा 
और आस्ट्रेलिया के समान किन्तु सयुकतराज्य से सितर था) । 

हमन यहाँ वेमर गणलव के सविधान कः संघीय रुप पर कुछ अधिक विस्तार 
से विचार क्या है, क्याकि यही वह सविधान था जिस हिटलर न समाप्त कर दिया 
था और दितीय विज्वयुद्ध के उपरान्त अधिकारकर्ता शक्तिया का इसी सविधान 
का अनिवार्य रूप से यह विचार करन के विए आधार वताना पडा कि जर्मना 
का श्रसित्र रूप में अपन दश का राजनीतिक तियत्नण सवस अच्छी तरह किस 
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आति पुन दिया जा सकता है। उस प्रकार वी एदात्मक प्रणाली, जिसे हिट्लर 
में सघवाद के प्रत्येक अवशेष को नप्ट करने के पश्चात आरोपित किया था, स्पप्टत 
ऐसी नहीं थी जिसे जर्मनी का उदार तल्व पुन स्थापित करता चाहता अथवा 
जिसे अधिवारकर्सा शवितिया सहन कर सक्‍ती। निस्सदेह, सन ॥9व47 के 
प्राशम्भिक महीनों में मॉस्कों में पर-राप्ट्र मत्रियो के सम्मेलन मे जो विचार- 
विमर्श हुआ उमसे यह स्पप्ट था कि चारो शक्तियों (ज़िटेन, सयुवतराज्य, सोबि- 
यत रूस और प्रास) ने अतव एक सघीय समाधान को पसन्द किया था, यद्यपि 
पश्चिमी शक्तियों ने रूम वी अपेक्षा एव अधिपषर शिथिल सघ बा सुझाव दिया था। 
रूसियो को डर था कि केन्द्र भे सबल संघीय शासन के अभाव से किसी ऐरो भावी 
विस्माके या हिंदुलर के उदय के तिए भागे खुबा रह जाएगा ज्ञो राष्ट्रीय एकता 
को अपना नारा बना सक। 

परन्तु किसी भी अनावश्यक विलय के बिना जर्मत शासन की पुन स्थापता 
की इच्छा से प्रेग्ति होकर तीनो पश्चिमी लोक्तद्वीय राप्ट्रो को सोवियत्‌ रूस से 
स्व॒तन्त्र रूप मे कार्य करना पड़ा और सितथर सन 948 में जर्मन राज्यों के सघ 
के लिए सविधान का प्रथम मसौदा, जिसे विशेषज्ञों वी एप समिति ने तैयार 
किया था, वॉन-स्थित जर्मन सविधान सपा म प्रस्तुत किया गया)! यद्यपि इस 
सघीय योजना की रचना ऐसी की गई थी कि वह अन्त से समरत जर्गेनी को लागू 
हो सके परन्तु प्रारम्भ मे बह ग्यारह! पश्चिमी राज्यों ([,ाप&) तक ही 
सीमित रहा जिसकी जनसख्या सम्पूर्ण जर्मन जनसख्या की तीन-चौथाई के लगभग 
थी। इस नवोन गण तत्र मे जिसका आरम्भ सितबर सन्‌ 949 में हुआ, दो 
मदनों का विधानमडल है सघीय सभा (छेछ70८७४४) जो निम्न सदन है और 
संघीय परिषद्‌ (8प्राव८अद्धा) जो उच्च सदम है। उसवा अध्यक्ष राष्ट्रपति 
है जिसका निवचित दोनों सदनो के सघीय-सम्मेलन (८त९४। 0०0०0 
के द्वारा होता है और वह उनके प्रति मन्लिमडल के माध्यम रो उत्तरदायी है। 

संघीय गणतत्र के सविधान में जो अब भी मूल विधि (छ4झ० 4.8७) नह- 
लाता है, दो लम्बी सूचियों मे उन विपयो को परियणित क्या गया है। एक 
सूची से वे विषय उल्लिखित है जिन के सम्बन्ध मे विधि निर्माण की शक्ति अनन्य 
रूप से सघीय सरकार को प्राप्त है और दूसरी सूची मे वे विपय है जिन के सम्बन्ध 
से सघीय एवं राज्यीय दानों सरबारो को समवर्ती शक्तियाँ प्राप्त है। सघीय 
सूची के विपथ में सविधान भ यह उल्लेख है कि राज्य को, जहाँ तक मूल विधि 


7 उस समय केवल दस हरे राज्य थे। सन 7957 और 956 से स्वीकृत 
सशोधनो के पलस्वरूप कुछ राज्यो का पुनर्गठन हुआ जिसमे सारलैंण्ड के नये राज्य 
का गठन हुआ। 
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विधायी सत्ता सघ को नही देती, जिधि-निर्माण का अधिकार है। आगे कहा 
गया है कि जो विषय सच को अनन्य विधायी भत्ता के अधीन हैं, उनके सम्बन्ध 
में राज्य को विधवि-निर्माण का अधिकार होगा परन्तु केवत उसी स्थिति में जब 
कि और उस्ती स्लीज$ कुतव जहा सत्र किसी सझकषीज विधि ने उन्हे शि(ि-नि्भण झए 
स्पप्ट रूप में अधिकार दिया ज्ञों। समवर्ती सूची के विषय में राज्य को जय 
लक सघ अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता' तब तक विधि-निर्माण 
का अधिकार होगा । इस सीमा तक, हालाँकि यह वी सदुचित है, रक्षित शक्तियाँ 
राज्यों के पाम है। संविधान ने एक सघीय सविधानी न्यायालय की भी मूल 
विधि की व्याख्या ने सम्बन्ध में निर्णय देते तथा सघ एव राज्यों के बीच उनके 
अधिकारों एव क्र्ठंव्यो के सस्वन्ध मे तथा सघीय पर्यवेक्षण के प्रयोग के सम्बन्ध में 
मतभेदों का निपटारा करन के लिये स्थापना की है। इस प्रकार यह एक लाक्ष- 
णिक सघीय राज्य है जिसमे सदिधात की सर्वोच्चता, शक्ति-वितरण तथा संघीय 
और राज्यीय सत्ताआ के बीच वे” विवादों का निपटारा करने के लिये एक सर्वोक्ष्य 
न्‍्यायालय--य तीनों विशेषताएं दुष्टान्त बे रूप में मौजूद हैं। 


8. सोबियत्‌ रूस और य्रुगोस्लाधिया में संघवाद 


यद्यपि जैसा कि हम ऐनिद्ासिक्र अध्याय में देख चुके हैं, सोवियत्‌ रूस ते, 
जपनी राजतीतिक सस्थाओ की स्थापता में पश्चिमी सविध्वालवाद पद्धतियो 
को अस्वीकार किया है फिर भी सोवियत्‌ रूस एब सघराज्य है और सन्‌ 936 
के' स्टालिव-सविधान के सघीय पहलुओं में, कम-से-क्म लिखित रूप में, उन 
सविधानों में से, जिनका हम इस अध्याय मे परीक्षण कर चुके हैं, कुछ के साथ 
भार्के का सादृश्य है। यही वात सन 946 के युगोस्लाविया के सघीय जत- 
तन्नीय गणतव के संविधान के सम्बन्ध में भी सही है जिसका निर्माण माटे रूप से 
सोवियत्‌ रूस के! सविधान के नमूने पर हुआ था, हालाकि उसका बहुत कुछ रूपा- 
न्तरण हो चुका है। फ़िर भी इन नए और अधिक क्रातिकारी सविधानों वी 
पुराने सधो ने सविधानो से तुलना वरना रुचिकर होगा । 

सन 98 का लेनिन का सूल सोक्यित्‌ सविधान केवत योरोप से स्थित 
मुख्य रूस को लागू था, जो उस समय तके रैसी सोवियत्‌-सघीह्नत समाजवादी 
गणतत्र (सरच्ड्छाक्षा 5008 क&त॑ल्‍एबॉ2०१ 5०९०४ ८एए)॥०)--सक्षेप में 
आर एस एफ एस आर -के नाम से ज्ञात था। मन्‌ 923 में पटले यूवेन के सहित 
तीन अन्य क्षेद्रो बे, जिन्होंने सोवियत्‌ क्रान्ति करली थी, रूसी सोवियत्‌ सघीक़त 
समाजवादी गणतत्र से स्वेज्छा से सम्मितित होते से सोवियत्‌ समाजवादी गण" 
तन्नमच ( [070४ ७ $०शं6 5०028: (९८ए०प०४०५ ) को स्थापना हुई और इसके 
पश्चात्‌ ऐसे अन्य सोवियत्‌ ययतत्ों के, जो योटोष और एशिया दोवों ही मे प्राचीन 
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हूगी साम्राज्य है यिभिन्न भागा में स्थापित हा चुरे थ सम्मित्रित हाते से दसता 
धीरे-धीरे विस्तार हूआ। उरय समिधान में सघीय सत्ता वी शक्तियां या विशिष्ट 
रूप से निरूपण किया गया था और अउशिष्ट शक्तिया रा संघनिर्माता गणनत्ना 
के पास छाट दिया गया था। वेतिन ने सरिधान शा स्वाय स्टाजित छारा चैयार 
किए गए संविधान ने तिया जिसे गास्शा में सावियता री अशिज-संघोय बाग्रेस 
मे सन ]936 से अगीउल झिया था। 

सम 936 के संविधान मे दूसर जध्याय में राज्यमगठन का वर्णन टै। 
डुससे जनुन्छेद ॥3 से बहा सया है हि सायियत्‌ समाजवादी गणलखसघ (यू एस 
एम जार ) एक संघीय राज्य है जिसत्रा निर्माण ग्यागह साजियत समाजयांदी 
गणनत्वा (रूसी सारियत-सबीबृत समाजवादी गणतत्र यूम्रेल, श्वेत रूस, जाजिया 
आर्मीनिया आदि) के मिनम स वुछ म मुल्य राज्य वे' अतिरिक्त स्थायत्तशासी 
गणतत्र तथा स्तपायत्तशासी प्रदश भी है स्पच्छा से सम्मिलित हो जाने ने आाधार 
पर टुआ है। संघीय सता पी शक्तिया वा अनुच्छेद 4 से र्पप्ट रूप से वर्णन 
किया गया है। अनुरफ्ेद 5 में तहां गया है ति इन परस्सीसाआ से याहर 
मघ वा प्रत्यर गणतत्व अपनी राज्यणत्रि को स्पलखतापूर्वक' प्रयोग करता है । 
इगसे आगे ये अनुच्छेदा में पह्मा गया है हि संघ के प्रत्यर गणतलब वा अपना 
सिधान है. (जनुच्छेद 76). सप के प्रत्येर गणवत्ध का सोबियत्‌ सप्ताज- 
चदी गणतब्मध से स्यतत्तापुव र पृथय्‌ हो जाने वा अधिकार है।” (अनुच्छेद 
7), और “संघ के गणतत्रों पी सीमाए उन्ती सम्मति के! प्रिता परिवर्तित 
नही वी जा सकेगी ।” (अनुन्छेद 8) 
47 (947 भें सणोधित रूप गे) सदना के बीच मतभेद भी 
अयस्था थे, गमझौता-वायोग (एक्कलो३08 (७ाशाफश्र०१) की स्थापना 
फरता है, यदि इस व्यवस्था से समझौता न हो सरे और गदनों वे बीच भी बोर्ड 
सेमतौता ने हो तो नए नि््रचचिन जिए जाते है। 

डुगे समय सपीउत सोवियत्‌ गणसत्ना वी संस्या पन्वधह है. इनसे सिवाय 
बार्दग स्वामत्तणागी गणतत्र भी है। इन पन्द्रह गणतत्नों में इस्टोतिया, लैंटवजिया 
और जिशुआनिया के गणतत्न भो है जो गनू 940 में शामित्र किए गए थे। ये 
बॉल्टिय राज्य प्रथम विश्वयुद्ध ते याद स्पतत् राज्या के रूप मे स्थापित किए गए 
थे, परन्तु दो बलयान्‌ पडोसी राज्या के बीच उनका अस्तित्व सदा ही अस्थिर 
रहा। किन्तु सन्‌ 939 के रूस-जमंन शान्ति समझौते में इन पर रूमसियों का 
निमंत्रण सान्‍्य दिया गया था, यद्यपि रुस वे जर्मती वे साथ हुए युद्ध के प्रारस्मिक 
दिना में जमंनी ने इस पर कब्जा कर लिया था। बाद में रूसी पश्चिमी अभियान 
में थे एर यार फिर रूमी प्रभुत्त मे आ मएु। परन्तु युद्ध की समाप्ति ये बाद से 
सोपिया रूस ने उन्हे सघ (यूनियन) से पृथर होने वी इजाजत देने वा कोई भी 
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इरादा प्रकट नहीं किया। यहाँ महत्त्वपूर्ण तथ्य सोवियत्‌ संघ की सघीय नम्यता 
है, जिसके करण शायद किसी भी पडासी राज्य को अपने सघीय स्वरूप मे गडबड 
डाले विता वह अपने अन्दर विलीन कर सकता है। स्रोवियत्‌ समाजवादी गण- 
सत्र सघ का साविधानिक सिद्धान्त ऐसा ही है जो कि उसके सत्तावादी व्यवहार से 
भिन्र है। 

युद्धोत्तर युगोस्लाविया साम्यवादी राज्य बन गधा। परन्तु उसके' प्रथम 
सविधान में सोकियत रूस का प्रभाव स्पय्ट होते हुए भी वह रूस का पिछलर्गू 
नहीं बना। उसवी स्थापना प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ संविया के मूल राज्य 
के साथ कुछ आसपास के छेंतों को जो कि अधिकाश में प्रांचीन आस्ट्रिया हगरी 
साम्राज्य के पूर्ववर्तती प्रान्‍्त थे, मित्रादर की गई थी। इस राज्य के निवासी 
अत्यधिक भिनवर्गीय थे जिनमे से अधिकाश सब, क्रोट और स्लोवीन थे, परन्तु 
उनका अनुपात अत्यन्त विषम था। इस राज्य से सत्रिया और मोटीनीग्रो के 
पिछने राज्य तथा बोसनिया, हर्जीगोविना, क्रोशिया, डेलमेशिया, सलावोनिया 
के जिले जा पहले आस्ट्रिया-हगरी के थे तथा युद्धपूर्द बलगारिया की एक पश्चिमी 
पदी सम्मिलित थे। ऐसे क्षेब्रा और लोगा के झमेल से एक सशक्त सयुक्ते राज्य 
बनाने वी आजा व्यर्थ ही थीं, तो भी उसी के लिए प्रयत्त क्या गया। यदि 
कभी भी एक नए राज्य कौ स्थापता बे पूर्व वी कसी भी परिस्थिति म सधीय 
प्रयोग का परीक्षण आवश्यक था तो वह यही थी। तो भी उसके लिए एवात्मक 
प्रणाली का ही निश्चय क्या गया ६ 

द्वितीय विश्वयुद्ध के अत बे माथ, यह सघीय राज्य जो पहले की परिस्थितियों 
में वाछनीय था, अस्तित्व में आया। सन 945 के अत में एक सबिधात सभा ने 
एकतत्न को समाप्त करने तथा सघीय लोक्गणराज्य की स्थापना करने का 
निश्चय कियां। यह संविधान 3 जनवरी सन्‌ 4946 को कार्यान्वित हुआ। 
उसके अनुच्छेद । से यह कहा गया है कि युगोस्लाविया गणतत्नी रूप का सघीय 
लोक्राज्य है, ऐसे लोगो का समुदाय है जिन्‍्हान एक सघीय राज्य में साथन्साथ 
रहने वी इच्छा प्रकट की है। अनुच्छेद 2 मरे सघ वनाने वालो इकाइयो कया इस 
प्रकार वर्णन है 

“युयोरुताविया का सघीय लोक्गणराज्य, सविया के लोकगणराज्य जोशिया 
के लोकगणराज्य, स्लोवानिया के लॉकमणराज्य, बोसतिया-हर्जीगोविता के 
लोकगणराज्य, मेसीडोनिया के लोकगणराज्य, तथा मोटीनीयों के लोकगणराज्य 
से मिलकर वना है।” अनुच्छेद 44 वी लम्दी सूची में सघीय सत्ता वी शक्तितया 
परिगणित हैं। इन शक्तिया मे रक्षा तथा राजनय से सवद्ध सामान्य कृत्यों वे 
अर्गत्पा, श्ए्ण, णाणरड्ितष जीफए, और फसबापरी, ऋ्त्पप्फ, फशिक्षप, स्यप्त्ण्य साया 
सामाजिक दल्याण से सस्वन्धित खोतिक विशिनिर्माण भी सम्मित्रित हैं। रक्षित 
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शिया सघतिर्मान्नी इगाइयो ते पास है। सचीय विधानमडत (] €वैशणो /॥७०९॥०- 
99) में दो सदत थे--राप्ट्रजावियरिपद (ए०णालो ७ एंघणाओआा ८७) जो 
जअत्य दशाइयो वे सुदायत्रे मे राघ को प्रत्पवा इशाई ने हित या प्रतिनिधित्य 
हरतो थी और सघीव परिषद (€तंदात। (/०णाणा) जा समरत मागरिणो हे 
हितो' पा प्रतिनिधित्व वरती थी। यन 953 म प्रय्यापितर सये सविधान से 
केख्रीयपरण की और प्रवृत्ति दियाई देती थी उ्योजि उसम सबवीय परिषद्‌ वा 
पायस रखते हुए राष्ट्रजाति-परियद वे स्थान घर उत्पादर परिषद यी व्यवस्था 
की गईं थी और दोता परिषदो मे निर्वाचन यी व्यवस्था साववौदिए मताधियार 
मे आधार पर की गई थी । 

सन 963 में एक नप्र सिवान ले संघीय झगठल मे सौतित परियतेन 
चर दिय। राज्य वा नया साम रुखा--जूगोस्ताविया ता समाजवादी संघीय 
गणतब और पिछली दोन। परिनदा वे स्थाए पर फैच सदसा वी स्थापना परी गई 
जो प्रमण सपीय मामता अर्थ व्यवस्था शिक्षा सामातिी पल्थाण और राज- 
गीतिया संगठस थी ब्यवरथा वरते है। दातों अतिरिवत् राष्ट्र जातियों वा एव 
रादत भी है जो इसी साम वी एक विछती सस्था या पुनर्नीविल रूप है। 
इसके साथ, इन विचित्य सदना वे बीच पैदा होने बाते 7त्यमम्बन्धी विवादों पर 
विचार बरतने ये! जिये एव सथे सविधानी न्यायालय वी भी स्थापना की गई। 


9. लैडिन-अगरीफा मे संघोय राज्य 


जैटिन-अमरीया एक ऐसा क्षेव है जिसका अभी बेवल आशिय रूप से ही 
पियरास हो सवा है और शासन पी का में वद जो भी बुछ हमसे शिक्षा दे साता है, 
बह बत्तमान तथा भूत की अपेक्षा भविष्य थी घात द्लो सतती है। शोई भी व्यत्रित 
दक्षिणी अमरीशा के राज्यों को लोगतत् वे लाभभद बार्याव्वया ते अथवा दरता- 
वेजी सम्रिधानों से प्राप्त किए जाने याले साभो थे! उदाहरणों बे रूप में ग्रहण नहीं 
फरेगा। अधिरतम प्रेक्षरों ने तो इन्हे उस दुर्गति वा भयरर उदाहरण माना है 
जो स्वायत्त शासन वी बला बे अनुभव से रहित होगे हुए भी अपने प्रानीन रक्षयों 
में गाता तोड़ने वालो वी हो सकती है, और निश्चित रूप से दक्षिणी अमरीका 
गे राजनीतिक सरथाओं बी अस्थिरता इन चेतावनियों वे औचित्य को सिद्ध 
बरती दिखाई देतो है। तो भी, जैंसा कि ब्राइस ने वहा है, स्पेन (और पुर्तमाल) 
बी अधीनता के जुए को उतार फेवने वे बाद वी एप शताब्दी के विधा वे 
दौरान मे दक्षिणी और मध्य अमरीवा के राज्या वी उसद-फेर और उनोे अनुभवों 
वे,राजनोति ये क्षेत्र मे मानव-स्वभाव के कुछ पढलुओ ' पर पर्याप्त प्रगाण 
डाला है। हमारी दिलचस्पी तो उस रीति में है जिसमे वे, उन छेलो में भी, जो 
हि उचित रूप रे परिषवव नहों हुए है, पाश्चात्य सविधानवाद और विशेष्र 
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सयुवतराज्य के स्विधानवाद के प्रभाव को प्रकट करते है। जब ये सेटिन अमे- 
रिकक्‍न उपनिवेश स्वतत्न हां गय, ता उतम॑ स प्रत्येक क/ अपनी आवश्यकताओ ने 
अनुकूल शासन के स्वरूप वी खोज करनों पडी। कुछ ने सघीय ढग का सगठत 
पसन्द क्रिया परन्तु उन राज्यो मे जिन्हाने उसे अपनाया, ऐसा नही कहा जा सकता 
कि सघवाद ने वह राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित्त करदी है जो ऐसी सविधानी 
प्रणाली वे” सफ्ल कार्यान्वयन के लिये अत्यन्त आवश्यक है। 

मध्य तथा दक्षिणी अमरीका के बीस गणतत्रों में चार --अर्जेन्टाइना, 
ब्रेजील, वेनेजुएला और मेक्सिको--सघीय राज्यों के दिलचस्प उदाहरण हैं। 
इन चार राज्यो ने स्पेन तथा पुतंगाल के विरुद्ध विद्रोह के महान्‌ युग (सन्‌ 380- 
30) के दौरान में अपनी स्वतत्नता घोषित कर दी थी। अर्जेण्ठाइना का जिसमे 
853 में सयुक्तराज्य क॑ नमूत पर एक सविधान प्रख्यापित कथा दूसरा ताम 
रायोडी ला प्लेटा वे! सयुकतत्रात भी था। इन राज्यों अयबा प्रातो के हाथो से 
रक्षित शक्तिया हैं, परतु केन्द्र वें अधिनायको ने राजनीतिक वाक्छल द्वारा उनने 
अधिकारों का सामान्यतया दुस्पयोग किया है | किल्तु निरन्तर होने वाली राज 
नोतिक उचथलपुथल के वावजूद अर्जेण्टिना अधिक दृष्टि से उन्‍ननि करता रहा है 
और वह लैटिन-अमरीका के अत्यन्त सम्पन्न राज्यों म से एक है। 

ब्रेजील ने सन्‌ 822 मे अपने-आपतो थरु्तंगाल से स्वतत्र घोषित कर लिया 
था, परतु वहू सन्‌ 889 तक द्वितीय डॉम पेड़ों नामक सम्राद्‌ के ढारा शासित 
होता रहा। मरन से दो वर्ष पूर्व जब कि उसने राजपद को त्पागा था, ब्रेजील 
एक सघधीय गणराज्य घोषित क्या गया। इससे राज्य-सरकारो के पास वडी 
मात्रा में रक्षित शक्तिया थी, जिन्हे वे कुछ काल तक भागती रही | बिन्‍्तु वर्तमान 
शताब्दी मे अनेक विद्रोह और सविधानी परिवर्ंत हुए है जितकी प्रवृत्ति अधिक 
एुकात्मक राज्य तथा सत्तावादी व्यवस्था वी ओर है। इसी बीच, ब्रेजील मे वडा 
आशिक विक्रास हुआ है और मूल रूप मे गणतत्न का सघोय सगठत उस पर हाने- 
बाले प्रहारों को सह कर जीवित बता हुआ है। 

वेनेजुएला मे (सरकारी तौर पर इसका नाम बेनेजुएता के सयुक्त राज्य है) 
]830 म॒ प्रख्यापित भ्रथम सविधान के द्वारा एक सधीय ढग का शासन स्थापित 
किया गया था, जिसमे सध का निर्माण करने वाले राज्यों को कापी शकितयाँ 
प्राप्त थी ॥ इस सविधान को कई कठिनाइयों का सामना करना पडा और उससे 
बई परिवतंन हो चुवे हैं। 947 मे एक नये सविधान ने राज्यी के अविच्छिन्त 
अस्तित्व को स्वीकार किया और अधिक उदार प्रजातत्नीय प्रणाली के स्वरूपो 
कया आदभ किया फिर भी 960 तक गणतत्न का कोई भी प्रजातत्रीय ढंग से 
निर्वाचित राष्ट्रपति अपने पद पर एक वर्ष पूरा नहीं कर सका 

मेविसको ने एक शताद्दी पूर्व सयुक्तराज्य वे नमूले पर एक संघीय योजना 


सघराज्प ॥3 


को अथनाया था। सन्‌ 97 मे प्रर्पापित एक नये सविधान के अधीन, जिसमे 
929 के वाद कई सशाधन हो चुके है घोषणा की गई दि मेक्सिको 28 
राज्यों का एक सघीय ग्रश्नतत्ष है जिनप्रे से प्रत्येक को अपने स्थानीय मामतों वी 
व्यवस्था करन वा अधिकार है मेक्सिको मे घई त्रान्तियाँ हुई ह परन्तु पिछते कुछ 
वर्षों से रिवोल्थूसनरी इन्ह्टीट्यूशनव पार्टी नामक एक राजनीतिक गुट के निरन्तर 
बने हुए प्राधान्य के कारण राजनीति स्थिति पहले से अधिक स्थिर हो गई है । 

इन सब बाता से यही परिणाम निवाला जा सबया है कि सपवाद एक ऐसा 
आदर्श है जिसको तब तद प्राप्त नही किया जा सकता जय तक कि उसकी इच्छा को 
उसे प्राप्त करने के दुढ सकत्य का सहारा न मिले। दसका तात्यर्य यह है वि मदि 
आवश्यक हो तो सघनिर्मात्री इकाइया ने सम्मिलित बल वा भी प्रयोग विया 
जाय। विसी भी अन्य साविधानिक रूप की अपेक्षा सघवाद के लिए जतमत 
के बल की अधिक स्पप्ट और तात्कालिज आवश्यकता है और जहाँ कही भी 
राजनीतिक अनुभव का अभाव है+-और यह उक्ति दक्षिण-अमरीक्यों की 
अपार बहुसख्या मे कसी भी भाति की शिक्षा के अथाह अभाव को वर्णन करने 
का विनद्न तरीका है--सघवाद कदापि सफल नही हो सकता। निस्सदेह सभी 
दक्षिण-अमरीकी राज्या में बल वा बसी अभाव नही रहा है, परतु इसका प्रयोग 
कलह-पूर्ण, पक्षपातयुक्त और निरकुश रहा है । इसका निष्वर्ष स्पष्ट है। जैसा 
बराइस ने कहा है, “इस फोरे विश्वास वे” वल पर कि जब साधन प्राप्त होगे तो वे 
उनका प्रयोग बरने वालो को कुणल भी बना देगे, जनता को वे सस्थाएँ मत दो 
जिनके वे अयोग्य हैं ।” फिर भी अधिक समुन्नत राज्यों में से एक या दो में वास्त- 
विक प्रगति दिखाई देने लगी है और यदि यही क्रम जारी रहा लो सविधानवाद 
फिर भी कुछ सफलता प्राप्त कर लेगा । अब भी सघवाद ही ऐसा रास्ता हो सकता 
है जिसके सहारे जब लोग यट अनुभव करने लगेगे कि स्थिरता के बिता लैटिन 
अमरीका के विस्तृत आथिक साधनों का कभो भी पूर्णरूपेण विकास नही किया जा 
सकता, राजनीतिना' स्थिरता कायम रखी जा राबेगी। 


6 
नम्प संविधान 


त साधारण चिबेचन 


पहले अध्याय में हमने सविधान की जो सर्वोत्तम परिभाषा दी थी, वह 
स्वर्गीय लॉर्ड ब्राइस की है जिसमे उन्होने कहा है कि सविधात “जिधि से और 
छसके द्वारा सगठित राजनीतिक समाज वा एक ढाचा है, अर्थात्‌ ऐसा जिसमे 
विधि दे निश्चित अधिक्ारो और स्वीकृत कृत्यो वाली स्थायी सस्थाआ वी स्थापना 
की है। जब हम यह देखते हैं कि सविधानो वे दो बडे वर्गों के बीच के' अन्तर को 
व्यक्त करने के लिए “नम्य' (7]6)४०८) और “अतम्थ (२78/0) ये दो शब्द भो 
हमे उसी लेखक से मित्रे हैं, तद हम इस वाल पर फिर जोर देते है कि लिखित 
और अलिखित, अथवा, जैसा कि हमने कहा है, दस्तावेजी और गैर-दस्तावेजी 
सविधानो के बीच कभी-कभी जो अन्तर प्रकट किया जाता है वह मिथ्या है, क्योकि 
भले ही जिसी सविधान को दस्तावेज रूप मे प्रस्तुत न क्या जाय, तो भी बहू 
सविधाने ही है। इसे अस्वीकार बरना अमरीकी लोकतद्न के महान्‌ मासीसी 
भाष्यवा र डी० दोकविल वी गलती दुहराना होगा, जिसते इस कारण से कि बह 
ब्रिटेन का कोई सविधानी दस्तावेज न प्राप्त कर सके, यह कहा कि जँगरेजी 
सबिधान का अस्तित्व ही नही है। 

दस्तावेजी संविधान उमर समुतत राजनीतिक चेतना को अभिव्यक्ति है जो 
शासत की विद्यमान पद्धतियों वी अपर्याप्तता बे प्रति सजग हो गई है। यदि 
हम ब्राइस के कथन का विवेचत करें, तो हम वह सकते है वि ऐसे सविधान वे 
प्रख्यापन वी इच्छा के कारण निम्नलिखित उद्देश्यों में से एक यथा अधिक हो 
सकते है 

(3) नागरिकों की अपने अधिकारों को जब उनते विए कोई खतरा 
उपस्थित हो सुरक्षित रखने और शासक्र के कार्यो पर प्रतिवध लगाने वी इच्छा । 

(2) शासितों की अथवा अपनी प्रजा को प्रसन्‍न रखने के हेतु शागक की 
शासन वी विद्यमान व्यवस्था को, जो कि तव तक अतिश्चित रूप में हो, निश्चित 
रूप दे देने वी :चछा जिससे ऋविष्य मे मनमानी कार्यवाहियों की सम्भावना न 
स्ढ्वेर 
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(9) नपरा राज्य रथापित वरन वाला वी शासन वे ढाने का रूप स्थायी 
और श्रजा को वाधगम्प बनाने की इच्छा। 

(4) अब तव पृथक रहन वाल समुदाया की, जो अब भी कुछ अधिवारों 
और हिता को पृथव रूप से अपन पास रखना चाहत है प्रभावपूर्ण सयुक्‍त कार्य- 
बाही सुनिश्चित करन की इच्छा। 

उसी विद्वान का फिर अनुसरण करत हुए हम यह भी कह सयत हू कि दस्ता- 
बेजी सविधाना का निम्नतिखित चार सम्भव तरीवा में से विसी एक से उद्भव 
हो सकता है 

(4) बाई राजा अपनी प्रजा का स्वय का तथा अपन उतराधिकारिया 
का निमभित तथा साविधानिक रीति स शासन करन के तथा पूर्व के दुश्पयागा 
के वर्जन ने! लिए वननवद्ध करन के लिए सविधान प्रदान कर सकता ह) इसका 
उदाहरण सन्‌ 6874 में फ़ास मं अथारहवे लुई दारा जारी शिया गया फ्रासीरी 
चार्टर है, जिसका सन्‌ 830 मे लुई फ्लिप द्वागा कुछ परिवतना वे! साथ 
पुनर्नेवीकरण किया सया था। सन्‌ 848 का सार्डीनिया का सविधान और 
सन्‌ 2850 वा प्रशा का संविधान भी ऐसे ही उदाहरण है । 

(2) ऐसे सविधान एक ऐसे राष्ट्र द्वारा भी अस्तित्व मे लाए जा सकते है 
जा शासन के पुराने रूप को नप्ट कर एक नए रूप का सृजन बरता ह, जैसा सन्‌ 

790 से आग्रे फ्ासोसी गणतत्नों ने तथा अमरीका के सयुकतराज्य के प्रारम्भिव 
तेरह्‌ राज्या ने क्या । न्‍् 

(3) ऐसे सविधान एक नय समुदाय द्वारा, जा कि अब तक राष्ट्रीय राज्य 
मही रहा है, ऐसे समय में सृूजित किए जा सकत॑ है, जब कि वह औपचारिक रूप 
में स्व-शासित राज्य वा रूप धारण करता है। इसके उदाहरण स्पष्ट रूप से 
थे राज्य है जा कि योरोप मे भ्रधम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ अस्तित्व मे आए, जैसे 
पोलैड तथा चेफोस्लोबाकिया । 

(4) अत में ऐसे राविधानो वी उत्पत्ति शिधिल रूप से गठित स्व-शासी 
समुदाया वो मजबूती के साथ सगडित करन वाले बधन ने द्वारा भी होती है। 
ऐसी प्रक्षिया के द्वारा राज्यो का एव सयोग मात्र सघराज्य बन जाता है और उस 
सविधान का, जिसके आधार पर ऐसा परिवतेन हाता हे, अनम्य हाना अनिवार्य 
ही है। ऐसी प्रक्रिया से उत्तरो अमरीका का शिथिल झॉक्फेडरेशन, जैसा कि वह 
सन्‌ 783 मे जिदेन से पृथत्र्‌ होने के समय विद्यमान था, बदलकर सन्‌ 789 
में सघराज्य बन गया, जैमा कि वह आज है। विद्यमान रिविदुजरलैंड गणतत्न 
इसका दूसरा उदाहरण है। इसी भाति आधुनिक जर्मंत्र सासाज्य भो इसका 
एक उदाहरण है, जिसकी सन्‌ 85 वे जर्मनी वे” कॉनफेंडरेणन से क्रिक रूप 
से रानू 87 में सृष्टि हुई। 


वउब आधुनिक राजभीतिक स्विधान 


आजकल बेवल एक अर्थात्‌ ब्रिटेन के सविधान बे! सिवाय भ्रत्येक महत्त्वपूर्ण 
संविधान इसी काटि का है। परन्तु कई सविधान इस अर्थ मे ह्रिदिश संविधान 
के समात हैं कि उनमे सशोधन के लिए सविध्ान मे निर्धारित किसी विशेष प्रक्रिया 
का अनुसरण किए बिना साधारण विधि निर्माण पद्धति से ही परिवर्तन क्या जा 
सकता हे । इस भात्ति लिखित और अलिखित सूविधानो के दीच मे वत्ताषा गया 
अन्तर तीन तरह से श्रम मे डालने वाला है। प्रथमत” वह हमे यह सुझाव देकर 
ग्रुमराह करता हैं कि अलिखित सविधान में विकास का एकमात्र आधार रूढि 
तथा पूवदृष्टात का बन है, और लिखित सविधान मे अलिखित प्रथाओ वी कोई 
गरुजायश नहीं है। परन्ठु जैसा हम कह चुडे है, इस प्रकार के रूप में क्षोई भी 
सबविधान न तो लिखित ही है और न अलिखित। यदि हम “नम्य सविधान' 
पद का प्रयोग करे और यदि उस समय हमारा तात्पर्थ ऐसे सबिधान से हो जिसमे 
उम्च स्थायी रखन के लिए किसी भी लिखित विधि का अस्तित्व न हो तो हमे यह्‌ 
भी स्वीकार करना पडेगा कि आज ससार मे ऐसे नम्य सविधान का एक भी उदा- 
हरण मौजूद नही है। जब भी हम, उदाहरण के लिए ब्रिटेन के सविधान की उसे 
अलिखित सविधान कहकर चर्चा करते है तो हमारा एक क्षण के लिए भी यह 
मनलव नहीं होता कि उसमें किसी सविधि का समावेश ही नहीं है, वयोकि जैसा 
हम बताएग ऐसी बहुत-सी सविधिया हैं। इस सम्बन्ध में ब्रिटिश संविधान 
के बियय मे जो कुछ भी हम कह्ट सकते है वह यही है कि दूसरों की अपेक्षा उसमें 
रूढिया और परम्पराए अधिक है, और समस्त अन्य सविधानों के विपय में भी हम 
यह कह सकते हैं कि उनमे से कोई भी रूढिया तथा परम्पराओ से अप्रभावित नही 
रहा है। 

&वीय, लिखित तथा अलिखित संविधान म अन्तर इस कारण भी भ्रामक हैं 
कि उससे यह उपलक्षित होता है कि सिवाय उन विधिया के, जो कि सविधान 
कहे जाने वाले एक दस्तावेज म एक साथ समाविप्ट कर दी जाती हैं, संविधान 
की अन्य कोई भी विधियाँ नहीं हो सकती॥ यदि ऐसा कोई दस्तावेज विद्यमान 
नहीं है तो इस तर्ब का आशय यही है कि सविधान की काई विधि नही है। टोक- 
बिल हे यही उएलक्ित कियर था ! उसन सन्‌ 7834 में लिखा था, परन्तु यदि वह 
बीसवी शत्ताब्दी मे लिखता तो भी वह सम्भवत यही बहता, क्‍्याकि इस मध्यवर्त्ती 
काल में उसके तर्ब में पुरिवर्तत लाने दादी कोई भी वात नही हुई , ब्रिटिश सविधान 
कहलाने वाला आज भी कोई दस्तावेज नही हे । यट्‌ सच है कि टोकबिल के काल से 
आज तर ब्रिटेन म सर्विधान का रूपान्तर बरने वाली अनेक विधिया पारित हुई 
हैं, परतु, जैसा एक अर्वाचीत लेखक न वहा है, यह बहना कि सन्‌ 97 के 
ससदीय अधिनियम के पारित हो जान के समय से ब्रिटिश सविधान आशिव रूप से 
लिखित सर्विधान है, उन अहुसख्यक्ष विधियों को उपेक्षा करना है जितसे उस 
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समय रो पूर्व सविधान का रूप देने मे राहायता प्राप्त हुई थी । यह यह सन्‌ 9!] 
से आज तक अशत लिखित ह तो वह उस समय से पूर्व भी अशत लिखित था। 

तृतीय, यह अतर इसलिए भी गुमराह करने वाला है वि इसके द्वारा हम यह 
विश्वास करने लगते है कि विधि अनिवार्य। लिखित रूप म हानी चाहिए। 
परन्तु यह बात निश्चय ही असत्य है। यदि हम ऐसे किसी सविधान को बता भी 
सके, जो पूणरूप से रूबि के आधार पर ही विवसित हुआ था, ता भी हम यह 
बलपूवक कह सकते है कि उसम विधि भी थी, क्योकि रढि म भी विधि का बल 
विद्यमान हां राकता है और इसके अतिरिबित, यह वात भी है कि विधि विसी 
विधानी प्रक्रिया से गुजर विना भी लिखी हुई हा सकती है। 


2 विधि का स्वरूप 


अपन विपय-अ्रवेश सम्बन्धी अध्याय मे हमने विधि के तीन भ्रकारा का उल्लेख 
किया है। प्रथम, सामाजिक आचारो के एवं अभ्यासा का वह निकाव है, जिसे हम 
रूढि कहत है और जो किसी भी औपचारिक वैधिक प्रक्रिया से अछूती है। इनमे 
से बहुतन्सी, आधुनिक परिस्थितिया में, प्राचीन काल की वसीयत के रूप मे विद्य- 
मान है, परतु वे आधुनिक पश्चिमीय राज्यो जैसे अति सभ्य समाजा मे नैतिकता 
तथा शिष्टाचार के नियम मात है। द्वितीय, विधियों वी ऐसी औपचारिक कोटि 
है, जो सविधि-रूप मे लिखी तो नही गई है, परन्तु उचित रूप से गठित न्यायालयों 
मे विधि के रूप से पूर्णहप से प्रवत्तित होती है। यह वादजन्य विधि या न्याया- 
धीश लि्सित जिंधि है और इगलैड मे वह विधि का बडा पज है जिसे हम 
देश विधि (0००४० 9७) के रूप में जानते है। तृतीय, सविधि कहलाने वाली 
बे लिखित विधिया हैं जा कि विधानमडल अथवा ससद्‌ हारा उचित रूप से पारित 
होती है । 

विधि की इन तीनो शाखाओं का अन्तिम बल शाति और उन्नति के लिए 
समाज की इच्छा है, क्योकि, जैसा कि हम पहल भो जार दे चुके है, राज्य केवल 
राजनीतिक रूप से सगठित समाज है, और समाज को अपने राजनीतिक अस्तित्व 
की जितनी अधिक चेतना होती है, चह अपने उद्देश्यों के सरक्षण तथा उन्नति के 
लिए शासन के उपकरण का उतना ही अधिक जान-बूझकर प्रयोग करता है, और 
उन उपकरणो के दुस्पयोग को भी अधिक रोकता ह। विधि के निमित्त सगठित 
समुदाय को (यह याद रखना चाहिए कि हमारी राज्य की परिभाषाओं मे से एक 
यह थी) आगे बढना चाहिए, परन्तु वह यह भी जानता है कि उसे ऐसा अधिक 
शौघ्रता से नही करना चाहिए। इसका कारण यह है कि समाज के दो पहलू 
होते है निश्वल अथवा स्थिर और गतिशील | यह एक ऐसा सत्य है जिस घर 
ऑगस्ट कॉम्ट के इस सिद्धांत मे जोर दिया गया है कि “उन्ति व्यवस्था का विकास 
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है। शासन का प्रधान समस्या यही ह॑ कि व्यवस्था को चाट पहुचाए बिता प्रगति 
कस की जाय। इस भाति तीना प्रकार की विधिया परस्पर एक्-दूसर पर प्रभाव 
डाजती है। उनहाहरण के तिए यदि रूढि अत्यत शौनह्मता स विकसित हाता 
टिखाइ दती हू तो यायाधाश निर्मित विधि था सविधि इसक प्रदाह का रात 
सकता है. यरि यायपाविका का वाइ निणय जाक्मत व विरुद्ध दिखाई दता है 
ता उस निणय का पवंटन के जिए विधानमंडल वा आह्वान किया जा सता है 
यति विधानमडल क॑ परिधान समाज क॑ मत का निराहटर करत ह ता लाक्मंत 
विधानमडत का उस बदवन या; निरस्त करन को विवश कर सबता हू या उस 
मानन से इनकार करक' एसी विधि का निर्जीव बना सकता है। 

यहा बात विधि की उस शाखा पर भी जार हाती है जा राज्य व गटन का 
प्रयक्ष रूप स प्रभावित करता है जिसस हमारा यहाँ विशप रूप स सम्बध ह और 
जा सामायतया सातरिवानिक विधि कहलाता है। समस्त राज्या भ विधि वी 
यह शाखा विद्यमात है ओर विधि निर्माण का तीना पद्धतिया का--समाज वी 
रूतिया जयबा रिकवाजा यायाघीजशा के निगरया विथानमडब क॑ अधिनियमा 
का उसका रचना म तिभिन्न मात्राआ म उपयोग किया जाता है। जहा तक प्रथम 
दा पद्धतिया का सम्बंध है विभिन सविधानता म केवत मात्रा का ही अन्तर है 
क्याकि एसा कोई सबिधान नहा है जिसम एस रिवाज न हा जिनकी स्थापना 
विधि के आाधार पर न हाकर रूढि के आधार पर हाता ह और न एसा ही काई 
सविधान है जिसक' विकास स “यायादया के निणया न कुछ-न-कुछ भाग न लिया 
हा। सयुकतराज्य अमराका या फ़ास स॒ इस प्रकार सविधान वा विकास का 
प्रभावित करते वात निणय कस हुए # और प्रिटन मे जथिक। जहाँ तब कि 
तीसर प्रक्रार जथात वास्तत्रिक सविधि का सम्बंध है स्विधाना मे क्वत सादा 
का ही नहा बल्कि प्रकार वा भी भद है। यहाँ हम साविधानिक विधि शब्द व 
दा अर्थों क बाच भद कर तना चाहिए। अपन विस्तृत अथ म इसका तात्पय 
एसी क्सी भो सर्वित्ध या निणय विधि स है जा कि सविधान का प्रभावित करती 
है। सीमित अथ म ₹ससे तात्यथ कव्ल उस विधि स हूं जा कि सविधान कहतान 
वात दस्तावेज भ और सविधान म परिवतन था सशाधन करत क जिए सूल 
सविधान म निर्धारित किसी तिशप प्रक्रिया स जा पारित दिथ्िया म समा 
विष्ट हू। 

अब यह स्पष्ट है कि प्रिटन के सविधान के समान गर टस्तावजा संविधान 
मर इस सीमित अथ सम काइ साविधानिक विधि नटा टै।यट भी प्रयक्ष ही हेकबि 
एस क्रिसा भी दस्तावजा संविधान भ जा अपन सशाथन के सम्यध मे वाई भा 
विशप शत निध्ारित नहा वरता-जौर जिसता उताहरण मससातिता द्वारा निर्जोब 
चना फिए जाने सं चूक का मूत्र इदकीयय शविदान ₹-इस झय मे वाह भा सशापत 


नम्प सविधान 437 


साविधानिक विधि नहीं हाती । अत , मुख्य अन्तर ता उनमे परिवर्तत करन वी 
पद्धतियों व बीच है। कोई भी प्रेक्षक कसी ऐसे सविधान के सम्बन्ध में जिसकी 
जड़े प्रिटन वे! संविधान के सदृश पुरानी हा यह आशा नहीं बरेगा कि बह दस्ता- 
तेजी रूप का हा, क्योकि शासन क पुरान रूप अनिवायंत अस्थिर तथा अनि- 
शिचत प्रकार के होते थ, और रूढि वी सरिता पर समय-समय पर विधि का वाध 
बाध दिया जाता थया। कोई यह आशा नहीं कर सरता कि ऐसा समाज जा अपन 
प्रयोजवा की सिद्धि के लिए अधे वी तरह भटव रहा हो, दस्तावेजी संविधान वे 
सदृश अत्यन्त परिष्हत उपकरण की रचना कर सकता ह। ऐसा उपकरण 
बहुत भागे चलकर विकसित हुआ आर, जैसा कि हम तह चुने है, वह उन्नत 
राजनीतिक चतना की अभिव्यक्रित है, जिसे दिसी त्राति अथवा उपद्रव के द्वारा 
आफस्मिक तथा पूर्णरूप में प्रकट हाने वा अवसर प्राप्त हाता है। परन्तु यदि 
किसी राजनीतिद समाज को एक ही समय तया एव दस्तावेज मे इस प्रकार वी 
आकस्मिक और पूर्ण अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं हुई तो उससे उसके शासन 
का उपररण की प्रामाणिकता किसी भी भाति कम नहीं हा जाती और साधारण 
विधियों के रूप में पारित उसबे साविधानिक' परिवतंन बिलकुल बसे ही स्थायी 
हाते है मानो ये दस्तावेज मे उल्लिखित प्रक्रिया विशेष के द्वारा पारित किए गए 
हो। 

यही बात ऐसे सविधान के बारे में भी सत्य है जिसमे दस्तावेज के रूप में 
हाते हुए भी विधि-निर्माण की साधारण प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तन हा राकते है 
और. जिसम इस प्रयोजन के लिए किसी साधन विशेष की व्यवस्था नहीं हाती। 
यह, जैसा वि' हम लिख चुके है, उन पद्धतियो के अनुसार जिनके द्वारा साविधानिक 
विधि वा अधिनियमन होता है, सविधानो के वर्गीफरण का एक साधन है। अनेक 
सविधानों मे यह उल्लिखित रहता है कि इस कोढि वी विधि [सविधान-सम्बन्धी ) 
विधि-निर्माण के साधारण कार मे प्रस्तुत पद्धति से भिन पद्धति के द्वारा पारित 
हानी चाहिए। ऐसे सविधान अनम्य होते है। दूसरे सविधान ऐसा बोई भेद 
नही करते। उन सविधानो के अधीन जो निकाय किसी भाति के विधि-निर्माण 
के लिए उत्तरदायी होता है वह समस्त भाति की विधि के निर्माण बे लिए, चाहे 
पह सविधान विधि दो अथवा अन्य ग्रत्रार का, उत्तरदायी होता है। ये सविधान 
मम्य होते है और जो बात उस राज्य बो, जिसवप्र ऐसा संविधान होता है, विशि- 
घ्टता प्रकट वरतो है, वह उसकी ससद्‌ की असोमित सत्ता हे। 


3 नम्प संविधान का वास्तविक स्वरूप 


इस भांति सम्य संविधान की कसौटी सशोधन की पद्धति से सम्बद्ध है। 
यदि सविधानक विधिया के पास्ति करने की पद्धति ऐसी साधारण विधियों को, 
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जो दि साविधानिक स्वरूप की न हा, पारित करने की पद्धति के समान हो तो 
संविधान नमनीय है  प्रत्वकष आधुनिक सविधानी राज्य से, जैसा कि हम कह चुके 
हैं, द्वेटिंश ससद्‌ के अनुरूप ही, उचित रूप से गठित विधानमडल होता है, और 
ससद की असीमित सत्ता से तात्पयं यही है कि राज्य में ऐुसो और कोई शक्ति 
नही है, जो ससद के अधिकार क्षेत्ञ को सीमित कर सके अथवा उसके निर्णयों का 
अतिक्रमण कर सके। सभो ससदा को यह जसीमित सत्ता प्राप्त नही होती । इस 
बात पर हम सघीय राज्या वे सम्बन्ध मे जोर दे चुक हैं। परन्तु प्रतिनिधिक 
विधानसभाआ पर इस भाति का निर्वन्धन केवल सघीय राज्या मे हो नही दिखाई 
देता। बहत-से एकात्मक टाज्या मं भी सकिधात का विशिष्ट गरिमा बाला 
दस्तावेज समझा जाता है जिसम किसी विशेष साधन के द्वारा ही, जो कि साधारण 
विधि तिर्माण प्रक्रिया से बहुत अधिक जटिल होता है, परिवर्तत हो सकता है, 
अथवा उसे उच्चतर दायित्व वाली विधि माना जाता है जिसये परिषर्तत करत वे 
लिए विधानमइल के कार्य पर बंध निर्देन्धन आरोपित रहते हैं। 

अनम्य सविधानो वाले राज्या म साविधानिक सशोधत की मोटे तौर से चार 
पद्धतिया प्रचालित है। प्रथम, विशिष्ट तिबन्धना बे अधीन विधानमडल के द्वारा, 
दूसरे, जममन-सग्रह के अध्ययन से जनता के द्वारा, तीसरे, सघीय राज्यो को विशिष्ट 
पद्धति के द्वारा जिसके अनुसार सघनिर्मात्नी इकाइया मे से समस्त था उनका 
कोई अनुपात परिवर्तन से सहमत हाना चाहिए, और चौथ, इस प्रयोजन के लिए 
आमत्रित कसी घिशेष सम्मेलन के ढारा। हम इनकत्े' मम्वन्ध भे अगले अध्याय 
मैं विस्तारपूर्वक विचार करेंगे। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि मम्य 
सविधान वाले राज्य में इस भाति के कई भी निवव॑स्धन सही होते । अपनी पुस्तक 
दो गधनमेट ओंब इगलेड' की भूमित्रा में महान अमरीकी लेखक ए लॉरेंस 
लांवेल न षड्टा है कि नम्य और अनम्य सविधान म बहुत कम अन्तर हो सकता है, 
और यह भेद समय के प्रवाह के साथ घूमिद् होता जाता है। उसका क्यन है वि 
उन देशों से जो अपन आधारभूत सदिधानों को साधारण विधायी भ्न्निया से बदल 
सकत हैं, हम घीरे घोरे अनजान ही उत देशा तक जा पहुँचते हैं जहाँ साविधानित्र' 
और विधिनिर्मान्नी शक्रितयाँ वास्तविक रूप में विभिन्न हाथा म हैं। ध 

इस आधार पर लेखक का यह कथन है कि सविधाना वो नम्य ओर अतम्य 
सविधाना म॒ वर्गीकरण किचित्‌ भो दास्तविक्र नही है। फिर भो वह वास्तविक 
है। यदि हम एक ओर यूनाइटेड किगडस के पूर्णतया समय संविधान और दूसरी 
ओर सयुकतराज्य के अत्यन्त अठम्य संदिधान को लेकर आधुनिक जयतु से सि- 
धाना के परिवतेन की बेदतों हुई कठिनाइया के विपय मे चितन करें तो क्या यह 
कह सकना ठोक होगा कि हमे विभाजनकारो रेखा कही नहीं मिली २ै निश्चय 
ही यह रेख्य वहाँ स्थित है जहाँ जिघानसडव पर, सव्रधाव-विधि ने सम्बन्ध से 
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बार्य परते रामय, रुवायटे लगना आरभ हो जाता है। इस रेया मे' एव ओर 
ऐरो राज्य है जिनवी ससदे, यद्यपि वे दस्तावेजी सविधान के आधार पर स्थापित 
होती है, इस विषय में अनिश्रन्धित है। दूशारी ओर थे राज्य हैं जिनवी गरादे 
अशौमित नही है। दूसरे प्रगार मे राज्या गो सूची बेलजियम जैसे राज्य से 
प्रारभ होती है जहाँ साविधानिव प्रस्थापनाआ (|ध०७०४७) पर विचार करते 
रामय रादस्था वी एक विशेष मणपूत्ति पी उपस्यिति आवश्यवः होती है और 
उनवे' विधि रूप मं पारित किए जाने के लिए एफ विशेष बहुमत की अपेक्षा वी 
जाती है। यह अवस्था आगे बढ़पर उरा स्थिति ता पहुँच जाती है जब वि 
शाधारण विधानमडल यो स्पत ही साविधानिवर अधिनियम पारित मरने का 
अधिवार नही होता । इसमा उदाहरण रायुबतराज्य है। 

अत , नम्य राविधान भा बास्तविव' रवरूप स्पष्ट है। नम्यता और अनम्यता 
वर्गीकरण घा पूर्णतया वैध आधार है यद्यपि वास्तव में सख्या अनम्य राविधाना पी 
ही अधिव है। वास्तव में महत्वपूर्ण आधुनिष राज्या मे केवल दो राज्य ही ऐरो 
है, जहा साविधानिक प्रयोजना बे! लिए कोई भी विशेष प्रश्निया निर्धारित नही है । 
ये प्रेट-प्रिटेन और न्यूजीलैंड के राज्य है। अत , उन दोना में नम्य सविधान है। 
उनवी साखदे इस विपय में पिसी चैधिषा अडसन मे बिना बार्य घर रावती है। 
मूनाइटेड किगड़म के समान जिन देशों से योई भी दस्तावेजी संविधान नहीं होता 
वहाँ ससद्‌ अपनो पृथप्‌ विधियों भे से बिसी पो या सबबो ही निरस्त बर राक्‍ती 
है, बिसी भी प्रथागत रूढि को समाप्त बरने वे लिए विधि निर्माण बर राकती है 
और यदि वह चाहे तो शास्तत का बिलबुल ही नया तथा पूर्ण उपकरण स्थापित 
बार राकती है | यह ठीव' है वि ऐसी अभेव गम्भीर बातें है जिनये' परण वह ऐसे 
विषयो में बहुत आगे नहीं बडना चाहती, परन्धु ऐरो बाय ये. लिए कोई वार्तविव' 
निषेध नही है। परन्तु जहाँ दस्तावेजी राविधान प्रचलित है, जैया वि' अब विचा- 
राधीन अन्य राज्यों में है, वहाँ या तो सविधान में उल्लिखित सशोधन वी विधि 
स्पष्ट रूप से साधारण विधानमडल षो जैसा वह चाहे वैसा करने यो स्वतन्त्र छोड 
देती है जैस न्यूजीर्लड मे,६ अथवा साविधान को बदतने वे लिए बया बिया जाय 
इऱाके' बिपय में उसमे कोई शर्ते ही नहीं होती जेसा पहले इटली मे था। अत , 
ब्रिटेन वी भाति ही न्यूजीसंड मे इस विषय मे विधानमडल सर्वोच्च है। अब हम 
बिशेन और न्यूजीलैंड बे नम्य सविधानों वा सूक्ष्म परीक्षण करेगे और अगले 
अध्याय मे कुछ महत्त्ववू्णं अनम्य सविधानों वा विस्तारपूर्वक अध्ययन 
बरेगे | 

2 सन्‌ 956 से पारित निर्याचन-अधिनियम (एल्लाजों कैट) के 

कारण इस पूर्ण स्वतत्नता मे फुछू कमी आ गई है । 
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4 प्रेंट थ्विटेन के नम्य संविधान का विकास 


जिटिश संविधान बहुत पुराना ह परन्तु उसकी आयु क सम्बन्ध में कभी-कभी 
जनिशयाक्ित की जाती है। उदाहरणाथ, जाज ग्रट त्िटन से उस शासन का प्राय 
जाई जणश नहीं रह गया है जा जल्‍फर महान व समय म प्रचलित था और यदि 
सग्नाकार्ता ही ब्रिटिश स्वाधीनता वा कयच साला जऊग्य ता इस देश से शासन 
के प्रचोतित सिद्धाता से स पहुत थार ही रेस हाग जिनका उद्गम उसस हुआ हैं। 
वास्तव से व्िटिश संविधान वी पुरासनता कर बन दना शायद एफ अनुपयुक्‍त स्थल 
पर जार दसा है क्याक्रि उस संविधान की विशिष्ट शक्तित उसती पुरातनता से 
उतनी नहीं ह जितनी गि उसकी नम्यता म है जिसकत्रे जिना प्राधान सब्रिधान नाम 
मे भो बहुत पहत उसी तरह लुप्त हा जाता जैस तथ्य-रूप में वह बहुत-कुछ अशा से 
लुप्त हा गया है। दगरलंड के राजा क प्रारस्मिक विशेषाधित्तार शतान्दिया वे 
दौरान म व्यावहारिक रूप म लुप्त हा मए है औौर व आज केवल शब्दा के रूप म 
ही विद्यमान रह गए हैँ। यूलाइटेड किगडम नाभमात्र म एक राजतत्र है और 
इस नाममात्रयाद ('णाएश्नआंक्यस ) का प्रयाग अत्यन्त नवीनतम सिधिया वे 
शद्द्वा म भी विश्या जाता है जिनका यदि हम शाह्दिक आय ग्रहण करे, ता जितववुल 
सिर और आज की जवस्थाला क विदकुल ही असगत हागा । जिदिण खब्रिधान 
की काद और एसी विशिष्टता नहीं है जँैगो कि यह शज्द और माव की जसगति 
है, क्याकि ट्स विशिष्टता क्र कारण ही कसी महान्‌ सकट के जिना परिवर्तन 
और अधिक हिसा के जिना विकास सम्भव हा सता है और इसस ही यहाँ का 
संविधान समाज क स्थायित्य को अभिव्यक्त बरन बाजी रूढिवादी भावना का 
कुद्धित किए जिना अपन का जाज के समाज वी गतिशीत आवश्यक्रतालों वे जनु- 
डप ढात सका है। 

जिडिश संविधान के विकास की कहानी परिवर्तित हाव बाती आवश्यरताजां 
का साथ अनुकूतता स्थापित करन के निरन्तर प्रयत्ना की गाया है। यह जनु 
कूतल का जार्य दा प्रकार से, रूद्वि तथा पिश्रि क द्वारा, हुजा है। इन दाना नत्या 
सम सावधाना के साथ भेद वरना चहिए, हालाकि दव दाना का पहुध्ा संविधान 
विधि' शीर्षक व अन्तंगत खाथ-साथ रखा जाता है। इनम प्रबस तत्व (रूढि) 
पारिभाषित्र दृष्टि से विश्रि नी है, क्याति यह उन नियमा और आचाण से बना 
है, जा राष्ट्र 4 साविधानिक जीवद सम सजयूतरी के साथ जम हुए ता हैं परन्तु जिन्हे 
स्थाय्रातय परीक्षा क विए साझखन जान घर सान्ठ नहीं करेंग। दूगरा तत्त्व बास्ते 
बिक विधि है, जा विखित क्वा अबया जे लिखित, न्‍्यायाजया दाश प्रवतित किया 
जाएगा। विधि को यह निकाय सीन तन्‍्वा का उठा हुता है, यथा () दिखित 
जयबा दश विश्ि (एए्शागाशा छछ्ष), (2] साँविधि (उध्वापा८३]), (3] 


नम्य सबिधान है 


सधिया (77८४ध८७) । हमने इस विकास के विषय पर अध्याय 2 गे कुछ प्रवाण 
डाला है। हम यहाँ पर सहात साविधानिय इवहासवार सटलैंड मे हारा सुझाए 
दए पांच युगा से इस नस्य संविधान के विकास का सक्षिप्त रूप म वर्णन करेगे । 
ये मुग मिम्नतिखित है. () प्राचीनतेम कात से प्रथम एडयडे बी मृत्यु (सन्‌ 
॒ 307) तक, (2) प्रवम एुजिजारेय की मृत्यु तर (सन 3307 603), 
(3) तुतीय विलिसम की मृत्यू लक (सन 603-702) (4) स्वेड्स्टन 
के सुधार अधिनियमा के पास हान तक (सन ॥884+-85) और (5) आज 
तक । 

() नामनो की विजय (सन्‌ 066) के पश्यात प्रथम विलियम और 
उसके उत्तराधिकारिया ये सलधीन सामववाद ये (जा वि उत्ता घटना से पूर्व ही 
विद्यमान था) व्ययस्थित हा जाने बे कारण शासन बी आरत-सेव्गनीय पद्धतियों 
में पर्याप्त परिवर्तत हुआ। नार्मन-फेच जागा वा तत्कालीन प्राघान्य वे अनुकूल 
बन कर बहुत-शी पुरानी सम्थाएँ कायम रही हालाकि उनके नाम बदन गए। 
इस युग को सबसे वडी विशिष्टता राजा के हाथा म शासन का वेन्द्रीयगरण थी, 
जिससे विघटन वी आर कार्य करने वाली सामतवादी प्रवृत्ति आनुपातिक रूप में 
तिर्बल हो गई । सन्‌ 2066 से इस सम्पूर्ण युग क दौरान राजा और सामता वे 
बीच में एक सघर्ष चतता रहा। एक नित्रैल राजा के द्वारा घारित मुकुट के विरद 
पते इन सामता के विराध ने जँसा कि स्टोपेन्सन के शासनराल में हुआ, विल- 
कूल अव्यवस्था उत्पत्न बर दी, परन्तु बाद म उस विरोध ने अधिक नियमित रूप 
धारण किया जैसा कि जॉन के समय के गेग्नाकार्टा तहे जाने वाले प्रलेख से प्रवट 
होता है। तीम वर्ष पहले सायमन डी मॉण्टफोर्ड के हारा प्रस्तुत उदाहरण वे 
अनुसार सन्‌ 295 में प्रथम एडवर्ड द्वारा ससमद को आमत्ित करना राजा और 
सामतो के पारस्परिक सघर्ष डी एक आगे की मजिल थी, क्योकि इस घटना से 
राजा के सलाहकारों मे सामास्यजना को सम्मिलित फ़िया जाना प्रास्म्भ हो 
गया। इसवा असर यह हुआ वि ससद म॑ अव तव जो घामिक एवं लौकिक 
साभतो का सर्ब्यापी प्रभाव था उसको सनुलित बरने के लिए एक दूसरा प्रभाव 
आ गया, हालाकि लोक-सदन ((2०शा्ा०॥९) की स्थापना का मूल उद्देश्य यह 
नही बल्कि अतिरिक्त धनराशि का अनुदान प्राप्त करमा हो था । 

(2) अगले काल (सन 307 3603) के प्रथम भाग में ससदीय प्रयोग 
भग हो गया। लकास्टरवशीय राजतत का (सन्‌ 399 46), जिसका 
कोई रक्तमूलक अधिकार नही था, अपने चिरस्थायित्व के लिए इस सस्था पर ही 
अवलम्बित रहना पडा। यह सस्था थष्ठ हेनरी के शासनकाल में अनेक भाति वी 
कटिनाइया के बीच मे बुरी तरह से कुख्यात हो गई। इस शासननाल मे सामतवाद 
पुन बगावत वर उठा और उसने युलाबों के युद्धों में अगाजवता का अपना अतिस 
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खेल खुलकर खेला। ट्यूडर वश (सन्‌ 7485-] 603) के अधीन फिर व्यवस्था 
कायम हुई। यद्यपि उनका राजतब्न निरकुशनावादी था, परन्तु ठह साविधानिद 
छपा के आवरण में छिपा हुआ था। ट्पूडर वाल वी सारभूत साविधानिक 
वात धी--थदा-कदा ससद्‌ का आमत्रण। यह जानना उतना आवश्यक नहीं 
है कि इस समय मे ससद्‌ ने क्यो विया, जितना इस बात को ध्यान मे रखना वि वह 
कोयम रही । इससे ही इगलेंड म ससदीय शासन के रिवाज वा वास्तविक प्रारम्भ 
हुआ। ससद के प्रयोग के द्वारा ट्यूडरो ने स्टुअर्ट काल के दौरान राजा और 
ससद्‌ के बीच होने वाले सघर्प वा अतजाने ही आधार तैयार वर दिया। ट्यूडर 
काल के अत तक निरकुशतावादी राजतत्न कौ आवश्यकता समाप्त हो चुकी थी 
और उस युद मे ससद का न्यूनाधिक अविच्छिन अस्तित्व आगामी युग के लिए 
बहुत ही मद्दत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ। 

(3) स्टुअर्ट काल मे राजा और ससद्‌ के बीच के विवाद वा युद्ध के द्वारा 
निर्णय हुआ प्रथम जेम्स के शासनकाल के सघर्पों और उनके पुत्न के समय वे 
गृहयूद्ध के पश्चात्‌ ब्रिटिश राज्य ने कुछ समय तक (क्ॉमनवेल्थ सन्‌ 649- 

१660) ऐसी ब्यत देखी जैसी कि इससे पूर्व उसने कभी नहीं देखी थी और जो उसे 

फिर कभी नहीं देखनी थी। यह बात थी दस्तावेजी सविधानों का एक सिल- 
सिला | पुन स्थापन (7९८४०:७४५५००) से पुराने ससदीय रूपो का पुनरुण्जीवन 
हुआ, परन्तु अब ससद्‌ उन अधिकारों के लिए दावे कर रही थी जो उसे सन्‌ 
688 89 की ज्ञाति के फलस्वरूप प्राप्त होत थे। इस क्राति के फ्लस्वरूप 
द्वितीय जेम्स राज्यच्युत हुआ और अधिकारों का विधेयक (8 ण २8७5) 
प्राप्त हुआ जिसने वास्तव में राजा के ऊपर ससद्‌ की सर्वोच्चिदा कायम की, 
हालाकि औपचारिक रूप मे राज्य की प्रभुता ससदू सहित राजा के हाथो में ही 
बती रही॥ अधिकारों का विधेयक उन अनेकानेक सविधियों में से प्रथम था 
जिनसे आज सविधान की लिखित विधि निर्मित हुई हैं। उस समय से किसी 
भी राजा के लिए उस भाति कार्य करना जैंसा कि स्टुअर्टों ने किया, बेवत रिवाजी 
त्तौर से ही अ-साविधानिक नही, वरच सविधीय रूप से भी अवैध है। अधिवारों 
के विधेयक के पश्चात्‌ व्यवस्था अधिनियम (०६० 5०00व्माव्शा) आया, 
जिसने राजा पर ससद्‌ की विजय को सुस्पप्ट कर दिया। 

(4) अगले युग (सन्‌ 702-885) से साविधानिक प्रयाओं का अत्यत 
असाधारण विकाम हुआ। ये प्रयाए इस काल में लिखित रूप में तो नही मिलती 
परतु वे वत्तमान शासन व्यवस्था का आधार बनी हुई हैं॥ यही से सन्निमडत- 
प्रणाली (जिसके विपय में हम आये बे एक अध्याय भ विचार करेंगे) और आधु- 
निक समदीय ग्रक्रिया की पूर्णस्पेण स्थापना हुई ॥ इसमें से कुछ सविश्यात सम्बन्धी 
प्रथाओं, कुछ अतिखित विधियों, और कुछ सविधीय विश्वियों से सम्दद्ध हैं। 
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सविधान को विधि को सशोधित वरन वाली सविधियों मे से, जो कि इस काल में 
पारित हुई, मवसे अधिक महत्त्वपूर्ण सन्‌ 776 का सप्तवर्षीय अधिनियम, और 
उप्तीमवी शताब्दी के सुधार अधिनियम (सन्‌ 832, 867, 872, ]884, 
3885) थे, जितका मताधिकार, मतपत्र और स्थाना के वितरण पर प्रभाव 
पडा ( अन्त में, इस काल में उन सविधियों के भी दुछ महत्वपूर्ण उदाहरण मिलते 
हैं, जिन्हें हमने सधियाँ कहा है और जो स्वाटलैंड आयरलेड और कतिपय उप- 
निवेशा (जिनके विषय में हम एवात्मत्र राज्य के अध्याय से प्रत्राण डाल यूके है) 
के साथ वी हुई थी। 

(5) अतिम युय हमारे समय का ही है। इस काले का महान्‌ साविधानिक 
अधिनियम सन 9] का सराद अधिनियम (४४7९7 /८५) है, शिसवी 
उत्पत्ति लॉयड जॉर्ज के” सन्‌ 909 वे बजट की लॉड-सभा द्वारा अस्वीकृति पर 
शमद्‌ के दोनो सदना के बीच हुए विवाद से हुई। ब्रिटेन के संविधान की नम्यता 
और ब्रिटिश ससद्‌ की अस्रीमित सत्ता इस विवाद और उसके उपदानत निर्मित 
सविधि से अधिक अच्छी प्रजार और किसी बात से प्रकट नही होती । ससद्‌ के 
एक अधिनियम भात्र से ही दोनों सदना वे दीच के सम्बन्धों मे पर्याप्त परिवर्तन 
हो गया। लॉडेन्सभा अपने अधिकारो के मूलभूत परिसीमन से सहमत हो गई, 
और इन उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए विधिनिर्माण की रूढिगत प्रक्रिया का प्रयोग 
क्या गया। इससे भी अधिक, इस घटना से “रूढियों एवं प्रयाओ या अन्तत 
सविधान को विधि पर अवलम्बन” स्पष्ट होता है। सन्‌ 909 के पूर्व सदा ही 
सब्धिन की एक प्रथा के रूप मे यह माना जाता रहा कि ला लोग धव-विधेयवा 
में सशोधन नहीं करेंगे और न उसे अस्वीकृत ही करेगे। जब उन्होंने ऐसा क्या 
तो इस भय के विरुद्ध प्रथा फो शक्तिशाली वनाने के लिए सविधि की आवश्यक्ता 
हुई। इसी काल का सन्‌ 949 का समद्‌ अधिनियम भी है जिसने मूल अधि- 
वियम द्वारा स्थापित प्रक्रिया की सहायता से सन्‌ 39 के अधिनियम में सगोधन 
किया। इस काल की अन्य बडी सविधिया सन्‌ 98 का जन-प्रतिनिधित्व अधि 
नियम (१८एए८$थाव07 एस 0८ ९८०फ्रॉ& 8०९) , जिसने स्त्रियों को बहुत बडी 
सख्या मे सतदात का अधिकार दिया, और सन्‌ 928 का अधिनियम है, जिसने 
स्तियो को उन्हों शर्तों पर मतदान का अधिकार दिया जो कि पुरुषों को प्राप्त है। 
इनके विषय में हम बाद मे विस्तारपूर्वेक विचार करेगे। 


5 व्यवहार में ब्रिटिश संविधान 


युगो के इस लम्बे विकास से उस सविधान का उद्गम हुआ है जिसके अधीन 
आज ज़िदेन शासित हो रहा है। अब भी रानो नाम के लिए सर्वोच्च है। बह 
नामगात़ के लिए विधिप्रदात्वी, स्यायाधीश, सथा सशस्त्र सेना की प्रधान सेनापति 
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उत्तरदायी नहीं झहराई जा सकती । अन्तत , इस वन का उसके बिलकुल 
शाब्दिक अर्थ मे ग्रहण क्या जाना चाहिए, क्योति यदि रानी कोई अपराध करती 
है (डायसी प्रधानमत्री को गोली से मार देने क॒ उदाहरण भ्रस्तुत करता है) तो 
विधि में ऐसी कोई प्रत्रिया नही है जिसके द्वारा उस घर मुकदमा चलाया जासके। 
इस व्थन वा यह भी तात्सयें है कि कार्ड भी कसी अनुचित वार्य के समर्थन से 
रानी वे आदेश का आश्रय नही ले सकता । यह विधि है परन्तु लिखित नहीं 
है। 

(2) राजा या रानी वे द्वारा किए गए प्रत्यक कार्य के लिए काई-नन्‍्वोई 

व्यक्ति बैधिक रूप म॑ उत्तरदायी है। 

मक्विया का उत्तरदायित्व इन तथ्यों का परिणाम है वि रानी काई त्रुटि नहीं 
बार सकती, न्यायालय किसी भी कार्य को राजा या रानी वे द्वारा किए गए कार्य 
वे” रूप में साग्य नहीं बरेगा, और किसी भी अधिनियम को मुद्राकित करने 
बाला मत्री ही उसके लिए जवाबदार होता है। 

सविधीय विधि ($09/७(४ )3७$) पर अवलम्बित नियमा में निम्नलिखित 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं --- 

(3) “राजा या रानी में ऐसी कोई शक्ित नही है कि बह विधि के पालन 
के कर्त्तव्य की उपेक्षा कर सके ।' 

यह अधिपभारो के विधेयक (विल ऑफ राइट्स) म निश्चित रूप से उल्लि- 
खित किया गया है। ब्यवहार में इसका तात्पयं यह है कि कोई भी सरकार 
जो सविधि-सहिता मे लिखित विधि शी गान्यता को मानने से इनकार करती है, 
अवैध रूप से कार्य करती है । 

( 2)लोक-सदन द्वारा दो क्रमिक सत्रो मे पारित और हर बार लॉर्ड सदन द्वार/ 
अस्वीकृत विधेयक (बशर्ते कि इस किया मे एक वर्ष पूरा हो गया हो और बावजूद 
इसके कि उरा कान्ावधि में सामान्‍य निर्बाचत हो चुका हो) रानी के पास हस्ता- 
क्षर के लिए सोधा भेज दिया जाता है। लोक सदन द्वारा एक बार पारित और 
लॉर्ड सदन द्वारा। अस्वीक्रत धन-विधेयक एक महीन के व्यतोत होने के पश्चात्‌ 
विधि बन जाता है (लोक-सदन का अध्यक्ष यह निश्चित करता है कि कौम-सा 
विधेयक धन विधेयक है) । सन 7949 के ससद्‌ अधिनियम में बिलम्बन निषेधा- 
धिकार (80५०९०५४८ ४८०) के काल को निर्धारित क्या गया है । इस अधि 
नियम ने, जैसा कि हम पहले ही देख चुके है, सन्‌ 97] के ससद्‌ अधिनियम 
में सशोधन किया है, जिसमे तीन क्रमिक सल्लो तथा दो वर्षों के अल्पतम काल की 
आवश्यकता रखी ग़ई थी। सन 7977 के अधिनियम हारा निर्ध॑रित प्रक्रिया के 
अनुसार चेल्स की चचे को सन्‌ 920 मे अवस्थापित किया गया और सन्‌ 949 
के सराद्‌ अधिनियम के अधीन लोहा तथा इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण सन्‌ 
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]95 में कर लिया गया, हालाक़ि दो वर्ष बाद बह निरस्त कर दिया गया था। 

(3) सन्‌ 9 के समद अधिनियम वे अनुसार समद्‌ को पाच वर्ष तक 
कार्य कर चुकने के पश्चात अतिवाय रूप से भग किया जाना चाहिए । 

इन वाता स हम यह दंखत है कि ब्रिटिण सविधान कितना नम्य है। इस 
रेडिया इन अलिखित विधियों और इन सविधियों में से कोई भी ऐसी नहीं है 
जिस ससद का अधिनियम उन्मूलित या निरसित न कर सकता हो। यद्यपि 
हूदियत विकास चिरकाल से होता आए रहा है तो भी यह सत्य है कि ससद्‌ सर्वोच्च 
है और कोई भी न्यायाधीश अथवा विधि-सहिता किसी भी वस्तु को उसवी 
सविधियों से उच्चतर करार नही दे सकती | त्रिटिश ससद्‌ कौ सर्वोच्चता का इससे 
बडा काई भी दृप्टात नहीं हो सकता कि जब इससे पहली बार सन्‌ 977 के 
अधिनियम के अधीन---अर्थात्‌ सन्‌ 95 मे (अतिस समद्‌ सन्‌ 90 में 
निर्वाचित हुई थी)--अपन-आपका भग करने को कहा गया तो इसने अपता 
कार्यकाल बढान के' लिए एक अधिनियम पारित कर दिया | सही बात सन्‌ 940 
में भी हुई कार्यकाल की ये बृद्धिया, तिस्सदेह, युद्धों के कारण हुई, परन्तु उन्हें करने 
के लिए ससद को किन्‍्ही विशेष शक्तियों वी आवश्यकता नहीं हुई, और न उसने 
अपने से परे किसी स्याथाधिकरण से याक्षता ही कौ। इसी भाति की एक 
कार्यक्नाल-वृद्धि सन्‌ 745 वे जेकोब्राइट विद्रोहसम्बन्धी सकट के समय में हुई 
थी। ऐसा सन्‌ ॥76 में हुआ था जब कि तत्कालीत विद्यमान समद्‌ के, जो कि 
सन्‌ 694 के त्विबवर्षीय अधिनियम के उपवन्धों वे अधीन तिर्बाचित बी गई 
थी, कार्यकाल का बढाते के लिए मप्त-वर्षीय अधिनियम पारित किया गया था| 

फिर भी, ब्रिटिश सविधान नम्य होत हुए भी, एक ऐसे आदर्श के रूप भे ग्रहण 
किया गया है जिस पर अनक अनम्य सविधानों की स्थापना हुई है। ब्रिटेन में 
राजनीतिक सम्थाए अनुभव वे आधार पर अस्तित्व मे आईं और उनका विशिष्ट 
स्थायित्व इसी कारण है कि उनका विकास खूधष्म सिद्धान्तों की अपेक्षा अतुभव दे 
आधार पर हुआ है! उत राज्यों की सस्थाओ के अध्ययन से ही, जिन्होन अपनी 
सस्थाओ को ब्रिटेत के तमने पर आधारित क्रिया है, इस प्रश्न का उत्तर दिया जा 
सकता है कि क्या उस प्रकार की सरकार को जिसका थुगो के अनुभव से त्रिवास 
हुआ है ऐसे समुदाय वी नई आवश्यकताआ के अनुऋ्‌त बनाया जा सकता है जिसकी 
अप्रत्याशितरूप से उदित स्वतव॒ता अकस्मात्‌ ही एक पूर्णरूप से विकसित राज- 
नीठिक सविधात क्री अपेक्षा वसतली है। 


6 न्यूजोलेंड का नंमनोय संविधान 


अनिडिया नुफुछ को अधीन सपा उकप्गपनति अपि।तिपणो ने; फैकाना न्यूजीपीड 
सविधान ही नम्य है । वास्तव में एक अर्थ मे कुछ वर्ष पहले तक ब्रिटिश स्वे-शाभी 


नमतीय संविधान हा 


डामिनियना के सविधात, बिना किसी अपवाद के, अनम्य थ | चूकि इनमे से 
प्रत्येक को राविधान मूल रूप मे वेस्टमिस्टर मे स्थित साम्राज्यिक ससद्‌ के द्वारा 
अर्थात्‌ यूनाइटेड कियडम वी ससद के अधिनियम द्वारा प्रदान कया गया था, 
अत , उस सविधान में ज्िटिश ससद्‌ की अनुमति के बिता कोई भी परिवतेन 
नही किया जा सकता था। परन्तु सत 7937! के छुछ समय पूर्व से यह नि्येधा- 
विकार व्यवहार म प्रभावी नही था और न्यजीलैंड के लिए ता सन 947 मे 
वह उस वर्ष के सविधान (सशोधन) अधिनियम के द्वारा विशिष्ट रूप से हटा 
दिया गया था। 

यह हम दख हो चुक हैं कि न्यूजीलंड वा विद्यमान सविधान विस प्रवार 
अरितित्व भे आया ओर किस प्रत्ार सघोष आधार पर प्रारम्भ होरर सन 876 
मे प्रातोय सरकारा को समाप्त करके वह निश्चित रूप से एकात्मक राज्य बन 
गया। न्‍्यूजीलैंड का सविधान दस्तावेज के रूप मे सन 852 बे अधिनियम 
मे, जिसका शीर्षेक न्यूजीलैंड उपनिवेश का प्रतिनिधिक सविधान प्रदान करने थे' 
लिए अधिनियम हू मित्रता है। इस अधिनियम के अनुच्छद 68 में यह वहा 
गया है -+ 

“ उकत्र सामान्य सभा (अर्थात इस अधिनियम के द्वारा स्थापित न्यूजीलेड 
के विघानमडल) के लिए किसी भी अधिनियम या अधिनियमों द्वारा समय> 
समय पर इस अधिनियम वे! किन्‍्ही भी उपबन्धों को बदल देनां विधिसगत 
होगा ।! 

इसमे “हर मेजस्टी (सम्राजी) के प्र।साद के सम्बन्ध में भी तक परन्तुक 
(४०५७०) जोडा गया है जो आज प्रभावी नहीं है, जैसा कि हम देख ही 
चुके हैं । 

मूल अधिनियम मे पर्याप्त परिवतंन हो चुका है, परन्तु यह विधि निर्माण 
बी सामान्य प्रक्रिया के द्वारा ही हुआ है यहा तक कि सन्‌ 876 का अधिनियम, 
जिसने प्रातीय सरकारा को समाप्त किया और न्यूजीलैड को एकात्मक राज्य बनाया, 
इस दिशा मे सविधान मे सशोधन करने के लिए न्यूजीलैंड की ससद के द्वारा पारित 
एक साधारण सविधि ही था। इसी भाति वह अधिनियम भी एक साधारण 
सविधि ही था जिसने सन 957 में दिलीय सदन को समाप्त किया। तभी से 
मूल अधिनियम को एक विवेफपूर्ण और उदार अधिनियम समझा जाता रहा है 
जिसने राष्ट्रोयता की वलवती माग को स्वोकार कर केवल स्वतत्नता ही प्रदान 
नही की, बल्कि अपनी भाषा के द्वारा सविधान के सशोधन के लिए प्रगतिशील 
समाज की आवश्यकताओं के उपयुक्त पद्धति को व्यवस्था वर दी। 
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सन 956 में एक निर्वाचन-अधिनियम के पारित होने से न्यूजीलैंड के 
सविधान मे कुछ अनम्थता आगई मालूम होती है। इस अधितियम में एवं उपयन्ध 
रखा गया है जिसके अन्दुसार सक्धान के कुछ खण्डो का निरसन लोक-सभा के 
735 प्रतिशत बहुमत या जनमत सग्रह के बिना नहीं क्या जा सकता । इन खण्डो 
का सम्बन्ध प्रतिनिधि-आयोग (उ:८एफ/ए८३४८०८४११४७ (2०घा7ग्रा5घ67 ) के सगठन एव 
उससे सम्बन्धित निर्देश, निर्बाचन-क्षेत्रो की सख्या, मतदान के लिये आवश्यक 
आयू गुप्त मतदान तथा समद के कार्यकाल से है। किन्तु यह अधिनियम सामान्य 
विधायी प्रिया द्वारा पारित हुआ था और वास्तव में इन 'रक्षित खण्डों' वी 
व्यवस्था से ससद्‌ की वैध शक्तियों मे कोई कमी नही आती क्योकि (जैसा न्यूजीलैंड 
की ऑफ्श्यिल ईयरबुक, 96व मे कहा गया है)“यह नई व्यवस्था वँधिक दृष्टि 
से इस अर्थ मे प्रभावी नही है कि दाद की सखद्‌ को इसका निरसन करने में इसके 
कोरण कोई रुक्शवट नहीं यैदा होती क्योंकि एक समद्‌ अपती उत्तरबर्ती ससदो 
को बाध्य नहीं कर सकती ।/” फिर भी (जैसा ईयरवुक में आगे लिखा है) “इस 
नये उपबन्ध में ससूद्‌ के दोनो दलो का यह एक्मत करार लेखबद्ध क्या गया है 
कि कुछ उपबन्ध शासन-व्यवस्था में मूलभूत स्वरूप वे है और बहुमत मात्र की 
सेनक के अनुसार उनमे परिवतेन नही होता चाहिये | इस दृष्टि से रक्षित्त खण्डो 
की सृष्टि करने वाला यह उपबन्ध एक ऐसी औपचारिक प्रथा आरभ करता है 
जिमकी साविधानिक दृष्टि से उपेक्षा नही की जा सकती 7 

इस भाति न्यूजीलैप्ड का सविधान नम्य सविघानों मे एक अनुपम सविधान 
है । जब कि यूनाइटेड किंगडम का सविधान, जैसा कि हमर देख चुके हैं, गैर- 
दम्तावेजी है, जिसका किसी विशेष प्रिया के बिना ही खशोघन किया हा सकता 
है न्‍्यूंजीलेड बा सबिधान एक ऐमा दस्तावेज है जिसमे सशोधन के साधनी के विषय 
में उल्लेख है किन्तु जो इस सम्दन्ध मे सामान्य विधानमडल को (उपयृक्त अपवाद 
को छोड़कर) स्पप्टत सर्वोच्च रहने देता है। 


प्र 
अनम्य संविधान 


], सांविधानिक विधि-निर्माण के लिए विशेष पतन 


जहा नम्य सत्रिधान भा विशिष्ट सक्षण उस राज्य बी जिसे हि वह लागू 
होगा है, ससद्‌ वी असीमित सत्ता है बहा अनम्य संम्रिधान का वि।णप्ट सक्षण 
पिधानसभडल सी शक्ति पर उसो' बाहर वी शवित बे दारा आरापिन मर्यादा है। 
जब बुछ ऐसी विधिया होती हैं, जिन्हे विधानमडल सामान्य पदति से अधिनिय- 
मत नहीं कर सफता ता यह स्पष्ट है जि बह विधानमडल सर्थोच्च मही है । 
ऐसी अवस्था में साधारण विधानमण्डत थी विधि से भी बड़ी एप विधि होती है 
और यद्दी सविधान वी विधि है, जा, जैसा हम रह चुते है उच्चसर दायित्व वी 
ऐसी विधि है जिसका नम्य संविधान में बोर्द स्थान नहीं है। न दा प्रगारा भी 
विधियों के भेद को गमझने को सबसे सरल सरीता यह समझना है वि अनस्य 
सर्यिधान साम्तान्यतया किस भाति अस्तित्य में आए है। अधिकाश अवश्याओं में 
वे सर्विधान समा कही जाने वाली एक विशेष सभा के निश्चया के फ्लस्वरूप उत्पत्त 
हुए है। इस सभा का षार्य साधारण विधि या निर्माण करना न होतर शासन 
बे” एवं ऐसे उपकरण यी व्यवस्था वरना हाता है जिसती सीमा के भीतर साधारण 
विधि-निर्माण का बार्य हो। 

संविधान सभा, यह जानते हुए वि उसका विसर्जन हा जाएगा और बह 
विधि-निर्माण बा वास्तविक बाय अन्य रिसी सभा बे लिए छोड देगी, उससे 
विधान मे, जिशबा वह प्र्यापन करती है, भावी बार्य थे” सम्पन्ध में यधासभव 
अधिजसे-अधित परथ-प्रवर्शश बातों वो समावेश करने की चेप्ठा करती है। 
यदि वह संविधान को अपने ही अधिनियम द्वारा परिवर्तित परने की शक्ति को 
साधारण विधानमडल ने क्षेत्राधितार से अलग रखना चाहती है, जैसा वह सामा- 
न्यतया चाहती भी है, और क्योकि बह समस्त भावी आवश्मिरताआ वा पूर्वातु- 
मात्र नहीं कर सकती, इसलिए उसे सशोधन की रिसो विश्ंष पद्धति कौ व्ययस्था 
बरनी होती है। सक्षेपर में, वह भविष्य में विचार करने के लिए ऐसे विपयों वे 
उपस्थित होने वी अवरथा से, सत्रिधान-सभा थे पुतनिर्माण यी व्यवस्था बरने का 
प्रयत्न करतो है, चाहे वह सभा युछ विर्बेन्धनों के! अधीन कार्य करते हुए साथारण 
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प्रभावी नहीं है, ती। दुसर प्रवार वा नित्रेग्धन वह है जिसमे विधानसडल 
को भग किए जान और उस विशिष्ट प्रश्त पर साधारण निर्वाचन बी आवश्यकता 
होती है, जिससे नया विधानसडल उस प्ररताब के पक्ष म जनता से आदेश प्राप्त 
होते के कारण सार रूप में जहा तक कि उस थ्रस्ताव को सम्बन्ध है, एक संविधान 
सभा ही वन जाता है। यह अतिरिक्त निर्वन्धन बेल्जियम, हार्लड, डेनमाब तथा 

नावें मे (इन राभी दशा में निर्वाचन के बाद सशाथन पारिन करन के लिये दो- 

तिहाई ससमदीय वहमत की आवश्यकता हाती है) और स्वीडन म लागू हाता है। 

यह भी कहा जा सकता है कि कसी हद तक प़िटेन में भी यही बात है क्यावि 

यह अमम्भाव्य है कि सविधान म किसी जन्‍्तिकारी परिवर्तन क लिए काई 
आधुनिक प्रशासन त्तब तक कई प्रस्ताव करगा जब तक पहल जनता से द््स 

सम्बन्ध में अपील न कर लेगा । इस प्रक्तार की अपील समदीय विधेयक (2७0- 

4पव्या छे॥]) के पारित किए जान से पूर्व सन 90 भ दा वार की गई थी। 

परन्तु निश्चय हीं यह नहीं कहा जा सकता कि प्रिटिश संविधान विध्वि अथवा 
सबिधान की प्रथाएँ ऐसी अपेक्षा करती है। उदाहरणस्थरूप सन्‌ 928 मे, 

ससद्‌ ने एक नवीन मताधिकार अधिनियम पास किया और लाई-सभ। के सुधार 

पर विचारविशर्श किया, यद्यपि इन प्रश्ता मे से बाई भी प्रश्न सन्‌ 924 ये 

निर्वाचन के समव जिससे उस ससद्‌ का निर्वाचन हुआ था, विवादग्रस्त नहों 

था) पुन अभी सन 4948 में लाई-सभ, के निलम्बनेक्ाशो निषेधाधिकार के 

काल को दा वर्ष से कम करके एक बर्य बनाने वाला विधेयक लोक-सदन 

के द्वारा पारित क्या गया था, जिसे इसके मुण-दोप कुछ भी हो, तीन वर्ष पूर्व 

हुए साधारण निर्वाचन्त मे इसके लिए कोई स्पष्ट आदेश जनता मे प्राप्त नही 

हुआ था। 

विधाममडल के द्वारा साविधानिक परिवर्तेन वी तीसरी पद्धति वह है जिसमें 
संयुक्त रात गे अर्थात्‌ जिसमें दोनों सदन एक सदन वे रूप मे बैठते है, बहुमत की 
अपेक्षा होती है। इसका उदाहरण दक्षिणी अफीका है। 

(2) दूसरी योजना वह है जिसमे लाक-मत (9०9५]००७ ४०६८), जनमत- 
सप्र॥ ( एशश्ाशा१(त॑णा )या लोक निर्देश (९९४ ४०६८) की आवश्यकता होती है। 
इस युक्ति का प्रयोग फ्रास में क्राति के दौरान में और फिर लई नेपोलियन के 
ट्वारा और जमंझी में हिट्लर के द्वारा किया गया था। स्टेन में इसक/ कभी भी 
प्रयोग नही किया गया, हालाकि समद्‌ विधेयक पर, जो अत में सन्‌ 97 मे विधि 
बन गया, होने बाले विवाद से उत्पन्न गत्यावरोध्व से पार पाने के लिए इसका 
सुझाव दिया गया था। यह प्रणाली स्विद्जरलैंड, आस्ट्रेलिया, आयर, इटली, फ्रान्म 
(पंचम गणतक्ष मे कुछ अध्यक्षीय प्रान्त को ( ०9तथ्णा।व ०5०५४) के साथ) 
और डेनमार्ब (पहले ही उल्लिखित ससदीय नियतण के अतिरिक्त) से है । 


52 आधुनिक राजनीतिक सविधान 


(3) तोसरी पद्धति सघो की विशिष्ट पद्धति है। निस्‍्सन्देह ऐसा कोई भी 
सघ नहीं है जिसका सविधान किसी-न-किसी रूप में, सघनिर्मात्री इकाइयो की 
आधी से अधिक या सभी को सहमति की अपेक्षा नहीं कश्ता । प्रस्तावित विधेयक 
पर मतदान या तो जनता द्वारा या सम्बन्धित राज्यों के' विधानमडलों द्वारा हो 
सकता है। स्विट्जरलैंड और आस्ट्रेलिया मे जनमत्त सग्रह का प्रयोग होता है। 
यूनाइटेड स्टेट में कसी भो प्रस्तावित सशोधन के लिये तीन-चौथाई राज्यों के 
विधानमडलो अथवा विशेष सम्मेलनों (जिनका नीचे (4) में उल्लेख क्या 
गया है) के अनुसमर्यन की आवश्यकता होती है। 

(4) अत में वह पद्धति है, जिसमे साविधानिक सशोधन के निमित्त एव 
विशिष्ट सभा की तदर्थ रचना होती है। जैसा कि हम कह चुके हैं, एक अर्थ मे 
ऐसा दब होता है जबकि विधानमडल किसी विशेध निर्बन्धन के अधीन स्विधान 
में सशोधन करते हैं, और अधिक स्पष्टतथा त्तव जब कि दोनों सदनो का सयुकत 
सत्र होता है। परन्तु कुछ अवस्थाओ मे यह सम्मेलन किसी भी अन्य निकाय से 
बिलकुल विभिन होता है। उदाहरण के लिए अमरीकी सघ के कुछ राज्यो में 
राज्य के सविधान के सम्बन्ध में यह पद्धति उपयोग मे आती है, और ऐसी पद्धति 
की सघ के सविधान मे,--यदि सघीय काग्रेस ऐसा भ्रस्ताव करे, अनुमति है। यह 
पद्धति लैंटिन-अमरीका के क्तिपथ राज्यों के सविधानों मे भी है। 

इस तरह मोटे तौर से साविधानिक सशोवनों की दों पद्धतिथा है शितका 
अनम्य सविधानों वाले राज्यों मे अधिक प्रयोग होता है। पहली पद्धति विशेष 
निबंन्धतों के अधीन विधातमडल द्वारा सशोधन पद्धति है, और दूसरी विशेष 
प्रस्ताव पर जदनता द्वारा । अन्य दो पद्धतियों में से एक सघीय राज्यों की विशिष्ट 
पद्धति है, परन्तु क्रि भो धहे सर्वेव्याषक् नहीं है, और दूसरी पद्धति साधारणतथा 
केवल अनुज्ञात्पक हे। अब हम अनतम्य सविधानों वाले अधिक महत्वपूर्ण राज्यों 
में से कुछ बी साविधातिक सशोधन-पद्धति रा अधिक विस्तार के साथ विश्लेषण 
करेगे। 

2 फ्रांसोीसी गणतत्न का अनस्थ सचिधान 


फ्रासोसियों ने 875 में तृतीय गणतत्न की स्थापना से पूर्व के अस्सी वर्षों 
के दौरान से सविधान-निर्माण में अदु्ुत प्रयोग किए थे। सविधान-निर्माण 
व्यावहारिक राजदोीति की एक शाखा है जिसमे ससार ने फ्रासीसिशों को सर्वो- 
त्तम कलावर के रूप में देखा था, जो अपने ही ध्राधितारियों मे से एक ने' शब्दा मे, 
संविधान की कल्पना एक ऐसी दार्शनिक कृत्ति वे रूप में बरने के अध्यस्त थे जिसमे 
प्रत्येक बात को एक सिद्धात से निकाला जाता है , उनते' लिए सविधान कला को 
एक ऐसी इति थी जिसका क्रम तथा जिसकी समझूषना पूर्ण होनी चाहिए, यह एक 
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ऐसा बँज्ञानिक उपकरण था जिसकी योजना इतनी यथार्थ हो, जिसका इस्पात 
इतना उत्तर और मजबूत हो कि उसमे साधारण से साधारण अवरोध भी अस- 
म्थव हो जाए। इस राजनीतिक पढुना के प्रयोग मे फ्रासीसियों ने एक शक्ताब्दी 
से भी कम समय में एक दजेत से अधिक सविधान बना डाले ये । परन्तु वे परि- 
स्थितिया, जिनमे फ्रासीसी जर्मन युद्ध में फ्ासीसी पराजय बे पश्चात तृतीय 
गणतत गठित हुआ था ऐसी थी जिनमें फ्ासोसी राजमर्मज्ञ पूर्ण दस्तावेज वीं 
इस परम्परा से विचलित हां गए और सए शासन की स्थापना जुलाई सन्‌ 7875 
भें पारित त्तीन पुथक्‌ विधियों बे आधार पर हुई । 
उस समय सबिधान निर्माताआ की वस्ततिक आजा यह थी कि नया 
सबिधान अधिक सही चलेगा, क्याकि उनमे से अधिक्राश जरा भी गणततवादी 
नही वरच राजतत्रवादी थ्रे। यथ्यपि यणतव्र बी वनिश्चिल रूप से स्थायना सन्‌ 
875 न्क नहीं हुई थी, तथापि उसका जन्म वास्तव मे तृतीय नेपोलियन और 
उसकी सेना के सेडान में बन्दी बनाए जान के पश्चात सितवर सन्‌ 870 में ही 
हो चुका था। पांच महीनों तक जरमनो का जी तोडकर म्‌काबजा बरने के पश्चात्‌ 
पेरिस का पतन हो भया और एक सधि हुई, और फ्वेरी सन्‌ 7877 में यह निश्चित 
करने के लिए कि क्या युद्ध जारी रखा जाए, सावं लौविक पुर्प-मताधिकार के द्वारा 
एक राष्ट्रीय सभा का निर्वाचन हुआ। परन्तु उसने इससे भी अधिक कार्य किया 
और शाति स्थापना करते हुए फ्राम पर अगले चार वर्षो तक राज्य किया तथा 
भग होने से पूर्व गणतन्षीय सविधान पास कर दिया। यह सभ्य सविधान-सभा 
घन गई, कक्‍्याकि उसमे विभिन्न भाति के राजतन्नवादियों की सख्या गणतद्ष- 
बादियो से कही अधिक थी और उन्हें दूसरे निर्वाचन भे अपनी शकित के छिन जाने 
क्य डर था। परस्तु, जैसा कि दियर (7॥॥०75) ने, जो इस सभा का प्रमुख व्यक्त 
था और जो गणतत्न का प्रथम राष्ट्रपति बनने बाला था, कहा था, सिंहासन एक था, 
परन्तु उस पर आसीन होने के लिये तीन दावेदार थे। इन तीनो दावेदारो 
(अर्थात्‌ बूरबों और औरलिए राजवशो तथा कुख्यात बोनापार्टे परिवार के 
बशजों ) के समर्थकों ने, आपस में एकता प्राप्त करने मे असफ्ल होकर अपने 
भत्तभेदी को भूलावार एक समसौता कर लिया और 'रूढिवादी मणवद्ष' की स्थापता 
के लिए राजी हो गए । उन्होने आशा को कि उरासे भविष्य परर्णेरूप से सुरक्षित हो 
जाएगा । अधिक उग्र गणतत्वादी इस गणतज से राजी हो गए क्योकि उन्हे आशा 
थी कि इसे एक ऋतिकारी दिशा मे परिवर्तित किया जा सकेगा। राजतत्नवादी 
गणतद्न कहलाने वाले इस राष्ट्रपति-शासन से डम वास्ते सहमत हो गए कि उन्हें 
उपरात मे राष्ट्रपत्ति को ही राजा या सम्नाट्‌ मे बदल देने की आशा थी। 
सन्‌ 875 की इन तोन विधियो का, जो कि उक्त सविधान का आधार थी, 
सामान्य प्रभाव दो सदनो--सिनेट और प्रतिनिधि-राभा--के एक विधानमडल 
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से ही स्वीकार किया जाता था तो उसे जनमत-रग्रह के लिए प्रस्तुत करना आव- 
श्यक था और तब उसके अगीकरण के लिए उसके पक्ष मे मतदान करने वाले लोगो 
का बहुमत अपेक्षित था ? 

पचम फ्रेक्च गणतत्न के सविधान ने, जो 28 सितम्बर 958 को जनमत 
सग्रह द्वारा अगीकृत और 4 अक्टूबर 958 को प्रख्यापित हुआ, नई परिस्थिति 
क अनुकूल अनेक परिवर्तन क्तिय और प्रासगिक रूप मे उच्च सदन का माम फिर 
से सिनेट रख दिया परन्तु अवर (]0४८) सदन वा नाम (जैसा चतुर्थ गणतत्न 
में था) नशनल एसेम्वली ही रहन दिया। यह्द नाम तृतीय गणतत्न में दोनो रादनो 
के सयुक्त सतन्न वा था। इस सविधान म सयुक्त राजन का काग्रेस के रूप में एक साथ 
बैठना (8।९८ंापह 70 (०7८४६) कहां गया ह ॥ वार्यपालिका विभाग में जा 
महत्वपूर्ण परिवर्तत किय गय उनके विषय म आगे (ग्यारहवे अध्याय में) बहुत 
कुछ लिखा जायगा । यहाँ ता हम सविधान के अनुन्छेद 89 में उल्लिखित 
सशोधन् की परिवर्तित पद्धत्ति का वर्णन करना है। इस अनुच्छेद के अनुसार 
सविधान में सशोधन के लिय पहल करन का जधिकार प्रधान मत्री के प्रस्ताव पर 
राष्ट्रपति को तथा ससद्‌ वे! सदस्यों का है। प्रस्तावित सशाधन को रामाबिष्ट 
करने बाला सरकारी या सरादीय विधेयक अभिन्न रुप म॒ दाता सदनों द्वारा पारित 
होना चाहिये। जनमत सग्रहू द्वारा अनुमोदित होने पर ही सशोधन निश्चित 
रूप धारण करता है। फिर भी, यदि गणतत् का राष्ट्रपति उम्र काग्रेस के रूप मे 
सयोजित ससद्‌ के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय करता है तो उस पर जनमत 
सग्रह की आवश्यकता नहीं हाती। ऐसी स्थिति में जितन मत्त पड़े उनके तीन 
बढे पाँच बहुमत से स्वीइृत होन पर ही सशोधन अनुमोदित माना जात्ता है। 
उस अनुच्छेद मे आगे कहा गया है-- जब देश की अश्षण्डत्ता खतरे मे हो तो सशोधन 
की प्रक्रिया काम में नहीं लानी चाहिये । 'इसके साथ ही पिछले दो सविधानों गे 
विद्यमान यह परन्तु कभी जोडा गया है कि 'शासन के गणतत्वीय रूप का सशोधन 
नहीं हो सकेगा ।! 


3 इटली के गणतंत्र का अनस्य संविधान 


सन्‌ 947 मे प्रस्यापित इटालियन गणतत्न का सविधान पूर्ववर्त्ती राजतत्न 
बे सविधान के संदृझ् ही है, क्योकि यह भी दस्तावेज के रूप मे है परन्तु अपनी 
अनम्यता के कारण उमसे बिलकुल भिन्न है। दसमे कोई समन्देह नही प्रतीत होता 
कि सन्‌ 848 के मूल सार्डीनियन सविधान के निर्माताओं का आशय उसे अतिम 
सर्विधान बनाना था और इसी कारण उसमे उसके सशोधन की पद्धतियों वे विधय 
में कोई भी निर्देश नही था। किन्तु चूकि वह सम्पूर्भे इटली मे लागू हुआ और द्वुत 
विकास एवं परिवर्तन के काल में क्रियान्वित हुआ, इसलिए उसे नई परिस्थितियो 
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के अतुर्ष बताने के लिए कुछ साधन निकाला स्पप्टत आवश्यक्र हो गया था! 
इस उद्देश्य पी प्राप्ति के विए सशोथन के तिपय में मूल सविधान-तिर्माताओं 
बे! मौत का यह अर्य॑ माना गया कि साधारण विधायी प्रकिया द्वारा परिवर्तचत 
किए जा सक्‍ते हैं। उनीसदी शताअ्दी के अन्तिम चतुर्थाश के जिम्मेदार इटालियन 
राजमर्मेज्ञा का थही मत था। उदाहरणस्वरूप, उदारदलीय प्रधानमत्नी क्रिसपी 
न सविधि की अस्पृश्यता का स्वीकार करन से इनकार कर दिया और मन्‌ 
88] में कहा कि इटली की ससद्‌ सदा सविधान-निर्मात्रो है। उन्नीसवी शताब्दी 
के अन्त की आर एक अन्य अधिकारी न लिखा कि “इटली में आज ससद्‌ की सर्व 
शविनमत्ता का सिद्धात ग्रेट प्रिटेन को अपेक्षा किसी तरह से भी कम सुदृढ नहीं है ।” 

दूसरे झन्‍दों मे, फामिस्ट-पूर्व इटली में साधारण और सविधानी विधिनिर्माण 
में प्रिटेत वे! समान कोई अतर नही था। स्विधान के मूल पाठ के परिवर्तन पर 
बहूधा वाद-विवाद तो हाता, परन्तु काई परिवर्तन वास्तव में किया नहीं गया | 
समदे प्रभावपूर्ण साविधोनिक परिवर्धन करने बोली संविधिया पारित करती रही, 
परन्तु उत्हाने सविधान के भजमून में काई परिवर्तेत नहों किया यहा तक कि 
उसमे कोई घाराएँ भी नहीं जाठी। ऐसे अधिनियमा के उदाहरण न्यायपालिका 
के सगठत को विनिसमित करने बाली बिधि, पोप को गारटी देत वाली विधि 
और मताधिकार तथा निर्वावन-श्षेद्रा वे स्वरूप और आकार मे समय-समय पर 
परिवर्तेत करने वाली अनेक विधिया हैं। वास्नव में इटली का पुराना सविधान 
इतना नम्य था कि मुभोलिनी अपन अधिनायकतत्न के प्रारम्भिक वर्षों में उसे 
तोडे बिना अपती इच्छा के अनुसार मोडने में समर्थ हो सका, यद्यपि बाद में जब 
उसने निगम राज्य” का अतिम रूप से सगठन किया सा निश्चित रूप से उसन 
उसे तोड-मरोडरर ऐसा कता दिया कि वह पहचाना भी नहीं जा सकता था। 

इसके विपरीत नये इटालियन गणतत्र का सविधान स्पष्ट शब्दों मे सशोधन 
बी पद्धति को निर्धारित करता है, और यद्यपि झशोथन के विषय का निरूपण 
करने बाली सविधान वी घारा उतती पूर्ण नहीं है जितनी कि फ्रामीसी ग्रणतन्न 
बा सविधान की धारा है, तथापि सशोथन-सम्दन्धी इटली की पद्धति भी फ्रास की 
पद्धति से विलकुल मिलती-जुलती ही है। अनुच्छेद 38 म॒ कहा गया है कि 
साविधानिक सशाघन वी प्रक्रिया में निर्वाचक्षणण तथा ससद्‌ (प्रतिनिधि- 
सदन और सिलेटर-सदतव ) दोना शासिक्त हो सकते हैं॥ सविधानी सशोधन वी 
विधि प्रत्येक सदत में दो बाचनो में पारित होनी चाहिए, उन दाना के बीच मे 
तीन भहीन से कम का अनर नहों होना चाहिय और द्वितीय वाचन मे प्रत्येक 
खदन के! सदस्यों का निरषेकञ वहुसत उसके पक्ष में होना चआाहिये। यादि उसके 
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प्रवाशन के तौन महीना वे अन्दर जनमत सप्रह वे लिय वाई माग दाना मे से 
किसी भी सदन हे पचमाश सदस्या व॑ द्वारा अबबा 500 000 मतदाताओं वे 
द्वारा अथवा छह प्रादेशिक परिपदा व द्वारा वी जाती है ता इस विधि वा जनसत 
सम्रह ने विय प्रस्तुत वरना पड़ता है। परन्तु यदि विधि के द्वितीय वाचर से प्रत्यक 
खदन वे दो तिहाई रादरया के बहुसत का उसे अनुमोदन आप्त हा जाता है तो यह 
शर्त लागू नहीं होती। 


4 आयर तथा दक्षिणी अफ्रोका मे साविधानिक सशोघन 


अब हम आयरलैंड वे गणतव (आयर) और दक्षिणी अफ्रीका वे जो फ्रान्‍्स 
और इटतवी के समान अनम्य संविधान वाले एयात्मव राज्य है साविधानिवा 
सशोधन की प्रत्रियाआ को अध्ययन बरेंगे। उन्हें हम सुविधापूवका एक साथ 
ही ले भवते है पयोक्षि दोनो पुराने ब्रिटिश रवशासो डॉमिनियन रहे हैं जो गणततन 
बनेने पर कॉमनबेल्थ से अतग हो गये । 

(१) आगर (आयरलैंड का गणतत्न)--आयर, जिस नाम से दक्षिणी 
आयरलैड सत्‌ 937 से पुकारा जाता है, सन्‌ 922 में आयरिश फ्री स्टेट के 
नाम से उस सधि के फ्लस्वरूप स्थापित हुआ जा दमन एव गृहयुद्ध जन्य विनाश 
बे बाद ग्रेट ब्रिदेन और आयरलंड के सम्बन्धिक भाग के बीच हुई थी। इस 
इस सधि के फ्तस्व॒रूप दक्षिणी आयरलैंड को स्वेशासी डॉमिनियन का पद प्राप्त 
हुआ और दो सदनों (डेल आयरीन और सीनेट) के विधानमडत्र बी तथा उराबे 
प्रति उत्तरदायी कार्मेप्रातिवा वो स्थापना हुई जा नाममात्ते को मुब्ट द्वारा नियुक्त 
एवं गवर्मर-जनरल के हाथो में थी, हालाकि जैसा पहले कहा जा चुदा है, सन्‌ 
937 बे सविधान ने गवर्नर जनरल के पद का समाप्त कर दिया और बाद में 
सन्‌ 948 के अधिनियम से आयर एक स्वतत्न गणतत्र बन गया। मूल सविधान 
के अनुच्छेद ५0 मे सशोधन वी पद्धति वा स्पष्ट रूप से उल्नेख क्या गया है परन्तु 
उरामे यह भी कहा गया है कि सविधान मे निर्धारित व्यवस्थाएँ प्रख्यापद की 
सारीख से आठ मर्ष सक प्रभावी नही होगी । उसमे निर्धारित सशोधन थी पद्धति 
सार रूप में सतत 7937 के सविधान मे उल्लिखित पद्धति बे समान ही है और 
आजकल दही श्रवर्ततशील है। तय सविधान के अनुच्छेद 46 (४) में कहा 
गया है कि इस संविधान में सशोधन के लिय प्रत्येक प्रस्ताव का सूत्रपात प्रतिनिधि 
राभा (डेल आयरीन ) मे एक विधेयक के रूप मे होगा और ओरियेक्टास ( सप्तद ) 
के होतो सदनों द्वारा पारित हो जाने या पारित हुआ समसा जाने पर जनता ये 
निर्णेय के जिय जनमत सग्रह के विषय में उस समय प्रभावी विधि के अनुसार 
जनमत सपग्रह के जिय भ्रस्तुत क्या जायगा।' इसके साथ ही अनुच्छेद 47 
(१) से बहा गया है कि जनता के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत किया हुआ प्रत्येक 
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प्रस्ताव जनमत सम्रह मे प्रस्ताव वे पक्ष मे बहुमत होते पर अनुमोदित समझा 
जायगा + 

(2) दक्षिणी अप्रीका--उन्नीोसवी शत्ताब्दी में विद्यमान आग्ल-्डच 
शत्रुता से, जिसका चरम रूप 899-902 के युद्ध मे प्रकट हुआ, उत्पन्न सम- 
स्याओ वा समाधान, 909 मे पारित साउथ अफ्रीका एब्ट द्वारा १90 में चार 
ब्रान्तों के सघ (यूनियन) वी स्थापना द्वारा क्या गया था। जैसा हम देख 
चुके है, यह देखने मे ही सघ था, वास्तव में नही, क्योकि यद्यपि प्रान्तो वी प्रक्तियाँ 
उल्लिखित थी परन्तु वे स्थानीय सत्ताओं दी शक्तिया से बिलकुल भिन्न नहीं 
थी और वे उन्हें अपने अधिकार स नहीं, सघ वी ससद्‌ की इच्छा से प्राप्त थी 
ससद्‌ प्रस्तीय परियद के कसी भी अध्यादेश हो, ससद्‌ के किसी अधिनियम 
के बिस्द्ध होने की हालत में, अमास्य करार दे सकती थी। 

सशोधन वी प्रक्तिया दक्षिणी अफ्रीका अधिनियम वे खण्ड 52 में निश्वित 
रूप से निर्धारित थी। उससे कहा गया था दि सघ की समद सामान्य विधायी 
प्रक्रिया से अधिनियम बे तीन प्रकार के' उपबन्धों को छोड किन्ही उपबन्धों को 
निरसित या परिवर्तित कर सकती है। वे तीन प्रकार के उपबन्ध निम्ताकित 
है--(अ) जिसका सम्यन्ध संघ में देशी निवासियों के अधिकारों से है, (आ) 
जिमके' द्वारा डद और कग्रेजी भाषाओं भी समानता स्थापित वी गई है और 
(इ) के उपबन्ध जो उक्त खण्ड के साथ अनुसूची के रूप मे जुड़े हुए है और जिनका 
मम्बन्ध मूल निवासियों के प्रदेशों बे! प्रशासन से है। ऐसे प्रदेण वमूटोलड, 
बेयुआनालैड ओर स्थाजीलैंड है जो मुकुट द्वारा नियुक्त हाई कमिप्नर बे अधीत 
प्रशासित शाही प्रदेश (7०7० 7.9095) बने हुए है। (अ) और (आ) 
में उल्लिखित उपबन्ध, परन्तु (इ) में उल्लिखित उपबन्ध नहीं, जिन पर संघ 
सरकार की कोई मत्ता नही है, केवल सघीय समद्‌ द्वारा पारित विधेयक द्वारा 
ही परिवर्तित क्ये जा सकने थे। इंसवे लिये आवश्यक था कि समद्‌ के दोतो 
सदन एक सांग बैठे और ठीसरे वाचन में दोनों सदतों वे कुल सदस्यों के कम 
से कम दो-तिहाई सदस्य महमत हो। दक्षिणी अफ्रीका वे यूलियत के समविधात 
की ऐसी अतम्यता थी ॥ 

सन्‌ 96॥ के अधितियम बे, जिसके द्वारा गणतत्र की स्थापना हुई, खण्ड 
8 में सशोधन की पद्धति पहले जैसी ही बनी हुई है। रगीत लिदासियों के! 
अधिकार तो विशिष्ट विधियों के अधीत हैं। परन्तु अन्यथा इस खण्ड मे यह बात 
दोहराई गईं है कि गणतज् की ससद्‌ विधि के द्वारा इस अधितियम के किसी भी 
उपबन्ध वा निरसित या प्ररिवतित कर सक्रती है! (अर्थात्‌ साधारण विधायो 
प्रक्रिया द्वारा ), वेवल डच और अग्नेजो भाषाओं की स्थापता करने वाले उपउन्ध 
को उसकी यह सत्ता लागू नही होती । इसी प्रवार समद्‌ इस खण्ड को भी सामान्य 
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विधायी प्रकिया से निग्सिल नहीं कर सकती, उसके तिय्रे दोनों खदना वे सुनी 
सत्र से दो-तिहाई वहमत की आवश्यकता होती है। इन बातो में दक्षिणो जफीया 
के गणतत्र को संविधान अनस्य है। शेव बाता में वह नम्य है। 


5 कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सें अनम्य सविधान 


डस खण्ड में ढम दा आस्भम के व्िडिश स्वशासी डामसिनसियनों वे अगम्ध 
मसविधानो पर द्विचार करेंगे। वे दाना संघ राज्य है हालाकि दोना की सधीय 
व्यवस्था भिन्न प्रकार को है, परन्तु तबेति कलाड़ा के संविधान वी अनध्यता 
मुय्यत उसके संघीय रबरूय पर निर्भर है ऑस्ट्रैजिया के संविधान मे उसके संघ 
के विशिष्ट रूप से आवश्यक रूप से उत्पन निर्दत्थनों हे अतिरिक्त सशोधत को 
प्रक्रिया घर प्रभाव डातन वाले और भी निर्वन्यन दै। 

(3) कताड़ा का डॉमिनियत--कताडा के डामितियत की स्थापता जैसा 
हम देख चुके हैं, सत 867 में जिटिश नॉर्थ अमरिका अधिनियम के द्वारा हुई 
थी जो आरभ मे चार प्रान्तो बे सब को लायू हुआ था। अप प्रान्तों की संख्या 
बढ़ कर दम हो गई है। यह अधिनियम, वाद के सशोधनों महित ओम तौर पर 
कनाडा का संविधान कहा जाता है, हालाति, ब्यापक अर्ये में, संविधान में कुछ 
ब्रिदिश पालमिण्ट द्वारा तथा अन्य कनाडा की वार्लमिण्ट हारा पारित साविधा- 
निक प्रभाववाली कुछ अन्य विध्रियाँ तथा कालक्रम में विकसित कुछ प्रयाएँ 
एवं रढ़ियाँ भी शामिल है। सन्‌ 867 के ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट वे द्वारा 
विशाग्री एव कार्मपालिका मत्ताएँ डॉसिनियन की सरकार तथा प्रान्तो की सरकारों 
के बीच विभक्त की गई थी। अनन्‍्य रूप मे प्रान्तो का सौधी गई शक्तियाँ स्पष्ट 
रूप में उल्लिखित की गई थी और इस तरह रक्षित शक्तियाँ सघ सरकार के पास 
रही | अल कनाडा में सामान्य विधि और समिधान विधि मे एक मात्र अन्तर यही 
है कि सामान्य विधि को सम्बन्ध तो उस सब बातो से है जिगता प्रान्तीय विधि- 
निर्माण की परिधि के अन्दर स्पष्ट उल्लेख नही है और संविधान विधि का सम्बन्ध 
इस अधिकार-विभाजन में मूलभूत परिवर्तन से है। 

म्रल तिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट मे कनाडा में स्थित कसी भी विधायी 
सत्ता द्वारा उसके सशोप्रत के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। समोघ्वन 
डॉमिनियन की समद के दोनो सदनों के सबोधन पर केवल वेस्टमिन्स्टर भे स्थित 
चारुभिष्ठ द्वारा ही किया जा सकता था। परन्तु व्यवहार मे, सन्‌ 93] में 
बेस्टमिन्स्टर वी सविधि ( छाशपाट जे १७ ९मशायाईल- ) बे अधिनियमित हो जाने 
पर यह निर्वेन्धन प्रभावहीन हो गया। फिर भी, सन्‌ 949 मे अिटिश नॉर्थ 
अमेरिका एक्ट के सशोपत से कलाडा की ससद्‌ के ग्रान्तों की विधायी मत्ताएँ 
और प्रान्तीय विधानमडलो के अवियारा एवं विशेधाधिक्सरों में सम्बन्धित बातो 
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को छोड अन्य सभी बातों मे सविधात में सशोथन करते का अधिकार मिल गया। 
अत्त स्पष्ट है कि व्यवहार में, साविधानिक सशोधन के मामले में कनाडा की 
संसद पर एकमात्न निर्वन्धन यह है कि वह प्रान्तो को स्विधान द्वारा स्वृष्ट रूप मे 
प्रदत्त शक्तियों मे उनकी अनुमति के बिता हेरफ्र नही कर सकती। 

पिछले कुछ वर्षो में कनाडा में डॉमिनियन सरकार के भान्वीय विधात- 
मडलो के साथ सम्बन्धों के विपय में काफी विवाद चला है। सन्‌ 950 में इस 
विपय में सविधान के सशोधन की पद्धति पर विचार करने के लिये एक सयुक्त 
सम्मेलन बुलाया गया था। उस्तद विवाद ग्रस्त मुद्दों को कुछ स्पष्ट बरने म कुछ 
प्रगति तो की पर वह ऐसा काई सूत्र नही दृढ़ सका जिसे सभी सरकारे स्वीकाद 
कर सकती | सन्‌ 960 में फिर ऐसा ही प्रयत्न आरभ हुआ जबकि इस प्रश्त पर 
फिर से विचार करने के ल्िय अठार्नी-जनतरला का एक सम्मलव आमक्रित क्रिया 
गया परन्तु सन्‌ ।962 के अन्त तक भी उसका कार्य पूरा नहीं हुआ था | इन सब 
बातो में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह हैं कि यदि श्रान्त एक बाद डामि- 
नियन सरकार के साथ अपने सम्वन्धो मे परिषर्तत बरने के लिये सहमत हो जाँय 
तो ऐसा परिवर्तत कनाडा वी ससद्‌ की सामान्य विधायो प्रक्निया द्वारा ही हो 
सकेगा। इस प्रकार यद्यपि राज्य के सघीय स्वरूप के कारण कताडा का सबिधात 
नम्य नही कहा जा सकता, तथापि वह आधुनिक सघीय राज्या के सविधानों में 
संभवत कम से कम अनम्य है । 

(2) आस्ट्रेलिया की कामनवेल्य--जैसा कि हम देख चुके है, आस्ट्रेलिया 
के कॉमवर्वेल्‍्न का स्विधान पूर्णरू्प से सघीकृत राज्य का सविधान है। इसकी 
स्थापना सन्‌ 900 के सस्द अधिनियम के ह्वारा हुई जा सन्‌ 90] म प्रवर्तित 
हुआ। यह सघ छह राज्यो (आस्ट्रेलिया द्वीप के पांच खड़ा और टसमानिया) 
से बता है, जिसमे से प्रत्यक का सजीव कँयक्निक अस्तित्व है। उनके अधिकारा 
वी बडी सुनिश्चितता स सुरक्षा की गई है, क्योंकि सविधात म॑ संघीय सत्ता थी 
शक्तियां की सूची दी गई है। सधीय सत्ता में दो सदनो का विधानमडल और 
उसके धरति उत्तरदायी एक कार्यपालिका है और वह नाममात्र क लिए मुकुद 
द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल के अधीन है। सविधान में अवशिष्ट शक्तिया 
राज्यो के पास 'ैड दी गई हैं, जिनमे से प्रत्यक नाममात्र के विए गवर्नर के अधीन 
है जिसकी नियुक्तित कॉसनवेल्थ सरकार के द्वारा ने हाकर मुकुट द्वारा हाती है। 

सविधाद के अतिम अध्याय (8) म सशाधन के साधन बनाए गए हैं। 
सशाधन का प्रस्ताव करनवाली प्रत्यक विधि ना झदना के द्वारा पारिन होन 
पर श्रत्यक राज्य के प्रतिनिध-सदन के निर्वाचका के समक्ष उनके मन के लिए 
प्रस्तुत वी जानी चाहिए। अथवा यदि ऐसी कोई विधि एक सदन के द्वारा पर्रित 
वी गई हो और दूसरे क द्वारा अम्वीकृत की गई हा और पुन उसी सदन क द्वारा 
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सीन महीना के अवसान के पश्चात अथवा अगले सत्न से पारित की गई हो तो 
गवर्नर-जनरल उस सदन वे, जो इस पर आपत्ति वरता है, सशोधन वे सहित या 
उसवे' बिना हो उसे जगमत सग्रह के लिए प्रस्तुत कर सकता है। यदि तव वह 
अधिकाश राज्यों में निर्वाचको वे बहुमत से और मसतदात बरने वाले समस्त 
निर्वाचकों के बटुयत के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो बह विधि बन जाता 
है। परन्तु यदि सशोधन म कसी राज्य बी सीमाओ बे परिवर्तन का या प्रत्येव 
सदन के सदस्यो के उसके अनुपात मे कमी करने वा या सविधान के अधीन उसके 
पृथक अधिवारों मे कसी किस्म का परिवर्तन करने वा प्रस्ताव विया जाता है तो 
प्रस्तावित सशोधत को, उल्लिखित शर्तों की प्ूति बे! अलावा उस विभिष्ट राज्य 
मे मतदान करने वाले निर्वाचक्रो वे' बहुमत का अनुगोदन भी प्राप्त होना चाहिए। 

रान ]900 रो अभी तक केवल चौदीस साविधानक प्रस्ताव जनमंत सग्रह 
के लिये प्रस्तुत किये गये है और उनमे से केवल चार को ही आवश्यक बहुमत 
प्राप्त हो सका है। सन 937 और 946 के बीच तीन बार प्रस्तावित परि- 
बर्तनों को समस्न कामनवेल्थ ये” जनमत सग्रह में तो सभी राज्यो को मिलाकर 
बहुमत प्राप्त हो गया परन्तु वे अस्वीकृत हो गय क्याकि छ राज्यो में से केवल 
तीयग राज्या मे ही राज्य वा आवश्यव बहुमत प्राप्त हो सका था| इस वारण सावि 
धानिक पुननिरोक्षण वे लिय सयुक्त समिति (उ०70 ए0खामशा।९ णा 0ग्राश्ञाप 
पं०त॥ ९९०१७७) न, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुता है! अपनी सन्‌ 958 
वी रिपोर्ट मे यह सुझाव दिया (जिसवा सन्‌ 959 की रिपोर्ट मे समर्थन भी 
क्या गया था) कि भविष्य मे यदि जनमत सग्रह में सभी राज्यों को मिलाबर 
बहुमत प्रस्तावित सशोधन के" पक्ष मे हो वो उसके अनुमोदन के लिय छ मे से केवल 
तीन (आधे से अधिक नही) राज्यो मे ही बहुमत पर्याप्त होता चाहिये । किन्तु, 
जैसा पहले बता चुके है, सन्‌ 962 के अन्त तक सयुक्त समित्ति वी रिपोर्ट पर बोई 
कार्यवाही नहीं हो पाई थी। तिस पर भी, यदि प्रस्तावित युधार अगीकृत भी हो 
जाता है, ऑस्ट्रेलिया का सविधान ससार ने सर्वाधिक अनम्य सविधानों में से 
एक बना रहेगा, क्योकि यह केवल सधीय राज्य की मर्यादाओं में बधा हुआ नहीं 
है, आपितु उसका सशोधन जनमत सग्रह के प्रयोग से सुरक्षित है। 


6 स्विट्जरलेड के संविधान को अनम्यता 


स्विट्जरलेंड का वर्त्तमान सविधान, जँसा कि हम कह चुके हैं, सन्‌ 874 
में अस्तित्व में आया था। इसके सघीय स्वरूप की हम पहले ही विवेचना कर 
चुके हैं। यहा पर हमे उसके सशोघन की पद्धति वा ही अवलोवन करना है। 


 वृष्ठ 48 देखिये 


अनम्प सविधान 463 


किए गएं, स्यारहवें और यारहवे सशाघत क्रमण सन्‌ 798 और 804 से 
अगीक़त हुए। इन सशायनरा क उपयात क्रमश सन्‌ 7865, 7868 और 2879 
मे हृपणशिया के उद्धारविषयव तीन सशाधना थे अगीररण वे! पूर्व तवा दवसंठ 
वर्ष प्रिना सशायत ने व्यतीत हा यएं। तर से केबय आठ सशावत हुए हैं जितमें 
पहते दो गन 93 से और अतिम सन 96 में हुआ (अनुच्छेद 23 जिगने 
द्वारा कॉजम्यिया क्षेत्र (0/509८0 ० (/ाफ्शाफैय ) बा नियासियां का 964 से 
शप्ट्रपति व निर्वाचन मे मतदान वी याग्यता प्राप्त हुई)। इस भाति 70 
वर्षा मैं केजन तईस साथिधानिक सशाधन पास हा और उनम्र से एए (सन 
933 दक्सोगबे) ने ता वास्तय मे एफ पहत का सशाथन (सन्‌ 9]8 अठा- 
रहे) का जिसने सथ्वनिषध स्थापित जियो था निरमसित जिया। ये तथ्य सिद्ध 
करने है कि दस सयिधान ने जा विद्यमान दस्तायजी सविधाना म प्राचीनतम है, 
अनम्यता हात हुए भी उल्लेखनीय जचीजेपत का परिचय दिया है और यह सत्र 
मुख्य रूप से स्यान्चि न्‍्यायातय के निणया के कारण हआ है जा कि संविधान फा 
व्याख्यायार है। साथ ही इस जम्नी जतधि वे दौरान मे रियराजा व विकास व द्वारा 
भी व्यवहार मे कुछ मात्ना स उस सीमा तन परियतन हुआ है जहा ता जि यह 
शसाविधान की भापा से असगेति उत्पन शिए पिता शस्भय हा राफा है। जिस बाल 
धर टम यहा जार दना चोहत है, यह यह है कि मससुक्‍तेराज्य के विधानमडत 
(कांग्रेस) बे पास साविधानिक सशाधना का अयनी आर से पारित करन की शक्ति 
नहीं है, बह केवव सबिधान मे निर्वारित मशाधन-यवर को चाजित करत ये एक 
तरीके के रूप म सशाधता का बेवत प्रस्ताव कर सकता है। 
दस अधिणय अनम्यता के जिए सयिधान की स्थापना का इतिहास उत्तरदासी 
है। सन्‌ 775 तक आज के सयुक्‍तराज्य के पूर्वी समुद्री तट पर बहुत-से पृथत्‌ 
जिदिण उपनिवेश थे जिनमे से प्राचीनतम उपनिवेश भी 70 वर्ष से अधिक 
पुराना नहीं था। उन सयपी 'राजनीतित सस्थाओआ मे स्पूनाधित मात्ता मे अपन मूल 
प्रदर्श से, जा उन्हें ऐसे बन्ध्न मे जबड़े हुए था जिसे वे अन्त में असहनीय आवियः 
बन्धन समझने लगे थे, मम्बन्ध विन्छेद करन की प्रयृत्ति थी। इन ॥3 उप- 
निउणा जे काई एक-से राजनीतिक हित नही थे । उन्हाने पृथर्‌ सहयर ही अपनी- 
अपनी मस्याआ का ब्रिकास किया था, हातानि उनमे आधथिय एक्‍ला वी आर 
एव जस्पध्ट प्रगति विद्यमान थी। ग्रेट प्रिडेन के उिश्द्ध हथियार उठान मे मैत्री 
प्ररन बा जिए जिस यात ने उन्हें प्रस्ति किया वह ऐय्ला के खिए कोई निश्वयात्मक 
प्रयृत्ति नही थी बल्कि एज अमहठीय बाहा आधिपत्य से मूम़ित प्राप्त करने की 
निरेधात्मक प्रेरणा थी | युद्ध छिइन के उपरान्त बे यर्प मे स्माधीनता की घोषणा 
में यह यात पड़ी स्पष्ठतां के साथ प्रयद ह्ाती है। इस चापणा में कहा गया है, 
ये संयुक्त उपनियेण स्वतस्त्र जौर स्वाधोन राज्य है, और अधिकारस्परूष उन्हें 
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ऐसा ही होता चाहिए ।” इसमे सम्सान्य सरकार से सम्बन्ध रखने बाला कोई 
मी शब्द तही है, और जब सत 787 से युद्ध वास्तविक रूप के समाप्त हो गया, 
तब एक लम्न्रा आन्तरिक सघर्प इस विपय पर छिड गया कि सयोग के सविधान 
का कौन-स। रूप होना चाहिए। यह एक् ऐसा संघर्ष था जा सन्‌ 783 की सध्ि 
के पश्चात भी, जिसके द्वारा अमरीक्ियो को उनवी स्वतन्त्रता और प्रभुता औप- 
चारिक रूप से प्राप्त हुई जारी रहा। 

सन 784 के कॉनफेडरेशन वे अनुच्छेद, जिलके अधीन सयुक्‍तराज्य अगले 
आठ वर्ध तक शामित रहे, सार-रूप मे “अन्तर्राष्ट्रीय अभिसपय से शायद ही कुछ 
अधिक थे और कॉनफ्डरेशन भी केन्द्रीय सत्ता वी अपनी खुद की कोई प्रभाववारी 
इच्छा नही थी। अपनी वेयक्निक स्वतन्त्रता के प्रति राज्यों के मोह के कारण वे 
कसी भी केल्द्रीय सत्ता को ऐसी कार्यपालिकाशकित प्रदान करने से डरते थे जो 
उन्हें अन्तत अपने समस्त अधिकारों से वचित कर देती । अन्न से, सई सत्‌ 7787 
में फ्लाडेल्फिया मे एक सम्मेलन बुलाया गय्ना झिसते एक ऐसे संविधान क+ 
निर्माण क्या जो “सृजन की अपेक्षा चयन का परिणाम था। ' यह बात प्रस्ता- 
बना ग्रे पर्याप्त रूप से स्पप्ट है, इसमे कहा सया है --- 

“हम सयुकतराज्य के लोग अधिक पूर्ण सघ वनाने, न्‍्याय वी स्थापता करने, 
आतरिक शादि सुतिश्चित करने, सामान्य रक्षा की व्यवस्था करने, सामान्य 
कल्याण का वर्द्धध करन और अपने तथा अपनी भावी पीडियो के लिए स्वतन्त्नता 
का बरदान सुरक्षित करने के निमित्त, सयुक्तराज्य अमरीका के लिए इम सविधान 
को आदिष्ट तथा स्थापित करते है।” 

इसका प्राथमिक उद्देश्य राज्यो के अधिकारों की सुरक्षा और इसके साथ ही 
संथुक्त कार्यकाही के लाभ श्राप्त करन/ था+ इस हेतु यह संविधान, जो सन्‌ 
789 में प्रभावी हुआ, सावधानी के साथ उन शक्तियों को परिंगणित करता है 
जितका प्रयोग सामान्य अर्थात सघीय सत्ता द्वारा क्या जा सकता हैं। जित 
शक्तियों का वर्णत नही है, वे राज्यो के पास रह जाती हैं। उससे शासन के तीत 
प्रमुख ब्रिभागों की स्थापना हुई, जो ये हैं -- 

() कार्यपालिका--राष्ट्रएति, शिसक्रा निर्वाचत निश्चित रुप से निर्धारित 
तियमो के अनुसार चार वर्षों के जिए होता है। 

(2) विधानप्डल--सिनट और प्रनिनिधि-सदन नाम के दो सदनों से 
निमित वाग्रेम (महासभा) । 

(3) स्यायपालिका--न्यायाधीणों का एक सर्वोच्च स्यायालय जिसे शासत 
के इस उपक्रण [सदिधान) के निर्दाचठ की शक्ति दी गई है। 

यह एक समझौता यथा जिसे राज्या न इस कारण स्वीक्नार कद लिया कि 
इसके द्वारा समस्त राज्यो को, उनके क्षेत्रफल तथा जनमख्या का लिंदाज किए 
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सरिना, सिनेट में समान प्रतिनिधित्व अर्थात्‌ प्रत्येक राज्य के लिए दो प्रतिनिधियों 
बी गारटी प्राप्स है, जब कि प्रतिनिधि-मदन में विभिन्न राज्यों के सदस्यों को सख्या 
उनकी जनसख्या के अनुपात मे रखी गई है। वह महान्‌ शक्ति जिसका राज्यो ने 
त्याग किया--सधि तथा युद्ध करने का अधिकार--सक्षेप में, राजनयिक शक्तिति 
थी। परन्तु जहा युद्ध की घोषणा का सम्पूर्ण काग्रेस द्वारा अनुमोदन होना चाहिए 
बहां सधि करने के लिए मिनेट का, अर्थात्‌ उम सदन का जिसमे सब राज्यो का समान 
प्रतिनिधित्व है, अनुसमर्यंन आवश्यक है। काग्रेस को कौन-बौन-सी शवियया प्राप्त है 
इसके स्पष्ट निरूपण के बाद सविधान मे इनके ब्यौरो का कोई उल्लेख नही मिलता । 
उसका सवध इतनी बात से ही है कि वे क्‍या करे, न कि वे उसे कंस करेगे । सविधान 
केवल इस प्रणाली के महान्‌ आधारो को ही प्रस्तुत करता है, पंरतु इस दिणा में 
वह पूर्ण है और दुरुपयोग से सुरक्षित भी है, क्योक्ति उसमे संविधान को सशोधित 
करने के साधनों को निश्चित तया स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया ग्रया हैं। 
सशोघधन दो तरीकों में से किसी एक से प्रस्तावित किए जा सकते है. (क) 
या तो काज्रेस के प्रत्येक सदन वे' समस्त सदस्यों (मात्र उपस्थित सदस्य नहीं ) के दो- 
तिहाई सदस्य सहमत हो कि कुछ सशोधन आवश्यक हैं, या(ख ) काग्रेस, दो-तिहाई 
राज्यों के विधानभडलो द्वारा सशावनो के लिए प्रार्थन/ किए जाने पर, उन पर विचार 
करने के लिए एक,विशेष सम्मेलव आमत्नित करेगी । यह ध्यान रखना चाहिए कि 
इन शर्तों का सम्बन्ध केवल सशोधनों के प्रस्तावों से ही है । सशोधनो का इस भाति 
प्रस्ताव हो जाने पर उन पर राज्यो के तीन-चौथाई का सहमत होना आवश्यक 
है। ऐसा अनुसमर्यन प्राप्त होने पर सशोधन स्विधान का अग बन जाता है? 
इस प्रकार अमरीको सघ में सविधीय विधि तया सविधाव विधि के बीच 
एक अत्यन्त निश्चित भेद है। सविधान विधि की यह विशिष्ट श्रक्निया बडी 
जटठिल है, उसे चालित करना कठिन है, और उसे सफल परिणाम तक ले जाना तो 
और भी कठिन है। राज्यो की सख्या, जो कि प्रारम्भ मे तेरह थी, वढकर आज 
पचास हो गई है। अत समय की मति ने और सयुक्तराज्य की विस्मगकारी 
बुद्धि ने सशोधन को और भो अधिक कठिन बना दिया है, क्योकि आज कोई भी 
राशोधन 38 राज्यों की सहमति के विना नहीं किया जा सकता है। परन्तु 
अमरीकी लोगो के सामने, जेंसा कि हम देख चुके हैं, अपने पृथक-पृथक' राज्यों मे, 
जिनमे प्रत्येक का अपना मविधान है, अपने राजनीतिक क्ियाकलाप के लिए 
सविधान मे निर्धारित द्वारो के अतिरिक्त अन्य द्वार भी खले हुए हैं। 


8 जन संविधानों को अनस्यता 





सन्‌ 949 में पश्चिमी जर्मनी मे सविधानी शासन की पुन स्थापना हो 
जाने के कारण इस अध्याय के उपसहार के रूप मे वर्तमान सघीय गणतत्न पर 
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दुष्टिपात करत के पहले-पहले के सविधानो के अनम्य स्वरूप की ओर सकेत करना 
लाभदायक होगा। वेमर गणतत़् का सविधान, जेँसा हम देख चुके हैं, सन्‌ 99 
में प्रद्यापित हुआ था। सम्पूर्ण जमंनी में राजतद्ध के उन्मूलत के अलावा गण- 
तत्नीय सबविधान जर्मन साम्राज्य के, जिसे प्रयंम विश्वयुद्ध ने पलट दिया, सविधान' 
से कई बातों में भिन्न था। जमंत साम्राज्य मे, जिसकी स्थापना फ्रास-प्रशा युद्ध 
की समाप्ति पर सन 387 से हुई थी, सविधान का सघवत स्वरूप, उच्च सदन या 
बडेस्नाट म सवसे अधिक स्पप्ट था। उच्च सदन, जैसा कि हम देख चुके है, वास्तव 
में ऐसे वि्ित्न राज्या से जिनका उस सभा में अ-समान रूप से पभ्रलिनिधित्व था, 
आए हुए राजदूतों का सदत था। उसमे सत्नह छोटे राज्यों का एक-एक सदस्य 
था। कोई भी प्रस्तावित साविधानिक सशोधन उच्च सदन मे चौदह मतो से 
अस्वीकार किया जा सकता था। इस भाति इत छोटे राज्यो के प्रतिनिधि (अथवा 
दूत) मिलकर किसी भी ऐसे परिवर्तत को गोक सकते थे जो साम्राज्य मे उनकी 
स्थिति के लिए हानिकारी हो सकता था, अथवा प्रशा ही, जिसके अपने सत्रह 
स्थान थे, कसी ऐसे परिवर्तत को रोक सकता था। 

जर्मनी में प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ परिस्थिति बिलकुल ही भिन्न थी 
क्योंकि राइखस्टाग अर्यात्‌ अवर सदन, का ऐसा वास्तविक अस्तित्व और बल था 
जो पूर्व म उस्े प्राप्त नही था, क्‍्याकि पुराने साम्राज्यिक सविधान के' अधीन क्सी 
भी साविधानिक सशोधन पर राइखस्टाग विचार नहीं कर सक्‍्ती थी। सशोधन 
की पद्धति (देमर सविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार) निम्न प्रकार वी थी। 
इसमें कहा गया है कि सविधान मे अधिनियमन द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, 
परन्तु तभी जय कि सशाधन राइखस्टाग की गणपूर्ति अर्थात्‌ दा-निहाई सदस्यों 
के दा-त्तिहाई वहुमत से और राइखस्राट (पहले का बडेसख्नाट) में डाले गए मतों 
के दा-तिहाई बहुमत्त से पारित कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त यदि मतदान 
करने थालो का दशमाश जनता के सामने प्रस्तुत करने के' लिये स्वय ही संशोधन 
का श्रस्ताव करता तो उसे उसके समक्ष प्रस्तुत करना पडना था और भतदाताओं 
वा बहुमते उसके पक्ष या विपक्ष मे निश्चय कर सक्‍ता था | यदि राइखस्राट में 
आवश्यक बहुमत नही हो पाता और वह दो सप्ताह के श्लोतर सशोधन को जनता 
के समक्ष प्रस्तुत करन की मंग्ग करता, तो सशोधन को वर्णित रीनि से जनता के 
अनुमोदन के लिए भ्रस्तुत करना पडता था । 

इस भाति वेमर सविधान के अधीन जमंनी मे सशोधन जनमत सम्नह के बिता 
सप्घारण विधायी पद्धतियों द्वारा सदनों में बहुमतविपयक्र कतिपय निव॑न्धनों के 
अधीन पारित क्या जा राक्ता था, परन्तु या तो उच्च सदन या जनता क्रसश 
समय भर सख्या के निर्वन्धनो के अधीन जनमत सप्रह वी प्रत्रिया को चालु कर 
सकते ये ॥ 
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सघीय गणतत्र क्षा सविधान भी, जा प्राविधिव दृष्दि से मूल विधि बहलाता 
है और जिसके अधीन पश्चिमी जननी पर सन्‌ 949 से शासन हो रहा है, 
ससदीय दृष्टिकोण से उतना ही अनम्य है क्योकि इसमे भी सशाधन के लिए दाना 
सदना मे दो-तिहाई मता वी आवश्यकता है, यद्यपि इसमे सामान्य सशाधन 
प्रक्रिया के सम्बन्ध मे जनमत सग्रह वे उपयाग वे जिए काई निर्देश नही है। यह 
सविधान केवल ऐसो विधि द्वारा हो सशाधित हा मक्‍ता है जा कि मूल विधि 
के पाठ को स्पष्ट रूप से बदलता या वरद्धित करता हा परन्तु उसम ऐस विसी 
सशोधन वी युजायश नही है जा कि सध के लैडर (राज्या) मं सगठन वा, अधि- 
नियमन में लैंडर (राज्यो) दे मूल सहयोग का या सविधान म निर्धारित मानव 
अधिकारा स सम्बन्धित मूल सिद्धाता को और गणराज्य के लाज़तत्वात्मक, 
सामाजिक और सघीय स्वरूप को प्रभावित करता हा। अधिकार-सविधि 
(0००ए१०7०० 97००१४) अनुच्छेद 5 फ द्वारा एक और निबन्धनत अधिरापित 
किया यया था, जिसमे सूलदिधि मे किसी भी सशोधन के लिए अधितारी शक्तियां 
की स्पष्द सम्मति की आवश्यकता अनियाय रखो गई थी | परन्तु यह तिवन्‍्धन 
अपन आप ही सन्‌ 955 में समाप्त हा गया जब पश्चिमी जमनी वा। पृण प्रभुत्व 
के अधिकार पुन प्राप्त हा गय । 


>. अध्य गा बाराय 
( महक पा 4, 
गा ऋशाश- जे कु 
्‌ ज ट् 
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विधानमंडल 
॥ मताधिकार ओऔर निर्वाचनन्क्षत्र 
म7 विधय-प्रवेश 


हम प्रथम अध्याय में वता चुके कह कि शासन के बृत्य विधायक कार्यपरालक 
और स्यायपालक अर्थात्‌ तमश विधियों के निर्माण, उन्हे कार्यात्वित करने, और 
निर्माण के पश्चात्‌ उनके प्रवर्तन से मबधित तीन विभागा में विभाजित किए 
जान चाहिए । आधुनिक शासन मे विधिनिर्माण के कार्य का महत्व लोक्तत्न वी 
प्रगति के अतुपात में बहुत अधिक बढ गया है ॥ विधितिर्माण, जिस रूप में हम 
उसे आज समम्त्ते हैं, वास्तव में अयेज्ञाइत नवीन वस्तु है॥ प्रारभ के राजनौलिक 
समाज मे विधायी और कार्यपरालिका-सबंधी कामा में कोई अन्तर नहों था। 
शासन जिन विधिया को आवश्यक समझना था उनकी घोषणा करता था और 
उनका जियान्वित करता था | उदाहरण के तौर पर, ब्रिटेन में समद्‌ के प्रारभिक 
दिना में उसका निर्वाचित अश अर्थात्‌ लोक-्सदन विधितिर्माण ने कत्तंब्य को 
टालने का प्रयत्न करता था और उसे वास्तविक रूप मे राजा और उसवी परिपद्‌ 
के हाथा में छाइ देता चाहता था जो कि उसे सदा से करते आए थे | जैसा हम 
पहले बता चुके हैं, लाक़-सदन का ग्रारभिक काम विधितिर्माण नहीं बल्कि धन 
का अनुदान था। किन्तु विधिनिर्माण की आश्ुनिकर धारणा ने, जो जत-समूह की, 
जिसके सामूहिक हित में आजकल अधिकतर विधिया पारित की जाती है, वढ्ती 
हुई राजनीतिक चेतना से पेंदा होती है, विधिनिर्माण बरने वालों सस्था को एक 
विलकुल ही नया जनदातिक महत्व ब्रदान कर दिया है और इसके साथ ही यह 
प्रश्न भी उपस्थित कर दिया है कि उस संस्था से नागरिको वी सत्रिय सम्मति के 
साथ काम कराने का सर्वोत्तम उपाय क्या होगा। अब आधुनिक विधानमडलों 
के अध्ययन के अन्तर्गेत उनके निर्वाचन वी पद्धतियों, द्वितीय सदनो के स्वरूप 
एव उनकी शक्तिया में तवा विधान-कार्य पर कुछ राज्यों मे प्रयोग में आने वाले 
प्रत्यक्षलाक-नियत्रणों का अध्ययन भी अपेक्षित है। इस अध्याय मे हम आधुनिक 
निवर्चिल-प्रणावियों वा मताधिकार और निर्वाचन-क्षेत्र इन दो बातो वे दृष्टिकोण 
से अध्ययन वरेंग्रे। 
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2 राजनोतिक लोकतंत्र का विकास 


लोकतत्न से हमारा तात्पर्य “शासन के उस स्वरूप से है जिसमे राज्य की 
शासन-शक्ति वैध रूप से समस्त समुदाय के सदस्यों मे, न कि किसी विशिष्ट 
चर्म या वर्गों मं, निहित होती है।” निर्वाचनसबंधी प्रश्नों के अध्ययन के प्रारम 
में ही इस तथ्य पर जार देना आवश्यक है क्योंकि कभी-कभी लोकतत्न को “वर्गों 
के वियरीत जनता का शासन समझा जाता है। वास्तव में यूताती भाषा के शब्द 
डिमास' का, जिससे डिसॉजेंसी (लोहतत्न) शब्द वी व्युत्पत्ति हुई है, प्रयोग 
यूनानियों द्वारा समध्टि रूप में जनता को नढी, बल्कि 'अत्पजन' से भिन्न 'बहु- 
जन' का, वर्णन करने मे क्या जाता था और, जैसा हम पहले बता चुके हैं, अरस्तू 
ने लाक्तत्न को शरीबों के शासन के रूप म परिभाषित किया है, क्याकि अनिवायत 
गरीब ही बहुसख्यक वर्ग में होत थ। किन्तु यहा पर हम लोक्तब' शब्द का 
प्रयोग सपूर्ण समुद।य की बहुसख्या क शासन के अर्थ में करते है, जिसके अन्तगेन 
"वर्ग! और बहुजन (यदि ऐसा अन्तर अब भी कोई भर्य रखता है) दोनो है । 
क्योकि हम यह निर्धारित करने के लिय कि विसी राजनीतिक समाज वी, जिसमे 
सब लागा का एबमत नहीं है, इच्छा क्या मानी जा सकती है अभी तक कंबल 
इसी पद्धति का खोज थाये है। यह इच्छा प्रतिनिधिया के निर्वाचन के द्वारा 
अभिव्यक्त की जाती है। इस लोक्तत्ात्मक पद्धति का विकाम आधुनिक काल में 
राष्ट्रीय राज्य की परिधि के अन्दर हुआ है जिसमे प्रतिनिधिक-प्रणाली की आव- 
श्यक्ता उत्पन्न हुई है। तात्परयं यह है कि लाकतत्न की प्रगति मताधिकार के निर- 
न्तर विस्तार से और निर्वाचन-स्षेत्रो के आकार-प्रकार और वितरण के सवध मे 
इस आशा से किए गए अनेव प्रयोगों के द्वारा हुई है कि निर्वाचकों के मत का 
सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाले विधानगडल की रचना हो सके 

यह विकास विलकूल ही आधुनिक है क्योकि यद्यपि प्राचोन काल मे लोकतत्न 
विद्यमान थे--विशेषक्र यूनान मे और कुछ हद तक रोम के गणराज्य मे भी-- 
किन्तु आधुनिक काल की लोकतत्नात्मक प्रवृत्ति का निरूपण करने वाले तत्व उस 
समय विद्यमान नहीं थे । सक्षेप मे, ये तत्व धामिक विचार, अमूर्त्त सिद्धात्त, 
सामासता का समर्थव करने कली साम्राजिक और राजनीतिक अवस्थाएं और 
कूशासन के भ्रति असन्तोष है। जहाँ तब इनमे से कोई भी बात, प्राचीन काल 
में विद्यमान थी, वह आधुनिक युग के कारणो से बिलदुल भिन्न कारणों से उत्पन्त 
हुई थी। इस सवध मे मध्ययुग के बारे मे कहा जा सकता है कि इटली के कुछ 
मध्ययुगीन नगरो मे समानता के कुछ घुधले प्रयत्नो को छोडकर उस युग मे कही 
भी लोक्तत्नीय राजनीति मे किसी भी प्रकार की अभिरुचि नही थी। यह परि- 
स्थिति पुनस्त्थान तक बनी रही जिसके फलस्वरूप आधुनिक युग का आरम्भ 
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हुआ | ध्यात रहे कि लोकतव और ऐसे गणनत्ीय उत्माह को एक हो बात नहीं 
समझता चाहिए, जैसा उत्साह स्विट्जरलैंड के क्ानएेडरेशन के प्रारभिक दिनो 
से, या 4 वी तथा 85 वी शनाव्दियों से, ब्निदेन मे राजा की थैली भरने मे सहायता 
देन के लिए संसद में साधारण जतता के कुछ लोगो को शामिल करते समय देखा 
गया था, क्याकि ऐसी बातें तो कूलीनतज्न और निरकुशतत्र मे भी आसानी से हो 
सकती हैं । 
पघर्मंसुघार आत्दालन के पश्चात्‌ ही धारमिक विचार राजनीतिक अधिकारों 
के प्रतिपादन में प्रयुक्त होन लगें, क्योकि धार्मिक स्वलत्रत्मा प्राप्त करने का एुक- 
मात्त साधन राजनीतिक अधिकार ही समझे जाने लगें। इसका सर्वोत्तम उदा- 
हरण ब्रिटेत मे स्टुअर्ट काल में राजा के साथ हुए सघर्ष मे मिलता है। घामिक 
अधिकारा के उपभोग के प्रयत्न से हो न्यू इगलेड उपनिवेशों को स्थापना हुई और 
चाल्से प्रथम के शासनकाल का यूहयुद्ध उदेना ही राजनीतिक सिद्धान्तो का युद्ध 
भो था जितना बह धार्मिक सिद्धान्ता का युद्ध था। अठारहवी शताब्दी के इतिहास 
में अमूर्त सिद्धान्त ने महत्वपूर्ण योग दिया जिसके प्रमाण अमरीकौ और फ़ासीसी 
आतियो के दस्तावेज है । स्वसन्त्रता वी घोपणा तथा मानव के अधिकारों कौ 
घोपणा के रचयित्ता जब यह प्रतिपादत कर रहे थे कि सव मनुष्य जन्म से स्वनत्न 
और समझात हैं तब वे धाचीत काल के ईसाई सनन्‍तो की तरह ईश्वर की दृष्टि से सब 
सतुप्या की सभानता का अभिकथन मात्र न करते हुए यास्तव से व्यावहारिक 
राजनीति के भवत की नीब डालन का प्रयत्न कर रहे थे। समानता के सिद्धान्त 
का मनाधिकार पर वड़ा प्रवल प्रभाव पडा, क्योकि उसका सर्वाधिक स्पष्ट प्रयोग 
एक व्यक्ति, एक मत' ते आदर्श की प्राप्ति के प्रयास मे क्या गया था । 
उन्नीसवी शताब्दी में भौतिक परिस्थितिया में सुधार और जब-शिक्षा के 
अग॒ति के फलस्वरूप सामान्य स्थिति सताधिवार के दिस्तार के अनुकूल हो यई। 
पाश्चात्य उदारवाद की यह मान्यता थी कि “नागरिको का सिद्धान्तरूप मे निर्दोष 
समाज विद्यमान है जिसके सदस्यों के बीच मतदान के सवध में काई प्नेदभाव नही 
हो सकता ।” इसके अतिरिक्त, ससदीय प्रणाली स्वय भो तिर्बाचको के क्षेत्र को 
बढाने की ओर अग्रसर हो रहो थी, क्योकि राजनेत्ता, समयेज्ये की अधिकाधिक 
सख्या को अतिनिधित्श करत के इच्छुक थे॥ उदाहरणा्थे, डिजरेली के सन्‌ 
867 के सुधार विधेयक ठकः के पक्ष म कोई विशेष जन-आन्दोलन नही हुआ 
जिसे स्व्रय डिजरेली वे दल ने ही “अधेरे मे छलाग' कहा था, किल्तु राजनीतिक 
स्थिति और सामाजिक दातावरण ने 'निवासो मत' (.048८। एणढ )की स्थापना 
को समयोचित बता दिया था। अन्त में, कुशासत के प्रति असनोष भी सदा ही 
मताधितार के विस्तार का एक फ्लदायक्र आधार रहा है। यह सक्त है कि सता- 
धिक्नार-विस्ता< से सदा ही कह अवस्था पैदा हही हुई जिसवा अभाव उसने 
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समर्थकों को खटक्ता था, किन्तु एक बार ससद्‌ का मन प्राप्त होते पर, जहा कि 
शिकायतरे प्रकाश मे लाई जा सकतो थी, (क्रातिवारियों से भिन्न) राजतीतिब' 
सुधारवादियो वी दृष्टि अपने समाज की परिस्थितियों को सुधारने के! साधन के 
रूप मे, सदा अनिवार्यत निर्वाचससबंधी सुधार की ओर ही रही है। सन्‌ 837 
स 848 तक ब्रिटेन मे चार्थिस्टो, एफीकरण से पूर्व इटालियना, जार-पालीन 
रूस में उदारवादिया और प्रथम विश्वयुद्ध से पूर्व वे दिना भे आस्ट्रो-हगेरियन 
साम्राज्य वे पीड़ित अल्पसख्यको न ऐसा ही विया था। 
अत समस्त विद्यमान स्िधानी राज्या का विशिष्ट सक्षण बडा व्यापक 
मताधिबार है। पुराने राज्या ने निर्वाचससवधी सुधार विए है जिनवे फ्लस्वरूप 
वयस्क अथवा पुरुष मताधिकार स्थाप्रित हो गया है और नए राज्यों मे सा 
लगभग सभी मे अपने सविधाना में विसी प्रकार दे लिगभेद के बिना सार्वलौविक 
मताधिकार प्रदान करन वाली घारा सम्मित्रित की है। इस प्रगति के साथ, 
प्रथम विश्ववुद्ध के पश्चात निर्वाचन-क्षेत्रों सें सवधित समस्याएं पैदा हुईं। 
औद्योगिक प्रगति से और अब तक प्रतिनिधित्व से वच्ित क्षेत्रों मे बसे हुए लोगो का 
मवाधिकार भ्राप्त होने से उत्पन्त ससद्‌ बे' स्थानों के' पुनवितरण के प्रश्त बे' अति+ 
रिक्त इन परिवर्नना से उत्पन्न नए अल्पराझपरक वर्गों के उदय से एक नई समस्या 
भी पैदा हो गई है। इन वर्गों ने ऐसे सुधारों की माग की है जिनसे निर्वाचित 
सभा या सभाआ में उनकी आवाज को भी सुन जाने बा आश्वासन प्राप्त हो। 
इस प्रश्न की उग्रता का अन्दाज किसी ऐसे राज्य के, जिमम इस प्रकार का सुधार 
नही हुआ है, किसी भी निर्वाचद वे परिणामों मे मता और स्थानों वे' तुलनात्मक 
आबडो को देखन से सगाया जा सवता है। इस समस्या को तुरन्त सुलझाने की 
आवश्यकता का अनुभव करते हुए बढुत्त-से राज्यों ने निर्वाचन-क्षेत्र सबधी सुधार 
किए है और अन्य राज्यों मे अभी केवल इस दोध को जिसे सभी लोग प्रतिनिधिक 
भ्रणाली की कमजोरी स्वीकार करते है, दूर करने के सम्भव उपाय खोजने वे प्रयत्न 
हो रहे हैं। 


3 मताधिकार और तत्सम्बन्धों अन्य प्रश्न 


मताधिकार की दृष्टि रो हम यह बह सकते हैं कि राज्य दो वर्मो मे अर्थात्‌ 
सशर्त वयस्क-सताधिकार वाले और लिगभेद के बिना वयस्क-मताधिकार वाले 
राज्यों मे विभाजित किए जा सकते है, हालाकि इस निरपेक्ष विभाजन को सशोधित 
करना फ्भी-कभी आवश्यक हो जाता है। कुछ समय पूर्व तक कुछ राज्यो मे पुरष- 
मतदात्ताओ के लिए भी कतिपय अह॑ताए आवश्यक होती थी और कुछ अन्य राज्यो 
मे, जिन्होंने पुरुषों को प्रतिबन्ध रहित मताधिकार भ्रदान किया था, केवल ऐसी 
स्त्रिया को, जो कुछ शर्तें पूरी करती थी, मताधिकार प्राप्त था। कुछ और राज्यो 
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के विष्द्ध कोई _क्तिसगत दलील दिखाई नहीं देती। वास्तव में स्वियो का 
मताधिकार तो लोकतत के तर्क में निहित है और उसे फ्ामीमसियो न चतुर्भ गण- 
राज्य के सविधान मे स्वीकार कर लिय और उसे पचम गणतत्न के सविधान मं 
भी मान्य किया है। सक्षेप मे ' मनप्य के अधिकारा और मानव जाति वे अधि- 
कारो के बीच विभेद करना कठिन है * योरोप के वाहर केवल पुरुप-्सताधिरार 
वाले सविधानी राज्यों वी सख्या ययस्व मवाधिवार वाले राज्यो से कम है। 
ब्रिटेन की सभी स्व शासित डामिनियनों में रित्रयों को मताधिशार प्राप्त हैं। 
मताधिकार बी आयु अलग अलग राज्यों मे अलयग-अलय है। अधिकाश 
राज्यों मे, जेसे, उदाहरणार्थ ब्रिदेन, यूनाइटेड स्टेटस फ़ान्स इटली डेनमाव 
और नायें मे वह इक्क्रीस वर्ष है दक्षिणो अफ्रीका ( 960 से) सोवियत रूस और 
यूग्रोस्लाबिया मे अठारह त्था स्विटजरलैंड और जापान मे बीस वर्ष । कुछ राज्य 
मत्तदात को अनिवार्य बनाते हैं या बनाने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु यह चाल 
व्यापक रूप में प्रचलित नही है। गुप्त मतदान, कम से कम सिद्धान्त रूप मे, 
सभी सविधानी राज्यो मे मान्य है। इस सम्बन्ध में इतिहास की दृष्टि से रोचक 
बात यह है कि प्रेट त्िटेनमे, 7948 तक, जब कि विश्वविद्यालयों के स्थान रामाप्स 
कर दिये गये, विश्ववियालय के स्नातको को अपने मतपत्र पर हस्ताक्षर करने 
पडते थे और उन पर साक्षी के भी हस्ताक्षर आवष्यक थ। 
वयस्क मताधिकार वाले राज्यो मे ब्रिटेन, मचू 798 और 928 के दौरान 
मे, बीच को स्थिति मे था। सन्‌ 832, 867 और ॥584-85 मे किए गए 
निर्वावनसबधी सुधारो के द्वारा पुस्ष-मताधिकार की भ्रणाली का आरम्भ किया 
गया, किन्तु इसके अल्यगेत अहेँताओं की विभिन्नता थी जो सन्‌ 798 में जब- 
प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा समाप्त कर दी गई। इस अधिनियग से समदीय 
मताधिकार इक्कीस वर्ष की आयु के प्रत्येक ऐसे पुरुष को प्राप्त हो गया जिसमे 
कोई बेध अनहंता न हो, जो किसी निर्वाचन-झ्षेत्र में छह सहीन सक रह चुका हो 
था जो कम-से-कम दस पौंड वापिक मूल्य की भूमि या स्थान पर कब्जा रखता हो । 
इसी अधिनियम के द्वारा स्त्रियों के मताधिकार के सिद्धान्त को भी व्यापक मान्यता 
प्राप्त हुई, हालाकि यह सान्यता सम्पूर्ण चही थी। तीस' वर्ष से अधिक आयु वाली 
स्तियो को, यदि ते निर्वाचकों की पत्नियों के रूप मे या पान पौंड बाधिक मूल्य थी 
भूमि या स्थान में दखलकार के रूप में स्थानीय शासन के लिए निर्वाचक हो, 
ससदीय मताधिकार ग्रदान किया गया। दूसरे शब्दो मे, इस अधिनियम मे स्त्रियों 
के सबंध मे निवासी मत्त के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए भो तीस चर्षे से 
अधिक की आयुवालो स्लियो को निवास मात्र की अहँता से वचित कर दिया। 
सन्‌ 4948 के अधिनियम के अनुसार ऐसे पुस्थो को, जिनफा निवास की 
अहुँता के अतिरिबल कम-से-कम दस पौड वाधिक मूल्य के अन्य स्थान या भूमि 
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पर स्वामी या क्िराएदार के रूप म कठ्जा हो, और विश्वविद्यालयों के (स्वी 
और पुरुष) स्नातकों को छोडकर सवके जिए वहुव मतदान (शिएशं ४णथगाड) 
समाप्त कर दिया। इन दोनों वर्गों को एक द्वितीय मद्े ध्दान किया गया विस्लु 
कोई भी व्यक्ति दो से अधिक मत नही दे सकता4 इत्र अधिनियम का सामान्य 
प्रभाव यह हुआ कि प्रुर्ध-न्मतइाताओं की सख्या 8,357,000 से वदकर 0, 
449,820 क्ञो गई और रजिस्टर मे 7,83,580 स्त्रियों के नाम जुड गए। 
यह अनुभव किया यया क्रि यदि स्ख्वियों को भी उन्ही शर्तों पर मद्राधिकार दे दिया 
जाए जिन पर पुरुपा को प्राप्त है दो स्वी-निर्वाचकों की सम्प्रा पुरुषा से कही 
अधिक हो जाएगी और अधिकार-समानता की निरतर माग के काफी लब्रे समय 
तक पूरी न बिए जाने का शायद यही कारण था। विन्‍्तु प्रथम विश्वयुद्ध से पूर्द, 
जब कि स्त्री-मताधिकार आदालन पूर जार पर था, जिस बात का इर समझा 
जाता था अब वह डर नही रहा । डर इस बात का था कि यदि बह सुधार क्या 
गया तो समदीय प्रणाती में उथन-्युथत हो जाएगी । किन्तु अब यट भव नही रहा 
क्‍योंकि यह नहीं कक्‍क्ना जा सकता था क्रि स्त्ियों को आशिव मताधिकार प्रदान 
करते कया राजनीतिक शक्तियों के सब्तुवन पर कोई बहुत जधिक प्रभाव हुआ है। 
इस तिरतर माय को और इसके विरोध में किसी युक्त के अभाव को देखते हए 
प्रिटिश सरकार न सन्‌ 927 मे सन्‌ 498 के अधितियम को विस्तारित करने 
की सभावताआ को जाच गभीरता के सम्श आरम्भ कर दी और साधारणतया 
यह धारणा हा गई थी कि स्व्रियों और पुरुषों के लिए समान अहँताए निर्धारित 
करके और मताधिकार नी तलारीत हो उम्रो के बीच काई आबु--यत्रा पच्चोस 
वर्ष--तिश्चित करओ समझौते का मार्ग लसिक्रात लिया जाएगा। जिल्‍्लू सन्‌ 
928 में एक विधेयक प्रस्तुत क्रिया गया जिसवा उद्देश्य स्विया को टीक उनहों 
शर्तों पर मताधिकार देता था जिन वर पुम्षो को मताधिकार प्राप्त था और यह 
विधेयक सन्‌ 929 के साधारण निर्वाचन के जिए अधितियम भी बत गया। 
विधेयक को प्रस्तुत करने के संसय का यह सुझाव कि समस्त नए सददाताआ, स्त्रियों 
और पुरधों की मतदान ऑयु पच्चीस वर्ष कर दी जाए, केवत एक सशॉधत वे 
रूप में सामने आया योर वह संदेंजे हो अस्वीकार हो गधा। इस अधिनियम के 
फलस्वरूप प्िटेन में मतदाताओं की कुल सख्या 26,750,000 अर्थात्‌ 2 
250,000 पुरुष और 4,500,000 स्व्िश हो गई। 
ब्रिटेन मे प्रथम खुधार अधिनियम से लेकर अनिम सुधार अधिनियम त्तर, 
मताधिकार के विस्तार के विकास की, ऊाच करते हुए हम दखने हैं कि सन्‌ 832 
के सुधार-अधिनियम से पूर्व निर्दाचक्रो की सख्या 435,39] थी और उस सुधार 
ने तिर्वाचकों के रजिस्टर में 27,386 मत्दाताआ के नाम जोड़ दिए। सन्‌ 
867 के अधिनियम के पलस्वरूप विद्यमान निर्वाचक्रो की ।,058,659 वी 
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सख्या मे 938,427 मतदाता और जुड गए। सन्‌ 884 वे अधिनियम ने 
१,702,08 7 माम और जोड दिए और सन्‌ 9]8 में 3,000,000 नए 
मतदाता रजिस्टर त्रिए गए। सन ]928 के अधिनियम के अधीन 5,240, 
000 स्त्रियों को मताधिकार दिया गया । जब इम वात को बहने में कोई आपत्ति 
नही होनी चाहिए वि निर्वाचनसदधी सुधार वी कम परम्परागत पद्धवियों से 
भिन्न केबल माव मताधिकार के विस्तार की श्रत्रिया ब्रिटेन में उस सीमा त्तक 
पहुच चुकी है जहा तक कि सभव है। लोक्तत्रीय सुधार के' अन्य सम्भव तरीके 
भी है जिन पर हम बाद मे विचार फरेंगे। 

ब्रिटेस बी ही तरह अमरीका से भी स्वियों को मताधिकार, स्त्रियों द्वारा 
लम्बे अर्से तक क्ए गए आन्दोलन के फलस्वरूप, प्रदान किया गया। अमरीका 
में सघीय मताधिकार तीन विभिन्न प्रकार के पदो--अर्थात्‌ प्रतिनिधि, मिनेटर 
और राष्ट्रपति-के निर्वाचनों में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इन निर्वाचनों 
के लिए मूल सविधान ने कोई लिश्चित मियम निर्धारित नहीं क्ए थे । ब्रति- 
निधियों के सबध में उसमे केवल यही कहा गया था कि ये विभिन्न राज्यो वी 
जनता द्वारा प्रत्येक दूसरे वर्ष निर्वाचित हागे और प्रत्यय' राज्य मे निर्वाचकों की 
अहेताए बही होगी जो राज्य के विधानमडल की वहुसख्यक शाखा के लिए अगे- 
क्षित होगी ।” शिनेद, “प्रत्यवा राज्य से दो गिनेटरो से जा कि उसके विधानमेडल 
द्वारा निर्वाचित होंगे, गठित” होगी। राष्टपति ने निर्वाचन के सवध में यह 
व्यवस्था! की ग़ई थी क्रि प्रत्येक राज्य “ऐसी रीति से जैसी कि उसका विधानमडल 
निर्देशित करे” आवश्यक सख्या में निर्वाचको की नियुद्धित करेगा | स्पष्ट है कि 
उपयुक्त तीनो अवस्थाओ मे वरण की पद्धति के ब्यौरे की बातें बैयक्लिक रूप से 
प्रत्येक राज्य पर छोड दी गई थी। किक्तु सविधान थे' लागू विए जाने वे' पश्चात्‌ 
भें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तेत कर दिए गए है जिनका मतदाग पर बडा प्रभाव पडा 
है। भर्वप्रथम, निर्वाचकों को, उस पद के लिए उनकी योग्यता वे! आधार पर 
नही बल्कि उम्मीदवार विशेष का समर्थन करने के लिए वचनवद्ध होने के वारण 
निर्वाचित करने की प्रथा के विकास के साय, अर्थात्‌ राष्ट्रपति के चुनाव के प्रभावत 
जनता का कार्य बन जाने के साथ, मतदान राष्ट्रपति के निर्वाचन का एक महूत्व- 
पुर्णे अग बन गया । दूसरे, सत्तहववे साविधानिक सशोधन (स॒म्‌ 93) के द्वारा 
सिनेटरी का लोक-निर्वाचन सब राज्यो वे! लिए अनिवायें कर दिया गया। इस 
सप्नोधन में यह भो उल्लेख किया गया कि ' प्रत्येक राज्य मे निर्वाचक्तो वो योग्य- 
त्ताएं वही होगी जो राज्य-विधानमडल की बहुसस्यक शाखा के निर्वाचकों के 
लिए अपेक्षित है ।” 

अतएव, सन्‌ 793 के अत मे अमरीका मे स्थिति यह थी कि जिस व्यक्ति 
को किसी राज्य मे अवर सदन के निर्वाचन के लिए सताधिकार था उसको कांग्रेस 
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क्षत्रों मे जनमख्या के शीक्षतायूर्वक घटते-बढ़ते रहन के कारण स्थानों का निरतर 
पुनवितरण आवश्यक रहता था। किन्तु विस्तारशील औद्योगिक युग में अधि- 
बलर अवस्याओ में यह सम्भव नही था कि जनसख्या को अविकल वृद्धि और हेर- 
फेर के साथ-साथ इस व्यवस्था मे जल्दी-जल्दी पुनवितरण जिया जा सके। 
एयजसदस्य निर्वाचन क्षेत्रों मे क्षेत्रिक विभाजन वी इस प्रणाली के विरुद्ध केवल 
यही आपत्ति नहीं थी। दूसरी और उससे अधिक उम्र, समस्या थी मतदान की 
ऐसी प्रणाली ढढना जिशशोे निर्वाचित श्रविनिधियों से एसी सभा का निर्माण 
हो सके जिसमे निर्वाचन-क्षेत्र वे सत वा सतुलन पर्याप्त रूप से प्रतिविम्बित हो । 
एक्लगसदस्प निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली आजक्ल अपेक्षाइल तम हो महत्वपूर्ण 
राज्यों मे प्रचलित है। ऐस राज्यो के ब्रिठेन स्यूजीलैंड, कनाडा और सयुक्‍त राज्य 
उदाहरण है। क्टेम मे एक या दो के सिवाय समस्त निर्वाचन-क्षेत्रों से एक सदस्य 
निर्वान्ित क्या जाता है और किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र में दो से अधिक सदस्य 
निर्वाचित नहीं किए जाने। सभी पु्नवितरण अधिनियम न इस्र प्रणाली को 
बनाए रखा है। उदाहरण के तौर पर, दिसम्बर सन 7970 का लोक-सदन 
का चुनाव 643 निर्वाचन-क्षेत्रो से हुआ जिनमे से केवल 27 तिर्वाचन-क्षेत्रो से 
(जिनमे तीन विश्वविद्यालय निर्वाचन-क्षे8 भी सम्मिलित थे) दो-दो सदस्यों 
का निर्वाचन हुआं। सन 98, 928 और 944 के जन प्रतिमिधित्व 
अधिनियमा ने इस अवस्था में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया ग्रद्यपि स्थानों की 
संशया घटतीन्वढती रही और सन 948 ते जन प्रतिनिधित्व अधिनियम ने 
विश्वविद्यालय के स्थानों ओर बहुल मतदान के अन्य समस्त अवशेषों को समाप्त 
फेर दिया । सयुक्त्राज्य मे मिनेट तथा प्रतिनिध्चि-मदत दोनो के समस्त लिदाचिन- 
क्षेत्र एकलसदस्य निर्वाचन-क्षेत्र है। अतएव, ये ही वे दो देश है जिनमे निर्वाचन- 
क्षेत्र सवधी सुधार पर अत्यत बन दिया जाता है, क्योकि इन दोनो भे से किसी वे 
विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन-प्रणाली से निर्वाचको के विचारों 
का पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रतिविम्वित करने का उद्देश्य प्राप्त हो सका है। 
वास्तविकता तो यह है कि इससे कम-से-क्म ब्रिटेन में स्पष्टत वहुत्त ही 
विपम परिस्थिति उतन्न हो गई है। क्योकि इसके द्वारा यह सुनिश्चित नही हो 
सका है कि देश का वहसख्यक दल लोक-सदन मे वहुमत प्राप्त कर सवेगा, जब कि 
यह सम्भव हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा अल्पसख्यक दल अपर्याप्त प्रति- 
निधित्व प्राप्त क्‍रे। उदाहरणस्वरूप, सन्‌ 922 के सामान्य निर्वाचन में 
अनुदार दल को 296 स्थान और 5, 38,433 मत, मजदूर दल को 38 स्थान 
और 4 237,490 मत, और उदार दल को 53 स्थान और 2,62,68 मत, 
भाप्त हुए। इसका यह अये हुआ कि अनुदार दल को प्रति स्थान के लिए 8,80 
मत, मजद्र देव को त्रति स्थान के लिए 30,706 मत, और उदार दल को प्रति 
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बाद के निर्वाचना मे यही स्थिति रही। सन्‌ 959 के सासान्‍्य निर्वाचन 
से सरकारी दल (अनुदार) को सन्‌ 955 के निर्वाचन मे ग्राप्त सतो से अधिक 
मत मिले परन्चु बुत मतो का, जिनकी सख्या मे वृद्धि हो गई थी, कम भाग मिला 
(955 में 49 8 प्रतिशत और 959 में 494 प्रतिशत) । सन्‌ 4959 
के निर्वाचन में जितन मत पड़ उनके आधे से भी कम मत प्राप्त करने पर जी 
सत्तारूढ़ दव का लाक सभा मे बहमत 60 स्थाना (955 मे) से बढकर 00 
स्थान (7959 मे) हो गया। उसी 7959 म्‌ विर्वाचन में प्रालमिण्ट के 80 
सदस्य (47 अनुदार, 3। मजदूर और 2 उदार) उनके दो या अधिषः विरोधियों 
ने जितते मत प्राप्त किय थे उनसे भी कम मत प्राप्त कर निर्वाचित हुए। दूसरे 
शब्दों मे उस निर्वाचन के परिणामस्वस्प 80 निर्वाचन-श्षेत्रों से वहा के मत- 
दाताओ की अल्पसख्या वे प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे ।£+ अन्त में 964 के 
सामान्य निर्वाचन में सजदर दल मे 72 205,576 मच स 37 स्थान प्राप्त 
किये और अनुदार दल न 2,002,407 मत से 303 स्थान परन्तु उदार दल 
जो 30,99,36 गत प्राप्त हाते हुए भो केबल 9 स्थान मिले। 

कताडा और न्यूजीलैंड में भी इसी प्रकार के उदाहरण मिलते है। कताडा 
मे 949 के सामान्य निर्याचन म उदार दल को बुल डाले गय मता के आधे मत 
मिले परन्तु उसने 73 5 प्रतिशत स्थान प्राप्त किये जब कि अनुदार दल को 
30 प्रतिशत मत प्राप्त करने पर भी केवल 5 5 प्रतिशत स्थान ही मिल सने' । 
सन्‌ 958 में स्थिति उलट गईं। उस वर्ष अनुदार दल ने 54 प्रतिशत मतो पर 
79 प्रतिशत स्थान प्राप्त किये जब कि उदार दल को 33 प्रतिशत मतो पर केवल 
8 प्रतिगन स्थान मिले। न्यूजीलैड मे द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के एक सामान्य 
निर्वाचन मे, जिसमे दोनो प्रमुख दलो ने मिलकर 99 प्रतिशत प्राप्त क्ये थे, एक 
दल (गेशनलिस्ट) को 54 प्रतिशत प्राप्त हुए थे पर उसे 63 प्रतिशत्त स्थान 
मिले थे [2 

सपुक्त राज्य मे द्विवर्षीय काग्रेसी निर्वाचनों मे डाले गये मतो और प्राप्त 
हुए स्थानों के बीच विषमसता उतनी नहीं है जितनी यूनाइटेड किगडम में लोक 
सभा के निर्वाचनों मे दिखाई देती है! परस्तु दोनो देशो मे, निर्वाचन के सम्बन्ध 
में एक बात समान रूप से विद्यमान है, दोनों ही देशो में कुछ क्षेत्रों के निर्वाचन- 
खेल में मतदालए्जोे के ऐसे मुदूढ समृह हैं जिलती उनहानिष्यर कमी अही जप्टनती २ 


]. ये अक लन्दत की रालेक्टोरल रिफॉर्म सोसायडो हारा प्रकाशित एक पत्रिका 
से लिये गये हैं। 


2.ये झ्क [.बा,टगबा खा [.्रगटा. एनाएह व 20शव्त्वतस लिये से 
* झये हैं। 
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दोनों देशों मे हर निर्वाचन में ये ससृह सफल रहते हैं और इस तरह बड़े विस्तृत 
क्षेत्रो भे दूसरे निर्वाचकों को अपने प्रतिनिधि चुनते की आशा नही रहती । निर्वा- 
चन-पद्धनि का यह प्रभाव सयुक्त राज्य में अधिक स्पष्ट है जहाँ ठोस दक्षिण 
(80०70 $०४/७ ) एक लोकतवीय गढ है और उत्तर में भी ऐसे वडे-बडे क्षेत्र हैं 
जहाँ गणठत्नीय दल का एकाधिकार भी उतना ही मजदूत है। 

दोनों देशों मे सभी दत इस प्रणाली से उत्पन्न अन्यायो के प्रति जागरूक हैं 
किन्तु उन्हें किस प्रकार दूर किया जाए यह प्रश्न विवादास्पद है। सन्‌ 909 
0 में इगलैंड में 'निर्वाचन-सुधार पर एक राजवीय आयोग' ने इस प्रश्न पः 
विचार क्या किल्तु परिवर्तत के लिए उसने जो एबमात्र व्यावहारिक सिफारिश 
अ्रस्तुत वी श्री वह अगीकार नहीं वी गई। तत्पश्चात्‌ सन्‌ १96-7 में एक 
समदू-अध्यक्ष सम्मेलन हुआ परन्तु उसकी सिफारिशें भी दबा दी गई। सयुत्त 
राज्य में एक कापी वडी और प्रभावपूर्ण सस्था ने इन विरोधो को दूर करते के लिए 
प्रयत्न किया है, किन्तु इन प्रयत्नों को कभी भी सरकारी ममर्थेतर या मान्यता 
प्राप्त नही हुईं। सामान्यतया जिस सुधार का सुझाव दिया जाता है वह “आनु- 
यातिव निर्वाचन-पद्धति' के' नाम से क्लात है। अत्तएव, इस प्रश्त पर विस्तारपूर्वक 
विचार करता आवश्यक है । 


5 बहुसदस्य लनिबचिन-प्षेत्र 


बहुल-से राज्यों ने अब आनुपातिक निर्वाचन-प्रणाली' को था तो अपनी 
विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में सम्मिलित कर लिया है या उसे एक नए 
सविधान का अभिन्न अग बना लिया है। विल्लु अपने-आपमे इस शब्द का कोई 
विशेष अर्थ नहीं है क्योकि इसके अनेक रूप है। वास्तविकता तो यह है कि इसके 
उनने ही रूप हैं जितने राज्यों ने इमे अपनाया है और सँड्धातिक दृष्टि से लो और 
भी अधिक , परन्तु सभी विभिन्न रूपो मे कम-से-क्म एक बात मिलती है जो मतदान 
की इस पद्धति बे लिए निश्चय ही अनिवार्य है और जो यह है कि आजुपानिक 
प्रतिनिधित्त वी कोई भी प्रणाली एक्‍लखदस्य निर्वाचन-क्षेत्र के आधार पर 
क्रियान्वितत नही भी जा सकती! आनु पातिक अतिनिधित्व प्रणाली के अधीन 
किसी मिर्वाचम-क्षेत्र मे किसी भी उम्मीदवार का उद्देश्य सामान्य अर्थ मे बहमत 
प्राप्त करणा नहीं, बल्कि एक नियत संख्या (09०।9) में मत प्राप्त करना है | 
मरल भाषा में यह नियत सख्या कसी निर्वाचन में दिए गए कुल मतो को निर्वाचित 
जिए जामे वाले स्थानों की सख्या से विभाजित करने से प्राप्त मतो की सख्या है। 
इस प्रणाली का सबसे सरल रूप ४ है. जिसे प्रास में 'जनरल टिकट ($लपॉफ 
पैट [.86 66 छद्याटा७ | धं८८०)" (जो अमरीतवा वी एव्लसदस्य निर्वाचन-क्षेत् 
में टिकट द्वारा भतदाद की प्रणाती से भिन्न है) कहां जाता है। वास्तव से 
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फान्म के पिछने चाीस-पचास वर्ष का निर्वाचतीय इतिहास आनुपातिक निर्वाचन 
प्रणाली के रूपान्तरों का एक रोचक उदाहरण है। फ्रास में सन्‌ 99 वी एक 
निर्वाचन विधि के फ्लस्वख्य डिपार्टमेट (0८9४ाथवाध) निर्वाचन-केत्र बय 
गए जब कि इससे पहले एरॉनडाइजमेट (/४:०00/55८770८7) निर्वाचन के क्षेत्र 
थे। एरानडाइजमट एक एव्नसदस्य निर्वाचन-जक्षेत्र हाता था। नई विधि के 
अनुसार यह हुआ कि डिपार्ट्सेट के निर्वाचक्त उतन संदस्या वा जिए मल देते थे 
जितने कि उस डिपार्ट्मेट मे स्थान हात थ (अर्थात्‌ एरॉनडइजमेटो की सख्या के 
बरावर) । उम्मीदवार अकेले या भर जान वाले स्थाना वी समख्या के बरावर 
सख्या तक वी सूची या टिकट में मिलकर निर्वाचत के लिए खडे हा सकते थे, 
और अधिकतर उम्मीदवार निर्वाच्चन के लिए ऐसी ही शूविया के द्वारा अपने 
का वेश करत थे। बहुमत प्राप्त करन बाला उम्मीदवार निर्वाचित हो जाता था 
और चूक्रि साधारण मतदाता सम्पूण सूची के पक्ष म मतदात करता था इसलिए 
ब्यावहारिक रूप में इसका अर्थ यह हुआ कि सामान्यतया सबसे बढ़ा दल सम्पूर्ण 
'डिपार्दमेट में पूरी वाजों सार लेता था। अतएव फ्रेंच प्रणाली न उस समय तक 
जल्पसंख्यका को प्रतिनिधित्व प्रदान करने मे कोर्ट सफलता प्राप्त नहीं की थी। 
किन्तु सन्‌ 399 की वियि न धह भी उपयन्धित क्या था कि यदि निर- 
पेक्ष बहुमत प्राप्त न हो सका तो स्थानों को उत उस्मीदवारों सम वाट दिया जाए 
जिन्होंने मता की वियते सख्या (अर्थात्‌ स्थानों की सख्या से मता वी सख्या के 
विभाजन से प्राप्त सख्या) प्राप्त ती हो | प्रत्यक सूची वा भाग, औसत (अर्थात्‌ 
उमके सव उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त समस्स मतो का उसके उम्मीदवारों को सख्या 
से विमाजित करने पर प्राप्त सरकार) भें नियत संख्या का भाग देने से प्राप्त 
संख्या द्वारा निश्चित हाता था। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि किसी 
डिपार्टमेट की जनसख्या 450,000 है, उसक रजिस्टर में मददानाओ की संख्या 
200,090 है, और इनमे से 78,000 ने वास्तव से सतदात किया और निर्वाचन- 
क्षेत्र ने छह सदस्प निर्वाचित किय्र । ऐसी स्थिति में नियवे सख्या 78,900 
को छहू से बिभाजित करके प्राप्त हुई सख्या अर्थात्‌ 43,000 हुई। प्रत्यक 
दल ने इस भागयफतर के अनुसार स्थान प्राप्त किए। इस*प्रकार, 40,000 मत 
प्राप्त करने वाले दत को तीन स्थान, 30,000 मत प्राप्त करने वाले दल को 
दो स्थान मिते। इसके आगे भी यही क्रम जारी रहा और यदि कोई स्थान शेप 
रहा तो बह सर्वोच्च औसत वाले दल को मिला। 
सन्‌ 899 की श्रणाली अच्छी तरह नही चलो जौर जुलाई सन्‌ 4927 
में फराम में फिर से एकलसदस्य निर्वाचन-क्षेत्र को प्रणाली (80-50870 0'%:7छऊप 
फड्टाहटावा) आरम्भ हो गई। किन्तु सविधान-सभा के निर्वाचनों मे, जिसने सन्‌ 
946 में जनमत सग्रह के लिए श्रस्तुत सविधान तैयार क्या, सामान्य टिकट 
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($नपता बट 45८८) जैसी द॒ुका श्रणाली फिर अपनाई गई इसका करण 
यह था कि जनता का अपन उम्मीदवारा का, तीन सुख्य दला (समग्जवादी, 
साम्यवादी और एम आर पी ) का अशनुपानिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने 
के लिए आविप्कृत एक व्यवस्था के अधीन समूहा मे रत देना था । 

जून, सत 3957 क सामान्य विर्दाचत के लिए एक और भी जटिल प्रणाली 
क्य आविष्कार किया गया जिसका प्रयोजत घार वामपर्निया और घार दक्षिण- 
पक्षियों दोना का शक्नि से अपवजित करना था। परिस क्षेत्र के सिवाय, जहा 
कि आनुपातिक 'िर्बाचतल की विशुद्ध प्रणाली काम में आई, नई विधि से दलों 
और समूहा कया ऐसी अवस्था मे जब कि बहुल सदस्य निर्वाचन-स्षेत्र मे कोई भी 
एक दल 5 प्रतिशत मत प्राप्त न कर सके, मिलकर «लाक (8००) बनाने की 
अनुमाति मिल मई। उस अवस्था में यदि ब्लोक का वहुमत होता था ता बह 
सब स्थान ले लता था और दूसरो का कोई स्थान नहीं मिलते थ। ब्लॉक बनाने 
बाले दला भ॒ स्थाना का विभाजन अनुपात के अनुसार होता था। यदि कोई 
भी दव या ब्तॉक वहुमत प्राप्त नही कर सत्ता था ठो स्थाना वी वाट सीधे 
आनुपातिक प्रतिविधित्व द्वारा वी जातो थी । पचम य्णवत्न में एक्तन्सदस्य 
निर्वाचन-्क्षेत्र पुत्र प्रचलित हो गय है। 

जिस प्रणाली का सामान्यतया आनुपाततिक प्रतिनिधित्व के साथ सम्बन्ध 
है उसमे एकल-सक्रमणीय मल समाविष्ट है और उसे अवसर हेयर प्रणाली' भी 
कहते हैं, क्याकि इसका सर्वप्रथम सुझाव एक अगरज यामस्र हेयर ने 'प्रतितनिथित्व 
का यत्र' (पृफ्तल कंडटााप्ाटा 9 है पेटएा2ट३८०६७४०)) (857) नामब पुस्तिका 
में दिया था और अपन बाद के एक ग्रथ प्रतिनिधियों का निर्दाचन' (859) 
में उसका विस्तृत विवचन किया था | जॉन स्टुअर्ट मिल अपनी पुस्तक “प्राति- 
निधिक शासन (८०फ/्डट्याप्वछचट (3०ए८:ए्ावग) (864) में उसका समर्थन 
किया और पश्चानवर्त्तों सुधारकों ने भो उसे स्दोक्रार क्या और उसम कुछ 
परिध्र्तत भी किए! वटसदस्य निर्वाचन-स्तेत्ष के सिद्धात को समत लेने पर 
यह प्रणाली वडी आसानी से समझ में ओ जाती है। कल्पना वीजिए कि आप 
चार विद्यमान एकक्‍लसदस्थ तिर्वाचन-क्षेत्रो को मिलाकर एक निर्वाचन-द्षीक्ष 
बना लेते हैं तब उस्मीदकार को निरपश बहुमत प्राप्त करत के वजाय कक्‍ल 
निर्षत सख्या (00०१७ ) अर्थात कुल मतदान की सख्या को भरे जानेवाले स्थानों 
की सख्या से बिभाजिद करन से ग्राप्त सख्या प्राप्त करनी आवश्यक होगी । 
मतदाता उम्मीददारों के लिए क््मानुसार अपन अधिमसान (ऑकटश्विटाए८) को 
प्रकट करता है। उसका केवल एक ही प्रभादी मत हाता है, किन्तु बह जिस 
व्यक्ति का निर्वालित होना सत्रसे ऋधिक पसन्द करता है उसे अतिरिक्त अन्य 
उम्मीदवारों के' नामों के आगे भी एक खख्या लिख सकता है जिससे कि वह 
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निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निश्चित सदस्यो की सदया सकू यह सबेन दे सके कि वह,उस 
उम्मीदवार के बाद जिसे वह पसन्द करता है, क्िन-शिन उम्मीदवारों का निर्वा- 
दित किया जाना पसन्द करेसा। इस प्रकार यदि उम्मीदवार दस हो और स्थान 
चार हो तो मतदाचा अपना अधिमान ब्यक्त करने के लिए चार नामों के आगे 
3, 2, 3, 4 सछ्याए दे खकता है। यदि पर्याप्त उम्मोदयारों द्वारा नियत संख्या 
में मत प्राप्त न विए जाने के कारण सब स्थाल न भरे जा से त्तो अन्य स्थान उन 
मवदाताओं के जो सफल उम्मीदवार या उम्मोदवारों के सिए मत दे चुके है और 
जिन्हे उन मतों को अब आवश्यकता नहों रहो, दितोय अधिमान और नदुपरात्त 
सुतीय अधिमान के अनुसार भरे जाते है। यह क््म उस समय तक जारो रखा 
जाता है जब त्तक कि सब स्थान नही रूर जाते । किन्तु मतों का स्थानोन्तरण 
दूसरी त्तरह भी किया जा सकता है। यदि सकल उम्मीदवार या उम्मोदवारो 
के अतिरिक्त मत्रो को अन्य उम्मीदवारो को देवर भो पर्याप्त उम्मोदवार विशिष्ट 
सदया तक नहों पहुच पाते हैं तो सबसे बम सख्या वाले उम्मीदघार का (या यदि 
आधवश्यऋ हो तो एक से अधिक का) नाम हटाकर उसके या उनने मत अधिमानों 
के अनुसार अन्य उम्मोदवारों को दे दिए जाते हैं। इस प्रत्ार मतदाता जिस 
उम्मीदवार को सचसे अधिक पसन्द ररता है बहे तो नही चुना जाता परस्लु फिर 
भी वह अपने दूसरे या तीसरे या चौये नम्बर के उम्मीदवार के निर्वाचन में सहा- 
यक हो सकता है॥ 

हाल हो के वर्षों मे किसो-म-किसी रूप में आनुपातिक निर्वाचन-अरणालो 
ब्यापक रूप मे स्वीकार कर सो गई है। स्वय धॉममस हेयर तो जिसी भो सम्पूर्ण 
देश को एक विशास निवोयन-श्षेत्र बना देता। किन्तु अमल में अव्यावहारिक 
समसकर यह योजना छोड दी गई है, हालाकि बुछ अर्थों मे इटलो मे मुसोलिनों को 
निर्वाचन-सम्बन्धी विधियों मे यही सिद्धात समाडिष्ट था यद्यपि वहा उमके 
समर्थको का क्राशब दलो कया आयनुपातिक प्रतिनिधित्व ह्ाप्त करने से चिलकुल 
भ्रिज्ञ था। अगरेजो भाषा-भाषी जिन देझो ने इस प्रणाली को अनीकार किया है 
उनके निर्दाचनो में सागान्यतया एकल सक्षमणीय भत का प्रयोग किया जाता है। 
योरोप महाद्वोप के अधिकतर राज्यों मे क्िसो-न-किसों प्रश्ञार का टिकट द्वारा 
मतदान अपनाया जा चुरूए है जिससे कि इन देशो से उम्मीदवार, केदल मात 
बहुमतल-निर्वाचत के क्रिल्द्ध अनेक प्रकार को झुरक्षाओं के सत्थ, अपने-आपको 
निर्वाचन के लिए भूचिपो मे प्रस्तुत करते हैं। ग्रेट द्विडेत मे मर 2948 के जन- 
प्रतिनिध्ित्त अधिनियम द्वारा दिश्वजिदासपय के स्थानों के समाप्त कर दिए जाने 
सक कुछ विश्वविद्यालयों के लिए ससइ के: सदरयो के निर्दाचन के लिए सन्‌ ]98 
से एकल सत्रमणीय मत का प्रयोग किया जाता था। चर्च आफ इगलेड को शप्ट्रीय 
सभा के लिए, त्तथा उत्तरी आयरलैंड मे सोनेट के लिए एकल सत्रभणोय मत का अब 
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भी प्रयोग हाता है। ब्रिटिश कामनदेल्थ के देशों मे एकल सकमणीय मत की 
पद्धति आस्ट्रेलिया और भारतवर्ष में काम आती है , आस्ट्रेलिया मे कॉमनवेल्थ 
की सीनट के लिय, न्यू साउथ बेल्स में विधान-परिषद्‌ (उच्च सदन) और टस- 
मानिया में हाउस आफ एसम्बली (जदर सदत) के लिय तथा भारतवर्प के गण- 
तत्र में निर्वावत्र' मण्टला (छाट्टाणव]) ८०८४८) द्वारा विभिन्न तिवाचनों में । 
आपरलैड के गणतत्न म उसका ससद्‌ के दोना सदनो के निर्दाचन में और दक्षिणी 
अप्रीका में सीनट के विर्वाचन में प्रयाग होता है। सपुक्त राज्य म आनुपातिक 
निवाचन कवल कुछ नगरा में ही हाता है। इनमे से भी कई मे, उदाहरणार्थ 
न्यूयात॑ भे, कुछ वर्षों त्तक प्रयोग करने के' वाद उसका परित्याग कर दिया गया। 
एकल सक्रमणीय मत का प्रयोग अब भी सयुक्त राज्य में पाँच नगर पारबवरों 
(0४७ 0०पफल$) के निर्वाचना में हाता है 4 

पश्चिमी और उत्तरों महाद्वीपीय योरोप के अधिकाश सविधानी राज्यों मे 
आनुूपातिक तिर्दाचन का कोई न कोई रूप ग्रहण कर रखा है। वास्तव मे, उनमे 
से कुछ न ता उन्नीसवी शताब्दी मे ही उसका आरभ कर दिया था और प्रथम 
विश्वयुद्ध के बाद बनने वाले सभी नय राज्या ने उसे अपने-जपने सविधानो में स्थाद 
दिया है। आजरूव उसका प्रयोग बेल्जियम में ग्रतितिधि सदन के सदस्यों के 
निर्वाचन के तिय तथा सौनेट के उन सदस्यों के निर्वाचन के तिये होता है जिनका 
प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, डेनमार्त मे फोकटिंग (एक सदनी ससद) के चुनावों 
के' लिय, नावें मे अवर सदन के लिय (जो स्वय अपन सदस्या में से चतुर्थाश का 
निर्वाचन कर उच्च सदन का निर्माण करता है), स्वीटेन और नेदरलैड में दोता 
खदना के लिय और फिनरैंड में उसकी एक सदनी समद्‌ .के लिय इस पद्धति का 
प्रयोग होता है। डटली में भी गणनत्नीय सबिधान वे अधीन प्रतिनिधि सदत के 
निर्वाचन के लिये यह पद्धति प्रयोग में लाई जाती है ।॥ सघीय राज्यो म स्विटू- 
जरलैंड राष्ट्रीय परिषद्‌ (४०७०७) (:०ण०घ८श ) चया अधिकाश केण्टन परिषदों 
के! विर्वाचच के लिय आनुपातिक तविर्वांचत का श्रयोग करता है और पश्चिमी 
जर्मनी मे 949 की मूल विधि वे अधीन सघीय सत्ता तथा राज्या (:.0ए०८४) 
से उसे अगीक्ार किया है--सघीय मत्ता ने बुण्डेस्टाग (अवर सदन) और राज्यों 
ने अपने विधानमडदा के निर्वाचन के लिये । 

इस सम्बन्ध में एक अन्य सिद्धात का भी उल्तेख किया जाता चाहिए जिसे 
“दितीय मतदान! (86८०१ 89000) कहते हैं। यह तिरपक्ष बहुमत धाप्त 
करन का एक तरीका है। ज्यो-ज्या निर्दाचव का जोर बढता जा रहा हैं, त्यो-त्यो 
निवचिनों मे आग लेने वाले राजनीतिक दलो को सख्या म॒ वृद्धि हान वी प्रवृत्ति 
दिखाई द रही है। परिणामस्वरूष, पुराने दो दतो के उम्मीदवारा के संघर्ष के 
अन्हपा अरिकइर उठ शेशा ज्यलाए है कि एुच्लयाइटया लिष्कीकन-कता से तीन, चार, 
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पाच या कभी-कभी छह उम्मीदवार भी मैदान मे उतर आत है। यदि इस परि> 
स्थिति भे कोई एक उम्मीदवार पूर्ण बहुमत द्वारा निर्वाचित नहीं होता, तो कुछ 
राज्या भे दूसरी बार निर्वाचन किया जाता है जो सामान्यतया प्रयम निर्वाचन मे 
सबसे अधिक मत प्राप्त क्रनवाले दा उम्मीदवारा वे' बीच होता है। उदाहरण 
के त्तौर पर, जब्र कभी भी फ्रास फिर सं एकलसद य निर्वाचन क्षेत्र वी आर लौटा 
है, उसत द्वितीय मतदान के सिद्धात का अपगाया है। किन्‍्तु बास्तव मे द्वितोय 
मतदात पद्धति में ऐसी वाई बात नही है जा कि एक ही निर्वासन द्वारा प्राप्त नहीं 
वी जा सकती । वास्तव मे ऐसी निर्वाचन प्रणात्रिया भी है जिनते द्वारा द्वितीय 
मतदान की अख्ुविधा के प्रिया ही उसवा उद्देश्य प्राप्त हा सक्‍त है। ऐसा उस 
प्रणाली वे द्वारा हाता है जा सामान्यतया वैकल्पिक मतदान (2५पटापबध८ ४०६८) 
कहलाती है। इस प्रणाली क अधीन मतदाता मतपत्र में अपना द्वितीय अधिमान 
भी व्यक्त करता है, जिसे उस समय कप्म में लाते है जब कि पहली गिनती में कोई 
भी उम्मीदवार पूर्ण बहुमत प्राप्त नही कर पाता और जब कि वह उम्मीदवार, 
जिसे मतदाता सनसे अधिक चाहता है, सर्वाधिक मत प्राप्त बरन वाले पहले दा 
में से एक मही होता । उदाहरणार्य, यह प्रणाली आस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय निर्वाघनों 
के लिए और कुछ पृथण राज्यो के निर्वाचता ने लिए भी प्रचलित है। 
ग्रेट विदेन में आनुपातिक निर्वाचन के समर्थका के प्रयला का सरकारी 
आधोगो मे केन्द्रित करने के दो बडे प्रयास हुए है। पहल। बार सन्‌ 7909-0 
के राजकीय आयोग न केवल एक निश्चयपूर्ण सिफारिश की। सिफारिश यह थी 
वि मतपत्र पर एवं वैकल्पिय' मत भी दिया जाना चाहिए, सत्रमणीय मत के 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि द्वितीय मत वे उद्देश्य--अर्थात्‌ निरपेक्ष 
बहुमत-प्राप्त वरने के लिए जैसा कि ऊपर आस्ट्रेलिया के रास्बन्ध में बताया 
गया है, बिन्‍्तु यह सामूली सिफारिश भी निरर्थक हो सिद्ध हुई। दूसरी वार सन्‌ 
]96-7 के अध्यक्षीय सम्मेलन (596०४८८३४१४ (:०#_टिा[८४८९८) ने यह्‌ सिफारिश 
मी कि आशिक परीक्षण के रूप मे लोकसभा के एक-तिहाई स्थानों के लिए सक्रमणीय 
मत के सिद्धात को अपनाया जाए। इसे भी ससद्‌ ने अस्वीकार कर दिया और 
(सन्‌ 948 के अधिनियम द्वारा विश्वविद्यासय के स्थानों वे समाप्त वर दिए 
जाने के! बाद से) अब प्िटेन में आनुपातिक निर्वाचन वा एक्गात्न रूप, जैसा कि 
डुण डेप छुक्के है, चरत्ते आफ इजालौज करे पप्ट्रीपए रुका जे; ज्दौर उत्तरी आषारमैज करे 
सख्दद के निर्वाचता में सन्रमणीय मत के सिद्धात के प्रयोग मे ही विद्यमान है। 


6 सिद्धान्त और व्यवहार में आनुपातिक निर्वाचन 


आनुपातिक निर्वाचन के सिद्धात के पक्ष और विरोध में बहुत-कुछ कहा जा 
सकता है। जहा तक सिद्धात का सबध है, सभी बाते उसके पक्ष मे है, किन्तु 
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व्यवहार मे ऐसी बात नही है । इसमे सदेह नही कि आनुषातिक तिर्वाचन की वास्त- 
विक प्रणाली से सिद्धात और व्यवहार दोनो दृष्टियो से रह बात होती है जो वह 
करना चाहती है। तिस्सदेह इस प्रणाली के दर अल्पसय्यक्रो को प्रतिनिधित्व 
प्राप्त हाता है और वे आपत्तियाँ भी दूर हा जाती है जो सामान्य बहुमत-निर्वाचन 
के विरुद्ध हमने देखी है । यही कारण है कि हाल के वर्षों मे अनेक सकिधानी राज्यों 
मे इस सिद्धात को अधिकाधिक समर्थन मिलता रहा है। किन्तु उसको अपनाने- 
दाले अधिकतर देश उसे केवल बातों तक ही सीमित रखते है। विशेष रूप से 
प्रास में ऐसा हुआ है जहा बह उसके समर्थकों का मुह बन्द करने के लिए एक 
समझौता मात्र रहा है। कुछ अन्य राज्यों में भी प्रथम विश्ययुद्ध के समाष्त होने 
पर इसका समारम्भ किया गया, किन्तु बहा भी (यह आशका है) उसका समा« 
रम्भ केबल सधियो की उत घाराओ का पालन करने के लिए ही किया गया था 
जिनका उद्देश्य अ-राष्ट्रीय अल्पसख्यक के अधिकारों की सुरक्षा करना था। 
व्यावहारिक आपत्तिया बहुत-सी हैं,--कुछ साधारण महत्व की और कुछ 
हर 'त॑ ग्रम्भीर। यह सच है कि आतनुपातिक निर्वाचन के द्वारा अल्पसख्यकों को 
तबिधित्व प्राप्त होता है. जिल्तु इससे यह डर भी हो जाता है कि समाज मे 
अल्पसब्यको वे दृष्टिकोण से ही विचार होने लगे और अवध्ित उम्मीदवार खडे 
हाने लगे। ऐसी बाते स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए वास्तव से हानिकारक 
हो सकती है। उदाहरणस्वरूप, यह सम्भव हो सकत्शा है. कि जुआवाजी और 
सूदखोरी जैसे समाज-विरोधी कहये करनेवाले लोगों के दल निर्वाचन-क्षेत्र के 
विस्तार के फलस्वरूप, एक साथ मिल कर, प्रतिनिधित्व प्राप्त कर जें ) निर्दाचम- 
क्षेत्र का विस्तार स्वय ही एक खनेरा है, क्योकि इमसे उम्मीदवार या सदस्य 
और निर्वाचक वे' बीच व्यक्तिगन सम्पर्क अनिवायंत भष्ट हो जाता है, और 
क्योंकि इससे उम्मीदवारों की सख्या इतनी बढ सकती है कि लिर्वाचक को अपना 
उम्मीदवार पसद करने में परेशानी हो (उदाहरण के ठौर पर, बेलजियम में 
द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व सबसे बडे निर्वाचन-क्षेत्र से 22 सदस्य निर्वाचित हुए) । 
इसवे' अतिरिक्‍त, तीसरी वात यह है कि सक्रमणीय मत का सिद्धात मतदाताओं के 
लिए भ्रातिजनव और मतगणना के कार्य मे इतना जटिल हो सकता है कि उससे 
निर्दाचक मतगणना करनेवात्रे अधिकारी की कृपा पर निर्भर हो जाए, किन्तु 
यह, कम-से-कम उत देशों से जहा सामान्यत्तवा अच्छी राजनीतिक चेत्तना है, एक 
ऐसी आपत्ति है जो मतदाता वा उस अधिकारी पर यूर्ण विश्वास हाने वी अवस्था 
मे दूर हो सकती है। परन्तु इस अडचन के मुकावले से इससे एक लाभ भो होता 
है जो यह है कि एक्लसक्रसणोीय मत का प्रयोग स्वय हो राजनीतिक शिक्षा हैं, 
वयोकि निर्वाचक के लिए अपना अधिमान व्यक्त वरना तब तक असम्भव है जब 
त्तक कि वह गस्भीरनापुर्वेत्र विचार न करे, विन्तु यदि केवल दा उम्मीदवारों मे 
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से एक को ही निर्वाचित करना हो तो फिर सोचने की आवश्यकता ही नहीं 
होती । 

आनुपातिक प्रतिनिधित्व के पक्ष मे यह पुराना सैंद्धातिक ताक कि उससे दल 
के अन्वरग सुट्ट (काफेस (७७८७५) समाप्त हो जाएगे, व्यवद्वार मे विलकुल ही 
गलत सिद्ध हुआ है। ऐसी व्यवस्था में ता देल का यत्र और भी शक्तिशाली 
हाता है। निर्वाचन-क्षेत्र का जितना अधिक विस्तार होता है, भदृश्य बागडार 
भी उतनी ही अधिक प्रभावशाली हो जाती हे। दस सेथ्य की सचाई इटली से 
आुसालिती की निर्बाचन-विधियों के अधीन स्पष्ट रूप से दखी गई थी। इसके 
(विरुद्ध सबसे खड़ी आपत्ति ता यह है कि दा बड़े विराधी दला की बजाय अनेक 
छादे-छोटे समूहा का विधानमडल में लान की इसकी प्रवृत्ति से शासन अस्थिर 
हो जाता हैं, अनक दला की उपस्थिति के फ्लस्वरूप दुर्वल सयुक्त सरकारें बतानी 
पड़ती है जो उनमे सम्मिलित किसी भी समूह के व्ियड उठन से समाप्ठ हो जाती 
है। उदाह्ररणस्वरूप, अर्युद्ध काल में बेलजियम मे आनुष्धातिफ विर्वाचन ऐसी 
सू्ष्मता से कियान्वित किया गया कि राजनीतिज्ञा का, विभिन्न प्रकार ब हितो और 
उनके बीघ एक समान नीति अभिनिश्चित करने को कठिनाई के कारण, मत्रि- 
मडज़ का निर्माण करने में अत्यन्त कठिताई का अनुभव हुआ । 

दूसरी और, यह बात बुरी भी नहीं है कि मत्रिमडल के निर्माण में विभिन्न 
प्रतिनिधि भावनाओं का ध्यान रखा जाए । ऐसे सयुक्त सत्रिमडलो से कुछ अब- 
स्थाओं मे जीवित रहने की उल्नेखनीय शक्ति का प्रदर्शन किया है | विशेष रूप 
से स्वीडेन में ऐसा हुआ जहाँ कि अन्‍्तंयुद्धकाल मे एक मत्रिमडल दो या तीन वर्षों 
तक सतारूढ रहा। आनुपातिक निर्वाचन के इस प्रभाव से फिर यह भ्रकट हुआ है 
कि यह प्रणाली सक्नानिकालीन कठिन अवस्था से गुजरने बाले राज्यों मे अच्छी 
सरह से काम में माई जा सकती है, हालाकि वेमर भ्णतत्न के अधीन जरमेनी को 
इसके द्वारा सुरक्षित स्थिति में पहुचाने की आशा निश्चय ही सफल न हो राकी । 

यह वात्त अच्छी हो था बुरी, ऐसा प्रतीत होता है कि आनुपानिक निर्वाचन 
प्रणाली का अनिवाये परिणाम यह है कि बडे दलो और एकचित्त मत्रिमडल की 
बजाय अनेक ससदीय भुट्द और उनके फलस्वरूप सयुक्‍त मत्रिमडल को स्थापना 
होती है। यही कारण है कि यह प्रणाली ब्रिटेन मे नही अपनाई गई जहा दल- 
प्रणाली इतनो गहरी जमी हुई है, और जहा, जैसा कि एक बार डिफरेली ने कहा 
था, 'सयुकत मत्रिमडला से घ॒णा' की जाती है। यह बात महत्वहीय नही है कि 
जिन दो बड़े राज्यो, अर्थात्‌ ब्रिटेन और सयुक्तराज्य ने आनुपातिक निर्वाचन की 
प्रणाली का अभी तक प्रयोग नही किया है, वे दो राज्य ही ऐसे है जिनमे दो बडे 
विरोधी दलो की परम्परा सदा से श्रबल रही है, और जिन राज्यो ने इसे अपनाया 
है, वे सामान्यतथा ससदीय शासन को समूहो के सयोग स्थाप्ति करके ही बनाये 
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टृए है। वतन आर सयुक्तराज्य म आनुप्रातिक तिवाचन का पृणरूपष स्त अपवात 
मे निदाचन प्रणाती के परिवतन का हा डर नहीं, वल्कि टस वात का डर भी है कि 
दवा की परम्परा बडे बग से टूट जाएगी । कदाचित यही कारण है कि इन राज्या 
के श्िघानम हल हस प्रशाता का प्रवत्तत करत मे सिज्कक्‍त हैं। 


7 प्रतिनिधिक प्रणाली से सम्बन्धित समस्याएं 


अतिनिश्चिक सिद्धात व त्रिकास स पैदा हान वाती समस्याएं बटत हैँ । सवस 
पहता समस्या ता एसी ब्यवस्था करना है कि मताणिबार प्राप्त तागरिका बी 
सख्या राष्ट्रीय इच्छा का मत रूप द सक्॒ । विल्तु क्या इसका यह अतिवार्य 
निष्कप है कि प्रतिनिधिक शासन अवास्तविक है क्‍्यांकि अनिवन्धित सार्वलौकिक 
मताजिकार का सिद्धात व्यवहार मे नहीं जाता ?े जनक समझदार व्यक्तिया न 
कहा है और कहते है कि लाक-शासन का भय सिरा की गणनामात्न ही नही है । 
सन 86] मर जान स्टुअर्ट सिलल न दिखा था कि समान मतदान सिद्धानत 
ग्तत है. यह बाल छातभकरारा नहीं वल्कि हानिकारी है कि देश का सविधाव 
ज्ञात क बराबर ही अज्ञात का भी उतनी ही राजनीतिक शक्ति का हकदार घापित 
कर ॥ उसका कहना था कि प्रत्यक् निर्वाचित वो पढन लिखन और '#राशिक 
तियस के ट्सिब लगाह की याग्यतरा हाती चाहिएं। उसकर अनुराध था कि 
खाबवनीन सताजिकार से पूष साइजनीन शिक्षा हानी चाहिए , सभा निवाचतकत 
प्रत्यक्ष करदाता दान चाहिए चाह कर कितता ही कम क्या न हवा, और मतदान 
गुप्त नहीं हाना चाटिण क्याकि गुप्त सतदान से भताधिकार की भावना भग हाती है 
जिसके अनुसार मतदाता जनता का धराटरधारी है, और उसक काय मसर्वविदित 
हान चाहिय। 

जैसा हम दस जध्याय मं पहल बह चुत हैं, मिल के काज स सामान्यतया 
सुधांग ने उस प्रतिब थप्रूण माग का अनुस रण नही किया है, जा कि उसने निश्चित 
किया था। इसके बिपरात, प्रवृत्ति टूसरी ही जार रही है अथात्‌ मताधिकार 
का प्रत्यक्ष, समात और सार्वजनीन बनाना, सपत्तिसदधी अहताआ का धटाना 
या हटाला, मतदान का गुप्त घनाना , औौर पंजीकरण का सरव करना | यह सच 
है कि ब्रितेत ब्रिटिश स्वशासी डासितियना सयुक्तराज्य और स्कॉंडिनब्रियाई 
दशा जैस अधिक प्रगतिणील राज्या मं, मित्र को शिक्षास्धी झत्ते अधिकतर 
पूरों हो गई हैं, किन्तु याराप के वटुव-से राज्या न, विशेषकर द्वितोव विश्वयद्ध वे 
बाद बन हुए शाज्या न, अपनी जनसंख्या व एक विशाल भाग के निरक्षर हान के 
बावजूद वयस्क मताथिकार अगीकार बर लिया हैं। विन्‍नु लाक्लव, शासन वो 
एक पद्धति ही नहा, बल्कि समाज बी एक अवस्था भी है । प्रश्न वा वत देने कर है । 
डा इसे कब शासन कौ पद्धति समझत हैं व प्रतिनिधिक सिद्धान्त का ही उसका 
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सार समथते है। जा लाए उसके यत्र को बजाय उसकी भावना को आर अधिक 
ध्यान देते है उससे तिए शासत की प्रणाली प्राथमिक महत्व की नहीं है वणर्ते 
कि उससे लाइवजीय खाता की स्वच्छ गति में बाधा ने पढ़े। किल्‍्तु क्या 
पूर्ण प्रतिनिध्चित शासन ते यतव॒ के विना उस भायना को स्थच्छन्द गति सुनिश्चित 
हो सकती है ?ै यदि कुछ आधुनिक राज्या के तागा का सावजनीन और समान 
मताधिकार की प्रगानी आरम्भ करन से पूर्व सम्व्रति और स्थायित्य की उचित 
अयस्थाआ के जिए प्रतीक्षा करनी पड़ती ता यह निश्चित है कि उन्हे न ता एव ये 
प्रारभिक् फायद ही प्राप्त होते और न दूसरे वे” अनिम लाभ ही । 
मताधिकार वे प्रश्न से सम्बद एक अन्य समस्या प्रतिनिधि-पद के लिए ऐसे 
जम्मीदवारा को प्राप्त करना है जो याग्य हान के साथ ही शुद्ध आचरण वे भी हा । 
मताधिकार की कोई भी छणाली चाह वह अधिकतर निरक्षर समाज में हा या 
फ़िसी सुथस्क्त राध्दर मं प्रचलिए हो तय तक क्सी प्रकार उाभप्रद नहीं हो सकती 
जब तक कि ऐसे कार्य के जिए वास्तव में योग्य ब्यक्तिया का ढढ तिकालने का कोई 
साधन नही मिल जाता | प्रतिनिधिव व्यवस्था म यह आवश्यक है कि प्रतिनिधि 
या प्रतिनियुक्त (9प्छपा/) वी इतनी स्वतन्व॒ता हो कि वह अपने-आपको 
सार्वजनिक सेवा में लगा सके, किन्तु ऐसी स्वतन्यता साधारण नागरिव वो निश्चय 
ही प्राप्त नही है । दूगर शब्दा मं, सगदीय उम्मीदवार अनिवार्यत पेशेवर राज- 
नेसा होता चाहिए. चाह उगकी सेवा ते लिए उस कुछ दिया जाए या न दिया जाए। 
जाजक्ल लगभग प्रत्येक सविधानी राज्य ने अपने विधि-कर्ताआ को कुछ-न कुछ 
देने की योजना अपना ली है । इससे सभाब्य प्रतिनिधियों के वरण का छोर 
पर्याप्त रूप से विस्तृत हां गया है, हालाकि यह नही कहा जा सकता कि इससे 
दल के वॉकम (अन्तरंग गुट) का कुटिल प्रभाव, जो कि सर्चेत्तिम प्रकार के स्वतस्त 
झतिनिधि का अस्तित्व बहुत कठिन बना देता है, घट गया है। कास्तव में ऐसा 
प्रतोत होता है कि दलीय यत्न राजनीतिक लाकतत्र के विकास में साथ-साथ 
चलने वाली एक अनिवार्य वात है। इसवी शक्ति, जैसा कि हम बह चुके हैं, 
आनुषातिक निर्वाचन की प्रणाली के अधीन भी घटती नही है। 
यह नही भूलना चाहिए कि विधानमडल के अस्तित्व का प्रयोजन देश के मत 
को प्रतिबिस्बित ररना ही नहीं, बल्कि अच्छा शासन बनाए रखना भो है। अत 
झा, सिवािनसफेथरि सुधारों की जिना वोजनाजरे वा उद्देश्य सर्वोत्तन' अवार को 
विघानमडल प्रस्तुत करना है उनक्यो आदर्श निर्वाचल-गडल के कुछ न-कूछ अश 
ना बलिदान करना ही पडेगा। विधानमडल मे निर्वाचकों के मतो का प्रति 
बिम्बित होना केवल आशिक रूप से ही सभव है और सदा ही वाछनीय नहीं है । 
निर्वाचन को कोई भी प्रणाली, जिसकी कि कल्पना की जा सकती है, अधिक-से 
अधिफ, निर्वाचपों और निर्वाचित सभा के बीच अनुरूपता लाने का एक सतसाना 
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अयास है। शासत भन्‍्तत शासित किए जाव वाते सम्राज की अवस्थाओ से सापेक्ष 
होठा चाहिए और जिन लोगो को वह लागू होता है उनकी विशिष्टताआ का भी 
ध्याव रखा जाना चाह़िए। फ़िर भी, वुछ राज्यो मे प्रत्तिनिधिक व्यवस्था की 
पर्याप्तता के स्रबध में वुछ सन्देह प्रकट हो रहा है और इस अविश्दास के फल 
स्वरूप उसके कार्य पर जनमल सग्रह और उपत्रम जैसे कुछ प्रत्यक्ष लोकतत्रीय 
नियन्नणों का प्रयोग विया जा रहा है। इतके विषय मे और अधिव हम दसवें 
अध्याष में बत्ताएगे । 


9 
विधानमंडल 
(2) द्वितोय सदन 
$ द्विसदनी सविधातवाद सम्बन्धी सामान्य विचार 


आधुनिक सविधानी राज्यों के विधानमडलो के सबध मे कोई भी चर्चा, 
जिसमे दूसरे या उच्च सदन के स्वरुप पर विचार न हा, अपूर्ण ही रहेगी। स्व 
लॉर्ड क्राइम ने एक बार वहा था वि सविधानी इतिहास वी कोई भी शिक्षा इतनी 
ब्रभावणाली नही हुई है जितनी कि दूसरे सदन मे! उपयोग से संबंधित शिक्षा । 
बडें-बडे राज्यों के इतिहास भे एक्सदनी सविधानवाद अपेक्षाकृत दुर्लभ और 
सामान्यतया अस्थायी रहा है, जब कि द्विसदनी सविधानवाद एक ऐसी पद्धति है 
जो आज के सभी महत्वपूर्ण राज्यों का एक विशिष्ट लक्षण बन गई है। यह सच है, 
जैसा हम पहले बढना चुके हैं, कि न्यूजीलैंड, डेतनमाव और फनलैड जैसे भगति- 
शील लोकतत्नी राज्यों मे एक सदती विधानमडल उतके प्रयोजन के लिये पर्याष्त 
मिद्ध हुआ है। परन्तु वे नियम को सिद्ध करने वाले अपवाद है और इस रास्बन्ध मे 
यह स्मरण करना रुचिकर होगा कि टर्को के गणतत्व ने, जिसने 2923 में कमाल 
अतातुकक द्वारा स्थापित होते ममय एकसदनी विधानमडल की व्यवस्था की थी। 
१96] के सविधान के अन्तर्गत दो सदनो-+नेशनल एसेम्बली और सिनेट--से 
युक्त विधानमडल स्थापित करने का निश्चय किया। 
एकसदनी पद्धति वे' प्रयोग सामान्यतया क्रातियारी पुनर्तिर्भाण के काल मे 
किये गय हैं, किन्तु उसके बाद होने बाली प्रतिक्रिया के बाल मे अथवा यदि त्राति- 
कारी शासन चलता रहा तो उसके दौरान मे ही, हँसरे रादन की पुत स्थापना हारा 
'उसकय अत हो गया है, जैसा कि, उदाहरण के तौर पर, ऋॉमवेल के अधीन इगलैंड 
में हुआ ) फ़ास़ मे अ्गरहवी शताब्दी के अत मे और उनच्चीसकी शत्पब्दी के मध्य 
मे प्रथम और द्वितीय गणतत्रों बे रूविधान एकसदनी सिद्धान्त पर आधारित्त थे । 
किन्तु प्रथम गणतत्न मे ऐसा मुख्यतया स्वय जाति के रवँय के कारण हुआ जिससे 
अहुत शीघ्र ही पादरियो, सामतो और सामान्‍य जनो बे सीच सदनो वाली व्यवस्था 
की दुर्बलता प्रकट हो गई थी) ऐसी बात नहों है कि फ्रायीसों काति एक से अधिक 
सदनो के विरद्ध सैंद्धान्तिक युक्तियो से रहित हो। उस काल के प्रमुख एव प्रतिभा- 
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शाती सविधानकार एवं सेईज का, जिसका प्रथम जाति से सवद्ध सबिधानी प्रयोगों 
के स्वरूप पर बटा प्रभाव पडा था, यह तक था कि यदि द्वितीय सदन प्रथम से 
सहमत हो तो उसका अस्तित्व निरर्थक है और यदि वह सहमत नही हों तो वह 
अपका रक है। मोटे तौद पर आजकल भी द्विसदनी सिद्धात वा विरोध करने 
वाले विचारको का यही तक है। किन्तु जिम्मेदार राजमर्मज्ञो मे ऐसे विरोधी 
शासद ही कभी मिलते हैं। सेईज के बाद के समय का यह निर्णय है कि उसने एक 
अातिपूर्ण तक॑ का प्रतिएादन किया है। उसके यश्चात प्रख्याप्रित सभी महत्वपूर्ण 
सविधातो ने अपन द्वारा स्थापित विघानमडता मे द्वितीय सदन को सम्मिलित 
किया है। फिर भी, एक प्राचीन मस्था के सम्यन्ध मे जिसका बदलते हुए समय के 
अनुबूल पुलर्गठत नहीं क्रिया गप्रा है सेईज की आलोचना उचित ही जान पड़ती 
है। एक ऐसे द्वितीय सदन की रचना करना राजनीतिक शिल्पी वी झरग्ित के बाहर 
नहीं है जा वैज्ञानिक पुनंनिरीक्षण के' स्थायालय के रूप में वाम करे वणरतें कि उसे 
अव? सदन के साथ समान शक्ति दी जाए विन्तु यदि ऊपरी संदन वे सदस्यों 
को चुनाव लोकतत्नोय नियत्रथ से परे हो तो इसका अठिवाय परिणाम यहेँ होगा 
कि ज्या-ज्यों निर्वाचक्गेण के दावे अधिक जोर पकडते जाएंगे त्यो-त्यो ऐसे द्वितीय 
सदन वी शक्ति के क्षीण होन बी प्रवृत्ति बढ़तो जाएगी , समान शवित्र का अस्तित्व 
समाप्त हा जाएगा, और द्वितीय सदन के उत्सादन या सुधार की साग की जाएगी, 
क्याकि जैसा कि ग्रोल्डविन स्मिय न कहा है, “यह कल्पना करता कि सत्ता महत्व- 
पूर्ण ब्रिपया म अपने-आपका एक निर्वल सस्था द्वारा नियक्षित हाने देगी, व्यर्थ है ।” 

अनएब, द्वितीय सदनो के पक्ष में दी गई यूक्तियों पर उस तरीके के साथ-साथ 
विचार करना चाहिए जिसके अनुसार ऊपरी सदन का सग्रठन जिया जाता है| 
ये युक्तिया इस ग्रकार हैं कि द्वितीय खदत का अस्नित्व केक्‍्ल एक सदन द्वारः 
ऐसे विधान के पारित किए जाने को रोकता है, जिसमे जल्दवाजी कौ गई हो और 
जिस पर भलो प्रकार विचार न कया गया हो , कि केवल एक सभा के हाथा मे 
जिसमे यह चेतना भी है कि उसे केवल अपने-आपसे परामर्श करता है, अनियक्नित 
शक्ति की भावना शक्ति के दुश्पयोग एवं निरकुझता की ओर अग्रसर कर सकती 
है, कि राज्य में किसी भो समय प्रसावपूर्ण शक्तित के विरद कोई-न-कोई विरोध- 
केन्द्र होता चाहिए चाटे वह शक्ति सपूर्ण जनता हो अथवा मतदाताओं के बहमत 
का समर्थनप्राप्त कोई राजनीतिक दत | सध्दीय राज्य मे द्वितीय सदन के पक्ष स 
एक विशेष युकित यह है कि उसकी व्यवस्था इस प्रकार की होती है जि उसमे सघीय 
सिद्धात का समावेश हाला है अथवा समस्न खघ की इच्छा से पृथक््‌ प्रत्यक राज्य की 
लाक-इच्छा प्रतिष्ठित होती है । 

इस अध्याय के शेष विभागो मे विशिन प्रकार के विद्यमान दितीय सदतो की 
जो विवेचना हमने की है, उसमे हम देखेंगे कि उनने अनेक नाम हैं--ब्िदेन मे 


विधानमडल 393 


हाउस ऑफ सॉ्ड स, स्विटजरलैंड मे कौसिल ऑफ स्टेटस (स्टेण्डरार), जमंनी 
के सघीोय गणतत्न से फेडरल कीमसिल (बडेखाट), और अधिकतर अन्य राज्यो मे 
जिनमे आस्ट्रेलिया कमाडा, आयर, फ्रास इटली, दक्षिणी अफ्रीका और यूनाइटेड 
स्टेट्स शामिल है, मिनेट । कितु हम इनका वर्गीकरण इनके नामकरण के आधार 
पर नही, बल्कि उनके वास्तविर स्वरूप के आधार पर बरते है--अर्याए्‌ बे अनि- 
बाचित (वशानुगत या नाम निर्देशित) हैं अथवा निर्वाचित (अशत या पूणत ) 
है। किन्तु इतन से ही हमारा पूरा बाभ' नहीं चल राकना जब त्तक कि हम यह 
भी पता ले चता ले जि जिस ऊपरी सदन का चुनाव सभी प्रकार वे लोक नियतण 
के बाहर है उराश कहा तक कोई वास्तविक शक्तिया है. दूसरे अशत निर्वाचित 
सदन में निर्वाचित नत्व समस्त समूह को क्सि सीमा तक प्रभाधित करता और 
शक्ति देता है ,तीमरे यदि, अवर सदन के स्वतल कार्य मे बाधा डालने के लिए 
ऊपरी सदन की शक पर्याप्त रूप से वास्तविक हो, तो दाना सदना के बीच 
उत्पन् गरत्यावरोध क्सि रीति से दूर किए जाते हैं, और चौथे, निर्वाचित द्वितीय 
सदन को ऐसी प्रतिष्ठा जैसी अवर सदन वो प्राप्त नही है किस प्रकार प्रदान 
की जाती है। अनिर्वाचिव और निर्वात्रित-को कोटियों में विभक्त करने वाला 
हमारा वर्गीकरण, जैसा कि हम कह चुबे हैं, सर्वागपूर्ण मही है, क्योकि ये दो प्रबार 
भी पुत दो में विभाजित किए जा सकते है। अतएकब, जित द्वितीय सदनों को 
हमने छाटा है उनकी रचना तथा उनके कृत्यो का विश्लेषण हम इस क्रम से करेगे 
वशानुगत, नाम निर्देशित, अशत' निर्वाचित, और पूर्णतः निर्वाचित | अत्त मे, 
हम स्थिटजरलैड, जर्मनी सोवियत समाजवादी गणतद्य सघ और युगोस्लाविया 
बी विशेध स्थितियों भी चर्चा करेगे। 


2. हाउस ऑफ लॉड्स : पूर्ष फालीन और चर्तेमान 


चशानुगत उच्च सदन आज की अपेक्षा पहले बहुत अधिक प्रचलित था। 
अधिकतर राज्यो मे वशानुगत द्वितीय सदन, जन-वर्गों (85(9९५) द्वारा शासन 
की सध्यकालीन प्रणाली का अवशेष था। सामाल्यतया ये जनवर्ग तीन--पादरी, 
अभिजातवर्ग और सामान्य जन--होते थे, किन्तु कुछ स्थानो से इसमे एक चौथा 
जनवर्गे---व्यापारी---भी शामिल होता था । कालातर में अधिकतर रथानों 
में ये जनवर्ग दो खदनों में एकल्नित कर लिये गए जिनसे से उच्च सदन मे ला 
और बडे पादरी होते थे ।! अनेक राज्यो ने, जिनके विधानमडल इस प्रकार दो 
सदनो के होते थे, विभित्त साविधानिक सशोधतो के द्वारा उन्नीसवी शताब्दी के 
अन्त तक मा तो वशानुगत सदन कर सशोधित रूप अगीकार कर लिया, उदा- 
हरणस्वरूप कतिपय सदस्यो को आजीवन नाम निर्देशित करवे,, जेसा सन्‌ 896 
से लेकर 49॥4 वी क्राति तक पुतंगाल में हुआ (जिसके पश्चात्‌ वह पूर्ण्पेण 
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निर्वाचित सदन हा गया) २ अथवा उहांने एक पुणरूपेण निर्वाचित उच्च सदत 
की प्रथा का अगीकार कर लिया जैसा खन 848 में सविधान के सशोधन के 
पश्चात नीदरतडस में हुआ। इसके पश्चात भो जास्टिया (सह्सध्यशा8ए5) 
और हेगरी (प७७।८ ०र्व 'श8ड08&0८5) जसे दशो म वशानगत द्विताय सदन चवते 
रहे किलु प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात ये भी समाप्त हो गएट और अब एकमात्र 
महवंप्रण बशानुगत उच्च सलन ब्रिदन का हाउस आफ लाड स ही रह गया है। 
हाउस आफ ला” स का वास्तविक आरम्भ सुख्य सामता और उच्च घ॒र्माधि 
कारियो वे! उस निकाय मे पाया जाता है जो नासन राजाओं से बपए म॑ तौन बार 
पॉरिपल के रूप मे मिला करता था। यह महात या सामा य परिषद कहलाता था । 
सामाय परिपत नोस उद्ाहरणस्वरूप ममब्नाकार्टा (महाधिक्ार पत्र) मे आता 
है। सन 295 की आटश ससट मे एडबड प्रथम ने इस निकाय मे प्रत्यक शायर 
से दो नाइट (वीरता की उपाधि प्राप्त व्यक्ति) और कुछ नगरा कस्बा एव 
शहरा से निर्वाचित प्रतिनिधि सम्मिलित कर दिए। कुछ समय तक य सब जोग 
एक ही स्थान पर सम्मिजित होते थ. परतु वास्तव स उनके दो सटन थ। और 
सामाजिक और सरकारी किभिनताओं के अतिरिक्त जिस पद्धति के द्वारा वे 
आमतक्लित करिए जात थ उससे उनकी विभिन्नता प्रकट हाती थी। मामन और 
घधर्माधिकारी व्यक्तिगत रूप मे बुलाएं जाते थ जवक्ि सामाय जन चारिफा के 
द्वारा बताए जाते थ। शरिफा द्वारा आमक्ण वी प्रथा से हो चुनाव पटाधिकारी 
7. सन 4933 में पुत्गमाल में एक नए सविधातव के द्वारा एक्सदनों विधान 
सडल (नेशनल एसबली) को स्थापता को गई हालाकि इसके साथ हो 
साथ कार्पोरेटिव चेंबर मामक एक परामशटाता निकाय की भो रचना 
को गई। (अध्याय 45 देफिये) + 
सन 4920 के सबविधान के अधीन आस्टिया निर्वाचित द्वितीय सदन 
(बडरूांट) बाला सधौय गणतत्न बन गया। इस सदन मे उन प्रातो के 
अतिनिधि होते थे जिनसे सघ का निर्माण हआ था ) कितु सन 938 
में हिटलर हारा आस्टिया को जमनी मे मिला दिए जाने से आस्टिया को यह्‌ 
व्यवस्था भी उसकी आय सस्याओ के साथ लुप्त हों गई ॥ सन 945 मे 
जब गणतत्न की घुन स्वापना हुई तब दिसदनी विधासमडल को घुत'स्थापना 
को गई । हगरी से सन 920 के स्विधान द्वारा एक्‍्सदनों विधानमडल की 
अतिप्ठा की गई थो परन्तु सन 926 मे पुन एक उच्च सदत की स्थापना 
को गई जो उसके पिछले द्वितोष सदन को हो तरह का था ॥ क्तितु मृद्धोत्तर 
हरी भे मिसको सस्याएं अब शक्तिशालों सोवियत्‌ श्रझाव के अधोन हैं 
उत्तको पुन अतिध्ठा नहों को गई २ 
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के: पद का सूवपात हुआ। चृतीय एडवर्ड के समय से उसके अधिवेशन पृथक गदनों 
के रूप में होते खगे। लॉई और बड़े पादरी लॉडसना में (हॉउस ऑफ सॉडरा) 
और ग्रास्य एवं सागरि क्षेत्रा वे प्रतिनिधि लोब्सभा (हाउस ऑफ़ वॉमत्ग) 
में एस्ह्रित हाने लगे। निम्तवर्ग बे पादरिया न, जा पहले साधारण सभा में 
उपस्थित होते थे इन सदना सम उपस्थित होना बन्द कर दिया और फनवोरेशन 
नामब अपनी स्वय की सभा म ही वे व्यस्त रहने लगे । 

प्रथम एडवर्ड के शासन कान से ब्रिटेन के इतिहास मे बेवल एर छोटी-सो 
अवधि में ही ऐसा विधानमडा विद्यमान रहा जिसमे उच्च सदन का अभाव या। 
यह स्थिति सन 649 में प्रथम चाल्स पी हत्या के तुरन्त पश्चात्‌ पैदा हुई जबति 
बहा अल्परालीन कॉमनवेल्थ वी स्थापना हुई थी । एर्सदनो प्रयोग उस व्राति 
बा ताविय परिणाम सा ही था जिसने एव ही प्रहार भे मुकुट लाइंसभा और 
पादरी-मडल तोना का समाप्त कर दिया। विन्तु क्रामवेल के प्रोटेक्टोरेट के अन्त 
से पूर्व ही उसे लाईसभा का पुन स्थापित करने के लिए राजी बर लिया गया था 
हालाकि उसका रूप बडा वरणात्मक था और उमर समय से इसका अस्तित्व निर- 
तर बना हुआ है। 

इसता गठन परिस्थितियां के! अतुसार सदस्यों की संख्या के घटने-थदने से 
समय-ससय पर परिवर्तित हाता रहा है । यहा पर हमे उस बिबादारपंद और 
उत्तररहित प्रश्न बा फ्रि नहीं उठाना चाहिए कि सॉर्डों को हाउरा ऑफ लॉडरा 
भें बैठने वा अधिरार मूलत किस आधार पर प्राप्त हुआ। इतना ही कह देना 
पर्याप्त है शि याद के वर्षों मे बैरन पद बी प्राप्ति से उच्च सदन मे स्थान ग्रहण बरने 
का अधिकार भी आयश्यक रूप मे प्राप्त हो जाता था और आज भी यही स्थिति 
है। पिसी भी सामत-परिवार का वेवल एवं ही सदस्य लॉडंसभा मे बैठ सकता है, 
हालाकि उसवे पुत्र सॉडे वी उपाधि को धारण कर सपते हैं, विन्तु यदि उन पुत्रों 
में से कोई स्वय ही वैरन बना दिया जाता हे तो दूसरी बात हे। बैरन-परिवार 
के अन्य सदस्य, चूकि वे सामतसभा में नहीं बैठ सकते, लोकसभा के! लिए उम्मीद- 
वारा के रुप मे खडे हो सबते है [! सन्‌ 707 के सयोग अधिनियम (१०६० 
] इसका एक सुन्दर दुष्टात स्वर्गोय साविवस ऑफ सेल्जवरों के परियार से 
मिलता है। प्रारम्भ में सासन्तसमा में केवल माक्विस ही बैठते थे जब कि 
उनके दो भाई लॉड हा, सेसिल और लोर्ड रॉबर्ट सेसिल लोकसभा फे लिए 
निर्वाचित हुए। बाद मे राज्य पी सेया करने के लिए अपने स्वय के अधिफार 
के रूप मे इन दोनों भाइयो को सामन्त-पद प्रदान किया शया ओर लंड 
रॉबर्ट, लॉर्ड सेसिल्ट ऑफ चेलवुद के रूप से तया सॉर्ड हा, , लॉर्ड विववतचुड 
के रूप मे सामन्‍्तसभा मे सम्मिलित हुए । 
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घाशणा) के पारित हो जाने पर लार्डमना मे स्कॉटलैड के मोलह पीयर (7८6४) 
और सम्मिलित हो गए । यह व्यवस्था की गर्ड कि श्रत्येक नई ससदु के अवसर 
पर स्कॉटलैंड के समस्त पीयरों का सम्मेलन हो जो उस ससद्‌ की अवधि के लिए 
अपने सोलह सदस्य निर्वाचित करें । विन्‍्तु इस अधिनियम से यह भी' व्यवस्था 
बी गई क्ि भविष्य में कोई भी स्कॉटलैड -निवासी स्कॉटलैड का पीयर नहीं बनाया 
जाएगा उसे यूनाइट्रेड किगडम का प्रीयर-पद मिल सकेगा, जिससे बह स्वत ही 
लाइंसमा में स्थान प्राप्त कर लेगा। चुकि कसी नई खसदू के लिए स्कॉटलैंड 
का कोई भी पीयर अपन सहयोगियों द्वारा चुना जा सकना था, इसलिए यह भी 
उपबन्धित क्द्या मया कि किन्‍्ही भी परिस्थितियों मे वह लोकसभा के लिए 
निर्वाडित नही किया जा सकेगा | सन्‌ 800 के सयोग अधिनियम के द्वारा आयर- 
लैंड के सत्ताईस फोयर (पादटी-मित्र ) और चार विशप भी इस सदत में सम्मि- 
लित होने लगे | ये सत्ताईम पीयर आयरलैंड के पीयरो द्वारा जीवन भर के लिए 
निर्वाचित किए जाने थे । अतएवं, आयरलंड का कोई भी पोयर जो कि लॉईमभा 
के लिए निर्वाचित नही हुआ हो, लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए स्वतन्न 
छोड़ दिया गया, हालाकि स्कॉटलैंड के सबध्च मे ऐसी व्यवस्था नहीं की गई थी । 
इसका दुष्टाल लॉर्ड पामर्स्टत हैँ। आयरलैंड सबध्दी ये व्यवस्थाएं सन्‌ 922 में 
आयरिश स्वतत्र राज्य की स्थापना के साथ समाप्त हो गई, और तब से आयर- 
लैंड में कोई चुनाव नही हुए १ स्कॉटलेड सदेधी व्यत्रस्थाएं भो प्रचतित हैं, हालाकि 
अब स्वॉटलैड के तौस से भी कम पोधर रह गये हैं । 

इन बशानुयत और निर्वाचित पीयरों बे! अतिरिक्त दो अविशप (बेंटरबरी 
और याके के) और इक्क्रीम विशप अपने पद वे' आधार पर और पद पर बने रहते 
वी अवधि तक लाइईमसमा में सम्मिलित होते हैं। इनके अधिरिकत कुछ बानूनी 
लॉ अर्थात्‌ साधारण अपील के लॉर्ड भी हैं जो केवल जीवन भर के लिए सदस्य 
होने हैं जब तक कि वे इस पदेत अधिश्पयर से अवग, साथारण रीसि मे, पीयर नहीं 
बना दिए जाने जिम अवस्था में उनको उपाधि वशान्‌गत हो जाती है। बशानु- 
गत पीयरों वी सख्या बी कोई सीसा नहीं है । नाममाद्र के लिए राजा के द्वारा 
किल्तु वॉस्तविक रूप से त्तत्कालोन मत्रिमडल के द्वारी वे इच्छानुसौर वनाए जा 
सकते हैं॥ पीवर-पद प्रदान करने की साधारण पद्धति एक सम्मान-गूची मे 
घोषणा करना है, किन्तु कमी-क्सी यह कार्य विशेष परिरिथ्वतिया मे अस्य अवसरोे 
धर भी किया जाता है। इतिहास में ऐसा एक प्रसिद्ध अवसर हुआ है जबकि 
हावम ऑफ लॉइम में बास्तव में एक विधि को पारित करने के निए पीयर बनाए 
गए थे। ऐसा तब हुआ था जबकि सन्‌ 3733 म हाउस आफ लाइूस ने यूट्रेक्ट 
की सक्ति का अनुसस्थंव करने से दवकार कर दिया था! यह संधि लोकसभा मे 
टोरीदल के बहुमत द्वारा पारित हो यई थी, दिन्‍तु लॉइसमा से द्विमदल वा बहुमत 
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था। सतुलन वा ठोक करत के लिए ठारी सक्तिमिंडल ने राती एन को बारह 
भीयर बताने के लिए राजी कर जिया और इस प्रकार सधि का अनुसमर्थन प्राप्त 
हो गया। इसी प्रह्मार के दा अन्य सकटपूण अवसरों पर ऐसी ही कार्यवाही वी 
धमकी दी गई थी एक वार सन्‌ 932 के सुधार विधेयक और दूसरी बार सन्‌ 
१973 वा समद्‌ विधेयक वे सयध म, किन्तु इन दाना आवसरा पर केवल धमकी 
से काम चल गया और दाना विधेयक लाई सभा न पारित कर दिए क्याति 
इस धमकी से लाईं सभा के सामने यह स्पप्ट हो गया था वि विधेयका वा विरोध 
करना निरयंक है। 

सन्‌ 9]4 तब हाउस ऑफ लाइस वी शक्तिया सिद्धातरूप से लोक सभा 
(हाउस ऑफ कॉमन्स) के समान ही थी। एक रामय में तो बास्तेविक रूप से 
भी ऐँसा ही था । उदाटरणस्वरूप, सन 784 म समस्त मत्रिमडल से, छाटा पिट 
ही एक्माद्न ऐसा व्यवित था जा उसका प्रधानमत्री भी था, और जो लोक्सभा का 
मदस्य था। अन्य सब मत्नी लाई सभा के सदस्य थे । किन्तु इस समय से पूर्व ही 
शक्ति का केन्द्र लाइंसभा से लाक्सभा वी आर सरक रहा था और उस्लीसबी 
शत्ताष्दी में मत्रिमडल थे” अधिक्त्तर सदस्य अवर सदन से लिए जाने सगे थे। 
इस प्रक्रिया वे फ्लस्थरूप विधि निर्माण कार्य मे लाईसभा नी वास्तविक शवितिया 
का हारा हाने लगा, हालाति सिद्धातरूप मे उनवी वैसी हो स्थिति वनो रही जैसी 
कि सदा से थी। अध्याय 6 में हम बता चुवे है कि वित्त सवधी विधेयक का 
सशोधित या अस्वीकार करने में लॉर्ड सभा कौ असमर्थंता कौ मान्यना देन बाले 
रिवाज को किस प्रकार सन्‌ 909 मे धृप्टतापूर्वक तोड़ा भया था और क्सि 
प्रयार उसे फ्सस्वरूप सन्‌ 947 तथा।949 वे! ससद्‌ अधिनियमों के द्वारा 
लॉर्ड सा की बास्तजिक गमोणता को सबविधानी रूप दिया गया था। 

यहा इस प्रकार के सुधार के आधारा के बारे भे सुझाव देने का भी प्रसत्त 
करना सभव नही है। किन्तु लार्डसभा के इतिहास, गठन और उसकी शक्तियों 
की इस सक्षिप्त रूपरेखा से कुछ बाते स्पष्ट हाती हैं, जिनका ध्यान उस पर विचार 
करते समय रखना चाहिए। पहली वात यह है कि लॉडसभा की शक्तिया, वी शक्तिया, जैसी 


कि मन पार रासद अधिनियम के पश्चात रह गई है, अबे भी वुछ परिस्थितियां मे. बूछ परिस्थितिया में बास्त- 
विक हा सकती है। निलम्बन-निर्षेधाधिकार, जिसरी लॉडआधथा कसी भी , 


आदिसे)ए विशेशक के परणा का एक व सकता स्थतिणा सर साफ है, संस जिया 
के पारण का ही आसानी से राक सकती है, क्योकि उम्र एक वर्ष के दोशान में लोक- 
सभा में अनक पखितन हो सवते हैं। एस है। एसी अवधि के दौरान मे किए गए साधारण, के दौरान मे क्ए गए सा! 





7. अर्थात्‌ जैसा कि सन्‌ 949 के विधेयक के अधीन होता है जिसने सन्‌ 
49]4 के अधिनियम से निश्चित दो चर्ष की अवधि को घटा दिया था। 
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इससे आसार अब नयथ बेरन और नई बेरणरा (फालूनी साडों बा छाडरर) 
उतने जीयग-बाल मै लिये हो बाय जा राबते है। इस प्रगार इस अधितियम 
से कैवा एवं लय प्ररार वे पीयर पद पा ही जारत गटी दिया वरतिय सॉर्डे राभा 
में उसके राम्बें इतिटाश से ध्रवम बार मटियाआं यो भी रथात दिझा । इस अधि- 
सियम पे! अधीत [904 तर 84 बेरस और 9 बैरनस नियुक्त हा भूरी थी। 
आनुवशिव अधियार को बाह्य रक्षा साधना मे एस प्रगार भग हो चुन पर 
9060 में अनिच्छुए पीगर ये गामते (( ७९ ता ४८ रिलेकत्फा। एव )म बडी 
ला7-रचि उत्पस्त हुईं शिरसे यट आनुवशिक संगस्या उठ्टे रूप मे सामने आई ॥ 
उस यर्षे याइकाउण्ट रटन्सगेट री सृत्यु हो गई और उतरे पुत्त एय उतच्तराधियारी 
एण्टली वेजबुड थेत बा रथत ही पीयर पद तथा हाउरा आँप लॉइर मे रथान 
प्राप्त है भया | परन्तु घट 050 रा पूर्वी त्रस्टता से निर्वाचि] होपर लायसभा 
मत सदस्य गला आ रहा था। सोसशभा श उसागा स्थान रिक्त घोषित पर 
दिया गया और उप चुनाय यो स्यवरथा तो गई। येजबुद्द बेन ने बेवव अपया 
पौपर पद और हाउस ऑप' सॉड ये में अपना रथान ही नी छोडा वर उस रित्ता 
स्थान के तिय प्रत्याशी बार यडा भी हुआ और पहले से भी अधिर बदुगत 
से निर्वाचित हुआ। परशा पर पराजित श्रत्याशी ते निर्याघन स्यायातय मे साथिया 
प्रच्तुत पी । सन्‌ 962 मे स्यायाधीशा ने निणय देत हुए पड़ा ति' लथ ला 
स्टेन्शगेद गा सिर्बाचेग उचित रीति से सही हुआ और ऐसी स्थिति मे उसके सामर 
पराजित विरोधी वा निर्वासित धोधित सरने थे अतिरिक्त पोई भारा नही था । 
बैजबुद ये। (वह इसी गाग से पुषारा जाता रहा था) मे! लोग्राभा ये रादरग 
बन रहने पे अधियार थे! जिये रापर मे! लिग्रे सरादू बे भीतर और बाहर दानों 
क्षेत्रों में राहालुभूति प्रयाट पी गई और उरयी बड़ी प्रशसा भी हुई और घराार से 
दोबा सदगा पी एप राखुत प्रवर समिति (उठता: ५७८८६ (पाप ८८) हाउस 
आप लॉ्ड्स मे गठने में सुधार राग्यन्धी विधि प्रश्नों पर विभार परन पे तिय' 
नियुवत बी। आणा गी जाती थी ६ इस समिति थी रिपोर्ट रे अन्तत भौलिय सुधार 
हो समेगा क्योति वर्तमान स्थिति से पोई भी रास्युष्ट नही है। एप ओर तो यह हालत 
है वि लॉडेरमा थे 900 रादरसो में से अधिततर सदस्प औपचारिए अवसतरों मे 
शिवाय वभी भी उरायी बैठवा से उपरिषत सही छोते और राजपीतित यधार्थ याद पी 
माय है वि ऐशी परिस्थिति गही बसो रहनी भाश्टिए। दूसरी ओर, जो सदरय उससे 
अधिवेशनो मे भाग सेत है उनसे वाद-वियाद गा रतर पारतव में बहुत ऊा होता 
है और यह अनुपित है फि राष्ट्र बे' राजवीतिर जीवन मे ऐसी प्रतिभा पटनाओ ने 
नम पो प्रभावित वरने में शक्विहीत रटे । एस उच्च सदन मे राष्ट्रीय साभ मे' लिए 
फिर से शक्ति-सघार दरने वी बया विधि हो रापती है? कदाचित्‌ सुछ अन्य सिद्यमान 
द्वितीय रादनो के परीक्षण से हृण इस प्रश्न या उत्तर ढढने मे सहायत/ प्राप्त होगी । 
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3. कनाडा का नाम निर्देशित द्वितीय सदन 


दूसरे प्रकार का द्वितीय खदन, जिस पर हम विचार करेंगे, दाम निर्देशित 
सदस्यों से गठित होता हैं। वशानुगत द्वितीय सदत और इस सदन मरे स्पष्ट 
अन्तर यह है कि जहा वशानुगत पीयर का पद पिता स पुत्र को प्राप्द होता है, 
जब त्तक कि उसका परित्याग्र नही क्तिया जाता वहा नाम निर्देशिन सिनेटर का 
पद उस्तवी मृत्यु के साथ अथवा यदि उम पद का घारक चाहे तो उससे भी पूर्व 
अयवा यदि सविधान के द्वारा पद की कोई निश्चित अउरधि निर्धारित हो तो 
तदनुसार सम्राप्त हो जाता है। प्रूर्णह्पेण नाम निर्देशित द्वितीय सदनों में सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण बे सदन है जिनके सदस्य जीवन भर के लिए पद धारण करते 
हैं। इस प्रकार के द्वितीय सदनों में कमाडा का द्वितीय सदत सबसे अधिक 
दिलचस्प है। 

कनाडा से सिनेट वा सास निर्देशन सुझुट, गवर्नर-जनरन के द्वारा किन्तु 
व्यावहारिक रूप भ तत्कालीन मक्तिडल वी सलाह से, करता है। इसकी 
सदस्य-सर्या सीमित है और चूकि कताडा एक सघवत राज्य है, एकात्मक्र' नही, 
अत सख्याओ और प्राठो के दीच एक अनुपात के आधार पर सिनेटरो बी नियुक्ति 
के सवध मे छुछ प्रादेशिक प्रतिबन्‍्ध है। यह नास निर्देशित सितट कनाडा को लागू 
होने वाले सभी कमिक साविधानिक अधितियमों मे सन्‌ 79] के पिट के अधि- 
वियम, सन्‌ 840 के कनाडा अधितियम और सन्‌ 867 के उत्तरी अमरीका 
जाधिनियम में जो कनाडा के वर्तमाद सविधान का आधार है विधानमडल वा एक 
अग रही है। इस जन्विस अधिनियम के द्वारा 72 सदस्यो--तोवों मूल प्रान्ता 
में से प्रत्येक के लिए चौवीस सदस्यों (इस प्रयोजन के लिए दोना समुद्री प्रात 
एक ही माने गए थे )---की एक सिनेट का सगठन किया गया था। किन्तु डामि- 
नियन के विस्तार और नए प्रातो के सम्मित्रिव किए जात के साथ समानता का 
यह सिद्धान्त बायस नही रखा गयर। अधिनियम से का गया था कि जब प्रिय 
एडवर्ड द्वीप सघ से सम्मिलित हो तव उसका प्रलिनिधित्व चार सिनेटरों द्वारा 
होना चाहिए और अन्य दोनो समुद्री प्रान्ता की सदस्य-सख्या वदलकर दस-दस 
हा जानी चाहिए। ऐसा हो गया है 

सन्‌ 4873 के एक अधिनियम द्वारा कनाडा वी ससद्‌ को किसी नए प्रात 
के लिए जो बनाया जाएं और डॉमिनियन में सम्मिलित किया जाए, नए सिनेटर 
सम्मिलित करने का अधिकार दिया गया था। इसके अतिरिक्त गवर्नेर-जनरल 
(अर्थात्‌ मतन्निसडल ) को प्रदत्त एकमात्र छक्तित यहो है कि वह तीन से छह तक 
सदस्य और सम्मिलिद कर सकता है, जो तीनों मूल श्रातों से से समान रुप से 
जिए जाएगे। दूसरे शस्दा मे, छह अतिरिक्त सदस्य निर्देशित किए जा सकते हैं 
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किन्तु इससे अधिक नही और सभवत उनकी सख्या वी सौमा यही रह सकती है। 
इन व्यवस्थाओ का परिणाम यह हुआ है कि आज वनाडा को सिनेट में 792 
सदस्य है, विन्‍्तु विभिन प्राता वे प्रतिनिधिया वी सप्या चौबीस से भार तक है। 
सिनेटर का नाम निर्देशन जीवन भर के लिए क्या जाता है विन्तु इसमे कुछ 
शर्तें होती है। उसकी आयु कम-से-कम तीस वर्ष होनी चाहिए, उसे उस प्रात 
बा निवासी होना चाहिए जिसके लिए वह नियुक्त क्या जाना है रानी वी 
जन्मना या देशीकृत्त प्रजा और बम से-कस 4 000 डालर मूल्य बी सपत्ति का 
रुवामी होना चाहिए। वह जब कभी चाहे त्यागपत्र दे सकता है और यदि बह 
सगातार दो सत्नो मे अनुपस्थित रहे, अपनी निष्ठा बदल दे, दिवालिया हा जाए, 
पिसी समोन अपराध का दोषी सिद्ध हां, या अहंताओ रे वचित हो जाए ता उसे 
अपना स्थान रिक्‍त कर देना पडता है। 

कनाठा की सिनेट असभव को सभव करने का प्रयत्न करतो है। सविधान न 
वशानुगत सिद्धात्त के स्थान पर आजीवन नाम निर्देशन की योजना को अगीकार 
करते हुए सिनेट को हाउस ऑफ लॉड्‌स के नमूने पर गठित बरने का प्रयत्न बिया । 
इसके साथ ही उसने ऐसी बात करनी चाही जिसे वह केन्द्रीय शक्रित द्वारा बरण 
की प्रणाली का रखते हुए नहीं कर सकता या--अर्थात्‌ श्रघीय तत्त्व का बनाए 
रखना। ऐसा तो सघ का निर्माण करने वाले राज्या के थीच समानता के आधार 
पर ही किया जा सकता ह, जिरशके अनुसार प्रत्येक राज्य अपने सिनेटरों का बरण 
स्वय करता है। सविधान ने जो कुछ किया है वह इत्तना ही है कि तोनो मूल प्रातो 
वी चौबीस-चौवीस सदस्या की सख्या बढाई या घटाई नहीं जा सकतो ) किस्तु 
अब तीसरे मूल प्रात में तीन--अर्थात्‌ न्यू द्रसविक, नोवास्कोशिया और प्रिंस 
एडवर्ड द्वीप है, जिनमे से दो के दस दस सिनेटर और तीसरे के' चार सिनेटर होते है 
जब कि न्यूफाउडलैड सददित शेप प्रातो मे से श्रत्येक के छह सिनेटर होते है। इन 
बिरोधी प्रयोजनों का असर कनाडा की सिनेट की प्रतिष्ठा पर पडा है जिसे न तो 
निर्वाचित द्वितीय सदन वी जैसी शजित और गे सघोय तरव को समामिष्ट परत 
वाले उच्च सदन वो उयोगिता ही प्राप्त है। इस प्रकार का उच्च सदन कसा होना 
चाहिए, यह हम आगे के एक खड मे देखेगे। 


# अंशत निर्वाचित उच्च सदत 


(क) दक्षिणी अफ्रीका मे सिनेट 


अशत निर्वाचित सिनेट का एक दिलनस्प उदाहरण दक्षिणी अफ्रीका से 
पाया जाता है। सन्‌ ॥999 के अधिनियम द्वारा, जिसके अनुसार सन्‌ 7940 
में वर्तमान सविधान अस्तित्व मे आया, पहले दस वर्षों के लिए अस्थायी व्यवस्था 
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की गई जिसक पश्चात्‌ यदि दक्षिणी अपीका की सबद्‌ न सिलठ के गठन का 
परिवर्तित करन के लिए काई अधिलियम पारित न किया ता सिनट मे घालीस सदस्य 
हान थ। इनम स आठ स-परियद गवर्नेर-जनरव द्वारा नाम निर्देशित किए जात 
थ सघ क चारा प्राता म॒ सै प्रत्यक प्रात आठ सदस्य भजता था जिनका निर्वाचन 
ब्ातीय परिषद और सयद्ध प्रात से सघ की ठाकसभा के जिए निवाबित सदस्य 
मित्र करत थ | समय-समय पर सिनट को सदस्य-सस्या सम वृद्धि हाती रही जिसके 
अनुसार उसम दा नाम लिर्देशित सदस्य, दशी हिता क चार भ्रतिनिधि और दनिण 
पश्चिमा अफ्रीफ़ा से दा प्रतिनिधि और वढ जान स 950 तक दुज सदस्य सख्या 
48 हा गइ + उस समय से दक्षिणी अफ्रीका कौ जातौय समस्या के बधमान्‌ साबि- 
धानिक प्रभाव हुए जौर 955 म सितट अधितिउम के अनुसार सिनट की सरचना 
एवं उसके नसिव्राचन म मौददिक परिवतन हा गय | सदस्य-सख्या 48 स बढ़ाकर 89 
कार दी गइ जिनम सव9 नाम निर्देशित रह । प्रान्ता का प्रतिनिशित्य समान नहीं 
रहा और उसका सम्बन्ध प्रत्यक प्रान्त क झतदाताजा वी सख्या से जुड गया और 
सिवतरा बे निर्वाबन भी, जिभिन प्राल्तीय परिपदा स देवीय शातति के अनुपात मं 
नहीं, उल्कि बहुमत दल क प्रत्यक्ष मचदान द्वारा व्यवस्था हुई। सरकार के 
बत्तव्प वा अनुसार इस जथिनियंस का ध्रयाजन ससद्‌ की पश्रभुता का असदिग्ध 
बना दता और रग्रात लिवासिया का तिय पृथक्‌ प्रतिनिधित्व की ब्यनस्था 
करना था ; 
सन 96] के अधिनियम सम तिसक द्वारा ग्रशतन्त गठित हुआ, 28-39 
खण्डा स सिनट की सरचना एव शक्तिया का वणन है। इस अधिनियम से सिनट 
का गठन मं कई परिवतत हवा गय परन्तु अशत नाम निर्देशित एवं अशत निर्वाचित 
द्वितीय सदन वा सिद्धान्त चना रहा। उसम कड्ढा गया है कि, प्रयम, प्रत्यक प्रान्त 
से दा-दा, इस प्रकार जाठ सिनतरा का सास निर्देशन प्रेसीडेण्ट कर॒गा। सास 
निर्देशत करत समय एस व्यक्तिया के वरुण के महत्व का ध्यान म रखेया जिन्हें 
ऊन प्रान्ता क जिनत तिय व नाम निर्देशित जिय जायेंगे, मामला वी जातयारी 
हा और उत दाता सर से कम-सेन्‍कम एक ऐसा हा जिसे रंगीन आबादी के हिता 
का ध्यान होा। तिबराचिद सदस्या के विपय में अधिनियम में बहा गया है ति 
प्रत्यक्ष प्रान्‍्त स उतने सदस्य, परन्तु ओोठ स कमर नहीं निवाचित होगे जितन 
उनसे निवाचन-ज्नेन्ना, जिनम प्रात हाउस आफ़ एसस्वती के निवाचन के जिय 
विभक्त हा तथा उन क्षेत्रा की, जितम प्रान्‍्त प्रातय समासदा (0फएथा।छ5) 
के निर्वाचन के तिय विभक्त हा, सख्या के बराबर हागे। प्रत्मक प्राल्ता म इत 
सिवटरा क्षा तिर्राबन हाउस आफ एसेम्वती मे उस धान्‍्त के सदस्य तथा प्रान्तीय 
परिषद्‌ वे समासद मित्रकर करेंग्रे और नित्राचन एकत सत्रमणीय मन की पद्धति 
से आनुपातिक तिवाचन के सिद्धात्त के जतुसार हाथा। नाम निर्देशित एव 
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निबॉनित दोनों प्रशार के सिनेटर श्वेत व्यक्ति होगे! जिनको आय कम से बम 
30 वर्ष वी हो जा पउणतन्न की सीमाआ के अन्दर कम से कम पाच वर्ष रह 
हा और जितनी अवधि पाच वष को होगे (यदि इसजे पहले पिनट भगन हो) 
सिनेट वित्त विधेयक्र का उपत्रम या समोधन नहीं कर सत्ता) जे वित्तीय 
विधेयक्ो के सम्बन्ध से व्यवस्था यह है रिं यदि सिनट हाउस आप एसेम्यतो 
द्वारा प्रेषित एसे वित्र का अस्वीत्ार करे तो यह अर्‌बदीहृति प्रथम ससद अधि 
नियम (93) द्वारा प्रिटिश हाउस आफ लाड स को प्रदस सिलम्बन निषेधा 
घिफार थे! समात प्रभावी नितम्बन निेधाधिकार बन जातो है। परन्तु इस 
सम्बंध म प्रेसतीडेफ्ट को महत्वपूण शक्ति प्राप्त है जिसवे द्वारा दोता सदनो वा बीच 
के गतिरोध को दूर रिया जा सकता है क्योझि यह दोना सदनो को एक साथ (या 
शिनेट को हाउस आफ एसेस्वलो मे भग के ]20 दिन के अन्दर) भग कर सदता 
है. ऐसी स्थिति में सिनद के सभी स्थान नाम निर्देशित एवं निर्वाचित, रिक्त 
हो जाते है । 
(ख) आयर का सिनेट 
सन 937 के सविधान के अधीन आयर की सिनट का आकार वैसा ही है 
जैसा कि आयरिश स्वतत्न राज्य (सन 922) क सविधान द्वारा स्थापित सिनट 
का था, किन्तु उसके निर्माण की रीति मे एक बडा अन्तर है। पहली सिनट पूण 
रूपेण निर्वाचित थो जब कि वर्चमाने स़िनट अज्ञत नास निर्देशित है। इसबे 
अतिरिबत आयर की प्िनेट भे वृत्िमूलक (फप्याएपणाण) हिता का प्रतिनिधित्व 
भो हाता है जब कि मूल सविधान के अनुसार थ हित राष्ट्र के सामाजिक और 
आधिक' जोवन को विभिन्न शाखाओ वा प्रतिनिधित्व करने याली तदधानिभित 
परिपदो मे ही बेन्द्वित थे । यह योजना अय त्याग दो गई है । 
आयरिश स्वतत्न राज्य को सिनट में साठ सदस्य होते थे जो बारह बप तक 
पद धारण करत भौर जिनमे से एक चौथाई हर तोसर बपं अलग हो जाते थे । 
उनका आनुपातिक निर्वाचन के सिद्धान्त के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था 
और समस्न राज्य एक निर्वाचन-क्षेत्र होता था । किन्तु निर्वाचन वे जिए उम्मीद 
वार बनने को पते बहुत कड़ी थी । सविधान मे निर्धारित किया गया था कि 
कबय वे ही नागरिक उम्मीदवार हो सर्षेंगे जो पैतीस वर्ष वे हो चुके हो और 
जिससे राष्ट्र को सम्मान आप्त हुआ हो या जो वियेष अद्देसाओ या सफ्लत्ताओ के 
बल पर राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूण पहलुजो का प्रतिनिधित्व करते हो । प्रत्यक्र 
लिवॉचन से पूर्व निर्धारित योग्यता वाले नाम निर्देशित व्यक्तियों को एक सूची 
तैयार की जाती थी जिसमे दिए गए नामो की सख्या निर्वाचित किए मानवाले 





! सन्‌ 930 से दक्षिणो अफ्रीका मे महिलाओ को मताधिकार प्राप्त है। 
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सदस्यों की सख्या से तिगुनी होती थी। इनमे से दो-तिहाई का नाम निर्देशन 
प्रतिनिधि-सभा द्वारा और एक्-तिंहाई का सिनेट द्वारा आनुपातिक निवर्चिन- 
प्रणाली के अधीन मतदान द्वारा क्या जाता था। इस सूची में सिनेट के कसी 
ऐसे पिछले या निवृतक्त होनवाले सदस्य का नाम भी जोड दिया जाता था जो प्रधान 
मत्नी का लिखिन रूप से खड़े हात की अपनी इच्छा की मूचता देता था ? 
सन्‌ 4922 के सविधान के अधीन सिनेट की योजना उस समय अत्यधिक 
सैद्धातिक प्रतीत हुईं। उसकी शक्ततिया भी बहुत्त सीमित थी चूकि वित्तीय विधि- 
निर्माण में उसका काई हाथ नहीं था और अ-वित्तीय विधेयको के सबध में भी उसे 
केवल निलवत-निरेधाधिकार प्राप्त था जो प्राय प्रेट ब्रिटेन की लॉइसभा के वैसे 
ही अधिकार के समान था। नए सविधान द्वारा क्शि गए सबसे अधिक महत्व- 
पूर्ण परिवर्तन मुख्य रूप से दा अनुच्छेदा मे है। अनुच्छेद 78 के अधीन, सिनेट 
के साठ सदस्या म से म्यारह (प्रधान मद्नी द्वारा) नाम निर्देशित किए जाते हैं 
और उनतचास निर्वाचित होते है। काई भी नागरिक अर्थात्‌ इक्क्रीस वर्ष का कोई 
भी पुरुष अथवा स्त्री जो प्रतिनिधि-सदन का सदस्य निर्वाचित होने योग्य है, सिवेट 
के लिए निर्दाचित होने योग्य भी है । उनडझचास निर्वाचित सदस्यों में से छह दो 
विश्वविद्यालया द्वारा तिर्दाचित किए जाते हैं और बाकी तेंदालीस कुछ नियमों 
के अनुसार निर्मित उम्मीदवारा की सूचियों मे से निर्वाचित किए जाते हैं। 
प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व सस्कृति, साहित्य, कला और शिक्षा, कृषि एव ्ृत्सबघी 
हितों, बैंक्गि, वास्तुकला और इजीनियरी समेत श्रम, उद्योय और बाणिज्व, 
लोक प्रशासन और भ्म्माजिर सेवाओ के क्षेद्ध में विख्यात व्यक्रितयों की पाच 
सूचिया बनाई जाती है। एक सूची में से अधिक-से-अधिक ग्यारह और क्म-से- 
कम पाच सदस्य निवर्दचित किए जा सकते है । सिनेट के लिए साधारण निर्वाचत 
प्रतिनिश्चिससमा (/03॥) के विघदन के पश्चात्‌ अधिक-से-अध्विक नब्बे दिन में 
हो जाना चाहिए और प्रत्यक सदस्य, सद्रि उसकी पहले ही भुत्यु नही हो जाती या 
बह त्थाग्रपत्न नहीं दे देता था उम्र अनर्दता पैदा नहीं हो जाती, प्रतिनिधि- 
सभा के साधारण तिर्वाचन के मतदान दिवस से पूर्व के दिन तक पद घारण 
करेगा। 
चृत्तिमूलक प्रतिनिधित्व भी शामिल करन क्ले लिये निर्वाचन नी उपर्युक्त 
प्रणाली के आधार म परिवर्तन के: लिए अनुच्छेद 9 द्वारा अनूमति दी गई है 
इस अनुच्छेद में कहा गया है -- 
“विधि किसी वृत्तिक या व्यावसायिक सरुदाय, या मस्था या परिपद्‌ द्वारा 
सिनेट के इतने सदम्या के, जितने उस विधि द्वारा नियत जिए जाए, इस 
सदिघान के अनुच्छेद 8 के अधीन तिभित उम्मीदवारों की तदनुरूपी 
(उन वृत्तिया, ब्यवसायो आदि से सम्बन्धित) सूचियों में से निर्वाचित 
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दिए जानते वावे सदस्यों तो उतनी ही सस्या के स्थान पर प्रत्यक्ष निर्ाचन 
के लिय व्यवस्था बर सती है। 


(ग) स्पेन की पुरानी सिनेड 


मन्‌ 932 के स्थन के गणतवीय समियान ये अश्ीत, जिसे फारा ने समाप्त 
कर दिया था एफ्सदनी व्रिधालमडत जी स्थापना हुई थी, यथ्पि सन्‌ 876 थे 
संविधान के अधीन द्विसदनी प्रणाती चत रही थी। सूत सबिधान के अधीन 
द्वितीय सदते मिनट था जा वर्तेमान अधिनतायाशाही जे स्थान पर पुन रॉजतत्र 
वी स्थापना वी अवस्था में फिर से प्रवतित हवा खन्‍ता है। ऐसा हो या से ही, 
विन्तु स्पेन को पुरानी सिनंट को अध्ययन हमारे लिए रोचर हैं क्यारि यह 
बहा जाता है हि उसका गठन ऐसा है जा उ्िटस में सशाजित हाउस आफ लसादूस 
के लिए शायद नमून वा काम द सकता है। सपने की मूते सिनेद मं 360 सदस्य 
श्र जितसे गे आधे अपने सवय के अधिशार से खिनदर (राजवुसार दुछ निश्चित 
औपय बाते सरदार आदि) पदन सदस्थ (जैसे आर्नत्रिणय सर्वोच्च न्यायाजय का 
प्रधान आदि) और जीवन भर वे जिए राजा (र्यात मक्विमडव) द्वारा नास 
निर्देशित सदस्य हाते थे । इन शीर्षको के अधीन कुत सख्या 80 से अधिर कमी 
भी नहीं हो सकती थी, और नाम निर्देशित सदस्य तवा शेप 80 जा वि निर्वा- 
चित किए जाने थे, कुछ विशिष्ट श्रेणिया में मे ही जिए जा सकक्‍त थे। निर्वा- 
चित सदस्यों या वरण हछस प्रकार होता था () सो आचंप्रिशप क्षेत्रा से से 
प्रत्यत' वे पादरिया द्वारा एक, (2) छठ राजकीय विद्वत्मरिषदों में से प्रत्यता 
द्वारा एक, (3) देस विश्वविद्यातया में से श्रत्यत्त द्वारा छर, (4) कतिपय 
आधिव सपाजों द्वारा पाच, (5) शेष 50 गसिनेटर स्पेन के प्रत्येण' प्रात मे 
तिर्वाचर मडतो द्वारा निर्वाचित हात थे जिलसे नगरपातिता ने सदस्यों और 
शहरी णुव नगरपालिदा-प्रदशों मे सब्र अधिक्ष कर देन वालो में मे बरण किए 
गए प्रतिनिधि होते थे। सिनेट का निर्वाचित भाग अपर सदन के साथ विधटित 
हो जाता था, चाहे उसकी वैध अवधि पूरी हुई हा या न हुई हो । मबिगण स्पेन 
के विधानमडत के दोनो सदनो मे बाक सफक्‍्त थे / इससे साधारण्ण समयो में सिनेट 
को झुछ अधिक प्रचिष्ठा प्राप्त रहती थी, जैसी उसरोी क्षत्यया प्राप्त नहीं हो 
सकती थी । 


5 दो एकात्मक राज्यों में निर्वाचित द्वितीय सदन 


_््स शीर्षक के अन्तर्गत जिन दा निर्यालित द्वितीय सदनो वा हम वर्णन कर 
रहे है वे फ्राम और इटनी के है। फ्रॉस की सिल्रेठ अपत्यक्ष रीठि से निर्यात 
है और इटती की प्रत्यक्ष रीति से । 


206 आधुनिक राजनीतिक सविधान 


(क) फ्रास 


फ्रास के सत 875 के वाद स्थापित तोतों गरणतत्नो--लृतीय, चतुर्य भौर 
पंचम--मे से प्रत्येक के सविधान में द्वितदनी विधानमडल वो व्यवस्था वी गई 
थी जिसमे अवर सदन का (जिसे तृतीय गणतत्न मे चेम्बर आफ डिप्यूटीड और 
शेंप दोतो गणतत्नो मे नेशनल एसेम्दली बहते थे) लोक-तिर्वाचन द्वारा भत्यक्ष 
निर्वाचन होता था और उच्च सदन (जिसवा नाम तृतीय गणतत्न में सिनेट, 
चतुर्थ मे कौंसिल ऑफ द रिपब्लिक और पचम में पुन सिनेट था) अप्रत्यक्ष 
रीति से निवाचित होता था। तृतीय गणतत्व मे सिनेट मे 300 सदस्य होते थे 
जिनमे से प्रत्येक की सदस्यावाधि 9 बर्षे होती थी और जिनमें से एक तिहाई 
मदस्यों की जगह प्रति तोन वर्ष में नये सदस्य निर्वाचित होते थे। निर्वाचन 
विभिन्र डिपार्टमेटा एबं उपनिवेशों में तदर्थ गठित निर्वाचक-मण्डला द्वारा होता 
था। प्रत्यव अवस्था मे तिर्वाचकमण्डल भें डिपार्टमेट के डिपुटी, जनरल कौसिल- 
(अर्थात्‌ स्थानीय सत्ता) के सदस्य, एरॉन्डिजमट की कौशिलों के सदस्य और प्रत्येक 
कम्यून में कम्यूत की कौसियों से वरण किये हुए प्रत्यायुक्त (एथ८ष४०8) 
होते थे। सदस्यों वी सप्या डिपार्टमेट की जनराख्यां के आधार पर निर्धारित 
की जाती थी। सिनेट की शक्तियां, वित्तीय विधि निर्माण को छोड शेप बातो में 
साविधानिक दृष्टि से चेम्बर ऑफ डिपूटीज की शक्तिया के समान थी। विधि- 
तिर्माण से सिनेट का बार्य काफी महत्वपूर्ण होता था; 

चतुर्थ गणतत्न के सविधान मे अप्रत्यक्ष प्रणाती से निर्वाचित द्वितीय सदन 
का सामान्य सिद्धान्त कायम रहा परन्तु कौंसित ऑफ द रिपब्लिक' वी सदस्य 
संख्या एवं कार्यावधि सम्बन्धी ब्यौरे की बातें बिधिनिर्माण की सामान्य प्रक्रियाओं 
बे" लिये छोड दी गई । समय समय पारित! विधियों के अनुसार यह व्यवस्था 
वी गई थी कि कौंसिल ऑफ द रिपब्लिक के, एवं निह्माई स्थातों (जैसा पहले होता 
था) वी जगह आधे स्थानो के लिये नय निर्वाचन होगे और उसकी सदस्य सख्या 
नशनल एसेस्यली वी सदस्य सख्या वी एक-तिहाई से कम और आधी से अधिक 
नहीं होगी। उसका गठन भी पहले बी मिनेट वे गठन से भिन था। अन्तिम 


१ उद्दाहरणार्य, 4946 मे पारित अधिनियम के अनुसार कौंसिल ऑफ दे 
रिपब्लिक की सदस्य-सख्या 345 रखी गई थी। जिसका बितरण इस प्रकार 
क्या गया था--( 7) मेड्रॉंपॉलिटन प्रास के श्रत्पायुवतों द्वारा निर्वाचित 
200 सदस्प, (2)नेशनल एसेम्वलो द्वारा निर्वाचित 50 सदस्य,(3) अलजीरि- 
सन क्षेत्रो से निर्वाचित 4 रूदस्य ($) डिपार्टमेष्टो की जनरल कौंसिलों एव 
आर्देशिक एसॉस्वलये तथा समुदपार के फ्रेज्च प्रदेशो। द्वारा कतरवीीचित 3४सदस्य ] 
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रूप मे कौंसिल ऑफ द रिपब्लिक मे 320 रदस्य होते थे। जिनमे भेट्रोपॉलिटन 
फ्रान्स के डिपार्टमेटो के लिये निर्वाचित 200 सदस्य, नेशनल एसेम्बली द्वारा 
मिर्वाचित 50 सदस्य शामिल थे और शेप सदस्य फ्रास के समुद्रपार के' प्रदेशो 
तथा बाहर तिवास्र करने वाले फ्रेऊ्य नागरिकों के प्रतिनिधि होते थे | कौमित वो 
सदस्यता कैः लिये आयु कम से कम 35 वर्ष निर्धारित की गई थी | उसे अ-वित्तीय 
विधेयकों को पुन स्थापित बरने का अधिरार था और जवर सदन द्वारा प्रेपित्त 
किसोौ विधेयक पर बहस करने मे उतना ही समय (उससे अधिय नही) से मफती 
थी जितना एसेम्बली ने उसमे लिया था। 

परचम गणतत्न भे 958 के सविधान से मिनेट के गठन में कोई मूलभूत 
परिवर्तन नही हुए । सिनेट के गठन वी ब्यौरे बी बानो को उल्लिखित करने वाले 
अध्यादेश मे उन तीनो सिद्धान्तो का विचार रखा गया था जिन पर पूर्व कौंगिल 
ऑफ द रिपब्लिक आधारित थी--अर्थात्‌ (१) सिनेट भे, देश के प्रारेशिय 
बिभागो के समुदायों फो उनवी सामूहिक हैसियत मे प्रलिनिधित्व प्राप्त होना 
घादिये, (2) फलत सिनेट का अग्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचन होना चाहिये 
और (3) प्रान्स के बाहर वे फेश्च नागरिक अधियासियों को भी प्रतिनिधित्य 
भ्राप्स होना चाहिये। भ्रत्येक सिनेटर या निर्वायन 9 वर्ष के लिये होता था, परन्तु 
नथे राविधान में तृतीय गणतत्न की प्रणाली पुन स्वीकार थी गई अर्थात्‌ चतुर्थ 
गणतत्न में जँरे आधे सदस्य निवृत्त होते थे उमके स्थान मे एक तिहाई सदस्यों 
के निवृत्त होने को व्यवस्था रपी गई। 

पत्तम गणतत्न मे स्थापित सिनेड की शसदस्य-सब्या पूर्व वौसिल ऑफ द 
'रिपब्लिक की सदस्य-सख्या से कुछ कम (320 के स्थान पर 307) री गई। 
इनमे से 255 स्थान मेड्रोपॉलिटन फ्रान्स के डिपार्टफेटो को दिये गये, 6 प्रवासी 
फ्रेज्च नागरिकों के समू हो को और शेध उपनिवेणों एवं समृद्रपार के प्रदेशों को 
दिये गये ) (समुद्भपार के प्रदेशो मे अच्जीरिया को, जो अब स्वतन्त हो यया है, 
32 स्थान प्राप्त थे) । सिनेटरों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन निर्वाचक-मण्डलों में 
मतदाय को परम्परागत पद्धति द्वारा अत्येक डिपार्टमेट मे होता है। निर्वोचका 
मण्डल में डिपार्टेटेद के डिप्यूटी (अर्थात्‌ नेशनल एसेम्बली के सदस्य), जनरल 
कौंमिलर (डिपार्टेमेट के), और नगरपालिका परिपदो के प्रत्यायुक्त होते हैं। 
प्रत्येक डिपार्टमेट के स्थान जनसूख्या के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं । 
स्थानीय और अप्रत्यक्ष होते हुए भो ये जिर्वाचन केन्द्रीय शासन राजनीतिक 
शक्तियों का सन्तुलन निर्धारित करने मे कुछ प्रभाव डाल सकते हैं, क्योकि निर्याचक 
मण्डलो से सुख्यकर नगर॒पालिकाओ के मुथ्यामुक्त होते है और फलत उनके 
मतो में नगरपालिका-परिपदो के बहुमत दे? राजनीतिक सिैचार प्रतिबिम्वितत 
होते है। किन्चु वास्तव भे, सिनेद की शक्तियाँ, निरपेक्ष रूप मे या नेशनल एसेम्वली 
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को तुलता में, पचझ ग्रणतज्ञ की अध्यक्षीय व्यवस्था मे उत्तनी अधिक नही है 
जितनी पूर्व के दोदों गशतत्नों की ससदीय पद्धति मे थी । 


(ख) इटली 


इटली के नए गणतत्र में समद्‌ का द्वितीय सदन मूल सविधान के अधीद 
द्वितीय सदन से मौलिक रूप से भिन्न है, क्योकि पहले इटली थी सिनेट नाम निर्दे- 
जशित' होती थी और अब वह निर्वाचित होती है। राजतत्र वे! अधीन सिनेट मे 
राजवणश के राजकुमार और राजा द्वारा केवल कुछ वर्गों मरे से जीवनभर के तिए 
साम निर्देशित सदस्य ही होते थे। उनमे ग्रिरजा वे' धर्माधित्रारी, कुछ निश्चित 
वर्षों त्तक निम्न सदन में सेवा किए हुए सदस्य, विज्ञान और साहित्य में ख्याति- 
प्राप्त व्यक्ति, और वे व्यक्ति भी होते थे जिन्‍्होन राज्य की विशिष्ट सेवा की हो । 
सिनेटरों की सख्या वी कोई सीसा नहीं थी और चूक्ि उतरी नियब्ित वास्तव में 
ततत्कालीत मत्रिमडल के हायो में थी, इसलिए व्भी-क्भी इस शक्ति का प्रयोग 
मिनेट से विधिया पारित कराने के लिए किया जाता था। उदाहरणस्वरूप, 
सन्‌ 890 में एक ही समय में 75 सिनेटर तियुक्त किए गए थे। यही कारण 
है कि मुसोलिती को निगम-राज्य के निर्माण के लिए सिनेट के स्वरूप में कोई 
क्रातिकारी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पडी जैसा उसने प्रतिनिधि-मदन 
मरे किया, क्याकि राजा ने कृपाकर सिनेट को फासिस्टो से मर दिया। राजतत्न 
के अधीत इटली मे सितेट की शक्तिया कानूनी दृष्टि से प्रतिविधि-सदत के समान 
थी, क्ितु ध्यवह्वार मे, नियुक्ति की पद्धति के कारण, अवर सदन द्वारा प्रारित्त 
किसी व्ययस्था के लिए उच्च सदन की सम्मति बजपूर्बक प्राप्त की जा सकती 
थी ॥ वास्तविकता तो यह है कि फासिस्ट अधिनायक्तत्न के प्रादुर्भाव से पूर्व ही 
सिनेट प्रतिनिधि-सदन के साथ अपनी समातता खो चुकी थी। 

नए गणतत्रीय सविधान के द्वारा प्रतिदिधि-सदन ( (.णाए८४ ०706फ७४ ८5) 
और सिनेट से युक्त ससद वी स्थापना की गई है। ये दोतो सदन गणतव के राष्ट्र 
पति के निर्वाचन (इस समय उसमे प्रादेशिक परिषदों (२९९णावाँ 0०एणालांड) 
के प्रतिनिधि भी शामिल हो जाते हैं।) पद-प्रहदण करने समय प्रेसीटेंट के शपथ- 
ग्रहण और आवश्यकता होने पर उस पर महा भियाग लगाने जैसे प्रथोजनों के लिए 
एक संयुक्त अधिवेशन म समवेत होते हैं ॥ सिनेटर-सदन का निर्वाचन प्रादेशिक 
आधार पर होता हैं, प्रत्येक प्रदेश का अपनी जनसख्या के प्रति दो लाख (या एक 
लाख से ऊपर कसी भिन (फ्पछटएणा) के लिए एक सिनेटर हाता है किल्‍्नतु 
किसी भी प्रदेश के सिनेटरो की सख्या (ला वाले द' जोस्ता [.9 शव्व6 77 8059 ) 


१ गणतदीय इटली के आर्देशिक संगठन के कलए पोछे पृष्ठ प्र दीउए 
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को छोड कर जो बहुत ही छोटा है) छह से कम नही होती। सिनेट सार्वेलीकिक 
एब प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर निर्वाचित होती है और 25 वर्ष या उससे 
अधिक आयु वाले सभी नागरिक इसके निर्वाचन मे मत दे सकते हैं। चालीस 
वर्ष से अधिक आयु वाला कोई भी तिर्वाचक सिनेटर बन सकता है। 

किन्तु इटली की सिनेट के गठन मे निर्षाचन सिद्धान्त के दो छोटे से अपवाद 
है जिनका उद्देश्य राजनीतिक सेवाओ को पुरष्टत बरना तथा राष्ट्रीय जीवन 
के अन्य क्षेत्रों मे विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदात करना है। इनके सम्बन्ध 
में सविधान मे कहा गया है कि 'गणतत्न के पूदे प्रेसीडेण्गो को, यदि उन्होंने इस 
अधिकार का परित्याग न, कर दिया हो, सिनेटर बनने का अधिकार है', और 
“दटलो के गणतत्न का राष्ट्रपति ऐसे पाँच मागरिको को जीवन भर के लिये सिनेटर 
नियुक्त कर सकता है जिन्हे सामाजिक, वैज्ञानिक, कला के या साहित्यक श्षेत्रो मे 
विशिष्ट स्थान प्राप्त है । 

सिनेट की सामान्य अवधि # वर्ष की है, जबकि चेम्बर ऑफ डिप्यूटीज़ वी 
5 वर्ष है। परन्तु चेम्बर के समान स्िनेट उसकी अवधि वी समाप्ति के पहले ही 
भग की जा सकती है। उदाहरणार्थ 958 में दोनों सदन एक साथ भंग कर 
दिये गये थे और दोनो के लिये सामान्य निर्वाचन हुआ था। डिप्युटिओ के 
समान सिनेटरों को भी बेतन मिलता है जो रामय-समय पर विधि द्वारा निर्धारित 
किया जाता है। दोनो सदनों को विधेयकों का सूत्रपात करने के रामान अधिकार 
हैं। यही अधिकार उपक्रम-सिद्धान्त बे” आधार पर जनता को भी भाप्त हैं! । 
परन्तु विस्तृत बहस के लिये दोनो सदनो मे से किसी भी सदन'के समक्ष आने के 
पहले विधेयक को परीक्षा के लिये एक आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक 
है| इसके अतिरिक्त इटली की सिनेट को शासन के विरुद्ध निन्दा अथवा अविश्वास 
का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार है। चूंकि फ्रान्स की सिनेट इस अधिकार से 
वचित है, यह स्पष्ट है कि गणतत्नीय इटली मे पच्म गणतत्न के आधीत प्रान्स की 
अपेक्षा दोनो सदनों की यमानता अधिक वास्तविक है। 

6 दो संघोय राज्यो में निर्वाचित सिनेट 

जिन दो पूर्ण सघीकृत राज्यों अर्थात्‌ अमरीका के सयुक्तराज्य और आस्ट्र- 
लिया की हम पहले चर्चा कर चुके हैं, उनकी सिनेटो मे तीन विशिष्ट लक्षण पाए 
जाते हैं। पहला, दोनो राज्यो मे सिनेट मे सघ का निर्माण करने वाले राज्यो के 
प्रतिनिधि बरावर होते हैं। यह समानता एक अत्यावश्यक लक्षण है क्योकि 
वास्तविक सघ मे वह प्रभुता, जिसका सघवद्ध होने वाली इफाइयो ने त्याग क्या है 


2 अध्याय ॥0 देखिए ६ 


शा0 आधुनिक राजनीतिक सविधान 


ऐसे निकाय के हाथो में नहीं छोड दी जानी चाहिए जो उनके तियद्वण के बाहर 
हो या जिममे उनमे से कसी एक को शक्ति जौरों के सुकावते में अत्यधिक हो। 
दूसरे, दोना राज्या में सिनेटर पृथक्‌ रूप से सदस्य-राज्यो से और उन्हीं मे निर्वाचित 
हाते हैं । और यह निर्वाचन सघीय सत्ता वे हस्कक्षेप के विना ऐसी रीदि से होता है 
जिसमे क्वाक-निर्वाचन और राज्या की वैयक्तिक्ना दोनों के लाभ प्राप्त हो जाते 
हैं। तोसरे, सिनेटर की अवधि इस प्रकार निर्धारित होती है कि सिनेट के अस्तित्व 
की वनिरन्तरता सुनिश्चित हो जाती है। ऐसी निरन्दरता अमरीका में पूरी तरह 
प्राप्त है, क्ाताकि आस्ट्रेलिया मे ठीक ऐसी स्थिति नहीं है । दसके कारणों का हम 
जभी वर्णन करेंगे । एक समय पर सिनेट के केवल एक भाग के निवृत्त होन की यह 
बद्धति ही ऐसे राज्या मे उच्च सदन को निम्न सदन से भदित करती है और उच्च 
सदन को जन-तियन्नण और जन-सम्पर्त्र से हटाएं बिता आदरणोयता से सबद्ध 
प्रतिष्ठा प्रदात करती है। 
[क] संयुक्तराज्य 

सथुक्तराज्य की मिनेट मे, जैसा कि हम पहले कट चुके हैं, 00 सदस्य होते 
हैं (50 राज्यों मे से प्रत्येक वे दो) 4 सिनेटरों को पदरावधि छह वर्ष है और प्रति 
दो वर्ष बाद एक-चिह्ाई सिनेटर निवृत्त होते हैं॥ इस प्रत्रार छह वर्ष वी प्रत्येक 
अवधि में किसी एक राज्य मे दो बार_सिनट सवधी तिर्वाचत होते हैं, अर्थात्‌ दो वर्ष 
की प्रत्येक अवधि के अन्त से और बाद से एक निर्वाचन नहीं होता। उदाहरण- 
स्वरुप, यद्दि न्‍्यूयात राज्य मे (सन्‌ 957 मे प्रारम्भ होने वाती काग्रेस के लिए ) 
सन्‌ 4956 में एक सिनेटर का निर्वाचन हुआ हो तो वह सन्‌ 963 तक निवृत्त 
नहीं हागा। इसत्रिए यदि उसी राज्य न (सन्‌ 959 के लिए) सन्‌ 958 में 
भी एक सिनेटर निर्वाचित किया हो तो (सन्‌ 96 वे लिए) सन्‌ 960 मे 
ऊम राज्य में सितेट सबधी कोई निर्वाचन नहीं होगा । मूद सिधान में यह व्यवस्था 
मूत्र सिदेद को गुप्त मतदान द्वारा तीन समान समूहों मे विभाजिन करके प्राप्त 
की गई, जिनमे से पहता समूह दा वर्ष के पश्चात्‌ जौर दूसरा समूह चार वर्ष के 
पश्चात्‌ निवृत्त होना था। इस प्रकार सयुक्राराज्य की सिनेट मे सन्‌ 789 
में अब तक किसी भी एक समय एक-तिहाई से अधिक नए सदस्य निर्वाचित नहीं 
हुए । यही वह तथ्य है जिसके कारण उसे सदा से अपनी विशिष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त 
है ,ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि अपेछाइ्त हात की लोक-निर्वाचन की पद्धति 
ने उसे उसकी सहान्‌ शक्ति और स्फूति प्रदान की है। प्रारम्भ में सिनेटरसो का वरण 
प्रत्यक राज्य के विध्रनमडल डाटा द्वोता था , किन्तु, जैसा हम बनता चुके हैं, 
मत्रहवें सशोघन (सन्‌ 93) छारा समस्त यूनियन थे जदता दाटा निर्वाचत 
की यद्धति प्रवूलत कर दी गई। सिदेटर की विसी भो समय और तिश्चय ही 


॥ 
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इस समय कसी भी अर्थ से अपने राज्य वी सरकार का प्रत्यायुक्त नही है, बल्कि 
शाज्य के रूए में संगठित जनता का प्रतिनिधि है । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक सिनेटर 

पृथक सर्प में, साझे से नही, अपन राज्य वा प्रतिनिधित्द करता है और उससे यह 
आधा वी जाती है कि वह स्वय अपनी व्यक्तिगत राय के अनुमार मत देगा। 
ऐसा ही होना भी चाहिए क्याकि यह बात सहज ही सभव है कि विसी राज्य के दा 
सिनेटर, अलग-अलग समयो पर निर्वाचित होने वे कारण, किरोधी दला 
में से हा। 

सर्युक्तराज्य में सिचटर के पद के लिए अहँकाए बहुत भोडी और मादी हैं । 
उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जा क्म-से-कत्म नो वर्ष तक सयुक्तराज्य का नाग 
रिक रह चुका हो, तीस वर्ष की आयु यूसी कर चुका हा, और अपने निर्वाचत के 
समय उस राज्य का निवासी हो जिसका प्रतिनिधित्व करने के लिए वह निर्वाचित 
किया जाता है। 

सिनट की शक्तिया बहुत अधिक हैं। स्यात्‌ आज के' विश्व में किसी भी अन्य 
दितीय सदन का प्रभाव इतना वास्तविक और प्रत्यक्ष नही है केवल विदेशी मामलों 
जैसे सर्वाधिक स्पष्टरूपेण राष्ट्रीय मामला में ही नही बल्कि वित्तीय मामलों सह वित्तीय मामलों सहित 
ही पान शवमगाता है के 7 वा के हो उमा विधिनिर्माण वे काय ताक में उसका वड़ा भारी प्रभाव 
रहता है। वास्तव मे सिनंट न शक्तिशाली है कि कुछ लोग इसे ही सथुवत- 
राज्य भे एकमोल प्र भावपूर्ण सघीय सदन मानते हैं । निश्चय ही कोई भी ऐसी ही कोई भी ऐसी 
बात, जिसे करने की कार्यपालिका अथवा प्रतिनिश्ि-रादन में वैध रूप से सामध्य 
है, उन अधिकारों में परिवतत्र नहीं कर सकती जिनको सिनेट साविधानिव' रूप 
से धारण ही नहीं करती वल्कि जिनका वास्तविक रूप से प्रयोग भी करती है। 
स्थायी समितियों के द्वारा, जिनमे वह अपने-आपको विभाजित कर लेती है, सिनेट 
अपने समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करने और कर्यपालक 
विभाग से, जा, जैमा कि हम बाद मे बताएगे, विधानमडल से पृथक्‌ कार्य करता है, 
सम्पर्क रखने में समर्थ होती है। सिनेट की सर्वाधिक शक्तिशाली भमिति विदेशी 
मामलो की रासिति है, बयोकि इस विभाग में जन्तत सिनेट ही राष्ट्रपति के कार्यों 
पर नियत्रण रखतो है। सध्षियो का अनुसमर्थन सपूर्ण काग्रेस छारा नही, बल्कि 
प्रिनेट द्वारा होता है।7 और यह बात विल्कुल युक्तिसगत है, क्योक्ति प्रतिनिधि- 
सदन मे राज्यों का-प्रतिनिधित्व अत्यधिक विभिन्र अनुफ्राता में है। अमरीकी 
सिनेद की राजनयिक शक्ति स्पष्टतम रूप मे प्रथम विश्वयद्ध के अन्त में प्रकट हुई 
जबकि उसने परिस मे राष्ट्रवति विल्सन के दास हस्ताक्षस्ति राष्ट्र हस्ताक्षस्ति राष्ट्रेरथ (लीग 
ऑफ नेशन्स) की प्रसविदां और अन्य सधियों मे से कसी भी शातिसवधी 


7 युद्ध की घोषणा का अनुससर्यत समरत माप्रेस द्वारा किया जाना आवश्यक है। 


डा2 आधुनिक राजनोतिक संविधान 


दस्तावेज पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षरे को मानने से इनकार करके उसका साटा 
काम ही दिलकुल समाप्त कर दिए ३ 


खि] आस्ट्रेलिया 


अमरीका की सिनेट की त्तरह आस्ट्रेलिया की सिनेट भी सघीय आदर्श को 
प्रतीक है। यह बात इससे स्पष्ट होती हैं कि सविधान-निर्माण के समय द्वितीय 
सदन के लिए दो वेकल्पिक नाम राज्यों का सदतां और “राज्य-सभा' प्रस्तुत किए 
गए थे। उस समय के अधिक महत्वपूर्ण राज्यो के विरोध के बावजूद समानता 
सुरक्षित को गई और इस प्रकार आस्ट्रेलिया को सिनेट मे कॉमनवेल्थ के छह्‌ 
राज्यो मे से प्रत्येक द्वारा भेजे गए दस अर्थात कुल मिलाकर साठ सदस्य होते हैं 
इसके अतिरिक्त, सविधान मे यह भी उपबन्धित किया गया है कि यद्यपि ससद्‌ 
प्रत्येक राज्य के लिए सिनेटरो की सख्या बढा या घटा सकतो है किन्तु उसकी 
कार्यवाही द्वारा राज्यो का समान प्रतिनिधित्व नष्ट नहीं क्रिया जा सक्‍ता।? 
सितरेट के लिए निर्वाचकगण ठीक वे ही हैं जो कि प्रतिनिधि-सदन के लिए हैं , 
फिल्तु निर्वाचन-क्षेत्र भिन्न हैं। सिनेट के निर्वाचनो के लिए समस्त राज्य ही निर्वा- 
चन-््षेत्र होता है ओर प्रत्येक निर्वाचक के उतने ही मत होते हैं जितते कि स्थान 
भरे जाने होते हैं। प्लितेदरों की पदावधि छह वर्ष है, जिनमे से आधे प्त्ति तीन 
बर्ष दाद निवृत्त होते हैं। कितु निवृत्त होने की इस व्यवस्था से सिनेट की निर- 
न्तरता अनिवायंत सुनिश्चित नहीं होती जैसा कि अमरीका में होता है। इसका 
कारण यह है कि सविधाद मे एक अन्य उपबन्ध भी है जिसके अनुसार दोनो सदतो 
के बीच गत्यावरोध की अवस्था में गवर्नर-जन रल दोनों को भग कर सकता है और 
ऐसी अबस्या ले एक सपूर्ण नई सिनेद और एक सपूर्ण नए प्रतिनिध्चि-्सदन बा 
निर्वाचन होता है। परन्तु वास्तव मे, दोनो सदनों के तीन्र मतभेद बे कारण 
ऐसा कॉमनवेल्थ के इतिहास मे केवल दो बार ही हुआ है, पहली बार 974 में 
और दूसरी बार 3954 मे । 

आस्ट्रेलिया की सिनेट के काम अमरीका को सिनेट के विपरीत केवल विधि* 
निर्माण-सबधी हैं और उसे वित्तोय विधेयको के सिवाय अन्य “समस्त प्रस्तावित 
विधियों के सबध में प्रतिनिधिन्‍्सदन के समान शक्त्तिया प्राप्त हैं।” वित्तीय 
विधेयक्ने का सून्नपात निम्न सदन में हो हो सकता है और सिनेट उनमें सशोधन नहीं 
कर सकती हालाकि वह उन्हें अस्दीहृत कर सकती है ॥ सस्थापको में सिनेट को 
जआात-बूझकर एक “राज्यो की सभा' के रूप में गठित किया था, किन्तु व्यवहार 





प्रत्येक राज्य के लिए सिनेटरो को भूल सत्या छह यो॥ सत्‌ 7948 के 
अधिनियम ने उसे बढ़ाकर दस कर दिया ॥ 


विधानमडस श3 


वहू निम्न सदत वी तरह राजनीतिक आधार पर हो विभाजित होती है और 
उससे भी सभी विषयों पर विचारविमर्श दल के दृष्टिकोण से होता है न कि राज्य 
॥0। इसने फलस्वरूप जो दल लगातार दो साधारण निर्वाचनों में जीतता है, 
7ह शितेठ के अधिकाश स्थानों पर भी अधिकार रखता है । 


7 ट्विदुज्नरलेंड और जमंनो में द्वितोष सदन 


स्विस कॉनफेडरेशन की राज्य-परियद्‌ (5ध्वएवे८:४८) से अमरीका और 
आस्ट्रेलिया की सिनेदों से बड़ी मार्क की विभिनश्नताएं प्रदर्शित होती हैं, अतएव 
सघीय गणतक् के' द्वितीय संदत के रूप में उसका सूद्ष्म अध्ययन आवश्यक है। 
इसके अतिरिक्त, हिटूलर द्वारा जन राज्य के सघीय स्वरूप के नप्ट कर दिए 
जाने से पूर्व येमर गणतत्न के अधीन जरमनी की साम्राउय-परिषद (७0॥5790) 
के स्वरूप और हत्यो का विश्लेषण करना भी लाभदायक होगा, क्योवि उसका 
पाश्थात्य आधिपत्यकर्ता शक्तियों के तत्वावधान में सन्‌ 949 मे प्रवत्तित वान 
सविधान के अधीन जममंनी के! सघीय गणतत् को सघीय परिषद्‌ (8076८5:४६) 
के लिए कुछ हद तक आदर्श के रूप मे प्रयोग किया गया है। 


[क] स्विस कॉनफेडरेशन 


स्विटूजरलैड वी राज्य-परिपद्‌ एक बात में अमरीका और आस्ट्रेलिया 

के कॉमनवेल्थ पी सिनेट के समान है, क्योकि उसमे केण्टनो (अर्थात्‌ राज्या) 

को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। स्विस राज्य-परिपद्‌ से चौवालोस सदस्य हैं 

अर्थात्‌ उप्ीस वेण्थनो में से प्रत्येक से दो ओर शेष तीन केण्टन जिंन॑ अद्धे-केण्ठनो 
में विभाजित है, उनमे से प्रत्येक से एक-एक । किन्तु और कसी भी यात से स्थिट्‌- 
जरलैड की राज्य-परिषद्‌ अमरीका और आस्ट्रेलिया की सिनेट के समान नही है। 
सविधान में निर्वचचत और सदस्य की पदावधिसबधी सारी ब्यौरे की बातें केण्ठनो 
पर ही छोड दी गई है। इसलिए किसी केण्टन से सदस्य एक वर्ष बे" लिए, किसी 
से दो वर्ष के लिए, क्सी से तीन वर्ष के लिए और किसी-किसी से तो चार बर्ष के 
लिए निर्वाचित होते हैं। अधिकतर केण्टनो मे सदस्यो का निर्वाचन अब जनता 
द्वारा होता है, किन्तु सात केण्डनो मे वे भत्येक केण्टन वी विधानसभा द्वारा चुने 
जाते है। किस्तु स्विस राज्य-परिषद्‌ साधारण अर्यों मे ययावत सघीय सदन 
या द्वितीय सदन नही है, क्याकि यदि वह वास्तव मे सघीय सदन होती तो उसका 
आशिक काम उस सत्ता के हाथो से, जिसको कि राज्यो ने अपनी प्रभुत्रा दो है, 

राज्यो के हिता की रक्षा करना होता और यदि वह सामान्य द्वितीय सदन होती तो 


उसे विधिनिर्माण के सवध मे पुनरीक्षण या निषेध के बुछ निश्चित कृत्य 
प्राप्त होते । 


श24 आधुनिक राजनोतिक सविधान 


वास्तविकता यह है कि स्विट्जरलैड मे दोनों सदन सभी मामलों मे समकक्ष 
है। प्रत्येक ससदीय अधिवेशन के प्रारम्भ पर दोनों सदनों के अध्यक्ष विधिविर्माण- 
सबधो प्रस्तावों के सूत्रपात के विषय पर आपस मे प्रवन्ध करके मिईचय' कर 
लेते हैं। जैसा कि हम बाद मे बताएंगे, मतीगण किसी भी सदन के प्रति उत्तरदायी 
नहीं हैं और किसी भी सदत में मददात नहीं करते, किन्तु उनको दोनो सदतों में 
पूछे गए प्रश्वों का समान रूप से उत्तर देना होता है। अन्तिम वात यह है कि 
बुछ प्रयोजनो के लिए (असाधारण नही) दोनो सदन एक सदन के रूप मे समवेत्त 
होते हैं और मतदान करते हैं। इस प्रकार स्विट्जरलैंड का विधानमडल छ्विटट्‌- 
जरलैड की कार्यपालिका वे समान ही अद्वितीय है,विश्व भर मे थही एक ऐसा 
विधानमडल है, जिसके उच्च सदन के कृत्य उसके अबर सदन के कृत्यो से कसी भी 
प्रकार भिन्न नहीं हैं। सघीय विधानमडल की सामर्थ्य के अन्तर्गत किसी भी बात 
के लिए दोनो सदतों बी सहमति आवश्यक है। किन्‍्तुँ शासतर के दोनों सघीय 
उपकरण--कार्यपपालिका और विधानमडल--लोक-निर्देशन के साधन के' द्वारा 
समान रुप से राप्ट्रीय इच्छा के अधीनस्थ किए जा सकते हैं। इस विपय पर 
हम आगे के अध्याय मे अधिक चर्चा करेंगे। 


[ख्र] जमंन गणराज्य 


सन्‌ 499 के जर्मन सविधाव के साठवे अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से कहा 
गया है कि “राज्य के विधिनिर्माण और प्रशासन मे जर्मंत्र राज्यो के प्रतिनिधित्व 
के उद्देश्य रे एक परियद्‌ (२८८४७०/) का गठन क्या जाता हैं। आगे यह भी 
कहा गया है कि परिषद्‌ मे राज्यो का प्रतिनिधित्व उनके शासनों के सदस्यों द्वारा 
होगा। यह पुराने साम्राज्य के अधीन प्रचलित प्रणाली को जोबिंत रखना था, 
किन्तु जहा उस काल में परिषद्‌ (घत्न॒त॑ट्डाब) विधि-निर्माण का वास्तेविक 
उपकरण थी, बहा भव परिस्थिति पूरी तरह उलट दी गई और बेमर सविधान 
के अधश्लीन परिदद्‌ पर लोकसभा (एथाणा$प्छह) छा गई। परिषद्‌ को विधि- 
निर्माण का सूत्रपात करने की कोई शक्ति बही थी । यह कार्ये केवल कार्यपालिका 
ओर लोकसभा के ही हाथो मे था। विधि को पारित करने के लिए भी परिषद्‌ 
की सम्मति आवश्यक नही थी, हालाकि सरकार द्वारा लोकसभा मे किसी विधेयक 
को प्रस्तुत करने के लिए उसकी सम्मति आवश्यक थी | किन्तु यह सब्र होते हुए 
भी परिषद्‌ को एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट निषेघाधिकार प्राप्त था। यदि उसे 
लोकसप्ना द्वारा पारित जिसी विधेयक पर आपत्ति होती तो उसे अवर सदत मे 
अन्दिम मतदान के दो सप्ताहो के अन्दर सरकार के पास अपनी आपत्ति प्रस्तुत 
करनी होती थी | त्तव यदि दोनो सदन सहमत न होते तो राष्ट्रपति उस विधेयक 
पर जनमत सग्रह के लिए आदेश दे सकता था। यदि वह तोौन महीनो के अन्दर 


विधानसडल प्5 


ऐसा नहीं करता और यदि लोकसभा (समस्त सदन के) दो-तिहाई बहुमत 
से विधेयक को स्वीकार कर लेती तो राष्ट्रपति को या तो उस विधि को 
प्रख्यापित करना पडता था या फिर जनता के समक्ष अपील करने का आदेश देना 
पडता था। 

इस प्रवार जर्मन परिषद्‌ निश्चित रूप से अलग-अलग राज्यो के दृष्टिकोण 
का प्रतिनिधित्व तो करती थी, किन्तु उसे पृथक्‌-पुथक्‌ राज्य वी प्रभावपूर्ण आवाज 
उठाने की शक्ति पहले की तरह प्राप्त नही थी। इसके अतिरिक्त जहा वह सघ- 
बाद के सुरक्षा सिद्धान्त--अर्थात्‌ उच्चसदत मे राज्यों के समान प्रतिनिधित्व 
की आवश्यपता---को समाविष्ट करने मे असफल रही वहा वह बड़े राज्यों थे प्रबल 
प्रभाव के द्वारा छोटे राज्यो के विरद्ध अथवा जनता हारा निर्वाचित निम्त सदन 
की अपेक्षा श्रेष्ठ शक्ति के बल पर समस्त राइख के विरुद्ध कार्य करने से भी वचित 
थी। किन्तु इसके साथ ही, ऐसे विधेयक के लिए जिस पर कि उसे आपत्ति हों, 
प्रतिनिधि-सदन के भारी और अक्सर अप्राप्य बहुमत की सम्मति बाध्य कर सकने 
अथवा स्वय जनता के समक्ष अपील वे लिए बाध्य कर सकने की उसे जो शक्लचि 
दी गईं थी उसके फलस्वरूप उसने द्वितीय सदन के योग्य गौरव प्राप्त कर लिया 
और वास्तविक प्रभुताधारक जनता का अपने प्रतिनिधियों पर अतिम नियक्रषण 
सुरक्षित कर दिया । 

सन्‌ 949 के बॉन सविधान के अधीन सघीय (8004८$४:०४) मे, पहले वी 
परिषद्‌ के समान ही, राघनिर्माता विभिन राज्यों की रारकारो के प्रतिनिधि होते 
हैं और वेमर गणतक्ष के समान ही इन प्रतिनिधियों को सख्या राज्य की जनसेख्या 
के अनुम्तार विभिन्न होती है। इस प्रकार साठ लाख से अधिक जनसख्या वाले 
राज्य के छह, साठ लाख से कम किन्तु बीस लाख से अधिक जनसख्या वाले 
प्रदेश के चार, और बीस लाख से कम जनसज्या वाले प्रदेश के तीन सदस्य होते हैं । 
सपघीय परिषद्‌ जमेंनी के सघीय गणतत में कितना महत्वपूर्ण भाग ले सकेगी, 
यह बात उन राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर है जिनके विपय में किसी प्रकार 
वी भविष्यवाणी करना कठिन है। + 


8 सोवियत समाजवादी अणतंत्रसंघ और घुग्रोललाविया के संघीय 
गणराज्य को विशेष स्थितियां 


यद्यपि सोवियत समाजवादी गणतवसघ और युगोस्लाविया के सधीय 
लोकंगरणतत् का निर्माण सामान्यतया पाश्चात्य नमूनो के आधार पर नही हुआ है, 
प्र भी सघीय राज्यों के रूप मे वे कुछ हद तक पश्चिमी प्रभावों के ऋणी है और 
इन दोनो देशो मे से ध्रत्यक के द्वितीय राघीय रादन के स्वरूपो और क्ृत्पो की उन 
द्वितीय सदनों के स्वरूपों एवं ऋत्यों से, जो साधारणतया साविधानिक सगठन 
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माने जाते है और जिन पर हम विचार कर चुके है, तुलना बडी दिलचस्प और 
महंत्वपूर्ण होगी । 
सोवियत सम्राजवादी गणतत्नसघ के सस्‍्टालिन सविधान (सन्‌ 936) के 
अध्याय 3 में सघ में राज्यशक्ति के सर्वोच्च उपकरणों की चर्चा की गई है। 
मुख्य उपकरण सर्वोच्च परिषद्‌ (50ए7८८०८ 80४7८६) है जो: सघ की पुरानी सोवि- 
यत महासभा के स्थान पर बती है। सर्वोच्च परिषद्‌ में, सघ-परिपद्‌ (8०072६ 
०६ ८ ए#०प )और राष्ट्र-्परिपद्‌ (80972६ ० )ए७४०००७॥७८७ ) नाम के दो सदन 
होते हैं। इनमे से पहले सदन के सदस्य सोवियत समाजवादी गणतत्सघ के नाग- 
रिको द्वारा, प्रति 300,000 के लिए एक प्रतिनिधि के आधार पर, निर्वाचित 
किए जाते हैं, और इस प्रकार उसमे 600 सदस्य होते हैं ॥ दूसरे सदन के सदस्य 
संघ के गणतद्वों के आधार पर मतदान करते हुए नागरिको द्वारा सापेक्ष्य सख्याओं 
मेश दियुक्त किए, जाते हैं--दोनो परिपदें चार वर्ष के लिए निर्वाचित होती है। 
इनकी विधि-निर्माण-सबधी शक्तिया समान है और किसी भी विधि के अनुमोदन 
के लिए प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत पर्याप्त होता है। इनके' अधिवेशन 
सर्वोच्च परिषद्‌ (597070९ 50072) के अध्यक्ष-मडल (छाव्शतेंशण)) द्वारा 
(साधारणतया ) एक वर्ष मे दो बार बुलाए जाते हैं और विशेष प्रयोजनो के लिए 
असाधारण अधिवेशन भी किए जा सकते हैं। 
ग्रूगोसलाविया के सघीय लोकगणतत्न (सन्‌ 946) के सविधान के अध्याय 
7 मे, जो अदूठाईस अनुच्छेदो वाला एुक लम्बा अध्याय है, राज्यसत्ता के सर्वोच्च 
सघीय उपकरणों की चर्चा की गई है। सघीय ससद्‌ को गणतत्न की लोकसभा 
(९८०[१४१४ 4$६८०४०।५ ) कह्टा गया है और उसमे दो सदन हैँ अवर सदन-- 
संघीय परिपद्‌ (7८१८८०७। (४०प्ा८7 ),और उच्च सदन--राष्ट्र-परिषद्‌ ((४०चगला 
रा ग२७७०१०४॥४९८५) सघीय परिषद्‌ का निर्वाचन प्रति 50,000 निवासियों के 
लिए एक प्रतिनिधि के आधार पर होता था। रष्ट्र-्परिषद्‌ का निर्वाचन विभिन्न 
गणतत्नो (प्रत्येक से तीस डिपुटी ), स्वायत्त प्रातो (प्रत्येक से वीस डिपुटी), और 
प्रदेशो ( प्रत्येक से पन्द्रह डिपुटी ) के नागरिको द्वारा किया जाता था| दोनो सदन चार 
वर्ष के लिए तिर्वाचित होते थे और दोदो को सम्रान अधिकार प्राप्त थे । साघारणत्तया 
दोनो सदनो की बैठकें अलग-अलग होती थी,किन्तु सविधान मे नियत विशेष अवसरों 
पर जैसे कार्यपालिका के, जो रूस के अध्यक्ष- मडल के समान है, निर्वाचन और 
संविधान मे किसी सशोधन की घोषणा के लिए उनका सयुकत अधिवेशन भी होता था। 


॥ अर्थात्‌ 947 के सचोधन के अनुसार सघ के प्रत्येक गणतत्र (रक्ेट्ए 
और०एब्पा२८०) से 25 टियुटो; धत्येक स्दावत्त यथतत (40९०००द्ाचड सरटछय52/2) 
से ॥ और प्रत्येक स्वशासी प्रदेश (8ए९०7०एएप८७ पेल्ट्ू४००) से 5 डिपुटी । 
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सयुक्त अधिवेशन मे निर्णय बहुमत द्वारा होते हैं किल्तु तभी जबकि प्रत्येक सदत 
के सदस्थो का बहुमत विद्यमान हो । विधेयक किसी भी सदन मे भ्रस्तुत किये 
जा सकते है, और वहाँ पारित होने के उपरात द्रसरे सदन को भेजे जाते हैं यदि 
अन्य सदन किसी विधेयक को पारित नही करता तो दोनो सदनों की समान 
सख्या वाली समनन्‍्बय॒कारी समिति ((/०-०१००४:४०६ए०8 (0शाए7६६०० ) को भेजा 
जाता है । यदि इस समिति की रिपोर्ट पर भी समझौता नहीं होता, तब दोनों 
हो सदन भग करके नवीन निर्वाचन होते है 7 

सोवियत्‌ रूस और यूगोस्लाविया के द्वितीय सदन के इस सक्षिप्त वृत्तात्त से 
स्पष्ट है कि समसामयिक विश्व मे सर्वाधिक ज्रातिकारी परिस्थितियों के 
अधीन स्थापित सघीय राज्यों में भी द्वितीय सदन का कारये मदृत्वपूणं समझा 
जाता है। हो सकता है कि इन दोनो राज्यो मे राजनीतिक व्यवहार उन उच्च 
साविधानिक उद्देश्यों से जो कि कागज पर प्रकट किए गए है, पूरी त्तरह मेल न 
खाता हो किन्तु भविष्य के लिए यह बात शायद महत्वपूर्ण हे कि कम-सै-कम उद्देश्य 
तो लेख में विद्यमान है। 

9 निष्कर्ष 

यह विश्लेषण, जो कि वहुत-कुछ विस्तृत और कदाचित्‌ क्लिष्ट प्रतीत 
हुआ हो, फिर भी बहुत सक्षिप्त है, क्योकि इसमे अनेफ रोचक बाते अनिवार्यत 
छोड दो गई है। हमारा मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी का ध्यान उन सुख्य विषयो की 
ओर आकर्षित करना रहा हे, जो उन द्वितीय सदनो के, जो कि विश्लेषण के योग्य 
है, साविधानिक कृत्यों पर बल देते हैं। ऐसे विश्लेषण से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष 
इस प्रकार हैं --प्रथम, आज बहुत कम्र राज्य एकसदनी विघानमडल से सतुष्ट 
हैं, द्वितीय, द्वितीय सदन का निर्वाचत्त जितना ही लोक-नियत्रण से दूर रहता है 
उत्तना ही वह सदन राजनीति की घास्तविकताओ से विलग हो जाता है और 
शत्रित्त खो देता है,तृतीय, ऐसी अवस्था मे यह भावना पाई जाती है कि द्वितीय 
सदन को निष्किय न होने दिया जाए, बल्कि उसे सुधार के द्वारा फिर से 
सजीव बनाया जाए, और चतुर्थ, सघीय प्रणाली के सफल सचालन के लिए 
वास्तविक शक्ति वाला द्वितीय सदन आवश्यक है, हालाकि कुछ हाल ही में 
उत्पत्न परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए, विशेष रूप से आस्ट्रेलिया के 
सधवाद के सबंध मे, यह कथन कुछ रक्षको के सहित द्वी किया जा सकता है । 
तुलनात्मक राजनीति के किसी भी बिद्यार्थी के लिए निश्चय ही इन प्रश्नो का 
बडा महत्व है, और ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉइड्स के सम्भाव्य सशोधित रूप के 
बारे मे विचार करते समय बिटेन के नागरिक के लिए इनका विशेष महत्व है। 


2 अध्याय 5 देखियेगा । 
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तब का सव्ाज़ा है कि पिछले दो अध्यायों मे विधावमडछा का जो विश्लेषण 
किया गया है उसके बाद हम विधानमडला के कार्य पर उन प्रथाआं का भी विवेचन 
कर जिन्हें हम अधिक उपयुक्त पदावली हे अभाव मे प्रत्यक्ष लोर-नियत्रण (7077०८6 
[2०ए9०/७४ ०४९८७ ) बहू सकत॑ हैं, क्योंकि सार रूप में य अति-लोकतत्नीय प्रथाएँ 
विधान प्रक्रिया को सदनों से बाहर उन सदना के सृप्टिकर्ता निर्वाचका तक पहुँचा 
देती है भौर इस प्रकार विधानमड़ला के कार्य को और कभी-कभी विधायकों के 
कार्यकाल को भी परिसीमित करती है। आजकल विभित राज्या मे ऐसी प्तीन 
प्रथाएँ हैं जिनके द्वारा जनता ब्रिधि निर्माण के काय में भाग लेती है। वे हैं-- 
जनमत्त सप्रह (८्थापंप्गा ), उपक्म (077905४०) और प्रत्याह्यान (8८८४) ) 
उनमे से सबसे अधिक प्रयुक्त होनेबाली प्रथा जनमत सप्रह वी है जिसका उल्लेख 
हमले कुछ राज्यो म भाविधानित्र सशोधत म किया है। अब हम सामान्य विधि 
निर्माण में भी उसके प्रयोग का वर्णन करेंगे। उपक्रम ऐसी प्रत्रिया है जिसके द्वारा 
निर्वाचकों वो सविधान द्वारा सामान्य विधियो या सविधान वे सशोधन का 
या दोसो का सूत्रपात करने वी अनुमति प्राप्त होती है। प्रत्याद्धान से असन्तुष्ट 
निर्दाचका को निर्वाचना वे मध्य-काल में यह प्रस्ताव करने का अधिवार प्राप्त 
होता है कि उनत्ा प्रतिनिधि हटा दिया जाय और उमके स्थान पर ऐसा व्यक्ति 
रखा जाय जो लोक-इच्छा के अधिक अनुकूल हो। 

जनमत सम्रह (सशलल्मर्वएमा) का जो सोकनिर्देश (2/2७७०/८) भी 
बहा जाता है, जैसा समझा जाता है उससे भी लम्बा इतिहास है। रोम के गण- 
तत्नीय युग मे प्लेविसिटम (?८७छड्लाफ्ता ) से यथार्थ में उस विधि का आशय था 
जा कासिटिया द्विब्यूडा अर्थात्‌ प्लेव ोगो अयोत्‌ साधारणजना (?6७$) 
की सभा में पारित हुई हो, फिर भी इससे आधुनिव का से जनता के भत वे' लिये 
अपील के अर्थ म फ्ेज्च भाषा के शत्द प्लेविसिट का प्रयोग समुचित मालूम होता है । 
परन्तु पिछले कुछ वर्षो से प्लेविंसिट श्र अधचलित हा गया हैं और उसकी जगह 
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रेफरेण्डम शब्द का प्रयोग होता है जिसे अब फ्रेज्च लोग भी पसन्द करने लगे हैं । 
(वास्तव मे, पचम गणतब के सविधान में इस शब्द का बहुवचन मे प्रयोग हुआ है 
_+लड रिलटाट्ातएाण5)। जिन दिनो प्रथम नेपोलियन ने शासन के तत्कालीन यत् 
की प्रवचना करने के साधन के रूप मे शक्ति प्राप्त करने के क्रम मे इसका कई बार 
प्रयोग किया था उन दिनो इस प्रथा को प्लेविसिट की वहते थे। उसके भतीजे 
तृतीय नेपोलियन ने भी इसी प्रकार ्लेबिसिट द्वारा पहले 848 में द्वितीय 
गणतत्न के प्रेसिडेण्ट थे पद के लिये निर्वाचन कराया, 7853 में विप्लव द्वारा 
गणतन्न का अन्त ( (१०४7० 3८६०४) इसी विधि से किया, अगस्त वर्ष द्वितीय साम्राज्य 
का अनुमोदन प्राप्त किया और अन्त में 870 भे साम्राज्य के 'उदारीकरण' 
दे; लिये भी, जिसके साथ एमिलो ओलिविए वह नाम जुडा हुआ है, अनुमोदन 
प्राप्त किया । 
लोवनिर्देश (प्लेविसिट) का ऐसा ही दुर्पयोग, जो दोनो नेपोलियनों वो 
चालो गे स्पप्ट दिखाई देता था, जर्मनी मे हिटलर के सतारोहण के प्रयत्नों में भी 
दिखाई देता है, क्योकि हिंटूलर ने अपने राजनीतिए कार्यों के लिए कार्य होने के 
बाद में जनता बी अनुमति प्राप्त करने के लिए ऐसे लोरनिदेश घा जनमत सग्रहों 
वा वईं बार आयोजन किया । प्रथम जनमत संग्रह जमेंती द्वारा राष्ट्रसघ (लीग ऑफ 
सेशन्स) और ति शस्तीक रण सम्मेलत के परित्याय के लिए जनता का अनुमोदन 
प्राप्त करने के लिये नवम्बर 932 में हुआ। द्वितीय जनमत संग्रह अगस्त सनू 
4934 में हुआ, जिसमे हिंडनवर्ग को मृत्यु के उपरात चासलर और राष्ट्रपति 
दोनो पदो को पयूरेर मे (अपने मे) शामिल कर सेने के हिंदुलर के कार्य का अनु- 
मोदन करने की राष्ट्र से साग वी गई थी। इन दोनों अवसरो पर 90 भ्रतिशत 
से भी अधिक मत हिटलर के पक्ष भे प्राप्त हुए । इन जनमतों के परिणामों के आधार 
पर ही नाजियो का यह दावा था कि हिंदलर की विजय बलपूर्वक' शक्ति हथियाने 
से नही हुईं वहिक जनता के वैध मत के परिणामस्वरूप हुईं, और इस बात से इन- 
कार भी नहीं क्या जा सस्ता कि इसके द्वारा जर्मतो ने नाजी निरकुशतत्न को 
वैध रूप प्रदान कर दिया और चार वर्ष के बाद जब, सन्‌ 958 मे, जर्मनो और 
आस्ट्रियनो ने 99 प्रतिशत से भी अधिक मत के द्वारा आस्ट्रिया के जर्मनी के 
प्ाथ सपोजन का अनुमोदन किया, त्तव भी इस तर्क में कोई दुर्बलता नही आई।॥ 
अलग-अलग समय पर लोवनिर्देश (प्लेविसिट) का अधिक उचित प्रयोग 
इटली के एकीकरण की आरभिक अवस्थाओ मे हुआ था। सन्‌ १859 में पारमा, 
मोडीना और दुस्कनी को डलियो (ड्यूको द्वारा शाप्षित राज्यो) की जनता ने 
साडिनिया के राज्य मे अपने विलय के पक्ष मे भारी बहमत्त रो निर्णय किया था 
ओर 7850 में दोनो सिसिलियो (7४० 57८7८६) मे भी ऐसा हो किया था। 
तोर्थे और स्वीडन के पृथक्करण के लिये भी 905 में इसका प्रयोग हुआ था। 
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उस अवसर पर नॉवें की ससदू (5:०४ण्ट) ने 84 से सदिग्ध रूप में शवर्त- 
मान एक ही राजा के अधीन स्वीडन के साथ सयोग के अन्त की घोषणा करते हुए 
एक अस्ताव पारित किया और नॉन की जता ने लोक निर्देश द्वारा एक विशाल 
बहुमत्त से इस निर्णय का अनुमोदन क्या १ 

प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ भी जनता के उन छोडे-छोदे समूहो के द्वारा, जो 
महायुद्ध के फलस्वरूप मुक्ति प्राप्त करने पर भो अपनी पूर्ण राजनीतिक स्वत्तत्नत्ता 
की स्थापना मे असमर्थ थे, राजनीतिक भविष्य को निश्चित करने के लिए. लोक- 
निर्देश के साधन का अवाघ रूप से प्रयोग किया गया था। यह उस आत्मनिर्णय 
की माग का ताकिक परिणाम था जो युद्ध विराम के दिनो मे राष्ट्रपति विल्सन 
के शात्ति कार्यक्रम का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अग थी। उसके कथनानुसार यदि 
सममिलन (2४ै765%७0७००७) नहीं किया जाना था तो यह अनिवायें था कि कुछ 
जन-समू है, जिनके लिए अपने-आपको प्रभुत्त सम्पत्त राज्यों के रूप में क्थापित्त 
करना सम्भव नही था, जो कई समू हो के सम्बन्ध में सत्य भी था स्वय इस बात का 
निर्णय करे कि उन्हें किस राज्य से सम्बद्ध कया जाए। उद्ाहरणस्वरूप 
अलेस्विग को, जो कि पहले प्रशा का अग था, यह निश्चित करता था 
कि बह उसकी अधीनता में रहता चाहता है या डेतमार्द की अधीनता,मे, एले- 
नस्‍टीन को, जो कि पहले जर्मन था, पूर्वी प्रशा और पोलैंड मे से, दक्षिणी साइ- 
लेशिया को, जो कि पहले प्रशियन था, जमेंनी और पोलड के बीच में से, और 
हलेग्रनछुर्ट शामक जिले को आस्ट्रिया तथा यूग्रोस्लाविया के वीच में से किसी एक 
के पक्ष मे निश्लथ करना था। इन सबके सबध में लोकतिर्देश लिए गए, और 
दक्षिणी साइलेशिया के सिवाय, जिसका विभाजन बाद में पच-निर्णय के द्वारा 
जर्मनी और पोलैड के बीच मे किया गया, लोकनिर्देश के निर्णयो को बडी शक्तियों 
के मान लिया। 

ऐसे जनमत से राजनीतिक निष्ठा के क्ाकालिक प्रश्नो का समाधान भले ही 
हो गया हो, परन्तु उससे वास्तव में योरोप के नए अथवा अभिवद्धित राज्यों मे 
अल्प-सख्यको की समस्या हेल नही हो सकी ! इस सम्बन्ध में लोकनिर्देश ने उसी 
तरह वी कमजोरी दिखाई जैसी कि हम पहले प्रासीसी लोकतिदेश के सम्बन्ध मे 
देख चुके हैं। मतदान हो जाने के पश्चात्‌ यह्‌ शभ्रतीत होता था कि जनता को 
इस भाति बी गई व्यवस्था वा सदेव के लिए समर्थन करते रहना चाहिए । राज- 
नय के द्वारा एक बार लोकनिर्णय का प्रवन्ध भले ही कर लिया जाएं, क्न्तु इस 
बात की पवक्री व्यवस्था क्सि श्रकार हो सकती थी दि जिस राज्य मे अल्पसख्यव- 
वर्ग सम्मिलित हुए हो उसम उन्हें मूल नागरिको के साथ अधिकारों की समानता 
बआ्राप्त होती रहेगी ? नित्सदेह अल्पसल्यका की समस्या श्रयस विश्वयुद्ध के द्वारा 
छोडी हुई अत्यन्त विफ्मम शाजतीजिक अपस्याजऐ के कर्क शी और श्र ह्ला ना 
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कर रायने वे कारण सोरोप और पिएय यो बडी हानि उठानी पढी। उस समय 
लोफनिरदेण ही आत्मनिर्णय वा एक आदर्श उपररण और लोफतत्र के लिए विश्य 
का निरापद बनान था सुनिश्चित साधन प्रतीत हाता था। परन्तु वास्तव में 
उनसे परिशासा को रेसे तिरकुश शासर से आत्रसणा से विदस कर दिया 
जिसने स्प्रय इस पद्धति वा प्रयाग अपनी निरठुशता यो वैधानिया रुप देते ये 
लिए जिया था। 

2 बर्तमान से जनमत संग्रह 


आजकल जनमत सम्रह वा प्रयोग कुछ नये सम्िधानों मे और पुराने सवि- 
धघानी वी धाराओं वे! सशोधन म होता है। जैसा हमने कहा है, उसवा प्रयोग 
ए़ या दोता प्रयोजना के जिंय अर्थात्‌ साविधानिक सशोधना बे अनुमोदन और 
शामात्य विधान वी लोस-स्वीएति ये लिये हो सकता है। शुछ राविधाया में 
जनमत सम्रह इनमे रो जिसी एप या दोना ने' लिये अनिवार्य है, अन्य राविधानो में 
बैतल्पित है था यह बुछ प्रयार यी याती ये' लिय, चाहे वे साविधानिव कोटि की 
हो गा सामान्य विधि-निर्माण सम्बन्धी हो, अनिवार्य और अन्य बातो से वैनल्पिकः 
हो गक्‍ता है। 

जैसा हम पहले देख चुयरे हैं, ऑस्ट्रेलिया, डेन्मा्वं, आयर, फ्रान्स, इटली, 
स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड (हालाकि बहाँ इगवा प्रयोग बहुत ही सीमित ढंग से 
द्वोता है), और यूताइटेड स्टेट्स के कुछ व्यक्तिगत राज्यों मे जनमत सग्रह वा 
प्रयोग साविधानिव' सशोधन के' लिये छोता है ) जर्मनी वे वेयर गणतत्र वे संविधान 
में भी उराबी व्यवस्था थी, परन्तु जमंनी वे राघीय गणतत्न (949) थी मूल 
विधि में जनमत सम्रह सा एवमात्र निर्देश अनुच्छेद 29 में है जिसया सम्बन्ध 
मूल विधि वे अगीवार के समय निर्धारित विभिश्न राज्यो वी सीमाओ में परि- 
यर्तंन से है। उसमे कहा गया है रि एव राज्य से दूसरे राज्य को भूमि का अन्त- 
रण राम्वर्धित राज्य में और सम्पूर्ण सधीय यणतत्न मे जतमत सत्रद् मे जतता मे 
यहुमत बे' बिना नहीं हो समेगा | 

आजाल सामान्य विधि-निर्माण बे सिये जनमत राग्रह कई राज्यों भे जिनमे 
इटली, फ्रान्‍्म, स्विट्जरलैंड और सयुक्त राज्य वे बुछ व्यक्तिगत राज्य भी 
आपपमिय हैं, माविधानिक व्यवद्यार का बाग है? आयर, ऑस्ट्रेलिया और ब्यूजीलेड 
के" राविधानों मं भी इसकी व्यवस्था है, हालाकि पिछते दोना राज्यों मे इसबा 
प्रयोग वर्तमान शताब्दिया मे बदुत ही कम हुआ है। 

इटली वे” गणतत्न से, 947 थे” राविधान ने' अनुच्छेद 75 वे' अनुसार, 
500,000 मतदाता या पाँच प्रादेशिक परिषदोी की साँय पर (वित्तीय विधियों 
या सप्रिया को छाड) दिसी भी उिधि वे पूर्ण या आशिरश निरसन का निर्णय 
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करने के विय जनमत सग्रह होना है । यदि बहुमत पक्ष में हो तो प्रस्ताव अनुमोदित 
हो जाता है, चशरतें दि जो मतदाता उसमे भाग लेने के अधिकारी है उनकी बहु- 
सल्या मतदान करें। पचम गणशतले के संविधान (952) के अवीन जनमत 
सप्रह् की अवस्थाएँ इसी तरह से सीमित की गई हैं। ये सर्पादाएँ अनुच्छेद ॥7 में 
दी गई हैं जा इस प्रतार है-- 

'ससदीय सक्को वे दौरान म सरकपर के प्रस्ताव या दातो सदतों के सयुक्त 
अस्ताव पर, जिसका श्रत्राशन सरकारी गजट (उ०्ण्त्य्ब्य ०रींटका) में हो चुका 
हो, गणतत्न का प्रेमीडेण्ट कसी ऐसे विधेयक को जनमत सपग्रह के लिय श्रस्तुत 
कर सता है, जिसका सम्बन्ध सरकारी सत्ताओ के सगटस, जिसमे सम्राज (अर्थात्‌ 
भेद्रोपॉलिटन फ्रान्स और उसबे समुद्रपार के प्रदेश) के करार का अनुमोदन 
आवश्यक हो या जा ऐसी सधि के अनुसमर्थत को प्राधिक्षत करने की व्यवस्था 
करता हा जिसका, संविधान का उल्लघन न करते हुए वर्तमान सस्थाओ के कार्य 
पर प्रभाव पडता हो १ 

स्विट्जरलैंड में सघीय विधातमडद् द्वारा पारित समस्त विधियों और 
स्वीकृत प्रस्ताव के लिए लोक निर्देशन अनिवार्य होता है यदि उसकी साग या 
तो 30,000 नागरिकों द्वारा या किन्‍्ही भी आठ केण्टनो (प्रातों) के विधान 
महला द्वारा की जाए, और यदि सघीय विधानमडल उस प्रस्ताव को अत्यावश्यकँ 
घोषिन न कर द। यदि जनमत सप्रह होता हैं और जनता का वहुमत प्रस्तुन विधि 
के विरोध में हो, तो वह विधि प्रभावशून्‍्य हो जाती है। इसी भाति, आट केण्टनो 
में सभी विधिया, अनिवार्य रूप से, जनभत सग्रह के लिए प्रस्तुत कौ जानी चाहिए। 
यह अनिवार्य जनमत सप्रह कहताता हे। अन्य सात कैण्टनों मे, येदि नागरिकों 
की एक विशिचित सख्या (जो कि विशिन्न केण्टनों से विभिन है) जनसत साम्रह 
की साय करे, तो जनमत सग्रह होना ही चाहिए। यह बंकल्पिक जतसत सप्रह 
है। तीत अन्य केण्टनो म यह व्यवस्था है कि विशिष्ट प्रकार की कुछ विधिया 
तो किसी भी दशा मे, और अन्य विधिया नागरिको कौ सख्या के एक निश्चित 
अनुपात द्वारा साग होने पर जनता ने समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ती हैं। शेप वेण्टना 
के अधिकाश में जनसख्या इतनी जूस है कि वहा प्रत्यक्ष लोक्तन्न वर्तमान है 
(अर्थात्‌ बहा समल्त जनता से ही विधानमडव का निर्माण छ्ोता है) और ऐसी 
अवस्थाओं ग्रे, निषयय ही, जनमत संग्रह अनावश्यक होगा। 

गयुकतराज्य से सघीय विपयो मे किसी भी प्रयोजन के विए जनमत सग्रह 
का प्रयोग नही किया जाता, परन्तु उसके अनेक राज्यों मे, पिछते वर्षों मे जनमत 
मसग्रद और साथ ही लोकोपक्रम तथा श्रत्याद्धाद का प्रयोग किया जाने लगा है। 
जअनमत सग्रह, एक रूप में, असरीती राज्यो य कोई नई बात नहीं है, क्योदि 
गणतत्र बे प्रारस्मिक दिना से राज्यो के सविधानों का अधिनियमन प्राय लोवमत 
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से हआ था, और विधातमडल अयवा विशिष्ट सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित सशोधनों 
को जनता के समझ्ष प्रस्तुत करन की प्रथा तव से ही चालू रही है। परन्तु बाद के 
वर्षों मे इस पद्धति का अधिक विकास हुआ है और अनेक राज्यों मे ऐसी व्यवस्था 
की जा चुकी है जिसके अधीन नायरिको की एक निदिष्द सख्या (जो कि निर्वाचको 
के पाच से दस प्रतिशत तक होती है) यह माय कर सकती है कि विधानमडल हारा 
वारित अधिनियम जनता को स्वीकृति या अस्वीकृषति के लिए प्रस्तुत किया जाए । 
ग्रह व्यवस्था सामान्य रूप से आरेगान, कोलारेडो और केलीपानिया जैसे पाश्चात्य 
राज्या मे है हालाकि मेसचूसेट्स सदृश पुरान राज्य न भी इस व्यवस्था और इसके 
साथ ही लोकोपक्र्म का झी अगीकार क़्या है। स्विट्जरलैड के समान, यूनाइटेड 
स्टेट्स मे भी अधिकाश राज्य, विधानमडल द्वारा अत्यावज्यक समझे जाने वाले 
अधिनियमो को जनमत सझ्ग्रह की प्रक्रिया से मुक्त कर दले हैं । इस शक्ति का प्राय 
दुरुपयाग हो सकता है और अत्यावश्यक्तता का टप्पा बहुधा विना किसी औचित्य 
के कसी भी विधि पर उसे लाक-अस्वीकृति की सम्भावना से बचाने के लिय 
लगा दिया जाता है। 


3 उपक्रम और प्रत्याह्मान 


उपक्रम, जिसका उद्देश्य जनता को ऐसी विधि का सूकछपात करने या उसे 
प्रस्तावित करने की शक्ति प्रदान करना है जिस पर विय्ानमडल को विचार 
करना ही चाहिए, सविधानवाद की परिधि के अन्दर जनमत सप्रह से भी वढकर 
अतिलोवगत्तीय प्रथा का विक्षास है। यह आवश्यक है कि उपकम का अध्ययन 
जनमत सप्रह से पृथन्‌ क्षिया जाए, क्योकि यद्यवि इत दोना का सैद्धान्तिक मूताधार 
एक ही है तो भी जिन परिस्थितियों भे इनका प्रयोग होता है, वे विभिन हैं, क्योकि, 
जैसा एक विद्वान्‌ का कथन है, जहा जनमत सप्रह विधानमब्ल के जनुचित कामो 
के अभिशाप से जतता की रक्षा करता है, वहा उपनम उसके कार्य मे ररने के 
अभिशाप का उपचार है। जनसत सग्रह के पद्ष म दी जाने बाली यूकवितया वे 
अलावा उपक्तस के लिए यहयूुक्ति भी दी जाती है कि विधानमडत उपयुक्ता 
रूप से जनता के दृष्टिकोश का प्रतिनिधित्त नहीं करते हैं जोर चूकति 
जनमत मसप्रह का सम्बन्ध केवल विधानमदव द्वारा किए गए प्रस्तावों से हो 
है, इसलिए केवल उससे बुरादयो के खिलाफ पर्याप्त गारटी नहों प्राप्त होती । 
परन्तु हम क्भी-क्मी उपक्म और जनमत सब्रह दोनों को साथ-साथ काम 
करते हुए देखते हैं जिसस जनता द्वारा उपक्रमित प्रस्ताव, विधानमडल के 
द्वारा पारित हो जाने के पश्चानू अतिम अनुमोदन के लिए उसके पास वापस 
आते हैं। ससार में ऐसा कोई देश नही है, जहा जनमत सग्रह के विना टपप्स 
विद्यमान हो । 
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स्विट्जरलैंड मे, जैसा कि हम बता चुके हैं, जवसत सम्नह का भ्मोग साविधा- 
तिक सशोघतो, विधियो और प्रस्तावों के लिए केण्टन के तथा सभीय दोनो मामलो 
में किया जाता है, वहा लोकोपत्रम का भी दोनो मे प्रयोग होता है, परन्तु यह सघीय 
मामलो मे इतना पूर्ण नही है जितना कि केण्टनो के मामलों मे । जैसा हम देख चुके 
हैं, कॉनफेडरेशन मे कोई भी 50 000 ठागरिक सघीय स॒विधान के सशोधघन अथवा 
पूर्ण परिशोधन का प्रस्ताव कर सकते हैँ । केण्टनो (प्रातों) मे लोकोपक्रम के प्रयोग 
के लिए विनियम और भी व्यापक हैं और उनके अन्तग्रेंत केवल साविधानिक विषय 
ही नही वरच साधारण विधिया और प्रस्दाव भी सम्मिलित हैं। जेनेवा के सिवाय 
(जिसके सविधान का प्रत्येक पस्धह वर्षों में अपने-आप ही परिशोधन होता है) 
समस्त केण्टनों में नागरिकों की एक निर्दिष्ट सख्या, जों विभिन वेण्टनो मे विभिन्न 
है, या तो सबिधात के सामान्य परिशोधन को माग कर सकती है अथवा विशिष्ट 
सशोधनो का प्रस्ताव कर सकती है। इसके अलावा, सव से छोटे तीन के सिवाय 
समस्त केण्टनो में नागरिकों की एक निर्दिष्ट सख्या या तो पूर्णरूप से तैयार किए 
गए मसौदे के रूप मे एक नई विधि या प्रस्तग्व प्रस्तुत कर सकती है, या केण्टत वी 
परिपद्‌ द्वारा मसौदा तैयार कराने के लिए किसी विधि या प्रस्ताव का सिद्धान्त 
प्रस्तुत कर सकती है। पहली दशा में विधेयक सीधे ही जनता के समक्ष प्रस्तुत' 
किया जाता है , दूसरी दशा मे परिपद्‌ जनमत सग्रह द्वास जनता से पूछती है वि 
क्या विधेयक का मसौदा तैयार करने का काम हाथ मे लिया जाए, और, यदि वह्‌ 
सहमत हो जाती है तो, विधेयक तेयार करके जनता के अनुमोदन या अस्वीकृत्ति 
के लिए अतिम रूप से उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। 

सयुक्‍्नराज्य में उपक्रम का प्रयोग उतने राज्य मही करते जितने जनमत 
सग्रह का करते है। कुछ राज्यो मे उपत्रम विधियों के लिए और अन्य राज्यों में 
साविधानिक सशोधनों के लिए प्रचलित हैं। उपक्रम की व्यवस्था के अधीन 
प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले नायरिंकों वी सख्या कसी भी सम्बन्धित राज्य 
के सिर्वाचको की पाच से लेकर पन्द्रह प्रत्तिशित तक होती है, परन्तु कुछ राज्यों मे एक 
विश्चित संख्या निर्दिष्ट है॥ उन 'राज्यो में जो उपकम का प्रयोग साविध/निक 
तथा साधारण दोनो विधियो के लिए करते हैं, प्रक्रिया के' सम्बन्ध मे कोई भी अन्तर 
नही है। फलस्वरूप, प्राय साधारण विधियो को साविधानिक सशोधनो के रूप 
में रखा जाता है, और इस भाति, यदि वे पारित हो जाती हैं, तो वे वाद मे विधान- 
मसडल की मामूली कार्यवाही से निरस्त नही को जा सकती । 

वेमर गणतत्र के अधीन जर्मनी के खविधान मे उपक्रम के सिद्धान्त को स्थापित 
करने बाली एक माक की घारा (73) थी। उसमे कहा गया था कि यदि मतदान 
के अधिकारी व्यक्तियों का दशमाश किसी विधेयक के (जिसका ससौदा पूरी 
तरह तैयार किया हुआ होना चाहिए) पेश किए जाने के लिए निवेदन करता है, 


विधानमश्ल 225 


तो सरवार को उसे राइखरटाग मे प्रस्तुत करना पडेगा। यदि राइखस्टाग उसे 
पारित बर देती थी ता विधि को बिना विसी अन्य वार्य॑वाही के प्रख्यापित कर दिया 
जाता था किन्तु यदि वह वह इसे परित नहीं करती थी तो विधेयक को जनमत 
राग्रह के लिए भस्तुत वरना पडता था | उपत्नम का एक इसी प्रकार का उदाहरण 
इटलो के' गणतत्न वे नए सविधान में है। उस सविधान बे अनुच्छेद 7 वे अनु 
सार कोई भी पचास हजार निर्वांचक उचित रूप से तैयार किया हुआ कोई भी 
विधेयक विचार के लिए भ्रस्तुत कर सकते हैं। 

प्रतिनिधियों या अन्य निर्वाचित पदाधिकारियों या प्रत्याह्वान आधुनिक 
राजनीति मे अभिनव जनशक्ति है, हालाबि यह विलकुल ही नई पद्धलि नहीं है। 
जऊदाहरणस्वरूप फ्रासीसी क्राति के दौरान मे असतोपजनक प्रतिनिधि षे' उसके 
निर्वाचको द्वारा हटाए जाने के लिए व्यवस्था करने का एक सुज्ञाव दिया गया था, 
ग्रद्यपि वह फलीभूत नही हुआ था। परन्तु वर्तमान समय मे सयुक्‍तराज्य के कुछ 
राज्यों मे ही इसबा पृणरूप से प्रयोग हुआ है। उदाहरण के तौर पर ओऑरिेगान 
राज्य की विधि से यह व्यवस्था हे कि यदि निर्दिष्ट सख्या मे नागरिक किसी निर्वा- 
चित पदाधिकारी की चाह वह विधानमडल का हो या कार्यपालिका का पदच्युति 
थी भाग करते हुए आवेदनपत्र प्रस्तुत करे, तो दस विषय पर जनमत लिया जाएगा 
और यदि मतदान में बहुमत उस अधिकारी के विरुद्ध हो, तो बह पदच्युत किया 
जाएगा और उसवे' पद वी अवधि वे' शेष भाग बे' लिए उसके स्थान को पूर्ति बे लिए 
नया निर्वाचन होगा। इस प्रक्रिया को अन्य अमरीकी राज्यों ने भी अगीवार 
डिया है और उसे प्राय सफलता प्राप्त हुई है, यद्यपि विधानमडल के' सदस्यों के 
मामले में धह बहुत कम सफल हुई है। अन्य राज्यो मे इसका प्रयोग और भी 
च्यापक है तथा यह्‌ न्यायाधीशों को भी लागू की गई है जो निर्वाचित होते हैं, 
यहां तक कि एवं राज्य (कोलोरेडो) में तो न्यायाधीशों के निर्णयो के सम्बन्ध मे 
भी इसका प्रयोग किया जाता है। विन्तु न्यायाधीशों के निर्णय के सम्बन्ध से 
यह प्रयोग अशाविधानिक घोषित कर दिया गया था। जनमत सग्रह और उपक्रम 
की भाति प्रत्याद्दान भो, साधारण रूप से, पश्चिमी अमरोकी राज्यों तक में 
सीमित है। 

ससार मे किसी भी अन्य राष्ट्र ने प्रत्याह्मान को इस रूप मे नही अपनाया 
है। ग्रह सत्य है कि रूसो सोवियत गणतत के मूल सविधान मे इसको च्यवस्था 
थी, परन्तु सोवियत रूस के सन्‌ 936 के सविधान में इसका कोई उल्लेख नही 
है। स्विट्जरलैंड मे एक योजना है जो व्यवहार मे प्रत्याह्वधान से कुछ मिलती- 
जुलतो है। बढ़ा क सात केण्टनो मे जनता एक विशिष्ट बहुमत के दारा यह माय 
बर रशकती है कि केण्टन को विधानसभा का उसषी जवधि की समाप्ति के पूर्व 
ही विघटत और पुननिर्वाचत किया जाए। 


ड26 आधुनिक राजनीतिक सबिधात 
4 इन साधनों के पक्ष और विपक्ष में दलीलें 


जनमन सप्रह, उपक्त्म और प्रस्याद्लान के, उत राज्या मे, जितमे इनका 
प्रयोग हुआ है, प्रयोग से हम किन निष्क्षों पर पहुचत्ते हैं ? प्रथम, जनमत्त सग्रह 
विधानमडला की, जो 'भ्रध्ट रूप से या अपने निर्वाचको द्वारा दिए गए आदेश की 
उपेक्षा करते हुए काय॑ करते है, न्रुटियों को ठीक करता है। द्वितीय, यह निर्वाचितो 
और नतिर्बाचकों के बीच एक लाभदायक और स्वस्थ सम्पर्क कायम रखता है जो 
कभी-कभी ही होने वाले सामान्य निर्वाचनो द्वारा सर्वेदा सुनिश्चित नहीं होता है। 
तृतीय इमसे यह सुनिश्चित हा जाता है कि ऐसी कोई भी विधि जो लोक-भावना 
के विघ्दध हो पारित नहीं हांगी। उपज के पक्ष मे भी यही तक दिए जा सबते हैं, 
परन्तु उसके उपयोग के लिए एक कारण और भी है। जनमत सग्रह से विधान- 
मडल द्वारा विचारित विषयों पर ही लोगो को मतदान करने की अनुज्ञा प्राप्त 
होती है. परन्तु उसमे प्रतिनिधि-सस्था से स्वतेत्न रूप भें जनता के प्रस्तावों वे' 
लिए कोई अवकाश नहीं मिलता। यह तर्क दिया जाता है कि यदि जनता कसी 
विधि का अनुमोदन या अननुमोदन करने के लिए समय है तो वह स्वथ ही प्रस्तावों 
को प्रस्तुत करने के लिए भी समर्थ क्यों नही समझी जातो ? यही वात प्रत्याह्मात 
के सम्बन्ध भे भी है। यदि लोगो को प्रतिनिधि चुनने की शक्ति दी गई है तो उन्हें 
उसे हटाने का भी अधिकार क्यों न दिया जाए यदि उनके मत में वह अपने 
कतं॑व्यपालन में असफल हो। क्‍या यह अधिकार पहले अधिकार में उपलक्षित 
नहीं है ? 

डूसरी आर, इन साधनों के उपप्रोग के विस्द्ध कई स्व प्रस्तुत किए जाए सकते 
हैं। जहा तक जनमत सग्रह की वात है, यदि बडे राज्य मे उसका वारबार प्रधोग 
किया जाए, तो सभव है कि इससे विधियों के प्रय्यापन में इतना विलम्ब हो जाए, 
जिससे समाज उ् लाझो से बबित रह जाएगा, जिनके जिए उन बिधियों का 
निर्माण क्या गया है, अथवा वे बुराइया, जिनको द्वूर करमा विधियो का आणय 
है, चाजू रहेगी। दूसरी आपत्ति यह है कि सघन औद्योगिक समाज में इस बात की 
मसभावता रहेगी कि वे बिभिन मत, जो प्रस्तुत विधियों के सम्यन्ध मे इसके वाशण 
प्रकट क्ए जा सर्केये, अन्त में एक-दूसरे को निष्फल कर देंगे, और इस भातति समस्त 
प्रगतिशील विधि-निर्माण पूर्णतया निरर्थक हो जाएगा। इसके साथ ही, आधुनिक 
परिस्थिनियों मे, विधि निर्माण इतनी उच्च सीमा तक एक विशिष्ट घविधवय बने 
गया है कि एक सुविज्ञ नागरिक भी जनता के विचार के लिए भ्रस्तुत समस्त चिघे- 
यको वे ब्योरों को समझने की आशा नहीं कर सकता, जिन पर विधानसडन में 
सावधानी के साथ विचार विमर्श हो चुका होता है। फस्वरूप, इसमे या तो 
अज्नान भ्तिषप्ठित होगा या उदासीनता उत्पन्त होगी जिससे यह सारी योजना 
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ही बेकार हो जाएगी। इनके अतिरिक्त उपक्मम के विरुद्ध अन्य आपत्तिया भी 
हैं। एक लेखक का फथन है कि “यह लोगो के सामने ऐसे विधेयक प्रस्तुत करता 
है, जो ससदीय आलोचना की करौंटी पर नही क्से गए है। ऐसी स्थिति मे यदि 
उतका मसौदा असावधानी से या अव्यवस्थित रूप से तैयार क्या गया हो, और 
यदि उन्हें अधिनियम बना दिया जाए, तो वे विधि मे उलझन और अनिश्चितता 
उत्पन्न कर देंगे और मुकदमेबाजी को बढावा मिलेगा ।' इसके अतिरिक्त उप 
क्रम से विचारहीन नेताओ अथवा भ्रष्ट ग्रुटो को ऐसे अवसर प्राप्त होगे जिससे 
वे जतसमूह्‌ के अजश्ान और उसकी ग्रेरजिम्मेदारी वा अनुयित लाभ उठाकर 
राज्य को भारी हानि पहुचा सकेगे। 

उपजम के सम्बन्ध में ये आपत्तिया और भी अधिक सबल बन जाती हैं जब कि 
उरशका प्रयोग साविधानिक विधि के सम्बन्ध में किया जाता है। जैसा कि हम पहले 
बता चुके है सविधान एक मूलभूत वस्तु होता है, और उसमे केवल बडे विचार- 
विमर्श के पश्चात्‌ ही परिवर्तन करना चाहिए। यदि वह जनता के द्वारा तैयार 
किए गए मसौदे और मतदान के द्वारा जोडे गए विधियो का सकलन बन जाता है, 
तो वह अपने सारभूत रूप को खो बेठेगा और अव्यावहायें उपवन्धो वा एफ झमेजा 
बन जाएगा। ऐसी परिस्थिति सभवतया पहले अराजकता को और फिर गिर* 
कुशवाद को जन्म देगी, और उस स्थिति भे यह लोकप्रिय साधन अपने लक्ष्य को ही 
निष्फल कर देगा। साविधानिक प्रश्नों के लिए उपक्म की अपेक्षा जनमत सग्रह 
अधिक उपयुक्‍त है त्तथा इसका एक और अच्छा उपयोगी प्रयोग उन गव्यावरोधो को 
दूर फरने के लिए हो सकता है, जो द्विसदनी विधानमडलो मे सदनो के बीच उत्पन्न 
हो जाते हैं, इगलेड मे सन्‌ 909 मे जब लॉर्ड-सभा ने बजट को पारित करने से 
इमकार कर दिया ओर सकट उत्पन्त हो गया, उस समय एक बार इसका प्रस्ताव 
कया गया था, हालाकि वह स्वीकृत नहीं हुआ 7? 

प्रत्याह्मान के सम्बन्ध मे आपत्तिया बहुत है। अमरीका में ऐसे उदाहरण है 
जिनमे इसने अच्छा और राज्य के हित मे काम किया है, परन्तु इसके विरोधी यह 
कहते हैं कि इससे कर्मचारियों मे भीरुता तथा दासत्व की भावना उत्पन्न होती है। 
यदि विधान-निर्माताओं पर इसका श्रयोग किया जाए तो यह खत्तरा है कि प्रतिनिधि 
प्रत्यायुक्त माल बनकर रह जाएगा, वह किसी भी सत्रिय तथा कपटपूर्ण गुट्ठ के 





+ ब्रिटेन मे जनमत संग्रह के एक रूप का प्रयोग कभो कभी स्थानीय समस्याओं 
पर जनमत को अभिव्यक्षित के लिये किया गया है । उदाहरणाथ्थ, ऐसा १६६५१ से 
बेल्स से हुआ था जब कि जनता ने काउप्टियो और फ्ाउण्टोबरो (ए०ण्वतछ 


७०४००६४४) के सम्दन्ध से रविवार फे दिन सघुशालाओ को खुले रखने के 
प्रश्न पर मतदान किया था । 
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दूधित प्रहा रो का शिकार वन जाएगा और इससे लोकसेवा की भावना वडले व्यक्ति 
सार्वेजनिक जीवन से हट जाएगे। यदि इसका प्रयोग कार्येपालिका पर किया 
जाए तो इससे निश्चिय ही सत्ता निर्बल हो जाएगी और श्रेष्ठ व्यक्ति सरकारी पद 
ग्रहण नही करेंगे ॥ न्‍्यायाधीशो के मम्ब घ भें तो इसके प्रयोग करने का कोई औचित्य 
ही नहीं दिखाई देता, क्योकि उनका क्षेत्न शासन के अन्य दो विभागों से अधिक 
विशिष्ट है। यदि प्रत्याह्वान का प्रयोग न्यायाधीशों के सम्बन्ध मे किया जाए तो 
बे जनसमूह की सनक के शिकार बन जाएगे और इससे उनकी पदावधि को वह 
सुरक्षा समाप्त हो जाएगी, जो, जैसा हम कह्‌ चुके हैं, राज्य के कल्याण के लिए 
आवश्यक है। 

अपने अध्ययन के इस अश से हमारा यह निष्कर्ष निकलता है कि सप्यता की 
बतेमान अवस्था मे साविधानिक लोकतत्न ने जितना भार वह सहन कर सकता है 
उससे कही अधिक भार ले लिया है। लॉर्ड ब्राइस ने ठोक ही कहा है कि “नागरिक 
कर्तव्य के स्तर को ऊचा उठावा सस्थाआ मे परिवर्तत करने की अपेक्षा अधिक 
कठिन और लम्बा कार्य है।” राजनीतिक सस्थाओ कौ उपयोगिता तथा उनका 
स्थायित्व उस समाज की स्थिति पर निर्भर है जिसे दे लागू होती हैं और यह्‌ 
दात्त महत्वपूर्ण है कि सस्थाएं उतको क्षियान्वित करनेवाली जनता की सामर्थ्य 
से आगे नही होनी चाहिए १ 


है । 


संसदीय कार्यपा लिका 
 कार्यपालिका : दृष्ठ ओर वास्तविक 


आधुनिक शासन-व्यवस्था में विधि निर्माण का अत्यधिक महत्व है, फेर 
भो उसमे कार्यपालिका द्वारा आच्छादित होने की प्रदृत्ति प्रतीत होती है। इसके 
दो कारण हैं पहला यह कि आधुनिक कार्यपालिका का सम्बन्ध केवल विधियों 
को कार्यान्वित करने से ही नहीं किन्तु अनेक अवस्थाओं में विधानमडल द्वारा 
स्वीकृत की जाने वाली नीति का सूद्रपात करने से भी रहता है, ओर दूसरा यह कि 
ससष्टिवादी विस्ान, जिसकरे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इतता अधिक होता 
है कि विधियों के पारण पर विधानमडल का नियद्ण होने के बावजूद विधियों को 
कार्यान्वित करने वालो के हाथो मे अपने विवेक से काम करने वी कापी शक्ति छोड 
देना आवश्यक होता है | इस प्रफार लोकतद् के विकास ने आधुनिक सविधानी 
राज्यों में एक विरोधाभास पैदा कर दिया है---जनता द्वारा, जिसकी आवश्यकता 
के लिए विधि-निर्माण अपेक्षित है, निर्वाचित विधानमडल द्वारा पारित विधियाँ 
जितनी बढती जा रही हैं, इस प्रकार बनाई गई विधिमों को कार्मान्बित 
करने में अनियत्नित कार्येपालिका शक्तित का क्षेत्र भी उतना ही बढता जा 
रहा है। 

अत , कार्यपालिका आधुनिक सबविधानी राज्य में कई बातो में शासन का 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण विभाग है, और जहा एक ओर शासन को शक्तियों को 
सोमित करने और शासितो के अधिकारो को सरक्षित करने के प्रयत्त मे सविधान- 
बाद ने कार्यपालिका-शाख्रा को परिभाषित किया है और उचित सीमाओं के अन्दर 
रखा है,वहा दुसरी ओर लोकतत्न के विकास ने कार्यपालिकासम्ब धी कर्नव्यो और 
उनका निष्पादन करने वाले पदाधिकारियों एवं विभागो की सख्या को बहुत अधिक 
बंढा दिया है। आज के साधारण सविधानी राज्य मे कार्यपालिका की शक्तियों 
को सक्षेप मे निम्त प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है -- 

() राजनयिक शक्ति--विदेशी मामलो के सघालन से सबधित॥ 

(2) ध्रशासनिक शक्ति--विधियों के निष्पादन और शासन के सचालन 

से सबधित ६ 
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(3) सैनिक शक्तित--युद्धासचालन और सशस्त्र बल के सगठन से 
संबंधित । 
(4) न्याथिक शक्ति---सिद्धदोप अपराधियों को भ्रविलम्वन, क्षमा आदि 
के दान से सबंधित। 
(5) विधान शक्ति--विद्येयकों के प्राू्प बनाने और विधि के रूप में 
उनकी पारित कराने से सवधित॥ 

जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, कार्यप्रालिक्र' शब्द वा प्रयोग दो अर्यों मे 
किया जाता है। पहले अर्थात्‌ ज्यापक जर्थे मे, इमका त्तात्पर्य मत्नियो, अन्सैनिक 
सवा, पुलिस, यहा तक कि सशस्त्र सेनाआ के भो सम्पूर्ण निकाय से हैं। दूसरे 
अर्थात्‌ सकोर्ण अर्थ मे, इसका तात्परय कार्यपालिका विभाग के सर्वोच्च अधिकारी 
से है । वर्तमान और अगले अध्याय मे हमारा सम्वन्ध कार्यपालिका के इस द्वितीय 
अर्थ से ही रहेगा; । हमको वेवल नाम से ही श्रम मे नही पड़ना चाहिए, जिसके 
आधार पर कार्यपालिकाओ को अक्सर वशानुगत और निर्दाचित इन दो वर्गों 
में विभाजित किया जाता है जिसके आधार पर राज्यो को एक्तत्ो और गणतत्नो 
में विभाजित किया जाता है। जैसा कि हम कह चुके हैं, इससे कोई बात स्पष्ट दही 
होती । हमको तो इससे आगे बढकर यह पूछवा चाहिए कि क्‍या वशानुगत 
कार्यपालिका अथवा निर्वाचित कार्यपालिका वास्तविक है या केवल नाममात्त ? 
प्रथम विश्वयुद्ध से पूर्व कत्तिपय योरोपीय राज्य--उदाहरणार्थ जमेनी, आस्ट्रिया 
हगरी और रूस--ऐसे थे जिनमे विभिन कोटि की निरेकुश शक्तियों वालो 
वौस्तविक वशानुगत कार्येपालिकाएं विद्यमान थी। किन्तु ये सब वशानुगत 
कार्यपालिकाएं युद्ध के फलस्वरूप समाप्त हो गई और आज वास्तविकता यह है कि 
पाश्चात्य विश्व से नाममात्न वशाबुगत कार्यपालिकाए होते हुए भी वास्तविक 
वशानुगत कार्यपालिका का कही नाम निशान भी नही है। 

किन्तु एक और तथ्य की ओर भी ध्यान देता आवश्यक है। निर्वाचित 
कार्येपालिकाए अपने दास्तविक स्वरूप को एक बाहरी आवरण के पीछें छिपा भो 
सकती हैं और जिस प्रकार कि आज सभी पाश्चात्य एक्तत्रो मे राजा कही भी 
बास्तविक कार्यपालक नही है उस्ती प्रकार कुछ गणतत्नो मे भी साप्ट्रपति वास्तविक 
नही बल्कि नाममात्न कार्यपालक होता है। विद्यमान सविधानी राज्या मे सत्रीर्ण 
अर्थ मे, अर्थात्‌ कार्यपालिका विभाग के सर्वोच्च अधिकारी क अर्थ मे, कार्य- 
पालिकाए केवल दो प्रकार की है--एक तो वह जो ससद्‌ द्वारा नियत्ित होतो है 
अर्थात्‌ ससदीय कार्यपालिका , और दूसरी वह जो ससदीय नियत्नण से परे हाती 
है अर्थात्‌ अ-ससदीय अथवा स्थायी कार्यपालिकः । यह आवश्यक है कि विद्यार्थी 
कसी राज्य के नाम या उसबरे परम्परा के आधार पर स्थिर बायेपातरिवा के 
स्वरूप मात्र से ही भ्रम म न पड जाए। उसे तो हार्यपालिका के व/स्तविक कार्य 
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को गभीरता से देखना साहिए जिससे यह पता लग सके कि वह वास्तव में इन दो 
प्रकारों मे से किस प्रकार की है) 


2 शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत 


शासन के तीन विभागो--विधानमडल, कार्यपालिफा और स्यायपालिका-- 
का अस्तित्व कृत्यो के विशिष्टीकरण की एक सामान्य प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ 
है। यह विशिष्टीकरण वी प्रक्रिया सम्यता की प्रगति, उसके कार्यक्षेत्र को वृद्धि 
और उसके उपकरणों को बढती हुई जटिलना के साथ ही सिद्धान्त और व्यवहार 
की समस्त शाखाओं मे दृष्टियोचर होती है । प्रारभ में राजा ही विधि का निर्माता, 
निष्पादक और निर्णायक था। किन्तु एक्तल्न की इन शक्तियों को दूसरों को 
सौंपने की प्रवृत्ति का अनिवार्य विकास हुआ और उसका परिणाम इस त्रिविध 
विभाजन मे प्रकट हुआ। इस प्रक्निया के अन्तर्गत प्रभु-सत्ता का विमाजन नहीं 
होता यह तो राज्य के बढते हुए कार्य को निपटाने के लिए एक सुविधाजनक 
साधन मात्र है। हत्या का विशिष्टीफरण एक सींघी-सादी आवश्यकता थो और 
उसके परिणामस्वरूप प्रत्यापोजन (/02८छ०००४) एक सौघा-सादा तथ्य था।+ 
किन्तु जब राजा की शवित नियतलित वी जाने लगी और साविधानतिक विभारो 
का प्रचार होने लगा तो इस सीधे-सादे तथ्य ने एक सिद्धान्त का रूप घारण कर 
लिग्रा--इस सिद्धान्त का कि स्वतन्त्रता का आधार इन इृत्यो के सुविधाजनक 
विशिष्टीकरण मे ही नहीं, बल्कि विभिन्न द्वाथो में सौंपकर इनमे पूर्ण विभेद 
स्थापित करने में है । शासन के विकास की एक साधारण ग्रक्रिया में स्वतक्षतरा और 
अधिकारों के एक सिद्धान्त का दर्शन करने का यही सयोग है जिसने कतिपय 
सतिधानो को अजीब तरह से मोड दिया है और ससदोय एवं अ-ससदीय कार्ये- 
पालिकाओं के बीच का आधुनिक भेद प्रस्तुत कर दिया है। 

शक्तियों के पृथक्करण के इस सिद्धान्त के भरादुर्भाव के सम्बन्ध मे सबसे विचित्र 
बात यह है कि प्रार भ मे इसे ब्रिटिश संविधान की स्थिरता के विशेष आधार के रूप 
में प्रस्तुत क्या गया था जो कि बिलकुल ही असत्य है और जो उस पर बिलकुल 
भी लागू नहीं होता ! मह धारणा सबसे पहले सन्‌ 7748 मे प्रकाशित मॉण्टस्प्यू 
की पुस्तक 'ह्पिरिंट ऑफ लज' मे प्रक्ट हुई थी, जिसमे लेखक ने ब्रिटिश सविधान 
का सार भ्रस्तुत करने का प्रयास किया था। उमका निष्कर्ष यह था कि “जब 
विधायी और कार्यपालिका शक्तिया एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय 
में सयुक्तर होती हैं तब स्वतत्नता नही हो सकती, क्योकि इस वात का खतरा बना 
रहता है कि वही राजा या सिनेट कठोर विधिया बनाएगे और कठोरतापूर्वक 
उनको ज़ियान्वित करेंगे।” ब्रिदेन के संविधान के बारे मे यह विचित्र विचार 
इस फ्रासीसी विचारक त्तक ही सीमित नही था, क्योकि उसके लगभग बीस वर्ष 
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पश्चात्‌ अगरेज विधि विशेषज्ञ ब्लैक्स्टल ने अपनी पुस्तक 'कमेटरीज झोन दी 
लॉज आफ इगलैंड” (सन्‌ 765) में लगभग उसी प्रकार के विचार प्रक्ट क्ए। 
इस लेखक न कहा है “जहां कही भी विधियों का निर्माण करते और उनको 
कार्यान्वित करन का अधिकार एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय में निहित 
हाता है वहा लोक-स्वतन्त्रता नही हो सकती।” 

यह विचारधारा अठारहबी शताब्दी के उत्तरार्द्ध के राजनीतिक दर्शन का 
निश्चित अग बन गई और त्राति युग के फ्रासीसी सविधानो में समाविष्ट की 
गई । मॉण्टेस्वयू और ब्लेक्स्टव के सिद्धान्त को अमरीकन सविधान के निर्मा- 
ताओ ने भी अपनाया और व्यवहार भें लिया, क्योकि उस समय वे वास्तव में 
विश्वास करते थे कि व ब्रिटिश सविध्यात के एक उत्तम लक्षण का अनुक्रण कर 
रहे हैं। प्िदेन की वर्तमान कार्यप्रालिका-प्रणाली का उस समय त्तक पूर्णस्पेण 
विकास तहीं हो पाया था और अब बह अपनी गुप्त शक्ति की ऐसी व्याख्या की 
सम्भावता से दूर हट गया है। किन्तु फिर भी यह उस भावना की, जो कि उस 
समय ब्रिटिश सविधान के विकास में निहित थी, मिथ्या धारणा ही थी। फिर 
भी इस घारणा की जड़ें इतनी पक्‍त्री हा चुकी थी कि वे सन्‌ 867 में वाल्टर 
बेजहाट की महान्‌ पुस्तक दी इंग्लिश कॉस्टीडट्यूशन' के प्रकाशन बे पश्चात्‌ 
ही समाप्त हो सकी | 

किसी भी सविधानी राज्य के बारे मे यह नहीं कहा जा सकता कि उसमे 
विधायी और कार्यपालिका इृत्य प्रिलकुल एक ही व्यक्तित या निकाय के हाथो 
में है, क्योकि, जैसा हम पहले घता चुफे हैं, जार्यंपालिका सदा ही विधानमडल से 
छाटी सस्या होती है। किम्तु शक्तिया के पृथवक्तरण का सिद्धान्त इस भेद थी आर 
सकेत नहीं करता । इस' सिद्धान्त के प्रयाग का वेबल यही मतलब नहीं होता कि 
कार्यपालिको और विद्यानमडल अलग-अलग निकाय हागे, वल्कि यह भी होता है 
कि ये दोनों एक-दूसरे से विलकुल ही पृथक होगे जिससे कि एक का दूसरे. पर कोई 
नियत्रण न रहे। जिस किसी राज्य न इस सिद्धान्त को व्यवहार मे पूरी तरह 
अपनाया है और बनाए रखा है उसमे कार्यपालिका विधानमडल के तियत्नण से 
बिलकुल ही मुक्त होती है। ऐसी कार्यपालिका को हम 'अ-ससदीय' या 'स्थायी' 
कहते हैं। इस प्रकार की कार्यपालिका अब भी सयुक्‍तराज्य में विद्यमान है, 
जिसके सविधान में इस विपय में आरम्म से अब तक कोई परिवर्तन नही हुआ है । 
किल्तु फ्ास से जिसन, जैसा कि हम कह चुके हैं, इस सिद्धान्त को क्रानि से उत्पत्त 
अपने भ्रथम सविधाना में अगीकार किया, वाद मे ब्रिठेत की कार्यपालिका-प्रणालौ 
को अपना लिया और यह वात क्रास के तृतीय एवं चतुर्थ गणतत्न के सविधान में 
प्रकट थी। और बहुत बडे रूपान्तर के साथ पचम गणतत्न में भी विद्यमान है। 
यह ऐसी. प्रण्यली. है ज़िसमे, सक्निमड़ल. अपने, वम्लित्त, बे: ज्गिए, जम, ज़िप्यालमडल: 
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पर, जिसका कि वह एक अग है, निर्भर करता है, ओर कार्यपालिका के सदस्य 
विधानमडल के भी सदस्य होते हैं । 

इस प्रणाली को, जो साधारणतया मत्रिसडलीय (केविनट) प्रणाली" 
के माम से ज्ञात हैं, उसके मोटे रूप मे अधिकाश योरोपीय राज्यो ने अपना लिया है 
और यह बात नगण्य है कि वे एकतत्र कहलाते हैं या गणतत्न ! ब़िटेन के नथे 
और पुराने स्व-शासी डामिनियना का भी यह विशिष्ट लक्षण है। दूसरी ओर 
अ-ससदीय प्रणाली सयुक्तराज्य और उसके सविधान के आधार पर अपने सविधात 
बनाने वाले लैटिन-अमरीकी मणतत्रा की विशिष्टता है। वर्तमान और अगले 
अध्याय में आधुनिक विश्व के कुछ प्रमुख राज्यों की उनकी कार्यपालिबा प्रणा- 
लियो की दृष्टि से विवेचता की जाएगी। हमारा प्रयाजन इस बात का पता 
लगाना है कि उन राज्यों भे प्रणाली ससदीय है या अ-रारदीय हालावि एक या 
दो अनिश्चित उदाहरण भो है और उन पर भी हम विचार करेंगे। 

9 ब्ििदेन मे सन््रिमडलोय प्रणाली का इतिहास और उसका 

चरेसान स्वरूप 


ब्रिदेन भे मतिमडलीय प्रणाली के विकास का इतिहास शासन-विज्ञान वे 
समस्त क्षेत्र में सबसे अधिक लाभदायक अध्ययन है। यह प्रणाली, जिसका 
ससार के विभिषश्न भागो के अन्य राज्या के दस्तावेजी सविधाना मे व्यापक रूप से 
अनुकरण किया गया है, सन्‌ 3937 तक क्विटेन की विधि को बिलकुल ही अज्ञात 
थी, क्योकि राब तक यह साविधानिक या अस्य प्रकार के किसी वैध दस्तावेज मे 
मही थाई जाती थी । किन्तु उस व राजा के मंत्रिगंण अधिनियम' (3३८४४ 
० फ्८ (४०४४४ ५८६) पारित किया गया, जिसके अनुसार सक्निया के बेतनों में 
बृद्धि हुई और स्थिरता आई तथा विधिसहिता भे पहली बार केबिनेट' और 
'केबिनेट मत्वी', ये शब्द सम्मिलित किए गए सथा प्रधानमत्री को बैध हैसियत 
प्राप्त हुई॥ इस अधिनियम के अनुसार. प्रधानमत्वी का वेतत 0,000 पौड 
प्रत्ति बर्ष निश्चित हुआ जब कि त्तब तक उसे प्रधानमत्री के रूप मे कोई वेतन 
नहीं मिलता था। उस समय तक 5,000 पौड प्रति वर्ष का जो वेतन उसे मिलता 
था वह उसे कोप के प्रथम अध्यक्ष (#75६ 7,0:वं ७ छा८ प्‌7८०४००५ ) के वर्तव्य- 
रहित पद अथवा क्सी अन्य पद के बल धर मिलता था, जिसे वह धारण करता 
हो । इस अधिनियम ने 2,000 पौड प्रति वर्ष वेतन सहित विरोधी दल के नेता 
का स्थान भो सरकारी तौर पर निश्चित कर दिया है। इस तथ्य से कि मतिमडल 
और प्रधानमत्री की साविधानिक स्थिति को विकास की तौन शताब्दियो से अधिक 
समय तक बेध आधार नही मिला, ब्रिटिश सविधान के उस रूढिगत या परम्परागत 
तत्व की शक्ति प्रकठ होतो है जिसको हम चर्चा कर चुके है। अत्त , इस 
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राजनीतिक प्रक्रिया के विधय मे, शिसता प्रभाव इनना सादेंत्रिक रहा हैँ, जानकारी 
प्राप्त करना तुजनात्मक राजनीति के विद्यार्थी के जिए बहुत महत्वपूर्ण है । 
जधुनिक प्रिदिश सद्चिमदल के ऊदभव वा वालपोल (सन्‌ 72-42) 
क अधीन हछ्विग दल की प्रधानता से सम्बन्ध जोड़ा जाता है। यद्यपि यह सच है कि 
इस प्रशातरी मे उन कुछ निश्चिच तत्वों का, जो सब से वह साधारण विराम 
के साथ उसकी विशेषताएं पन हुए हैं, उतनी समय समावेश हुआ, किन्तु दस प्रष्याली 
का वास्तविक आारभ के दिए हमकेा उस काज से बहुत पीछे जाना पडेगा ६ पिछले 
विभाग से हम बला चुत हैं कि राज्य वी प्रगरभिक उउस्था में राजा ही विधि का 
निर्माता उसका निष्यादक और निर्णायक्ष होता था , अर्थात्‌ ससके पद में राज्य 
क' तीना विभाग अर्थात्‌ विधानमडल्ल, कार्यपात्रिता और न्यायपालिका समाविप्द 
थे। इस ब्रिविध बर्तत्य मे राजा को सहायता देन के जिए इगलेण्ड में प्रथम 
विलियम व जधीन सहापरिपद्‌ (57८७४ (:०एएला ) का सयठन क्रिया गया । इस 
निकाय म॒ द्वी ब्रिटेव की आधुनिक सस्बाआ बा बीज विद्यमान थे, क्योंकि ब्रिटेन 
बी वतमान शासत-व्यवस्था का समस्त प्रभावी समदन--भसदू, सत्रिमहल और 
न्पायालब--परिवर्तन और विकास क्री प्राय अदृश्य जवस्थाओ म से होकर 
दथी स॑ श्रस्फुटित हुआ है। किन्तु सहापसरिषद्‌ की बैठक साथारणतया एक वर्ष 
मर केबल क्तीन बार हाती थी, जत उसमे से एक ऐसे विशेष लिकाय बा, जिसकी 
लगातार बँठकें होती रहें, विकसित होना स्वाभाविक हो था। इस निकाय से 
केंटरवरी और यात्र क आर्चत्रिणप, मुख्य न्‍्यायाप्रिकारी (.[४४०८८ण ), कोपा- 
ध्यक्ष और चामलर जैसे राज्य वे कुछ उच्च पदाप्रिवारी होते थे और उसका 
काम स्थायी परिषद्‌! था। किन्तु यह भी दाजा के साथ धनिष्द सम्पत्र के प्रयाजन 
के लिए बहुत बडा सिद्ध हुआ भर पष्ठ हेतरी (सन्‌ 7422-6॥) के शासनवाल 
मे इसके स्थान पर पापदा (ए०णाल!ण७) की एक अन्य क्षतरग समिति जा 
गई जो प्रिबी कौंसिल कहताई और शासन की मुख्य कार्यपा तिका चत गई। 
ट्यूइर काव म॑ दस कौंसिल का पुनर्गेंडन हुआ और इसने वहूत-सी सतमाती 
शक्तिया घारण कर ली॥ इसके आकार से भी उत्तरोत्तर वृद्धि हाने रहन के 
कारण जब उसकी प्रभावी शक्ति उसको भी एक अन्य अतरग समिति के हायो 
मे चयी गई ता उससे द्वारा इन शवितया वा प्रयोग और भी अधिक निरदुश हो 
गया। दस विशिष्ट बतरिक पग्पिद! (॥क्‍टश07 (णाणा८ट/) की (यह नाम 
जसे मैकलि ने दिया है) वैदब राजा व साधारण परिषद-भवन से नहीं, बल्कि 
कझुप प्रयोजन के लिए पृथक््‌ रूप मे विधारिस एक छोटे क्यर या केक्निट में 
हाती थी। यह स्थिति प्रथम चा््से (सन्‌ 825-49) थे शासतत्राल तक 
दलान हो चुती थी। अब यदि हम यह बता स्ते वि राजा के विशेषाधिकार 
मत पे खगद के हाथा मे चते गए दा हम यह भी बता सक्ये कि इय्रजेंड मे 
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कार्यवालिका अत में किस प्रकार ससदीय कार्यपालिका वन गईं। यह महान्‌ परि- 
यतंन मोदे तौर से तीन प्रक्रमो में हुआ पहला प्रत॒स प्रथम चारल्से के शासनकाल 
भें घटित सन्‌ 642 का महान्‌ विद्रोह था। यह सिद्ध करने के लिए कि इस सघर्ष 
में रासद्‌ के प्रति सततियों के उत्तरदायित्व का प्रश्न किस प्रकार समाविष्ट था, 
विद्रोह के पूर्व के वर्ष मे सशस्त्न सघप को ठालने के अनेक प्रयत्नो में से एक के रूप 
में राजा के समक्ष पस्तुत किए गए सद्वान्‌ विरोध ((8009 क१८छ7075772८८) 
नामक दस्तावेज से एक अश उद्धुत करना काफी होगा। इसमे यह प्रार्थना वी 
गई है--- 
“परमश्रेष्ठ अपने महान्‌ एवं लोक-कार्यों मे ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करने 
और विएवासयुक्‍त स्थानों से अपने निकट ऐसे व्यक्तियों को लेने की कृपा 
करेगे जिन पर विश्वास करने के! लिए आपकी ससद्‌ के! पाम आधार हो ।”” 
ससद्‌ विजयी हुई और राजा का वध कर दिया गया, विन्तु उसके पुत्र द्वितीय 
चाल्से के अधीन एक्तत्न के पुन स्थापन से कुछ पुरानी बुराइग्रा फिर लौट आई 
और विद्यमान कार्य फालिका प्रणाली के विकास का दूसरा भ्रक्रम सन्‌ 7688 की 
क्रांति के रूप में आ पहुचा | तृतीय विलियम (सन्‌ 689-702) और एन 
(सन्‌ 2702-24) के शासनकालो में मत्रिमडल (केबितेट), विधि में अगात 
होते हुए भी, वास्तव में “राज्य में एक्मात्न सर्वोच्च परामर्शदात्री परिपद्‌ एव 
कार्यपातिका सत्ता” बन गया । किन्तु तव भी राजा इस मडल का अध्यक्ष था। 
उसे राजा की शक्तित से विलकुल बाहर करने और एक मत्री-प्रधान मत्नी-कों उसका 
अध्यक्ष बवाने के लिए एक और अवसर की आवश्यकता थी। यह कार्य एन वी 
मृत्यु पर हेनोबर वश के उत्तराधिकारी बन जाने के सयोग से सम्पन्न हुआ। 
धर्म के मुकाबले में राष्ट्रीयता का त्याग करते हुए अगरेजो से अग्ररेण कोथोलिक 
(द्वितीय जेम्स के पुत्ठ) के स्थान पर एक जर्मन प्रोटेस्टेट को पसन्द किया। प्रथम 
जॉर्ज और द्वितोव जॉर्ज अंगरेजी बोलने मे अगमर्थ थे भौर इसलिए उन्होने मत्रि- 
मडल की वैठकी में भाग लेने को प्रथा को बिलकुल हो छोड़ दिया। इरके फल- 
स्वरूप मतिमडल की अध्यक्षता मुख्यमत्री को प्राप्त हो गई। 
अतः, मत्रिमडल के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करना और प्रधानमत्ती के 
पद के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करना एक ही बात नही है। किन्तु वालपोल 
के समय मे ये दोनो बाते मिल गईं । उसके लम्बे प्रशासन मे मत्रिमडल को उसका 
मूलभूत स्वरूप प्राप्त हुआ और सन्‌ 3742 में वालपोल के पतन और उसके 
फलस्वरूप छ्विंग दल के कमजोर पड जाने के बाद की जिसका फायदा उठाते 
हुए जॉर्ज तृतीय से राजकीय विशेषाधिकारो को पुन. प्राप्त करने का प्रयत्न किया, 
अस्पष्ट अवधि के बाद अठारहवी शताब्दी के अतिम वर्षो मे मत्रिमडल ने फिर 
से स्थायी रूप ग्रहण कर लिया। एच. डो. ट्रेल ने मत्रिमडल की राजनीतिक 
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सकल्पना को सक्षेप मे प्रस्तुत करते हुए कहा है कि वह्‌ एक ऐसा निकाय है, जिसमे 
आवश्यक रूप से ऐसे व्यक्तिति होते हैं--- 
/(क) जो विधानमडल के सदस्य हो , 
“(ख) जिनके राजनीतिक विचार समात हो और जो लोकसभा में बहु 
मत प्राप्त दल से चुने गये हो , 
“(ग्र) जो एकीकृत नीति पर चले, 
(घ) जितका समान उत्तरदायित्व हो जो सतद्‌ द्वारा तिन्‍्दा की जाने की 
अवस्था में सामूहिक त्याग्रपत्न द्वारा व्यक्त होता है; 
'(5) जो समान रूप से एक प्रधान मद्धी वी अघीतता स्वीकार करते 
॥-49 3३ 
इन सक्षणा वा और भी सक्षेप भे हम तीन शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं--- 
समरूपता, एकता और एक प्रघान वे' प्रति समान निष्ठा। 
इस कार्यपालिका प्रणाली का सार यह है कि, अतिम विश्लेषण में, मत्रि- 
मडल ससद्‌ की एक समिति है जिसमे लोकदत्न की प्रगति के साथ-साथ लोकसभा 
की समिति बन जाने की श्रवृत्ति है।ः कार्यंपालिका पर ससद्‌ के प्राघान्प के 
ऐतिहासिक विकास का दल प्रणाली के विकास से सम्बन्ध है। अभी कुछ पहले 
तक इन दो विकासों में से किसी का मो सविधान की विधि से कोई सम्बन्ध सदी 
था। जैसा हम पहले कह चुके हैं, मन्निपडल सन्‌ 3937 से पूर्व ब्रिटेन की विधियों 
में उस रूप में कही भी वर्णित नही था और आज भोौ कोई ही व्यक्ति प्रिदी कौंसिल 
का सदस्य हुए बिना मत्रिमडल का सदस्य नही हो सकता, जिसमे से, जैसा कि हम 
बता चुके हैं, मन्रिमडल का विकास हुआ है राजा हारा श्रिवी कौंसिल का दुरू- 
पयोग ही ससद्‌ के प्रति उत्तरदायी मत्रिमडल के विकास का वास्तविक कारण 
था। मॉसण्टेस्तयू और ब्लेकस्टन के कथनानुसार विधायी ओर कार्यपालिका 
कृत्यों के पूर्षतम प्‌ थक रण के द्वारा स्वतत्नता के उद्देश्य की प्राप्ति की बात तो दूर 
रही, ब्रिटेन के इतिहास न इसके विपरीत यह सिद्ध क्रिया है कि स्वतत्नता इनके 
निकट सम्वन्ध से ही सुनिश्चित हो सकती है । ब्रिटेन के इतिहास की एक छोटी 
अवधि में विधि वहा के सविधान के इस प्रथायत विकास की सम्पूर्ण भावना के 
विरुद्ध रही । सन्‌ 704 के एक्ट ऑफ सेटिलमेट की एक घाण्य के अनुसार 


? ब्वास्तव से मिनिह्टर्स आफ द काउन एक्ट (937) से लॉ्ड-सभा के लिये 
भत्रियों को न्यूनतम आनुपातिक सख्या निर्धारित हो गई है ॥ इस व्यवस्था 
का सामान्य असाद यह हुआ है कि कम से कम तोन विभायाध्यक्ष सत्री सा्डे- 
सभय के सदस्प होने चाहिये। 
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कोई भी पदधारी लोकसभा मे नही बँठ सकता था। छह वर्ष बाद यह धारा 
निरस्त कर दी गई किन्तु न तो इस धारा के सम्मिलित वरने के समय और न उसका 
निरसन करने के रामय ही राजमर्मज इस बात को समझ सकते थे कि शासनयत्र 
के भविष्य पर इसका क्या और क्तिसा प्रभाव होगा। मतिमडलीय प्रणाली 
का प्रादुर्भाव तभी हो गया था जब कि राजकीय विशेयाधिकार पूरी तरह समाप्त 
भी नही हुए थे और एक्ट आफ सेटिलमेट बी उपर्युक्त धारा का प्रयोजन यह था 
कि वार्यपालिका-कछृत्य बृहत्तर लिकाय--प्रिदी कौसिल को--छएुनत सोप दिए 
जाए। यह अनुमान था कि बौसिल के सदस्यो को लोकसभा से हंठा लेने 
से भ्रष्ट ससदीय व्यवस्था के द्वारा राजा की पड्यत्र करते की शक्ति घढ़ 
जाएगी । 

निरसन अधिनियम--सन 707 के प्लेस एक्‍्ट--ते सविधान को इस 
खतरे से तो बचा लिया , किन्तु उक्त घारा दो दिशाओ से प्रभावी बनी रही । 
प्रथम, धारा का जो भाग शेप रहा उसके एक अश के अनुसार कोई भी पदधारी 
सरकारी अनुवस्धों को धारण नहीं कर सफता। इसफा तात्पर्य यह हुआ कि 
मत्विमिडल के किसतो भी सदस्थ को ऐसे अनुवन्धो से सम्बन्धित विसी कम्पनी मे विसी 
भी प्रकार की सक्तिय दिलचस्पी नही होनी चाहिए। द्वितीय, उबत धारा स्थायी 
अ-सैनिक रोवा पर अब भी लागू होती हे जिसका कोई भी रादस्य सराद में नही 
बेठ राबता। प्रिवी कोरिल विधि की दूष्टि से वियमान है , किन्तु अब उसकी 
कोई भी राजनीतिक शक्ति नहीं है। जँसा कि हम पहले कह चुके है, मत्रिमडल 
का सदस्य पद ग्रहण करने पर प्रिवी कीसिल का शपथप्राप्त सदस्य होना चाहिए, 
किन्तु एक बार प्रिदो कौसिल का सदस्य हो जाने पर वह सदा ही उसका सदस्य 
बना रहता है। फलस्वरूप प्रिवी कौंसिल मे तत्कालीन मत्ी ही नहीं, वल्कि 
और सदस्यो के साथ-साथ सभी भूतपूर्व मद्गी भी होते हैं ,अतएव वह पुरुषो और 
आजकल कभो-कभो स्त्रियो का भी एक बहुत बडा निकाय होती है, जिसका 
दत्त सम्मानित सदस्य (राइट ऑनरेबुल) की उपाधि से विभूषित 
होता है। 

इस प्रकार, प्लिठेन मे सत्रिसडल का जीवन ससद्‌ की सदुभावना पर निर्भर 
है जिसका अर्थ आधुनिक अवस्थाओं मे लोकसभा का विश्वास है। इसका मतलब 
ग्रह हुआ कि अतिम नियत्नण निर्वाचकगण के हाथों में है। जेसा कि वाल्टर 
चेजहॉंट ने बडी सूक्ष्मता के साथ बताया हैं, मन्रिभडल एक जीव है, विच्तु, अन्य 
जीवो के विपरीत, उसमे अपने स्रष्टा अर्थात्‌ लोकसभा को नष्द करने की शक्ति 
है, क्योकि यदि लोकसभा मे मत्रिमडल को हार हो जाए तो वह स्यागपत्न देने के 
स्थान पर रानी को उस सभा को, जिस पर वह स्वय निर्भर है, भग करने के सिए 
परामर्श दे सकता है । तब इस वत्त का निर्णय निर्वांचकगण करते हैं कि बह दल 
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जिसके मत्रिमडल ने अपील की है, वहुमत द्लाप्त करेगा या नहीं।? इससे यह 
पतला चल जाता है छि मत्निमडतीय शासत की स्थिरता किस अनिवार्य रूप में दत- 
प्रणादी पर निर्भर है। ब्रिदेन के इतिहास में ऐसे जवसरो पर, जब कि सरकार को 
लोकसभा के, अपन दल से पृथक्‌, अन्य भागा की सहायता पर निर्भर रहना पडा 
है, उसका अस्तित्व सदा ही अनिश्चित रहा है, जैसा कि, उदाहरणस्वरूप, सन्‌ 
]924 म मजदूर सरकार के मामले मे और एक बार फ़िर सन 929-3! के 
दौरान म सिद्ध हुआ? 

यदि यह दव प्रणाती मत्रिमडत का उसवी एकरूपता प्रदान करती है तो 
प्रधान मत्नी की स्थिति से उसका दुढ़ता प्राप्य होती है। वास्तव में सारखूप से 
इगलैंड म मत्रिमडद समित्रति वी अपेक्षा एक ब्यवित का शासन अधिक है। उस 
व्यक्ति को लाकमभा के समक्ष सयुकक्‍त मत्रिसडल के समर्थव के साथ पहुचना 
चाहिए। विस्तु यह सयुकत सार्चा स्वय उसके ऊपर निर्भर है। मत्रिगण एक साथ 
ही पद ग्रहण करते हैं और एव साथ हो पदत्याग करते हैं ,दितु यदि मद्विमदत में 
भतमंद हो तो प्रधानमत्नी को यह शक्ति होनों है कि वह या तो मतभेद स्खनेवाले 
भत्तियों को व्यक्तिगत रूप से त्यागपत्र देने वे लिए वाध्य करे या समस्त मत्रियों 
के सहित स्वय भी त्यागपद्व दे दे। यही तरीका है जिससे इगलैड मे सत्रिमडलीय 
प्रणाली दत-प्रणाली के साथ अदिब्छित रुप से गुथी हुई है। ऐसे राज्यों भें 
जहा मदन्निमइलीय प्रणाली को जपनाया गया है, किन्तु उसको वत देने वाली 
शक्तिशाली दल प्रणाली--अर्थोत्‌ निर्वाचित सभा भे समर्थन करने वाले ठोस 
बहुमत---का अभाव है, वहा शासन कभी भी उतना स्थिर नहीं होता कौर वह 
अत्रस्था, जिसे मत्रिमडलीय सकट कहा जाता है, इगरैंड वी अपक्षा बहुत जधिक 
आती रहती है॥ 


7 किन्तु इस विषय पर एल० एस० एमरो की पुस्तक यॉट्स ऑन दि कास्टी- 
ड्यूशन! (सन्‌ 947) देखिए। इससे लेखक ने इस बात से इनक्तार किया है कि 
“राजनीतिक शक्ति नागरिक को ओर से विधानसइल के द्वारा एक वार्यपालिका 
को, जो कि उस विधानमडल पर निर्मर है, सौंपी जातो है।” लेखक का कहना 
है कि ब्रिटेन की व्यवस्था “मुकुट और राष्ट्र का सयोग” है॥ इनमे प्रयम को 
मत्रिमंडल और मन्निस्सूह्‌ से प्रतिनिधित्व प्राप्त है जो कि शासन और सूत्नपात 
करते हैं; टूसरे को ससदू मे प्रतिनिधित्व प्राप्त है जिसका काम आलोचना करना 
ओर सम्मति प्रदान करना है। 

2 अतिम वर्ष में प्रधान सत्री रेसजें सेक्डनिल्ड अपने पद को रक्षा तभी कर 
सका जब कि उसने अपने अमुयायियों के विशाल बहुमत को छोड दिया और 
मुख्यत अनुदयर दल के सदस्यों को मिलाकर एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की । 
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सक्षेप मे, व्विटिश कार्येपालिका-प्रणाली वी उल्लेखनीय थातें ये हैं-वह अपने 
अस्तित्व के लिए निर्वाचित सदन के वहुमत के समर्थन पर निर्भर रहती है, 
उसके (सष्ट्रीय सकट की अवस्थाजआ को छोड) सदस्य एव हो दल मे से लिए 
जाते हैं, प्रधान मद्बी की स्थिति उसे दृढ़ बनाती है, सन्‌ 7937 में राजा वे 
मत्नी अधिनियम! के पारण तक मत्रिमडल और भ्रधानमत्री के यद की विधि मे 
कोई चर्चा नही थो और उस सस्था वा जिसवा विधि में रादा से उल्लेय था अर्थात्‌ 
प्रिवी कौंसिल का, जिसमे कि पिछले और वर्तमान सभी मत्रिमंडल वे सदस्य 
होते है, अब फोई वास्तविव राजनीतिक महत्व नही है। इस विकास से मुबुट 
के पुराने विशेषाधिकार बिलकुल ही समाप्त कर दिए हैं और वे विशेषाधिकार 
रामस्त वार्यप्रालिना-शक्तित के सहित विधानमडल के नियक्षण के अधीन हो 
गये हैं। 

4 डॉमिनियन पद और केबिनेट शासन 


वालान्तर भे ससदीय कार्यपालिका का सिद्धान्त, जैसा वह ब्रिटेन में विकसित 
हुआ था, उसके कुछ उपनिवेशो मे प्रवरतित किया गया जब उत्तरदायी शासन 
के प्रदान स्वरूप उन्हे डॉमिनियन पद प्राप्त हुआ । उत्तरदायी शासन वा अर्थ 
झार रुप में उठ उप्रत्िविशों मे,जिजमे काग्रेप्|तिका-श्त्य पहले साख्ाज्यिक सरकार 
के हायो मे थे, मतिमडलीय प्रणाली को लागू वरना ही है। उत्तरदायी शासन 
का अर्थ बेघल यही नही है कि जिस डॉमिनियन मे उसका प्रयोग क्या जाता है 
बह अपने हितो से सम्बन्ध मामलो मे विधानसबधी स्थतत्नता था उपभोग करेगा 
बल्वि' यह भी है कि उसकी कार्यपालिका जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा 
प्रत्यक्षत एवं पूर्णरूपेण नियत्नित होगी । इरा प्रकार, भत्मेकः रव शासो डॉमिनियन 
में भी ठीक वैसा ही हुआ है जैसा कि ब्रिटेन मे, अन्तर केवल यही रहा है कि वहा 
यह विकाप्त बहुत थोडे समय में हो गया! पुरानी व्यवस्था के अधोन उपनिवेश 
का गवर्नेर-जनरल मुकुट अर्थात्‌ ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करता था। 
किन्तु जिस प्रकार ब्रिदेन मे राजा की वास्तविक राजनीतिक शक्ति ससद्‌ वे 
प्रति उत्तरदायी मतिमडल के विकास द्वारा प्रारभ भे रोकी और अत्त मे नष्ट कर 
दी गई, उसी प्रकार उपनियेशों मे भी भवनेर-जनरल की शक्ति, उसको निर्वाचित 
सभा मे बहुमतप्राप्त दल से अपने परामशंदाताओ को चुनने के लिए बाध्य करके, 
नष्ट कर दी गईं। ऐँसा हो जाने पर कार्यपालिदा शक्तित बस्तुत ब्लिटिश सरकार 
के हाथो से निकलकर स्वय डॉगिनियन को श्ाप्त हो गई। 

ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों के बोच निरतर सवध बनाए रखने की कठिन 
समस्या को हल करने का यह तरीका उस सीमा से बहुत आगे बढ़ गया है जिस 
तक इराबा आविष्वार करनेवाले जाना चाहते थे। इसका आरभ कनाडा में सन 
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839 के विद्रोहों के फलस्वरूप हुआ जिनके पश्चात्‌ लॉ डशहम को गवर्नर- 
जतरन बनाकर कनाडा भेजा गया था। उसको कनाडा की अवस्था के बारे से 
रिपोर्ट देने और भविष्य में उसके शासन के लिए सुझाव प्रस्तुत करने का विशेष 
कार्य भार सौंप गया था। संतू 839 की उसकी रिपोर्ट का क्विटिश साख्राज्य 
के इतिहास में बड्म महत्व है, क्योंकि उसते उत्तरदायी शास्त की ओर प्रगति 
सम्भव कर दी । विन्तु डरहम ने वार्यपालिका-कृत्य के सम्बन्ध में स्थानीय और 
माम्राज्यिक प्रश्तो वे वीव भेद करने का प्रयत्त जिया था और कुछ ऐसे विपय 
निर्धारित कर दिए थे जो ब्रिटेन में सिवित सरकार के लिए स्थायी रूप से रक्षित 
होने चाहिए थे। इगलैड में उस समय अनेक योग्य व्यक्तियों को सदेह था कि 
इस प्रकार का भेद वनाए रखना सभव होगा या नहीं और उन्हें विश्वास या वि 
एक ऐसा समय आएगा जब कि सव शक्तिया डॉमिनियनो को प्राप्त हो जाएगी $ 
इतिहास ने इस सन्देह और इस विश्वास वो मही सिद्ध कर दिया है। किन्तु डरहम 
की रिपार्ट का उन आलोचका के झतानुसार क्रियान्वित न करने के वजाय अग्री- 
कार करना पर्पाप्त रूप से उचित सिद्ध हुआ है। इसका कारण यह है कि एक वार 
व्यावहारिक राजदोलि के रूप में ग्रहण कर लिए जाने पर उत्तरदायी शासन ने 
कारण वह समस्न विकाम सम्भव हो सका जिससे डॉमिनियनों को निर्वन्ध झकित 
प्राप्त हो सक्री, जिमके बिना राष्ट्रमडल (कॉमनवेल्थ )कायम नही रह सकता था। 

सन्‌ 840 के कताड़ा अधिनियम से कनाडा में मत्रिमंडतीय प्रणाली की 
स्थापना नहीं हुईं, किन्तु उसके कारण डरहम के उत्तराधिकारी गवर्नेर-जदरलो, 
विशेषकर लॉई मिड्लेनेहस और लॉई एलगिन, की राजमर्मज्ञता के द्वारा उसका 
विक्रास सभव हों गया। दन प्रदाधिकारियों ने विधानसडल के उन सदस्यो 
में से जो निम्न सदन से वहमत दल के होते थे, वार्यपालिका परिषद्‌ का निर्माण 
करना यारम्भ कर दिया जिसने धीरे-धीरे प्रथा का रूप धारण कर लिया, और 
यद्यपि प्रिटेन को सरकार ने प्रतिक्रियावादी ग्रवर्दर-जनरल नियुक्रा करके इस 
विक्राम को रोकने के प्रयत्त किए ठथापि यह नीति इतनी सफल हुई कि सन्‌ 
849 में चत्तातीन ब्रिटिश प्रघानमत्री लॉई जॉन रसल लोकसभा मभे यह कटने 
में ममथें हो सका वि-- 

“यदि कनाडा के वर्तमान सत्रिमदल को सोक्मत और सभा वा समर्थन 
प्राप्स है तो वह पदारढ रहेगा। इसके विपरीत यदि प्रात वी राप उसके 
विस्ड्ध हो तो गवर्तेर-जतरल बन्य सतारक्मारों को नियुक्त बरेगा और यहा 
अगीकार किए गए नियम के अनुसार ही बाये करेगा।” 

दिटेन की समर के दोनों सदनो ने बटमत दायरा इस नीचि को स्वीकार कर 

जिया और उस समय से अपनी वार्यपालिका पर जपने विधानमटत द्वारा नियक्रण 
रखने के कदाटा वे अधिकार पर कभी कोई प्रश्म नही उठाया गया है। कनाडा 
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डॉमिनियन वी स्थापना करने वाले सन्‌ 867 के अधिनियम ने मत्रिमडजीय 
प्रणाली के अस्तित्व को मान लिया जब कि उसके म्यारहवें अनुच्छेद मे मह कहा 
गया कि "कनाडा की सरकार को सहायता और सलाह देने के लिए एक परिपद्‌ 
होगी जो महारानी की कनोडा दी प्रिदी कौंसिल कहलाएगी”, और च्यवहार 
में यही मत्रिमडल है) 

इसी बीच उत्तरदायी शासन का सिद्धान्त न्यूजीलंड और जास्ट्रेलियर हे! दृकक 
उपनिबेशो को भी प्रदान कर दिया गया था। इस प्रवार, जब आस्ट्रेलिया वी 
कयॉमनवेल्थ की स्थापना का समय आया तब पूर्ववर्ती पृथक इकाइयो में पहले से ही 
स्वीकृत मत्रिमडलीय प्रणाली नए अधिनियम के अधीन वा्यपालिफा-व्यवस्थाओ 
का एक आवश्यक अग व ग्रई। सन्‌ 2909 के वॉसनवेल्य अधिविपम वे 
अनुच्छेद चौसठ में कहा गया है-- 

“प्रथम सामास्य तिर्वाचन के पश्चात्‌ राज्य का फोई भी मत्ती तीन महीने से 
अधिक की अवधि के लिए तव तक पद घारण नही कर सवेगा जब तवः 
कि बह या तो सिनेटर या प्रतिनिधि-सभा वा सदस्य न हो या न बन जाए ।” 

इस उद्धरण में इस बात का स्पष्ट सकेत है कि आरट्रेलिया मे! कॉमनवेल्थ 

में ससदीय कार्यपालिका है। यही बाव दक्षिणी अफ्रीका मे भी हुई जब 7970 
में वहाँ स्रध वी स्थापना हुई। 909 के साउथ अफ्रीका एक्ट के अनुच्छेद 4 में 
उपर्युक्त कॉमनवेल्थ अधिनियम के अनुच्छेद 62 की प्राय अक्षर प्रत्यक्षर पुनरा- 
वृत्ति हुई है। जब 960 में दक्षिणी अफीका गणतत्न बनकर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ 
से हृट गया, तब भी ससदीय कार्यपालिका का सिद्धान्त बना रहा। सन्‌ 3967 
के अधिनियम में जिसके द्वारा गणतत का गठन हुआ स्पष्ट उल्लिखित़ है कि 
नस्येयालिफा श्रेसीडेम्ट मे निहित है जो कार्यथालिका परिषद्‌ (था क्षेबिनेट) 
के परामर्श से कार्य बरेगा” | उसमे आगे कहा गया है कि कोई भी भत्री तब त्तक 
तीन महीने से अधिक पद धारण नही कर सकेगा जब तक वह ससद्‌ के कसी 
भवन का सदस्य न हो या थ॑ बन जाय] 

जब दक्षिणी आयलैंड रवशासी डॉमिनियम बना सब भी ससदीय कार्मे- 

पालिका का यही सिद्धान्त प्रख्यापित क्या गया। यद्यपि अब आयर ग्रणतत्न 
वन चुका है और कॉमनवेल्य छोड चुका है, फिर भी आयरिश फ्री स्टेट कॉस्टीट्यू- 
शन अधिनियम (922) के अनुच्छेद 5 गे केविनेट शासन के सिद्धान्त को 
इतनी स्पप्द ध्याव्या हुई है कि बह यहाँ उद्धुत करने योग्य है। उसमे कहा गया है--- 

“आयरिश स्वतत्न राज्य की कार्यपालिका-सत्ता एततृद्ाय राजा भें निहित 
धोषित की जाती है और कनाडा डॉमिनियन मे कार्यपालिका-सत्ता के प्रयोग 
को नियमित करने वाली विश्वि, प्रणा और साविधातिक रिवाज के अनुसार, 
मुकुट के प्रतिनिधि द्वारा प्रयुक्त होगी। आयरिश स्वतत्न राज्य के शासन 
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में सहायता और सलाह देने के लिए एक परिपद्‌ होगी जो कार्यपालिका 
परिषद्‌ कहलाएगी। कार्यपालिका परिषद, प्रतिनिधि-सदन के प्रति 
उत्तरदायी होगी और उसमे क्म-से-कम पाच और अधिक-से-अधिक सात 
मंत्री होगे जो मुकुट के श्रतिनिधि द्वारा कार्यपालिका परिपद्‌ के अध्यक्ष 
के सामनिर्देशन पर नियुक्त किए जाएगे ।” 
दक्षिणी अफ्रीका के ग्रणतत्र की झाति आयडर्ल के गणतत्न ने भी ससदीय 
कार्यप्रालिका के सिद्धान्त को कायम रखा है। सन 937 के सविधान में जो 
सरकारी तौर पर आयर्च ड का सविधान कहलाता है, अनेक्त समुचित अनुच्छेदो 
में यह सिद्धान्त स्पष्ट रूप मे समाविष्ट है। उसमे कहा गया है कि प्रेमीडेण्ट 
डेल आयरीन के (जिसका सरकारी अनुवाद हाउस आफ़ रिप्रजेण्टेटिव्स है) 
सामनिर्देशन पर प्रधान मत्री की नियुक्ति, और प्रधान मत्नी के नामनिर्देशन पर 
शासन के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगा, शासन डेल आयरीन के समक्ष उत्तर- 
दायी होगा' और 'शासन के सदस्यों द्वारा प्रशासित राज्य के विभागों के लिये 
सामूहिक रूप में उत्तरदायी होगा। कताडा, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के 
श्वेत ड्ॉमिनियनों मे उत्तरदायी शासन का विकास 926 के साम्नाज्यिक सम्मे- 
लन के निर्णणो और 93] को वेस्टमिन्स्टर सविधि के पारित होने से, जिसके 
द्वारा उनकी पूर्ण स्वतन्नता सान्‍्प हुई, पूरा हो गया। यह समझना कठिन है कि 
उपनिवेशो मे यदि कोई दूसरी कार्यपालिका प्रणाली लागू होती तो ब्रिटिश राष्ट्र- 
मदल मैसे वता रह सकता था जो इस वडी तेजी से बदलववाले ससार में स्व॒तत्न 
राष्ट्र के समुदाय के रूप में अद्वितीय दता हुआ है। 


$ फ्रेब्च भणतंत्र मे सत्विमंडल 


तृतीय गणतत् के प्रारभिक दिनों में सर हेनरी मैन ने लिखा था कि “कोई 
भी ऐसा विद्यमान पदाधिकारी नहीं है जिसकी स्थिति फ्रासीसी राष्ट्रपति से 
अधिक दयनीय हो। फ्रास के पुराने राजा राज्य बरते थे और साथ ही शासन 
भी करते थे। दीयर के अनुसार, साविधानिक राजा राज्य करता है किन्तु शासद 
नहीं करता । अमरीका का 'राष्ट्रपति शासन करता है किन्तु राज्य नही करता। 
यहें वात केवल फ्रास के राष्ट्रपति पर ही लागू होती है विः वह न तो राज्य करता है 
और न शासन ही करता है4” यद्यपि इस क्यन क्यो भाषा कुछ उप्र हैं तथापि 
उसमे तृतीय गणतत्न के राष्ट्रपति की स्थिति, जैसी कि वह श्रार्राभक वर्षों मे 
थो ओर जेंसी वह सार रूप मे अन्त तक बनी रही, मोटे तौर से सही रूप में व्यक्त 
होती है। चतुर्थ गणतत्न (सन्‌ 946) के सविधान ने भी राष्ट्रपति की वास्त- 
विक शक्तियों में कोई मूल परिवर्तन नही किया। तब भी दास्तविक तथ्य यही 
था कि फ्रास मे राष्ट्रपति नाममात्र का वार्यपालक्र था न कि वास्तविव। 
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वास्तविक कार्सपालिका तो एक मत्निमडल था, जिसका अध्यक्ष प्रधानमत्ी होता था 
और जो ससद्‌ के भ्रति उत्तरदायी था। राष्ट्रपति 'एक नामधारी कार्यवारी था 
जिसे घडी-वडी नाममात्र शक्तियाँ प्राप्त थी परन्तु जिनके प्रयोग पर एक उत्तरदायी 
ससदीय केविनेट के कार्य का वास्तविक नियश्षण था'। वास्तव में, इस प्रणाली 
के फ्रेजम्च आलोचको की शिवायत थी कि फेज्च राष्ट्रपति केवल समद्‌ और 
मदिमडल का कैदी! या । 
तुतीय एवं चतुर्य गणतत्नों में मानस के प्रधानमंत्री वी स्थिति ्रिटेन के प्रधाव- 
भत्ती से कुछ भिन्न थी । वह मत्रियों को नियुक्त एव पदच्युत बर सवता था परन्तु 
चास्तव में फ्रेज्च ससद्‌ वी विलक्षाण दल-प्रणाली के कारण उसे बडी रावधानी 
से कार्म करना पडता था । ऐसा कोई सुदुढ दल नहीं था जो सदना में बहुमत 
दल बन राकता । अत केब्िनेट को अपनी स्थिरता वे लिये रासदीय दलों के! सयोग 
के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ता था। प्रधानमद्वी को उसवा समर्थन तब तक 
मिलता था जब तक कि वह उसके विसी अग के मत के विरुद्ध नही जाता था। 
अत्तएव, उसको सदा यही डर रहता था कि वही वह इस प्रकार निर्धारित सकुचित 
सौमा का उललघन न कर जाएं। यही कारण है कि मविमडलो का परिवतंन 
ब्रिदेन वी अपेक्षा फ्रास में बहुत अधिक होता था। मब्िमडलीय सक्‍ट के इस 
प्रश्न को और भी स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। ब्रिटेन मे मत्रिमडलीय 
सकट का सम्बन्ध सासान्यतया विघटन से होता है, क्योवि' लोकसभा से पराजित 
मन्निमडल यो तो स्यागपत्न देत! है या रानी को लोव-सदत भग बरते का परामर्श 
देता है । यदि वह त्पागपत्न देता है तो स!)धारणत यह होता है कि' नए मत्रिमडल 
को विद्यमान लोकसभा मे पर्याप्त समर्यन नही मिल पाता और त्व उसे भग 
करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसी स्थिति मे निर्णय निर्वाचकगण के हाथों 
में होता है। ब्रिटेन मे ऐसा बहुत कम हुआ है जब कि समद ने अपनी पूरी निर्धारित 
अवधि के अन्त त्तक बाय किया हो। क्योकि कालातर मे प्रशासन की बागडोर 
ढीसी पडने लगती है और उपनिर्वाचनो का निर्णय उसके प्रतिकूल होने लगता है 
और बह परिश्थिति के ओर अधिक बिगडने से पूर्व ही ससद को भग करने वी 
सिफारिश करता है। किन्तु फ्रांस मे बिलकूल भिन्न प्रकार का कम चलता था। 
तृतीय गणतत्न के अधीन फ्रास में ससद्‌ का कार्यकाल चार बष था, और संविधान 
के अनुसार सिनेट की सम्मति से राष्ट्रपति इससे पहले भी रासद्‌ को भग कर 
सकता या। किन्तु तृतीय गणवत्ष के इतिहास में केवल एक बार, राष्ट्रपति 
भेवमेहोत के अधीन सन्‌ 877 मे, ऐसा मौका आया जब कि निर्धारित कार्यकाल 
से पूर्वे ससद को भग किया गया। इसे ग्रणतत्न विरोधी चाल, ससद को छक्यने 
मे लिए राष्ट्रपति और सिनेद के बोच एक पड्यत्न, अर्थात्‌ दो बपे पूर्व निर्भित 
ग्रणतत्न को समाप्त करने ओर एक जनमत्तीय (?]८छ३०प्छा> ) पणाली स्थापित 
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करने बे लिये पड़यत समझा गया। यह साधन विचारवान्‌ गणततवादियों 
की दृष्दि में इतना अधिक निदित हो गया '़ि तृतीय ग्रणतत्र के दौरान मे फिर 
कभी इसका प्रयोग मही किया गया। 

प्रास में तृतीय गणतत्र वे अधीन तिसी मत्विमडल के त्यागपत्र देने पर केवल 
यही होता था कि सदन में बहुमत का समर्थेतर प्राप्त करने के लिए दलो का नए 
सिरे से सयोजन होता था और व्यागपत्र देन वाले माद्विमडल मे बोई एवं विभाग 
धारण करने वाला ब्यक्ति नए मत्तिमडल मे भी अक्सर कोई अन्य विभाग घारण 
करता था। यदि पास से सब्रिमडल मे सम्मिलित ससदीय दलों में से किसी एक 
के उससे अलग हो जाने के कारण मत्रिमडल बे पतन के प्रत्यक अवसर पर साधा- 
रण निर्वाचन की उयल पुथल होदी ता सभवत वहा लोकतत्न जीवित ही नही रह 
सबता था। किन्तु माप्त में सत्रिमडलीय शासन जिस दुर्दल दल-प्रणातरी पर 
आधारित था उसने अतेक' बुराइयो को जन्म दिया और क्रास से ससदीय कार्य- 
पालिवा-प्रणाली को वदताम करते मे इसका सबसे अधिक हाथ रहा। अपने 
उद्गम-स्थान इगलैड वी तरह एवं वास्तविक दल-प्रणाली पर मजबूती बे ताथ 
आधारित न होते वे कारण प्रास मे मत्िमडल का निर्माण और पोषण सरवारी 
पदो के वितरण बे द्वारा होता था और प्रधानमत्री सदा मित्नों की खोज में लगा 
रहता था जिससे कि वह अपने आपको मन्निमडलीय सक्ट से बचा सके जो हमेशा 
उस पर सवार रहता था। प्रासीसों मविसडलीय प्रणाली बी सबसे कडी आलोे 
चना क्दाचित्‌ यह है कि तृतीय गणतत्न बे' अधीन एक मत्रिमडल को औसत 
जीवनकाल बेक्ल दस महीने कया रहा । 

चतुर्थ गणतत् बे” सविधान के निर्माता प्र में समदोय व्यवस्था वी सुरक्षा 
के लिए निरतर मत्रिमडलीय रूक्‍टो से ऐदा होने वाले खतरे के प्रति जागहूक थे 
और उन्होंने उसके निवारण वे प्रयत्न भी विए। इस राविधान वे चार अनुच्छेद 
प्रत्िमंत पर विश्वास या उसको तिन्दा प्रकट करते के तरीका और परिणामों 
की व्याण्या करते है। ऐसे प्रश्न बेवल राष्ट्रीय सभा में ही रखे और विचारे जा 
सकते थे, उच्च सदन में नहीं। संविधान के अधीन निर्धारित तियमो के अनुसार 
यदि किसी म त्रिमडल बे वार्यकाल के पहले अठारह महीता के बाद कसी अठारह 
महीनों की अवधि मे दो मत्तिमडलीय सउट प्रैदा होते तो सत्रिमडल सभा के अध्यक्ष 
से परामर्श करके सभा को भग करने का निश्चय कर सकता था, और यदि बह 
वैसा निश्चय करता तो गणराज्य वे राष्ट्रपत्ति वा सभा भग करने की आज्जप्ति 
निवालनी पडती थी और साधारण निर्वाचन का आदेश देना होता था जो सभा वे 
भग किए जाने के एक महीने वे! अन्दर ही हो जाना चाहिए था। इतना एहतियात 
बरतने पर भी चतुर्थ गणठद्व के पहले दशक में मन्निमडद का औसत जीवतलकाल 
वास्तव में कम होवर 6 महीने वा ही रह गया। 
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चनुर्य गणतत्न के प्रारम्भिक दिनो में मतिमडल का निर्माण सभा के तोब 
मुख्य ददौ--स्माजवादी, साम्यवादी, और मसीही लोकततवादी (एकक्ष्छशा 
ए८ण००:०७) ३ के सहमेलन द्वारा हुआ, किन्तु कुछ ही समय बाद उसके स्थान 
पर अन्य ग्रुप वनने लगे ।चुछ भी हो, अनेक फ्रासवासी ससदीय कार्यपालिका 
के गुणो पर सदेह करते है चाहे उसका आधार कितना ही व्यापक ब्यो न हो। 
वे सप्तद द्वारा तिर्वाचित और केवल नाममात्त को शक्तिया वाले राष्ट्रपति पर 
अ्िद्वान्तरूप मे इस आधार पर आपत्ति करते है कि ऐसी प्रणाली देश मे शासव 
की सत्ता और विदेशों मे उसकी प्रतिष्ठा का दुर्यल घर देती है) वे लाग अमरीकी 
अणाली! को पसन्द वरते प्रतीत होते है जिसके द्वारा राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्बा- 
घित होता है और उसे वास्तविक शक्तिया प्राप्त होती है जिन पर विधानमडल 
का कोई तियत्नण नहीं होता । अ-ससदीय अथवा जनमतौय कार्यपालिका की 
धारणा के प्रति फ्रासीसिया का यह प्रेम बहुत पुराना है। इसका स्रोत नेपोलियनी 
परम्परा है। यही! राजनीतिक भावना जनरल बूलाजे के उस आदोलन के पीछे 
भी थी, जिसके द्वारा उसने जनमतीय कार्यपालिका को पुत्र स्थापना के प्रयत्त से 
सन्‌ 886 में एक महान्‌ सकट पैदा कर दिया था। भणराज्य की शक्ति से 
बूलाजे पड्यत्न को कुचल दिया, फिन्तु फ्रास मे ससदीय नियक्षणों से रहित एक 
लोक-निर्वाचित कार्यपालिका को फिर से स्थापित करने की आशा समाष्त नहीं 
हुई है। मह बात उस शक्तिशाली समर्थन रो शिद्ध होती है जो जनरल डि गॉल को 
प्राप्त हुआ जब उसने सन्‌ 7947 में 'फासीसी जन-समारोह' 3 नाम का आदोलन 
आरभम किया। 

यह प्रयास एक नये ससदीय दल के निर्माण के लिये उतना नहीं था जितना 
राष्ट्रीय मत के एक व्यूह के निर्माण के लिये था जिसकी सहायता से डि गॉल ऐसे 
शासव की स्थापना करने की आशा करता था जिससे चतुर्ये गणतत्न की कम- 
जोरियाँ दूर हो सकती | किन्तु उस समय यह व्यूह पर्याप्त सात्ता से सुदृढ़ यही बन 
सका औरर बह सक्रिय राजनीति से हट यया। उसके उपरान्त एलजीरिया की 
स्थिति से उत्पन्न 3958 के सकट गे, जज कि फ्रान्‍्स में यूह-युद्ध छिडने की मौबत 
वा चुकी थी, प्रेसीढेण्ट कोटी ने उसे प्रधान मत्नी का पद स्वीकार कर पुन राज- 
नीति मे प्रवेश करने के लिये राजी कर लिया / सभा ने अच्छे बहुमत से उसे 
स्वीकार कर लिया और 6 महीनो के लिये आज्ञप्ति (722८72८) द्वार/ शास्त करने 
के पूरे अधिकार उसे प्रदान कर दिये । इसी बीच ससद ने उसे एक भया सविधान 
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तैपार करने का भी अधिकार दिया, जिसे जनमत सग्रह के लिये प्रस्तुत किया 
जाना था। त्दनुसार शासन ने सविधान तैयार किया और सस्दद-सदस्यो की तदर्थ 
नियुक्त प्मिति से उसपर विचार किया। सितम्बर 958 मे जनमतन्सग्रह 
में जनता के विशाल बहुमत ने उसका अनुमोदन किया। उस दर्ष के अन्त के 
पहले हो नये सविधान के अनुसार डि गॉल राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ, सयुक्त 
सत्र मे ससद के दोनो भवनो द्वारा नही, जैसा पूर्व गणतत्ो में होता था, वत्कि एक 
ऐसे तिर्दाचकमण्डल द्वारा जिसमे सभी ससद सदस्यों के अततिरिक्त फ्रान्स तथा 
समुद्रपार के प्रदेशों के मेयर एवं स्थानीय परिपदों के प्रत्मायुक्त भ्री शामिल 
थे। इन सब की कुल सख्या लगभग 76000 भी । 

पत्रम गणतज्न के सविधान (958) में स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति 
प्रधान मत्ती को नियुक्त करेगा और प्रधान मक्ती के प्रस्ताव पर शासन के अन्य 
सदस्यो की नियुक्ति करेगा (अनुच्छेद 8) और शासन ससद के समक्ष उत्तरदायी 
होगा (अनुच्छेद 20) ॥ यहाँ तक पचम गणतत्न में फ्राप्त मे ससदीय कर्यपालिका 
बनी रही। परन्तु पहले की कार्यपालिका से इसमे कई विभिनताएँ थी। प्रथम, 
जैसा हमने बतग्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन केवल ससद सदस्यों द्वाया हो नही, 
4ल्कि एक निर्वाचकमण्डल द्वारा हुआ जिसमे अन्य लोग सख्या मे ससद सदस्यों 
से बहुत अधिक थे। द्वितीय यद्यपि केबिनेट ससद बे समक्ष उत्तरदायी थी, 
तो भी मक्षी कसी भी सदन के सदस्य नही हो सकते थे। इस प्रकार वे दलो के 
अनुशासन और तिर्वाचको के दबाव से बचे रहे। तृतीय, राष्ट्रपति को कार्यपालिका 
का सक्तिय अध्यक्ष बनाया गया और उसे विधानमडल पर तियत्ण के व्यापक 
अधिकार दिये गये। इन अधिकारों मे ससद्‌ को, जिसका सामान्य सत्न वर्ष में 
केवल साढे पाँच महीने कर था भग करने का अधिकार भी शदमिल है। इसका 
अर्थ यह हुआ कि यदि ससद मे शासन की निन्‍्दा का भ्रस्ताव स्वीइ्त हो तो राष्ट्र 
पति सभा को भग कर नये निर्वाचन करा सकता है। अन्त में सविधान ने राष्ट्र- 
पत्ति को ग्रणतत्न की सस्थाओ, राष्ट्र की स्वतत्नता, राज्य-प्रदेश की अखण्डता 
अथवा राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के पालन के लिये खतरा उपस्थित होने 
की स्थिति का मुकावला करने के लिये कठोर आपत्तिकालीन कायंवाही करने का 
अधिकार भी दिया। इन वातो को देखते हुए इस नये शासन-सगठन को हम 
शक्तियो के आशिक पृथक्‍्करण पर आधारित अधें राष्ट्रपति शासन प्रणाली 
कहें तो शायद अधिक उपयुक्त होगा। 

डि गॉल के शासन के प्रथम चार वर्षों मे वास्तव में, संविधान की भाषा 
और उसवे अधीन अपनी शक्तियों की डि गॉल की व्याख्या में दर्धमान अन्तर 
रहा । अपनी वृद्धावल्था और अपनी हत्या के प्रयत्तो को देखकर डियॉल ऐसे 
भविष्य के बारे भे सोचते लगा कि जब उसके हाथ में सत्ता नही होगी। अक्टूबर 


शासदीप कार्पपालिबा स्तर 


962 म्‌ एक राकट उपस्थित हुआ जब राष्ट्रीम राशा थे शरदबालीत संत वे बे 
हि गाल ते सविधान मे रशोधत का ग्रताव बरत वी घायणा थी सामि भावी 
राष्ट्रपतिया वा तिर्वाचत सविधात में अतुझदेद 6 से निर्देशित निर्वाचक्ण्डरा 
द्वारा किय जाते वें रथान पर सावित मताधिवार द्वारा हो। उराते इश परिवर्तेत 
बी सवीहति, (सविधाम वा अनुच्छेद 89 वे अनुग़ाव जिशाम गशाधघत प्रत्रिया 
उहिलिणित है) परिवतेन-शाम्वन्धी प्रस्ताव का रागदू वे शाशद्वा प्ररतुत विध बिता 
ही, जनमतत्तयहें गाम्यस्धी अनुझ्रे३ ॥॥ वा आथपम खलेते हुए 28 अवहूबर 
वा हात घाल जनगत गग्रह वे द्वारा प्राप्त करत का विचार प्रकट किया । इंगे 
अत्याचार को देखबर राष्ट्रीय राबा ने णागत वे विश्यध मिन्‍दा वा प्ररताव 
पारित विया । तेब राष्ट्रपति न रुभा वो भग वर दिया और उसव बाद होते बाति 
सामान्य निर्वाचन मे डि गाँत व समर्थ वो अन्य झमस्त दछा वा प्राप्त वुल गंता 
सा भी अधिव गत प्राप्त हुए । 

इसी बीच अभगट्थर मे जतमत सराग्रह् बधाविधि शम्पस्त हुआ और उशगे 
बाष्ट्रपति ने प्रस्ताव वा 6। प्रतिशत मत प्राप्त हुए । 058 ने! शैविधान थे राष्ट्र 
पति थे तिवचित वे शिद्धान्त और प्रक्रिया से शस्वन्धित अनुच्देद 6 और 7 का राशो+ 
धत बरने वे लिय एव गरबारी विश्येयत्र तैमार विया गया। इस प्रवार, बहू अन्त 
मे, सगदीय पार्यपरालिषा वो जतगतौय प्रेसी बी (|[8॥४0॥॥४७ पल्वतेल्वत५) 
में परिणय घरव वे! अपने उद्देश्य में गपण हुआ। राशोधित प्रत्िया के भतुगार 
प्रधम राष्ट्रपति गिर्वाचच मधाविधि दिशग्बश! ॥065 गे हुआ और इदिगाँत 
सात वर्ष वी एंगरी अवधि थे लिये तिवर्बिते हुआ, हार्लान इरादे लिये द्वितीय 
भतदागे पी आवश्यकता पी । 





6 ड्दसी के गणतंद्न मे मंत्रिगंडलीय प्रणाती 


इटली ने! गणतत्न वे' ग़विधात मे' जधीन गतिगडलीय पत्तरदापित्व था 
शिद्वान्त पुन प्रवतित विया गया है।सद्द रिक्धात शतू ॥848 थे साईनिगत 
रॉविधान में गिहिते था जोर इठली राज्य वी क्र॑स्रिवा शरबारों वे! अधीत उसका 
विवाग त्व लव होता रहा, जब तव वि पासिरद अधितायक्बाद ले छठे गगाप्त 
नही हर दिया गूस राविधान बे' अनुच्छेद 05 गे पह़ा गया था वि संज्षिया को 
राजा निमुवत एवं पदच्युत वरता है ;विन्तु अवुच्छेद 07 गे कहा गया था कि 
शत्रिगण मगद्‌ वे' प्रति उत्तरदायी हागे ओर मोई भी विधियाँ था ग़रकारी कामे- 
वाहियाँ तब तक' प्रभावतारी नहीं होगी जब धरा जि उत गर किशी मंधी वे 
हस्ताक्षर न ही। अतु्षछेद 66 शे वहा गया चित वि गंसिया को प्रतितिधि गदन 
था गिगड में गत देन वा अधिवार नहीं होधा जद तवा वि थे उतम ते किसी एवं 
दे! सदाय न हा ; विन्तु उनतो दोना सदतों से प्रवेश का क्धिकार होगा और 
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प्रार्थना किए जाने पर उनको सुना भी जा सकेगा। इस धारा का साधारणनया 
यह्‌ अर्थ लगाया गया कि प्रधानमत्नी पर यह दायित्व था कि वह किसी सदन 
का सदस्य न होने बाले मती को यह तो सिनेट का सदस्य नियुक्त करे, था उसे 
प्रतिनिधि-सदन मे प्रथम स्थान रिक्त होने के अवसर पर उसी सदस्यता के लिए 
उम्मीदवार बनाए। इस प्रकार इटली मे सविधानी एकतत्न के अधीम उस मत्ति- 
मडलोंय प्रणाली वा उदाहरण विद्यमान था ऊंतसी ब्रिटेन में प्रचलित है। 

अत , जब हम यह देखते हैं कि फासिज्म के सत्तारूढ होने तक इटली के लोगों 
को 50 वर्ष से भी अधिक का ऐसी साविधामिक प्रणाली का अनुभव था, तो हमे 
इस बात पर कोई आएचये नहीं होता हि अधितायकवाद और उसके समस्त अनिष्द- 
कर परिणामों की प्रतिक्रिया के रूप में वे ससदीय कार्यपालिका के सिद्धान्त की 
पुनरावृत्ति चाहते हो। इटली के नवीन गणतत्न मे राष्ट्रपति सात वर्ष के लिए 
ससद (अर्थात्‌ दोना सदना के सयुक्त अधिवेशन) के द्वारा निर्वाचित होता है। 
इस निर्वाचन में ससद के साथ प्रत्वंक प्रादेशिक परिषद्‌ के तीन प्रतिनिधि भी भाग 
लेते हैं जिनका चुनाव इस प्रवार किया जाता है क अल्पसख्यको का भी प्रति- 
निधित्व मिल सके | किन्तु राष्ट्रपति को कोई प्रत्यक्ष राजनीतिक शक््तिया प्राप्त 
नही हैं क्योकि सविधान के अनुच्छेद 89 और 90 में स्पष्ट रुप से कहा गया है 
कि उसका कोई भी कार प्रधानमत्री था किसी उपयुक्त मत्नी, जो उत्तरदायित्व 
प्रहण करता है, को पुष्टि के बिना मान्य नहीं होगा और राष्ट्रपत्ति राजद्रोह के 
अथवा सतिधान के उल्लघन में किए गए कार्यों के सिवाय कसी बात के लिए 
उत्तरदायी नही होगा। राजद्रोहू और सविधान के उललघन की अदस्था में उस 
पर ससद्‌ द्वारा महाभियोथ चलाया जा सकता है। 

नए गणतत्न ने! सविधान के अध्याय तीत के पाच अनुच्छेद सत्रिमंडल अयवा 
म्षिपरिषद्‌ की हैसियत, उसके स्वरूप और इृत्यो की विवेचना करते हैं। इसमे 
कड्टा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमद्वी का नाम निर्देशन करता है जो मत्रियों के 
नामों को प्रस्तुत करता हे और इस प्रकार गठित मत्निमडल को अपने निर्माण वे' 
आद दिनों के अन्दर विरपेक्ष बदुमत द्वारा ससद्‌ के दोनता सदनों का विश्वास 
प्राप्त कर सेना चाहिए। दोनों सदन शासन में अविश्वास या उसकी निन्दा 
की अस्ताद पेश करने के लिए समान रूप से सक्षस हैं। किन्तु दोनो सदनो में से 
किसी भी सदन में विपरीत्त मत के फ्लस्वरूप मत्रिमडल त्यागपत्र देने के लिये 
बाध्य नही हैं। यह व्यवस्था शासन की अस्थिरता की गुजायश को कम करने 
के लिय एह्तियात के रूप मे की गई है। मंत्रिगण मद्विमडल के कार्यों वे लिए. 
सामूहिक रुप से उत्तरदायी हैं औहैर प्रत्येक मत्री अपने विभाग के कार्यों के लिए 
उत्तरदायी है। अतएव, यह स्पष्ट है कि इटली के नवीन ग्रणतद्व का राष्ट्रपति 
केवल नासमात्र का कार्यकारी है और वास्तविक वार्यकारी तो श्रधानमत्री और 
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मत्िमडल है जो ससद केः प्रति उत्तरदायी है। दूसरे शब्दो भे, इटली वे गणतत्न 
मे ससदीय कार्यपात्िका है और दस सम्बन्ध में उसवा सविधान इटली के आार- 
म्भिक सविधानी राज्य और ग्रेट ब्रिटेन वे” सविधाना वे समान ही है । 


7 ससदीय कार्यपालिका पर दोनो विश्व युद्धो के प्रभाव 


ससदीय कार्येपालिका, जो प्रथम विश्वयुद्ध के छिडने ये समय पश्चिमी और 
उत्तरी योरोप के अधिकत्तर साविधानी राज्या में विद्यमान थी, युद्ध के परिणाम- 
स्वरूप पुनर्गेठित अथवा निर्मित नए राज्यो बे' द्वारा सामान्यतया अपनाई गई थी । 
केबिनेट शासन का रिद्धान्त जमेंनी, आरिट्रपा, चेकोसलोवाक्या, पालैड, फिन» 
लैंड और एस्टोनिया, लेटविया सया लियुएनिया के! तीना वाल्टिक राज्या के 
मुद्घोत्तर सविधानों मे न्‍्यूनाधिक स्पप्ट रूप म समाविप्ट विया गया था। युगो- 
सस्‍लाविया का सविधान युद्ध से पहले क सर्विया के सविधान का रूपान्‍्तर था और 
रूमानिया भे युद्ध से पहले का सविधान आवश्यक परिवतंता वे! साथ परिर्षाधत 
राज्य को लागू क्रिया गया था। परन्तु हगरी की युद्ोत्तर साविधानिक स्थित्ति 
अत्यन्त आनिश्चित थी । 

ये ब्यवरथाएँ युद्ध के तुरन्त बाद के काल के आशावाद ने प्रभाव से की गई थी, 

परन्तु अधिकतर राज्यो मे, विशेषकर हिट्लर ढारा असीमित सत्ता ग्रहण बरने के 
बादे जर्मनी मे बाद के वर्षों के सामाजिक एव राजनीतिक गडबड के कारण उनका 
धीरे धीरे मूलोच्छेदन हो गया । ऐसा, उदाहरणार्थ, पोलैण्ड मे हुआ जहाँ 492 
वे” सविधान के अधीन सिनट और डायट (7:८६) के सयुक्त सत्न द्वारा सात 
बर्ष के लिये निर्वाचित्त राष्ट्रपति अवर सदन के प्रति उत्तरदायी मत्रियो के द्वारा 
अपनो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता था। किन्तु यह राविधान पहले रो 
कुछ समय से निलम्बित जैसा ही था और 935 भे उसके स्थान पर एक दूसरा 
सविधान आगया जिसके अनुसार राष्ट्रपति को अधिनायकवत्‌ सत्ताएँ ध्राप्त 
हो गईं जितमे सिनेट के एक-तिहाई सदस्यो को नामनिर्देशित करने की सत्ता भी 
शामिल थी। इसके साथ एक नये निर्वाचन कानून से सरकारविरोधी दलो को, 
वॉस्तविक रूप में, मताधिकार से बचित कर दिया। इस प्रकार 939 मे 
पोलैड में हिटुलर का दबाव आरभ होने तक उसकी सरादीय कार्यपालिका प्राय 
बिलुप्त हो चुकी थी। 

चेकोस्लोवाकिया मे, 920 के सविधान के अधीन, ससदीय कार्यपालिका 
पोलेड को अपेक्षा कुछ अधिक समय तक चलती रही। प्रेसीडेण्ट का निर्वाचन 
प्रतिनिधि सदन और रिनेट के सयुक्त अधिवेशन द्वारा सात्त वर्ष के लिये होता था। 
एक प्रधान मती और मतिमडल होता था जो प्रतिनिधि-सदन के प्रति उत्तरदायी 
होते थे ॥ परन्तु इस कुंत्रिम राज्य मे अनेक राष्ट्रजातियो एवं राजनोतिक गुटों 
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के अस्तित्व के कारण ससदीय अयाली की स्थिरत्य बडी कठिनाई से कायम रही । 
जव चेक्पेस्लोवाकिया को सितम्बर 7938 मे म्यूनिख के घात्तक विर्णय के फ्ल- 
स्वरूप स्यूंडेटन्लेंड कां प्रदेश जपेनी को सौपता पडा उस समंय यह व्यवस्था 
अत्यन्त निर्वेल हो गई और अगले बर्ष मारउ में जब हिंटूलर मे बोहोमिया और 
भोरेविया के प्रान्त जर्मनी भे सम्मिलित कर लिये तो उसका अन्त हो गया। 

हितीय विश्वयुद्ध के दौरान थे दोनों राज्य और वे अन्य राज्य जिनकी 
हमने चर्चा की है, विदेशी आधिपत्य मे रहे । युद्ध की समाप्ति पर उनमे से अधिकाश 
राज्यों की राजनीतिक सस्थाएँ साम्यवादी ढाचे मे ढाली गईं जिसमे कार्यपालिका 
प्रणाली उस प्रणाली से बहुत भिन्न थी जिसे उन्होने प्रथम विश्वयुद्ध के वाद 
पश्चिम से ग्रहण किया थरा। उदाहरणार्थ, पोलैंड मे 936 के स्टालित के 
सविधान पर आधारित ]952 के सविधान वे अनुसार राज्य का नाम बदलकर 
पोलिश लोकगणराज्प रखा गया और ब्यवहार मे कर्यपालिका शक्ति साम्मवादी 
दल के नेताओ के हाथो में पहुँच गई। 959 में एव नया सविधान प्रय्यापित 
हुआ ( उसकी भाषा से साम्यवादी दस्तावेज का कोई चिह्न नहीं था । उदाहरणार्य, 
अनुच्छेद 5 ग्रे कहा गया था कि डायट (3677) अर्थात्‌ विधानसभा 
“राज्य सत्ता का सर्वोच्च अग' है और अनुच्छेद 30 मे कहा गया था कि 'केविनेट 
शासन का सर्वोच्च कार्यकारी एवं प्रशासनिक अग' है। किन्तु दो ऐसे भी अग हैं 
जिनका पाश्चात्य सविधानवाद से कोई सम्बन्ध नहीं हैं, बे है--प्रथम, राज्य 
परिषद्‌ ((0००४८॥ ० 5040८$ ) जिसके पास विधि-निर्माण में सूत्रणात करते का 
प्रभावी अधिकार है और द्वितीय, नियत्रण का सर्वोच्च बोर्ड ($शछ#टय८ 854८0 
०६ (००४४0) जो आथिक नियोजन का सचालन करता है। लिस पर भी ऐस, 
प्रतीत होता है कि यद्यपि पोलेड राजनीतिक एवं विचारधारा की दृष्टि से 'मॉस्को 
का अत्यन्त निष्ठावान एवं मेधावी सित्र/ वन गया, फिर भी पोलेड के लोगा मे 
पश्चिम के साथ उनवी थुरानी सास्डतिक सहानुभूति वहुद ठुछ बनी हुई है और 
उन्होंने किसी भी अन्य साम्यवादी राज्य के सोगो से अधिक साम्राजिक' स्वतत्नता 
प्राप्त कर ली है। 

जिन राज्यों का हमने वर्णत किया है उनमे से, अन्त में, केदल तीन राज्य 
साम्यदादी जाल से वच सके और अपनी ससदीय कार्यपालिका को पुन स्थापित 
कर सके; ये राज्य जमंनी (हालाकि छिन्न रूप मे), ऑस्ट्रिया और फ्लिलैंड 
थे। सन्‌ 949 मे जमंनी के सघीय गणतत के लिये मूलविधि का प्राहप तैयार 
करते समय जर्मन साविधानिक विधिन्ञा वे सामने मार्यदर्शक के रूप मे 99 
का देमर संविधान था जिसे हिंदुलर ने समाप्त कर दिया था। उन्होंने कम से 
कम उसकी भावना को स्वीकार क्िया। बेमर संविधान के अधीन राष्ट्रपति 
का निर्वाचन जनता के मत हारा सात्त वर्ष के लिये होता था। बीस या इससे 
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अधिक आयुवाले समस्त स्वी-पुस्पो को मताधिकार प्राप्त था। तृतोय फ्रेज्च 
गणतत्न के सविधान के समान इस सविघान ने भी राष्ट्रपति कं चिशद शक्तियों वा 
उल्लेख किया था जिनका प्रयोग वास्तव में सपीय चासलर (प्रधान सत्र) 
और मत्रिमडल करते ये जो शासन का सचालन करते थे और राइखरटाग के 
समक्ष उत्तरदायी थे॥ इस सविधान ने जमंनो में उसके इतिहारा में पहली बार 
ससदीय कार्येपरालिका की स्थापना स्पप्ट रूप भे की थी। 
सन्‌ 949 में मूसविधि द्वारा पश्चिमी जमेनी में ससदोय कार्यपालिका 
की पुन' स्थापना हुईं। इस सविधान के अधीन राष्ट्रपति का निर्वाचन सात वर्ष 
के स्थान पर, जैसा पहले होना था, पाँच वर्ष के लिये, लोक-मतदान द्वारा दल्वि 
एक सघीय सम्मेलन (#८4०४७॥ (१09५ ८ए०४०7 ) द्वारा किया जाता था जो एक 
सपूक्त सभा होती थी जिसमे बण्डेस्टाम (जबवर सदन) के सदस्य और आनुपानिक 
निर्वाचन की पद्धति से राज्यों की प्रतिनिधिक सभाओ द्वारा निर्वाचित उतने ही 
(वण्डेस्टाग के सदस्यो के वराबर) सदस्य होते ये। परन्तु सघीय शासन चान्स- 
लर और सघीय मत्तियो के हाथो मे है। मूलविधि के 62-69 अनुच्छेदा मे स्पष्ट 
डल्लेख है विः चान्सलर और केबिनेट वष्डेस्टाम के प्रति उत्तरदायो हैं और वे तभी 
त्तक पदारूढ रह सकते हैं जब॒ तक उन्हें उस सदन के बहुमत का विज्षयास 
प्राप्त रहे । 
ऑस्ट्रिया के संघीय गणतत्न का जन्म जर्मनो के वेमर गणतत्न के लगभग 
साथ ही हुआ था परन्तु यह ऑस्ट्रिया प्रथम विश्वयुद्ध के फलस्वरूप बिघटित 
ऑस्ट्रिया-हमरी के साम्राज्य का छोटा सा अवशेष मात्र था। उसका सविधान 
3920 मे प्रख्यापित हुआ या। उसके अधीन राष्ट्रपत्ति कय निर्वाचन दोनो 
सदनो (४४००७०४३४६ और पे०००१८४०५) के सयुक्त अधिवेशन में चार वर्ष के 
लिये होता था। बह वास्तव में दुछ कार्यपालिका-क्ार्य करता या परन्तु उसके 
अधिकाश कार्य अवर सदन (>ए४५४०००२:७६) के अ्रति उत्तरदायी सघीय मत्रिमडल 
द्वारा सम्पत्त होते थे। सन्‌ 929 मे सविधान का कुछ बातो में सशोधन हुआ 
परन्तु उसके बाद शीघ्र ही नाजी दवाव का प्रतिरोध करने के प्रयत्नो के सिलसिले 
में वह धीरे घीरे निर्देश होता झया और 938 में ऑस्ट्रिया के जमंनो मे 
सम्मिलित क्ये जाने के साय समाप्त होगयाव 
युद्ध के बाद 920 का सविधान, 929 के सशोयति रूप मे, नई परिस्थिति 
मे आवश्यक कूछ परिवतेनो सहित पुनर्जाबित किया गया और ३955 मे ऑस्टिया 
द्वास अभुत्व सम्पन्त स्वतत्नता प्राप्ति के बाद से यू रूप मे कार्यान्वित हो र्हहै । 
इस सविधान के वर्नेमान रूप के अनुसार राष्ट्रपति समान एव गुप्त मतदान द्वारा 
6 य्षे के लिये निर्वाचित होता है। कार्येपालिका सत्ता सघीय राष्ट्रपति और 
सघीय शासन (अर्थात्‌ सघीय चान्सलर और उसके मद्नविगण) से मिलकर बनती 
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है। राष्ट्रपति चान्सलर को और उसके सुझाव पर सत्तियो के नियुत्ति करता है ॥ 
संविधान की भाषा के अनुसार राष्ट्रपति केबिनेट के मज्ियो की नियुक्ति करने 
में स्वतत्न है परन्तु चूकि सघोय चान्मलर और केविनेट के मद्वी क्तद तक अपने 
कार्ये नही कर सकते जब तके उन्हें अबर सदन के बहुमत का विश्वास प्राप्त न हो, 
ऐसे हो बव्याक्त मन्नी बनाये जा सकते हैं जिन्हें सलद्‌ के बहुमत का दिश्वास आप्त 
हो ॥ केविनेट के मतों अपने और अपने अधीनस्थ करमेचा रियो के कार्यों के लिये 
अवर सदन के प्रति उत्तरदायी हैं। संविधान के अनुसार “जिस मद्धी के विरुद्ध 
अविश्वास का अस्ताव स्वीकृत हो उसे पद से मुक्त कर दिया जाना आहिये! 7९ 
स्पष्ट है कि आस्ट्रिवा के सघीय गणतत्न मे ससदीय कार्यपालिका है । 

फ्निलैड का गणतद्न स्वतत्न ध्रशुत्वसम्पन्न राज्य के रूप मे 949 मे स्थापित 
हुआ था जब कि बत्तेमान सविधान प्रस्यापित किया गया था। सन्‌ 3906 मे, 
जब फिनलेड रुसी शासत्र मे बता हुआ या, फ्तिलेड के कुछ झासलो के लिये 
एक एकससदती विधानसभा का निर्माण किया गया था। इस सभा का 925 
के ससद अधितियम द्वारा रूपान्तरण हुआ जिसके हारा बह प्रणाली स्थापित्त हुई 
जिसके अनुसार फिनलेंड की वर्तेम्रान एक-सदती ससद कया निर्वाचन होता है और 
उसकी कार्ये-प्रणालो सम्बन्धी नियम बनाये जाते हैं। फिनलेड के संविधान के 
अनुसार जो दस्तावेजी है, हालाकि वह खण्डात्मक है, राष्ट्रपति का परोक्ष रुप 
मे, परन्तु एक असाधारण रूप से, निर्वाचन होता है। सविधान के अनुच्छेद 25 
में कहा गया है कि जनता 300 राष्ट्रपति-निर्वावको का चुनाव करेगी ६ इस 
चुनाव के लिये मताधिकार वही होगा जो चेम्बर ऑफ डिप्यूटीज़ के चुनाव बे 
लिये है, अर्थात्‌ साविक वयस्क मताधिकार और निर्वाचन आनुपातिक निर्वाचन 
पद्धति से होगर। वोन सौ तिर्वाचक गुप्त रूप मे मतेदात करते थे। यदि साद्र- 
चत्ि पद के लिये किसी भी उम्मीदवार को डाले गये मतो मे से आधे प्राप्त नहीं 
होते तो डितीद मतदात होता आवश्यक था। इस प्रकार निर्वाचित राष्ट्रपति 
को कुछ चास्तविक शरक्तियाँ ब्राप्त थी, परन्तु उसके अधिकाश काये तभी बेंध समझे 
जा सकते थे जब उन पर ढिसो मढ्ी के प्रत्हस्दाक्षर होते ये और इस गद्दी के 
लिये यह आवश्यक था कि वंह कौंसिल ऑफ स्टेट, या केविनेट, का सदस्य हो 
और उसे निर्वाचित सदत का विश्वास आप्त हो (अनुच्छेद 36 और 43)॥ 
राष्टूपति और कौसिल ऑफ स्टेट के बीच विदाद उपस्थित होते कये अवस्था में, 
अन्तिम निर्णय कौसिल का होता था परन्तु तत्मी तक जब तक वह संविधान के 


3 ऑक्ट्रिया को सरकार को श्रेत्त और झूचता सेदा, वियना द्वारा प्रकाशित 
अौषडरधोंव 2 विटाॉंड बाणते ऊिडप्पट$ (चतुर्यचे सस्करण. 4964. अनुद्वित)ो 
से उद्धतव 
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अनुकूल कार्ये करती थी। सविधान की अन्तिम व्याख्या करने का कार्य सर्वोच्च 
न्यायालय का था। सन्‌ 930 के बाद फिनलैड में कुछ फासिरदों के उपद्रव हुए 
परन्तु बे 932 में समाप्त हो गये और उनका केविनेट प्रणाली पर कोई प्रभाव 
नहीं पडा और जब फिन सोगो को जमंती के साथ विनाशकारी मैत्नी करनी पडी, 
शराब भी नाजियो का फिनलैड की सरकारी कार्येपडति पर कोई विशेष प्रभाव 
नही पडा। रानू 944 के बाद रूसी दवाव के फलस्वरूप, कुछ सत्तावादी तत्व 
प्रकट होने लगे परन्तु 947 में उनका तिराकरण कर दिया गया और संसदोय 
कार्यपालिका वी कार्यविधि घुन पूर्णरूप से स्थापित हो गई। 

यहाँ जापान के विपय में भी कुछ कहना उचित होगा जहाँ अमेरिका के 
प्राघान्य के अधीन 947 मे प्रख्यापित सविधान के द्वारा अधिकाश में पश्चिमी 
नमूने पर आधारित ससदीय कार्यपालिका स्थापित की गई थी। भश्राविधिक 
दृष्टि से लया सविधान 889 के साम्राज्यिक सविधान के सशोधन के रूप में 
अंगीकार फिया गया था परन्तु वास्तव मे उसका पूर्ण रूपान्तरण हो गया था) 
सम्राट्‌ बना हुआ है परन्तु केवल “राज्य के एवं जनता की एकता के भ्रतीक' के रूप 
गे। ससद्‌ (70:6६0) में दो रादन हैं प्रतिनिधि-सदन (क्ल००8९ ०६ [६९७४९८४९४६७- 
५४९५)और पापेद-सदन (घछछू००४९ ०६ (०००४लं।०१$) जिसने हाउस ऑफ पीयरस का 
स्थान ग्रहण कर लिया है॥ दोनो का वयस्क मताधिकार के आधार पर परन्तु 
भिन्न प्रणालियों से निर्वाचन होता है। प्रधान मत्बी का वरण ससद्‌ भे से उसके 
सदस्यों द्वारा होता है। बेबिनेट मे प्रधान मद्ती और उसके द्वारा नियुक्त ग्यारह 
से सोलह तक मंत्री होते हैं। कम से कम आधे मत्नी रासद भे से लिये जाने चाहिये 
जिसके प्रति वे सामूहिक रूप में उत्तरदायी हैं। 

इस प्रकार पूर्वी योरोप तथा एशिया मे साम्यवादी प्रणालियों के अतिकमण 
और आइबेरिया (स्पेन तथा पुर्तगाल) मे सत्तावादी शासन के बने रहने के 
बावजूद अधिकाश महत्वपूर्ण योरोपियन राज्यों मे संसदीय कार्यपालिका 
बनी हुईं है और दो प्रमुख एशियाई राज्यो--जापान और भारतवपें--मे स्थापित 
की गई है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड मे भो वह जारी है और अफ्रीका 
के नथे स्वतत्न राज्यो मे से कुछ मे स्थिर संसदीय शासन का विश्वसनीय आधार 
सिद्ध हो सकती है। 
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अ-संसदीय या स्थायी कार्यपालिका 
4 सामान्य विचार 


किधिनेट शासन” और “राष्ट्रपति-शासन' इन पदो का प्रयोग प्रायः उस भेद 

को प्रकट करने के लिये क्या जता है जो 'म़सदीय कार्यपालिका' क्या 'अ-ससदीय 
कार्यपालिका के प्रयोग से प्रकट होता है, परन्तु यदि इन पदो की सावधानी के साथ 
परिभाषा न की जाए तो ये भ्रमात्मक हो सकदे हैं। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, 
हो सकता है कि निर्धाचित' शप्ट्रपति वास्तविक कार्यकारी म हो और उस दशा में 
कार्यपालिका वास्तव में ऐसे सत्तिमडल के हाथों में होती है, जिसना अध्यक्ष 
प्रधानमद्रों होता है और जो ससद के प्रति उत्तरदायी होती है। पुन यह आब- 
श्यक नही है कि मत्रिमडलीय सरकार एक व्यक्ति के शासन के विपरीत एक निकाय 
क्य ही शासन हो। जैसा कि हम बता चुके हैं, इयलेड का मरतिमडल वीस्तव' में 
प्रधान मत्नी के द्वारा ही नियुक्त होता है और इस शर्ते के अलावा कि उसके मति- 
मडल के समस्त सदस्यों को ससद्‌ के एक या दूसरे सदन का सदस्य होना चाहिए 
और बे साधारणतया उसके दल के संदस्य होगे, उसकी पसन्द पर कोई और 
निर्वन्ध नही है। इसके दिपरीत राष्ट्रपति शासन प्रणाली मे राष्ट्रपत्ति मे आवश्यक 
रूप में अपने केविनेट अधिकारियों को (2४0०८ 0#0९275) जिस नाम से वे 
सयुक्त राज्य मे पुकारे जाते हैं, चुनने की निर्दाध स्वतत्नता नही होती, वल्कि सयुक्त 
राज्य में कार्यपालिका के और स्यायपालिका के बडे महत्वपूर्ण पदो पर राष्ट्रपति 

द्वारा नियुक्ति के लिये सविधान के अनुसार सिनेट के बहुमत वी स्वीकृति आवश्यक 
होती है। कुछ भी हो, व्यक्तियों के एक निकाय मे कार्यपालिका शक्ति का वितरण 
बडा कठिन है। कार्यपालिका शक्ति को सम्पूर्ण प्रवृत्ति एक व्यक्ति के हाथो में 
केन्द्रीमूत हाने की ओर है, और केवल तिर्वाचव प्रणाली से इस बात की ग्रारटी 

नहीं मिलती कि उसका वित्तरण होगा | उदाहरण के लिए ब्रिठेन में चूकि मत्ि- 

मडल के अधिकत्तर सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं, इससे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि मत्रिमडल मे अधिकाश में जनता के प्रतिनिधि ही होते हैं हालाकि उतका 

निर्वाचन भावी मत्तियों के रूप मे लह्ठी होता | अतएव, इस बात में मत्रतिमडलीय 

और राष्ट्रपतीय शासन अथवा ससंदोय और अ-ससदीय कार्यपालिकाए एवं 
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समान हो सकती है। ऐसे गणराज्यो के भो उदाहरण है, जेरो रिविट्जरलैड, 
जहा वाघ्तव मे विधानमडल के द्वारा ही कार्यपालिका का निर्वाचन होता है, 
परन्तु ऐसा निर्वाचन ससदीय अथवा अ-ससदीय कार्येपालिका दोनो मे से किसी का 
भी अन्तर्निहित लक्षण नहीं है। 

अ-ससदीय कार्यपालिका कभी-कभी स्थायी कार्यपालिका कही जाती है और 
इस अये में यह बात्त राही है कि विधानमडल के किसी भी कार्य से वह हटाई नहीं 
जा सकती। ऐसी स्थायी कार्यपालिका ऐसे राज्य मे मिलेगी जहाँ एक वशानुगत 
कार्यपालिका वास्तव मे कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करती है, जैसा पूर्व जर्मन 
साम्राज्य (79877-7978) में होता था। परनन्‍्ठु पाश्चात्य जगत में ऐसा कोई 
राज्य आज नही बचा है। एक दूसरे प्रकार की स्थायी कार्यपालिका आजफल के 
साम्यवादी राज्यो मे दिखाई देती है जहाँ कार्यपालिका निश्चय ही ससदीय 
सही है, हासाकि उसे अ-ससदीय कहने से गलत धारणाएँ वन सकती हैं। सन्‌ 
936 के स्टालिन सविधान (947 में सशोधित ) 'के अनुसार यू एस एस आर 
में राज्य-शक्ति का सर्वोच्च अग-'यू एस एस आर को राबोॉच्च सोवियत' है (अनु- 
ब्छेद 30), परन्तु सर्वोच्च सोवियत का अध्यक्षमण्डल (?7<७/9707) सर्वोच्च 
सोवियत के कभी-कभी होनेवाले सत्नो के अन्तर्काल में अध्यादेश द्वारा विधि- 
निर्माण कर सकता है। “राज्य-शक्ति का सर्वोच्च अग (स्टालिन सविधान के 
अनुसार) यू एस एस आर की मति-परिषदू--कौसिल ऑफ मिनिस्टर्स (जिसका 
नाम 946 तक कौंसिल ऑफ पीपुल्स कॉमिसार्स था) है (अनुच्छेद 64) । उसके 
सदस्यों की नियुक्ति सर्वोच्च सोवियत के द्वारा या सत्रो के अन्तर्काल में अध्यक्ष- 
भण्डल द्वारा होती है और सिद्धान्त मे वह सर्वोच्च सोवियत या सत्ो के अन्तर्काल 
मे अध्यक्षमण्डल के प्रति उतरदायी है। परन्तु वास्तव मे, मत्रि-परिषद्‌ के कार्य 
केवल कार्यपालिका-श्षेत्र तक ही सीमित नही है बयोकि उसे आज्ञप्ति द्वारा विधि- 
निर्माण की शक्ति भाप्त है। कियो भी रिथति मे इन दोनों निकायो को---अध्यक्ष- 
मण्डल और मत़्तिपरिषद्‌ू--को कम्यूनिस्ट पार्टी की सेण्ट्रल कमिटी के साथ 
घनिष्ठ रूप मे मिलकर कार्य करना पडता है क्योकि, जैसा स्टालिन ने स्वय कहा 
था सर्वहारावर्ग (मजदूर वर्ग) का अधिनायक तब, सारत मजदूरवर्ग का पथ- 
प्रदर्शन करनेवाली शक्ति के रूप मे कम्यूनिस्ट पार्टी का अधिनायक तत्र है॥* 


7 सन्‌ 2967 रे यू. एस, एस. आतर के भत्त्मिंडल के अब्यक्ष और सोवियत 
धूनियन की कम्यूनिस्ट पार्टो क्षो सेप्टूल फर्सटी के प्रथम सेक्रेटरो निकिता ख्युशचेव 
ने एक नये सविधान का प्रारूप तेयार करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया था 
परन्तु 2764 से उसके पतन तक कोई रिपोर्ट भकाशित नहीं हुई थी। 

+ देखिये व.०ऋरांक्रं5०७० (940) 
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परन्तु साविधानिक कार्यपालिका से हमारा आशय यह नहीं है। अंत स्पष्ट हैं 
कि लोकतत्न के उपकरण के रूप में कार्य करनेवाली अ-ससदीये कार्मेपालिका 
के दुष्टान्द के लिये हमे अन्यत्न देखना चाहिये। 

यह लोकतब्ात्मक मूल्य, जो अससदीय कार्यपालिका भे निहिते समझा जाता 
है हमे शक्तियों के पृथक्‍रण के पुराने सिद्धांत लक पहुचा देता है। इसके लिए 
यह तक दिया जाता है कि यदि राष्ट्रपति कार्यपालिका के कृत्यों को सम्पादित 
करने के लिए जतत्ा द्वारा निर्वाचित क्रिया जाता है, तो अन्य प्रयोजन के लिए 
निर्वाचित निकाय के द्वारा उसके वार्यपालीय कृत्य सीमित नही होने चाहिए । 
कृत्यों का ऐसा निरपेक्ष विभाजन केवल सिद्धान्वरूप में ही सम्भव हो सकता है, 
क्योकि बार्यपालिका के कार्य वे एक भाग का सम्बन्ध विधायी शक्ति की आज्ञ- 
प्तियो के निष्पादन से भी होता है। परन्तु जहा कर्यपालिका अ-संसदीय होती हैं, 
बहा वे सब शवितया, जो कि सविधान के अनुसार कार्यपालिका की होती हैं, वास्तव 
भे उनके पालन करते के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद की होती हैं ॥ इसके विपरीत, 
जहा कार्यपालिका ससदीय होती है वहा वे शक्तियां, जो कि सबिधान मे कार्य- 
गालिका के लिए निर्धारित होती हैं, व/स्तव में उस व्यवित कौ नहीं होती जो उतके 
निष्पादन के लिए वशानुगत आधार पर नियुक्त होता है या निर्वाचन द्वारा चुना 
जाता है। 

जिन सविधानों बी अब हम इस दृष्टिकोण से परीक्षा करेंगे दे पर्याप्त मात्रा 
में विभिन्न हैं। इनमे प्रथम अर्थात्‌ सयुक्तराज्य का संविधान अ-ससदीय कार्य- 
पालिका बा स्थार्थ छदाहरण है, दूसरा अर्थात्‌ स्विट्जरलैप्ड का सविधात 
विश्व की साविधानिक प्रणालियों मे एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है; 
देखने में उसकी बार्यपालिका ससदीय है, किन्तु व्यवहार में उसमे क्रत्यो का 
पृथवकरण प्रदर्शित होता है। सुतीय अर्थात्‌ ठुर्की गणतत्र कौ कार्यपालिका एक 
नए ही प्रकार की कार्यपालिका का उदाहरण है, जिसमे ससदीय और मससदीय 
दोतों प्रकार की कोर्मपालिकाओ की विशेषताओं का मेल दिखाई देता है। 


2 संपुक्तराज्य से सिद्धान्त का प्रघोग 

अमरीका के सयुक्‍तराज्य में अ-ससदीय या स्थायी कार्यपालिका के सिद्धान्त 
का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है! इसते सबिशय्यान क॑ निर्मादराओं ने विधात- 
मडल से कार्यपलिका की स्व॒तन्तता के सिद्धान्द का चरम व्यावहारिक सीमा 
तक प्रयोग क्िया। यद्यपि एक महत्वपूर्ण मामले मे, जिस पर हम अभी दृष्टिपात 
करेंगे, वह प्रणाली, जिसे उन्होंने प्रारश्भ में स्थापित किया था, व्यावहारिक रूप 
में रूढ़ि और प्रथा के द्वारा पर्याप्तहूपेण परिवर्तित हो गई है, फिर भी पृथक्त्रण 
का छिद्धान्त यथावत्‌ वना हुआ है। सविधान मे कहा गया है कि “वार्यपालिका 


अन्संसदीय या स्थायी कार्यपालिका श्ठा 


शक्सि अमरीका के सयुक्तराज्य के राष्ट्रपति मे निहित होगी” और “ससान 
अवधि के लिए चुने गए उप-राष्ट्रपति के साथ वह अपना पद चार वर्ष की अवधि 
के लिए धारण करेगा ।” इन दोनो पदाधिकारियो के निर्वाचन के लिए प्रारम्भिक 
व्यवस्था सबविधान के अनुच्छेद 2 के खण्ड 3 में विर्धारित को गई थी; परन्तु 
सन्‌ १804 में बारहवे सशोधन द्वारा उसका अपाकरण कर दिया गयी, जिसके 
अनुसार राष्ट्रपति के पश्चात्‌ अधिकतम सख्या मे मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार 
को उप-राष्ट्रपत्ति बनाने के बजाय यह व्यवस्था की गई कि इन दोनो पदों में से 
प्रत्येक के लिए दो पृथक्‌ मतदाब होगे । 

जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, प्रारम्भिक धारा और सशोधन मे की गई 
विस्तृत्त व्यवस्था पर प्रयोग बिलकुल बन्द हो गया और सविधान-निर्माताओ का 
यह उद्देश्य कि ये निर्वाचन प्रत्यक्ष जन-प्रभाव से मुक्त रखें जाने चाहिए, बुरी तरह 
निष्फल हुआ । स्विधान मे कहा गया है कि प्रत्येक राज्य से उतवे निर्वाच्क चुने 
आएगे जितने कि प्रतिनिधि-सदन और सिलेट में उसके प्रतिनिधि हो अर्थात्‌ 
काप्रेस में उस राज्य के प्रतिनिधियों को सख्या के बरावर । ये निर्वाचिक प्रत्येक 
राज्य मे रामवेत होकर राष्ट्रपति और उप-राष्द्रपति पदी के उम्मीदवारों का नाम 
निर्देशन करेंगे और उनके लिए मत डालेगे। ऐसा कर लेने के पश्चात्‌ वे उम्मीद- 
बारो के मासो और उनके द्वारा प्राप्त मतो को सिनेट के अध्यक्ष के पास भैंजेंगे, 
जो कि काग्रेस के दोनो सदनो की उपस्थिति मे मतो को खोलकर उनकी गणना 
करेगा। 

परल्तु व्यवहार मे ऐसा बिलकुल नही होता! वास्तव मे वे दो अवसर ही, 
जित पर प्रथम राष्ट्रपति वाशिगटत का निर्वाचन हुआ या, ऐसे थे जिनमे यह्‌ बात 
हुई। उसके उपरात से तो दलीय सम्मेलन के विकास ने राष्ट्रपति के लिर्दाचन 
को पूर्णरूपेण लोक-निर्वाचन बना दिया है। अब तो वास्तव भे यह होता है कि 
निर्वाचनों के लिए नियत त्तारीख से बहुत पहले ही विभिन्न दल अपने अधिवेशन 
करते है और उनमे से भत्पेक दल हर एक पद के लिए उम्मीदवार भुनता है। 
अतएव, जब प्रत्येक राज्य के लोग निर्वाचकों का गिर्वापन' करते हैं, तो ये यह भी 
जानते हैं कि वे राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति पद के लिए किस उम्मीदवार के लिए 
मतदान कर रहे है, और इस तरह बाद मे उन्ही निर्वाचको का सम्मेलन औप- 
चारिक मात्र ही रह जाता है। प्रत्येक पद का वह उम्मीदवार, जिसको किसी 
एक राज्य में बहुमत प्राप्त होता है, उस राज्य का उम्मीदवार होता है, और वह 
इस भाति उतने निर्वाचक-मत भ्राप्त करता है जितने कि उस राज्य के कांग्रेस 
सदस्य होते हैं। इसमे बहुमत की बहुलता या अल्पता का कोई विचार नहीं होता, 
क्योकि तिर्वाचको के निर्वाचन की इस पद्धति से राज्य मे के समस्त मतदाताओं 
के उतने ही मत होते है, जितने कि क्िर्वांचक उस राज्य मे से चुने जाने होते हैं! 
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इस भाति इस प्रसंग में सम्पूर्ण राज्य निर्वाचन-क्षेत्र बन जाता है, और निर्वाचको 
का निर्वाचन उस उम्मीदवार वे अनुसार, जिसके लिए मत देने को बे प्रतिशावद्ध 
होते हैं, सामूहिक्रूपेण होता है। 

इस योजना का व्योवहारिक रूप दो उदाहरणों से स्पष्ट हों जाएगा ॥ हम 
दो राज्यों को लेते हैं, एक विशाल जनसख्या थाला राज्य न्यूयक और दूसरा 
अल्प जनसख्या वालों राज्य भेन। कल्यता वीजिए कि राष्ट्रपति पद के उम्मीद- 
बार क और ख॒ हैं तथा उप-राष्ट्रपति पद के उम्मीददार ग और घ हैं। 967 
को जनेगणना के अनुसार न्यूयॉर्क राज्य वी जनसख्या लगभग एक करोड सत्तर 
लाख है और मेन के राज्य बी लगभग दस लाख | नई जनगणना के फलस्वरूप 
964 मे स्थानों का पुनवितरणं हुआ जिसमे न्यूयार्त को प्रतिनिधि सभा मे 4[ 
सदस्य मिले और सेन को 2॥ इनमे मिनेट के दो-दो संदस्य शामिल करने से 
न्यूयॉर्क 43 राष्ट्रपति-लिर्वाचक चुनता है और मेन 4 । यदि न्यूयॉर्क राज्य को 
एक करोड सत्तर लाख व्यक्तियों के मत देने वश्ले भाय का अधिकाश राष्ट्रपति 
पद के लिए का को और उप-राष्ट्रपति पद के लिए ग को मत देते? है तो कमश 
के और गर को राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपत्ति पद के उम्मीदवारों के रूप मे न्यूयॉर्क 
शज्य के पूरे 45 मन प्राप्त हो जाते हैं । इसी भाति, यदि मेन राज्य के' दस लाख 
भतदांताओं को अधिकांश राष्ट्रपति पद के लिए ख वो और उप-राष्ट्रपति पद के 
लिए घ को मंत देता है तो क्रमंश ख और घ ही राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के 
पदों के लिए मेत राज्य के समस्त छह मतों वो प्राप्त करेंगे। इससे यह समझ 
लेना कठिन नहीं होगा कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए छोटे राज्यों वी 
अपेक्षा बड़े राज्यों मे सफलता प्राप्त करना क्तिना महत्वपूर्ण है। कसी एक 
उम्मीदवार के लिए वास्तव मे यह सम्भव हो सकता हैं दि वह सघ के ग्यारह 
लघुतम राज्यों मे सफ्लतता प्राप्त कर ले, पंरन्तु उंस उम्मीदवार से पराजित हो 
जाएं जिसने न्यूयॉर्क मे सफलता प्राप्त को है। 

इस विशिष्ट व्यंबस्थां का परिणाम बह्ुघा यह होता है कि प्रारम्भिक जन- 
मतो' और अन्तिम परिणाम के बीच आसे अन्तर देखने में आता है। उदाहरणाथ, 
राप्ट्रपति लिशत को ही लीजिए। सब्‌ 2860 में उनके डिव्द्ध तीन उम्मोदवार 
थे और उनका निर्वाचन 80 निर्वाचक्र-मतों से हुआ जब कि उनके तीनों विरो- 
घियो को प्राप्त निर्वाचक्र-मतों को कुल सख्या 323 थी, परत्षु वे लोग्र, जिन्होंने 
उन निर्वाचकों वे' लिए जो कि लिकन के पक्ष के थे, मत दिए, सख्या मे ,860, 
000 थे, जब कि उनके विरोधियों के लिए मत देने वालों वी सख्या 2,80,000 
थी; दूसरे छब्दों मे, लिझन को अपने देश वे मतदाताओं के बेवल 40 भ्रतिशत 
का ही समर्थन प्राप्त था। सन्‌ 792 वे' एक निर्वाचन से शप्ट्रपति विल्सन को 
435 निर्वाचक-मत मिले, जब कि उनवे तोन विरोधियों मे मिलकर 96 मत ही 
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स्विधान के निर्माताओं का आशय था, प्रत्यक्ष होता है) ,परन्तु विश्व के अग्रगण्य 
राज्यों में यह राज्य ही एक ऐसा उदाहरणः है जद्दा राष्ट्रपति का चुनाव जतता के 
द्वारा होता है और बह वास्तविक कार्यकारी भी है। इन दोनो तथ्यों से मिलकर 
एक अ-ससदीय कार्यपालिका अनिवाय हो जाती है, क्योकि यदि काग्रेस स्वेच्छा 
से राष्ट्रपति को हटा सकती (उसे केवल महामभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता 
है) तो निर्वाचक व्यवस्था, चाहे सविधान मे उल्लिखित मूल रूप मे था आजकल 
के व्यावहारिक रूप मे, बिलकुल ही निरथंक हो जाती | 
राष्ट्रपति की शक्तिया बडी वास्तविक हैं, हाल्ाकि उनके प्रयोग मे राष्ट्रपति 
के व्यक्तित्व बे! अनुसार न्यूनाधिवय होता रहता है और सकट के समय तो वे और 
भी अधिक हो सकती हैं। उसका कार्य तो काग्रेस द्वारा पारित की गई विधियों 
का निष्पादत करना होता है, किन्तु वह उतके बढाने मे काग्रेस की कार्यवाहियों 
पर प्रभाव भी डाल सकता है और डालता है। प्रथम, वह काग्रेस को एक वापिक 
सदेश या तो स्वय या अपने एक प्रतिनिधि के द्वारा, जो कि उसे पढता है, देता है । 
परन्तु यदि परिस्थितियों की गभीरतावश आवश्यक हो तो वह एक से अधिक बार 
भी सदेश देने के आशय से काग्रेस को आमत्वित कर सकता है। उसके इस अधिकार 
का विधि निर्माण पर बडा प्रभाव हो सकता हूँ, विशेष रूप से उस समय जब कि 
उसका ध्रयोग किसी सफ़ल बकता द्वारा किया जाए जो कि कांग्रेस को स्वय ही 
सवोधित करना पसन्द करे, जैसा कि, उदाहरणस्वछूप, बुड़ो विल्सन और फ्रेंक- 
लित रझूजवँल्‍्ट दोनों भे किया था। दूसरे, राष्ट्रपति काग्रेस के किसी सदस्य के 
द्वारा किसी विषय पर अपलसे विचारों को विधेयक के रूप मे प्रस्तुत कर सकता है । 
परन्तु यह स्मरण 'रखता चाहिए कि राष्ट्रपति और उसके मन्विमडल के पंदाधि- 
कारियो भे से कोई भी न तो सिनेट के और म प्रतिनिधिसदन के कार्य मे ही भाग 
ले सकता है, और इस दृष्टि से काग्रेस को प्रभावित करने की: राष्ट्रपति नी शक्ति 
अधिकनर सदनों भे दलो को स्थिति पर निर्भर रहती है। जहा राष्ट्रपति का 
निर्वाचत प्रत्येक चौथे वर्ष होता है, बहा प्रतिनिधि सदन का और सिनेट के तृती- 
याश का प्रत्येवः दूसरे वर्ष होता है। इसलिए, जहां यह सभव है कि किसी दल की 
स्रोकप्रियता, जिसने किसी व्यक्तिविशेष को राष्ट्रपति के पद पर आसीत किया हो, 
खदनों भें उसको बहुमत प्राप्त करा दे, वहा यहे भी हो मबता है कि आगामी निर्वचित 
पर बह राष्ट्रपति, जिसे दो वर्ष और वायें करना है, अपना समर्थन खो दे। 
फिर भी राष्ट्रपति के पास विधिनिर्माण प्रक्रिया के दूसरे छोर पर एक 
महत्वपूर्ण शक्ति होती है, जो सदनो में उसके दल दे अल्पमत के प्रभावे को आसानी 
से टूर कर सकती है। कोई भी विधेयक दोनो सदनो मे पारित हो जाने के पश्चात्‌ 


7 सन्‌ १६६४ से फ्रान्स को छोड़कर । 
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आ सब तक विधि नही बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न 
कर दे। ऐसे हस्ताक्षर करने से वह इनकार कर सकता है (उसे दस दिनो के भीतर 
अपनी इनकारी की सूचना देनी चाहिए), और यदि वह ऐसा करे, तो विधेयक फिर 
काग्रेस को लौटाया जाएगा, और प्रत्येक सदन मे स्पष्ट दो-तिहाई बहुमत से उसका 
पारित होना आवश्यक होगा । जैसी कि कल्पना की जा सकती है, ऐसा बहुमत 
प्राप्त करना बहुत कठिन है, जब तक कि राष्ट्रपति का दल अत्पत्त अल्पसंख्यक 
न॑हो। व्यवहार मे, राष्ट्रपति के द्वारा निपिद्ध विधेयक बाद मे कदाबित्‌ हो आव- 
शयक बहुमत प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार राष्ट्रपति का निषेघाधिकार 
उसके पास एक बड़ा शक्तिशाली शस्त्र हो सकता है। 
इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति स्थलसेता ओर नौसेना का सर्वोच्च सेनापति 
होता है। सघीय शासन की समस्त महत्वपूर्ण नियुवितवा करता उसी का कार्य 
है, और विदेशी मामलों का सचालन भी उराके ही हाथ में होता है, हालाकि 
सिनेट कुछ नियुक्तितयों पर अपनी अनुमति देने से इनकार कर सकती है, और 
राष्ट्रपति के द्वारा की गई सध्चि पर भी दो-तिहाई सिनेट के अनुसमर्थन की आव- 
श्यकता होती है ! अत मे, युद्ध की घोषणा करने की शक्ति पूर्णेरूप में काग्रेस की 
है, परतु स्पष्टत कार्यप्रालिका की कार्यवाही ऐसी अवस्था उत्पन्न कर सकती है 
कि युद्ध अपरिहाय्य हो जाए। 
इस भाति, हालाकि सयुक्‍तराज्य में कार्यपालिका और विधानमडल के बीच 

सम्बन्ध विद्यंगान रहते है, जिनकी घनिष्टता दलो की शक्ति तथा राष्ट्रपति के 
व्यक्तित्व पर निर्भर होती है, फिर भी ये दोनो शक्षितया बिलकुल पृथक्‌ है और यह्‌ 
बात गिश्चिन्शता के साथ कही जा सकती है किए विश्व के किसी भी सचिधानी 
राज्य मे आज ऐसा कोई भी पदाधिकारी विद्यमान नहीं है, जिसकी शक्तिया 
इतनी विस्तृत हो जैसी कि अमरोका के सयुक्ततराज्य के राष्ट्रपति की है। यदि 
वह पुननिर्वाचित होना चाहता है! तो वह निस्सदेह, जैसे-जैसे निर्वाचन का 

समय आता जाता है, दल के महान्‌ गृट्टो (227८४७५९४) के अघीन होता जाता है, 

जो अमरीवग की राजनीति का नियत्रण करते है; परल्तु देश के अन्य किसी 

राजनीतिज्न से अधिक नही । कितु वास्तविक रूप मे अपने पद के चार वर्षों मे, 

जब तक कि वह अ-साविधानिक रूप से काये नही करता, उसकी शक्ति सिबाय 
उन बातों के, जिनका हम उल्लेख कर चुके है, अवाधित रहती है और उसको 

स्थिति निविवाद बनौ रहती है। और, अत में भी, यदि लोकमत उसके साथ 


3 कोई घी व्यक्ति दो बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकता, और यदि उसने 
किसो दूसरे को निर्वाचित अवधि के दो थर्ष से अधिक पूरे कर लिये हों तो केवल 
एक वार (चाईसवाँ संशोधन, 95) 
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के लिए समभापतित्व के पद को धारण नही कर सकता । उसे अपने इस पद के वर्ष 
मे अन्य सतियो के वेतन से कुछ अधिक वेतन मिलता है। मत्रियो की सघीय 
परिषद्‌ का यह सभापत्ति बहुधा गणतत्र का राष्ट्रपति कहलाता है, परतु अन्य 
सद्वियो के ऊपर उसकी प्राथमिकता 'क्रैयल औषच्मारिश अग्रता है. पद शिसी भी 
अथे मे मुख्य कार्यकारी नही है। 

इस भाति, स्विट्जरलैंड की सर््ि-परिषद्‌, प्रथम दृष्टि मे, अत्यत निश्चित 
अर्थ मे ससदीय कार्येपालिका है परतु यदि हम उसको कार्यवाही को अधिक 
ग्रहणई से देखे तः हमे ज्ञात होगा कि व्यवहार में यह स्थायी कार्यपालिका हे | 
सदन द्वारा निर्वाचित परिषद्‌ दे सातो रादस्यां के लिए, चुने जाने के पूर्व, इन 
सदनों मे से किसी एक का सदस्य होने की जरूरत नहीं है, हालाकि वे साधारणतया 
रादस््य होत है परन्तु यदि बे सदस्य हो, तो जैसे ही उनका परिपद्‌ के लिए निर्वाचन 
हो जाता है, उन्हें सदन के अपने स्थान से त्यागपत्र देना पडता है । दूसरे शब्दी 
भे, कार्यपालिका पद पर निर्वाचित होने के साथ विधायी छृत्य से त्यागपत्न देना 
आवश्यक है। परिषद्‌ के सदस्य अपनी चार वर्ष करी अवधि के अबसान पर बहुघा 
पुर्नानर्वांचित हो जाते है, और उनमे से कुछ तो इस पद पर लगातार चार पाच 
बार त्तक रहे है। 

परन्तु कार्यपालिका और विधानमडल के सम्बन्ध के विषय में स्विट्जरलैंड 
की प्रथा अमरीकी भ्रथा के विलकुल विपरीत हैं। जहा सयुवतराज्य मे कार्य- 
पालिफा और विधानमडल के घीच भे एकमात्र सपर्क राष्ट्रपति के सदेश के द्वारा 
ही होता है, और मत्तियों में से किसी को भी विधानसडल के किसी भी सदत में 
आने को अनुज्ञा नही होती, वहा स्विट्जरलंड मे मत्रिगण, विभागाध्यक्षो के रुप 
में, दोनो में से किसो सदन को बैठकों से उपस्थित हो सकते और वाद-विवाद 
में स्वतततापूर्वक भाग ले सकते हैं। वास्तव में ससद भी विधियों के पारण 
के अपने कार्य मे उनके द्वारा पथप्रदर्शन की अयेक्षा करती है। परन्तु फिर भी ये 
सक्षियण सखदनो के नेता नही होते, उनके सेवक होते है । मत्तिमडल का रूप दलीम 
नही होता, वह्‌ दल से परे होता है, वह देल का काम भी नही करता और न सदन के 
विभिन्न दलो की नीति का ही निधरण करता है। उसका कार्य तो विशुद्ध रूप से 
प्रशासकीय है। उसकर सम्बन्ध मुख्य रुप से ऐसे सघीय कार्यों से होता है, जैसे 
राष्ट्रीय आय का सम्रहण, अयवा रेलवे जैसे राष्ट्रीय व्यवसायो का प्रवन्ध 

स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी स्थिरता 
है। जैसा कि हम कह चुके है, यद्यपि मत्ियो का निर्वायनसइनो के ही द्वारा होता 
है, परन्तु वे उन्हें निम्न सदन को अवधि के भीतर पदच्युत नही कर सकते और 
इसके साथ ही, यह प्रथा हैं कि यदि दे चाहे तो पुननिवोचित भी कर लिये जाते हैं । 
कदि सप्ट्रीय परिषद्‌ सामान्य चार दर्य की अवधि के अन्त के पूर्व हो भग कर दी 
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जाती है, तो नई राष्ट्रीय परिधद्‌ और राज्य-परिषद्‌ का सर्वप्रथम फतंव्य सघीय 
परिषद्‌ का निर्वाचन करना होता है, परन्तु व्यवहार मे साधारणतया पिछली 
सघीय परिषद्‌ के सदस्यो का ही प्रुननिर्दाचत कर किया जाता है। इस प्रकार 
सघीय परिषद्‌ का स्थायित्व और उसवी स्थिरता वेलल्जियम की और कम से कम 
पूर्व संविधान के अधीन फ्रान्स की मत्विमडलीय सरकार की अपेक्षा अमरीका कौ 
स्थायी कायपालिका से अधिक मिलतोी-जुलती है। हालाकि इसका विर्दाचन 
सखद द्वारा होता है फिर भी यह सयुक्नराज्य वी कार्यपालिका की अपैक्षा अधिक 
स्थायी है। डायसी न स्विट्जरलैंड की सघीय परिषद्‌ को ज्दॉइण्ट स्टॉक कम्पनी 
के निर्देशक मडल के समान वताया है और कहा है कि यदि वह सामान्य हित के 
लिए कुशलता के साथ काम कर रही हो तो उसे परिवर्तित करने का कोई 
कारण नहीं होता चाहिए, जिस प्रकार वैसी ही परिस्थिति मे कम्पनी के बोर्ड को 
अदस्यता मे परिवर्तेत करन का कोई कारण नही होता । 

यहू कहा जाता है कि कार्यपालिका विभाग में एकमात्र गधीर सुधार, जो कि 
स्विट्जरलैंड में सुझाया गया है, यह है कि मत्रियो के निर्वाचत का अधिकार 
राष्ट्रीय सभा से लेकर जनता के हाथा में दे दिया जाना चाहिए) यदि ऐसा हो 
जाता है तो वह एकमात्त कारण, जिससे हम अब तक स्विदुजरलैंड की कार्यप+मंका 
को ससदीय कहते आए हैं, लुप्त हो जाएगा, क्योकि ऐसी अवस्था में वह समस्त 
अभिष्रायों और प्रयोजनों के लिए अमरीकी -कअर्थ मे एक स्थायी कार्यप्रालिका 
बन जाएंगी, केवल यही पर्क रहेगा कि स्विट्जरलैंड का कठोर गणतत्नवाद 
अपनी कार्यपालिका का विखरा हुआ स्वरूप वनाए रखेगा और ऐसे एक ब्यक्ति 
के स्थान पर, जो कि अपनी पसन्द का मंत्रिमडल बताए, लोक निर्वाचत के द्वारा 
एक तिकाय का निर्वाचन करेगा। इस भाति, यह ससदीम कार्यपालिका जिसकी 
कि स्विट्जरलैण्ड का सदिधाव परिकल्पना करता है, परीक्षा किए जाने पर यारोप 
के सविधानी राज्यो मं किसी भी अन्य कार्यपालिका की तुलता में अपने कार्यचालन 
में अधिक स्थायी और अ-ससदीय थाई जाती है। 


4 तुर्की का रोचक उदाहरण 


आधुनिक तुर्की प्रथम विश्वयुद्ध से पूर्व के छुर्वी से अत्यन्त भिन्न है। उस 
युद्ध के फलस्वरूप तुर्दी साम्राज्य मग हो गया था और उसके पू्व॑वत्ती वाह, प्रदेश 
तुर्वी से भित्र अन्य सरक्षकों के अधीन नए राज्या में और सफ़्ल मिद्वराष्ट्रा 
मे से किसी एक के द्वारा शासित ग्रादिष्ट क्षेत्रा (१४27990०5) मे विभाजित हा गए । 
आज तुर्वी एक कापी सुगठित और लगभग राष्ट्रीय राज्य है। यह बहुत हृ॒द तक 
अपने निकट पूर्वी असली प्रदेश अनातीलिया तक सीमित है और इसकी वास्तविक 
राजधानी अयोरा है। परन्तु इससे वदकर बात यह हुई है कि वहा प्राचीन निरकुश 
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राल्तनत के रथान पर गणतत्न शासन स्थापित हो गया है; और मुस्लिम धर्म के 
प्राचीन प्रधान का पद--खिलाफत--का, जो कि सुल्तान मे विहित था, सुल्तान 
पद की ही तरह अन्त हो गया है। हालाकि चुर्को के पुराने शासन को हमेशा 
निरकुश एकतत्न ही समझा जाता था, फिर भी उसे सविधानी रूप देने के प्रयत्व 
किए गए थे। सन्‌ 876 मे द्वितीय अब्दुलहमीद ने, योरोप की महाशक्तियो 
के दबाव से, एक सविधान की उद्घोषणा को थी, परन्तु यह त्तव तक प्रभावहीन 
रहा जब तक कि सन्‌ 908 के “युवा तु आन्दोलन! ने अब्दुलहमीद को सिहा- 
सनच्युत नही कर दिया ) तब कह्ठी जाकर संविधान प्रयोग में आया। हालाकि 
इसके पश्चात ससद वा अधिवेशन हुआ, फिर भी शास॥+ वास्तव में निरकुश ही 
बता रहा और प्रतिनिधि-सभा (0व्य०८४ ० 0:9०७८७) का वास्तव में कोई 
नियत्रण नही था। प्रथम विश्वयुद्ध मे “गलत पक्ष को सहायता करने के कारण” 
घुकों का रोप , और शाति-चार्ता के दोणान में उसे जिस ध्रकार अपमान सहन 
करने के लिए बाध्य किया यया थः, उसका विरोध करने में सुल्तान को असमर्थतता 
से चिढकर तुकों ने पुन नई कार्यवाही की । सन्‌ 3949 में जब सुल्तान मे कुस्तुस्तु- 
निया में सेवरे की सधि पर हस्ताक्षर किए, तो तुर्को राष्ट्र ने उसको स्वीकार 
करने से इसकार कर दिया और अपने नए केन्द्र अगोरा से एक ऐसे बलशाली प्रति- 
रोध का सगठन किया कि उससे भिक्वराष्ट्रो को दो सम्मेलनो के पश्चात्‌ लौजा 
में सनू 922-23 मे नई सधि करने फे लिए विवश होना पडा + बाद की इस संधि 
से शुककी को कुस्तुस्तुनिया ओर पूर्वी दस या प्रदेश बापस मिल गए। 

इसी दौरान मे सन्‌ 3908 मे पुमरएज्जीबित संविधान कौ व्यवस्थाओ के 
अधीन अगोरा मे एक ससद वा अधिवेशन हुआ ओर उसने साविधानिक सत्ता 
ग्रहण कर ली, जिसका उसे अधिकार प्राप्त नही था । उसने प्रत्यक्ष रूप से आधु- 
निक तुर्की के थोडे-से महान्‌ पुरुषो मे से एक, मुस्तफा कमाल के, (अधीन जो बाद में 
कमाल अतातुर्क के रूप में प्रसिद हुआ कमाल अतातुके जिसका अर्थ है पिता 
तुके, तुर्को फो सर्वोत्तम सम्मानसूचक उपाधि है),जो एक ऐसा सैनिक और राज- 
नीतिज्ञ धा, जिसकी विचारधारा पश्चिमी विचारों से बहुत-कुछ प्रभावित थी, 
कार्ये किया। इस सभा ने भूल सविधान का सशोधन करके वास्तव मे उसको 
निरस्त कर दिया और एक नया ही सविधान बना दिया। 29 अक्दूबर सत्‌ 
2923 को केवल अप्घे सदस्यों (258) की उपस्थिति मे ही उसने तुर्की गणतत्त 
के राष्टरूपत्ति पद पर कमाल अतातुर्के को सर्वेसम्मत्ति से निर्याचित किया ३ 

उस सविधान के अधीन राष्ट्रपति की “महा-राष्ट्रीय सभा' ( 600० ए४७०घ- 
ग्वे-सैफलागऐ))) नामरु एकसदनों विधानमडल द्वारा निर्वाचन फो च्यवस्था थी 
और उसकी अर्वाध महा-राष्ट्रीय सभा को अवधि अर्थात्‌ चार वर्ष की होती थो, 
परतु उसका पुनरनियांचिन भी हो सकता था। उसे एक प्रधानमत्ली और 
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मत्तियडल क द्वारा ढार्य करता था जो सभा के त्रति उत्तरदायी थे जिसके सभायति 
बा चयन गणतत्न का राष्ट्रपति करता था और जिसके विधानन्वायें पर वह अमे- 
रिका के राष्ट्रपति के समात ही निषेधाधिक्रार का प्रयोग कर सकता था। किन्तु, 
वास्तव मे, सभा म केवल एक ही दल था--सौपुल्स रिप्लिकन पार्टी जिसका 
नत्ता कमान अतातुक था और जा इस कारण सभा को प्रमावित्त कर सकता था। 
वास्तव मे, चूकि संविधान का कार्यान्वयन जतातुर्त के अधीन होता का, उससे 
चार अषध्यक्षा क॒ पद समाविष्ठ ये वह गणतत्न का, मन्निमडल का, सभा का और 
सभा म एक्मात्न दल वा अध्यक्ष भ्रा। आधुतिक सविधानी राज्य के विषास मे 
ऐसी स्थिति का काई पधरु्वोदाहरण तहीं मिलता] 

बमाल बतातुक के अधीन, जिसकी मृत्यु सतू 7938 में हुई, ठुर्की गणतत्व 
यदि अधिनायकवादी नहीं ता प्रदुद्ध निरकुशवादी तो था हीं, और इस सबंध मे 
उममे कमाल अतातुर्क के उत्तराधकारी जबरल इस्मत इमोनू के अधीत भी कोई 
विशेष परिवर्तन नही हुआ, हालाकि कमाल अतातुर्क के मुकावले मे उसका व्यवितत्व 
बुछ भी नहीं था। दीघेंकाल तक एक्दलीय सरकार ही कायम 'रही, जिसकी 
वर्धमान प्रवृत्ति स्मग्रवादी व्यवस्था वो आर थी। इसत्रे' परिणामस्वरप, निर्धा- 
चका। म॑ ऐसी गहन उदासीनता छा गई कि सन्‌ 930-39 के काल का जतिस 
वर्षों भ राष्ट्रीय सभा म॑ एक सरकारी विराधी पछ्ठ की अनुज्ञा देनी पडी। प्रारण' 
मे बिरोधी सदस्था की सख्या बडुत सोमित रखो गई थी, परन्तु चह बन्धत बाद मे 
हटा दिया गया। इस नई स्वतत्नता ने तुर्जी कः राजनीतिक जीवन को स्फूति 
प्रदान वी, जैसा कि सन्‌ 2950 क विर्बाचन में सिद्ध हुआ, जब लोकतत्नवादिया 
न॑ जनगणतेक्वीय दल पर, जिसकी स्थापना अतातुर्क न की थी, असाधारण विजय 
प्राप्त करके सभा भ 434 स्थान प्राप्त कर लए | इस पर राष्ट्रपति इनोनू दे 
लाकनत्रवादिया के नता के पक्ष में पदत्याय कर दिया। अधिनायक्वाद के आधु> 
निक इत्तिहास मे यह पहला उदाहरण है जब कि अधिनायक ने लोक्मतन का आदर 
करते हुए स्वेच्छाएूवंक कंपनी शक्ति का समर्पण किया । यह निस्सदह ही सवि- 
घानवाद की मार्दे कौ विजय थी । 

सन्‌ 3954 और 957 वे निवर्चिता म॑ डेमोक्रेट दल को पुन विजय 
धाप्ल हुई परन्तु 4960 मे सेता न उसके शासन को प्रदट क्र राष्ट्रीय एकता 
समिति ( एशप्रापभरा८्ट ० १४७७००७। (7509) नाम स एक सैनिक व्यवस्था स्था- 
पित की ) डेसानेटिक दव भग कर दिया गया, उसका नेताआ पर मुकदमा चलाया 
गया और उतम से कुछ का सृत्यु दण्ड मित्रा। इसी बीच, राष्ट्रीय एकला समिति 
ने चयनात्मत्र असनिक प्रतिनिधि-सभा के साथ कार्य करने हुए 4960 से एक 
अपकिवयण सामर का सिर्याणि किया जियमने 2924 या ज्माज बताछुक्रा दत्य सिफितत 
सबियान का स्थान ग्रहण करन के लिय एक नय गणतत्रीय सविधात का प्रारूप 
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बसलाया। नये सविधान में पहले वे! एव-सदनी विधानमडल वे' स्थान पर भ्राण्ड 
नशनल एसेम्वल्ली नामक द्विसदनी विधानमडल स्थापित बरन का प्रस्ताव था 
जिसमे उच्च सदन सिनेट थी (जिसमे 6 वर्ष के लिय निर्वाचित 50 सदस्य 
औरर राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित 5 सदस्य होने थ) और गवर सदन (प्रत्यक्ष 
सामान्य मतदान द्वारा निर्वाचित 450 सदस्या बी) नेशनल एसेम्बली थी। 
राष्ट्रपत्ति का निर्वाचन ग्राण्ड नेशनल एसेम्बली वे 40 वर्षीय और इससे अधिवः 
आयु वाले सदस्या क' दो तिहाई बहुमत से सात वर्ष को अवधि के' लिय होना या। 
(इस अवधि का नवोकरण नहीं हो सकता था) । सविधान के' अनुच्छेद 98 में 
स्पष्ट उल्लेय है कि गणराज्य का राष्ट्रपति अपने वतब्या से सम्बद्ध कार्यों वेः 
जलिय जिम्मेदार नही होगा । यह्‌ जिम्मेदारी मत्री-परिषद्‌ की थी जिसका अध्यक्ष 
प्रधानमत्री था और जो ग्राण्ड नेशनल एसेम्बली ये” समक्ष उत्तरदायी था। 
जनमतसप्रह मे निर्वाचयों के बहुमत द्वारा अनुमोदित हान पर नया सविधान 
96] म॑ प्रवर्तन मे आया। बाद के सामान्य निर्वाचन मे, जिसम चार दला ने 
(अविएवसनीय डेमोक्रेंड दल नहीं) भाग लिया ) रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का 
अन्य दला से पृथक्‌ रूप म बहुमत मिला परन्तु सब दला बे सम्मिलित मता से 
अधिक' मत उसे प्राप्त नही हो सके ॥ जनरल गुर्सेल, जो सैनिक व्यवस्था वे अन्त 
गेंत अस्थायी राज्याध्यक्ष था, नई प्राण्ड नेशनल एसेम्बली द्वारा राष्ट्रपति निर्वा- 
चित हुआ। उससे पूर्व राष्ट्रपति इस्मेत इनोनू को प्रधान मन्नी नियुक्त क्या 
और उसने एव सयुक्त मत्रिमडल का निर्माण विया। इस प्रवार, अन्त में शायद 
लुर्वी एक प्रभावी ससदीय कार्यपालिका स्थापित कर सका हो। 


$ संसदीय और स्थायी कार्यपालिकाओं के तुलनात्मक लाभ 


आधुनिक रासार की मूल रूप से भित दो प्रकार पी कार्मपालिकाआं की इस 
विवेधना से एक-दो ऐसी बात पैदा होती हैं जिन पर बल देना आवश्यक है। 
प्रथम, हम देखते है कि जहा कही भी ससदीय प्रणाली है, वहा सामान्य रूप से 
इग्रलैड ही इसका प्रेरक रह, है, और समस्त अन्य देशो की प्रणालियों के लिए यही 
आदश रहा है। अतएव, यह एक बडी रोचक बात है कि इगलैड में कार्यपालिका 
सूल रूप मे अ-सरादीय थी और वह नाम से आज भी वैसी ही है, क्योकि प्रत्येक 
मत्री मुठृट का सेवक होता है ओर अब भी उसकी नियुक्तित और प्रदचच्युति नाम के 
लिए उसी वे द्वारा होती है। परतु, जैसा कि हम देख चुबे हैं, वास्तव मे आधुनिक 
लोकतद्वीय निर्वाचक-समूह्‌ प्रधानसत्री और लोकसभा इन दोनो का ही निर्चा- 
चन वरने खगा है, हालावि यह भी सच है कि भादी प्रधान मत्नी का निर्वाचन 
प्रधान मत्ती वे रूप मे न होवार ससद के सदस्य के रूप मे होता है,फिर भी सविधान 
की परस्फ्रा के' अनुसार यह युनिश्चित रहता है कि वहुमत-दल का नेता ही, 
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वास्तव मे, सरवार का प्रमुख होगा। 

तब हम यह पूछ सवते हैं कि कार्यपालिको के इन प्रकारो में से लोकतत्न के 
प्रयोजना और कल्याण वें लिए कौन अधिक उत्तम हैं। जहा तक ससदीय कार्य- 
पालिका का प्रश्न हे, चूषि जहा यह दास्तविकतम है, वहां यह दलल-प्रणाली पर 
आधारित है, इस कारण इंस वात का भय हैं कि वही यह विधानमडल का, जो 
इसका सूजन करता है, दास ने वन जाए। इस प्रणाली मे विधानमदल और कार्य- 
पालिका वे बीच गम्भीर सघर्षे की सभावना तो नही रहती, विन्तु हो सकता है कि 
पार्यपालिवा विधानमडल' वी स्थायी इच्छा को ही नही, वरम्‌ उसकी बदलती हुई 
और परिणामस्वरूप निर्वाचक्र-समूह को और भी अस्थिर भावनाओं को तथा 
उत्तेजनाआ का भी प्रतिविम्बित करने लगे । स्थायी कार्यप्रालिका से यही लाभ 
है कि उससे यह डर नही रहता, क्याकि प्रथम तो कार्यपालिका की कार्यवाही 
के लिएबड्डघा यह आवश्यक होना है कि राज्य की भलाई के निमित्त, वह निर्बा- 
घित हो, और दूसरे सयुक्‍्तराज्य के राष्ट्रपति वे समान पद धारण वबरनेवाला 
व्यक्ति ऐसे तियत्रण से मुक्त होने के फ्लस्वरूप वास्तविक नेता बन सकता है और 
इस भाति लोक्तत़ को उसके सवसे बड़े सक्तट---सपूर्ण लोकतत्र के निरृष्टतम 
सदस्य के समान हो जाते के भधप--से वचा सकता है|? 

फिर भी जनता द्वारा निर्वाचित स्थायी कार्यपालिका पर, जैसी सयुवतराज्य 
में है, जनता की भावताओं का प्रभाव विधानमडल पर अवलम्बित कार्पपालिका 
की अपेक्षा स्पष्ट अधिक रहता है ! कित्तु इसका एक बडा लाभ यह है कि एक 
बार निर्वाचित हो जाने पर, उसे दववन्दी की सनक और उप«निर्वाचनो के 
प्ररिदर्तेतशील परिणामा से काई बाघा नहीं पहुचाई जा सकती। जैसा कि हम 
कह चुके हैं, स्थिरता प्राप्त करने के लिए ससदीय कार्यपालिका को सुस्थापित 
और सुनिश्चित दलीय प्रणाली की आवश्यकता होती है। ब्रिटेन की तरह, जहा 
पर यह स्थिति विद्यमात है वहा यह श्रणाली अच्छा काम करती है, परन्तु जहा 
पर ऐसा नहीं होता, उदाहरणार्थ पूर्वकाल में फ्रास मे, बहा कार्यपालिका के 
सगठन और उसकी नीति मे बरावर परिवर्तन होते रहते हैं जो कि कसी भी 
प्रकार की सरकार के लिए बुरा लक्षण है। यह सत्य है कि चतुर्य फेजच गणतत्न 
के सविधान में मन्निमडल के अपन अस्नित्व के प्रारभिक दिनो में ही अविश्वास के 
प्रस्ताव द्वारा भगे किये जान कौ सभावना के खिलाफ सरक्षण ये। इस प्रकार 
का प्रस्ताव धाय समदीय दला के युट जा केक्‍ल मत्रिमडल को त्याथ पत्न देते के 
लिय विवश करने को ही अस्थायी रूप में वत जाते हैं, बडे गैर-जिम्मेदयराना ढग 
से पारित करा लेठे थ। घटनाआ ने सिद्ध कर दिया कि यह साविधानिक उपाय 





4ददाहरण के लिए छेशआट एब्डणल का (पट ८ण६ ० [ार०कएटाट्य०ट वैेखिए $ 


अ-ससदीय या स्थायी कार्यपालिका 269 


अग्रुर ग्रूप प्रणाली की अन्तनिहित कमजोरियो को निष्प्रभाव न कर सका। इसी 
ग्रूप प्रणाली के कारण तीसरे और चौंथे गणतवो के अधीन फ्रेज्च सरकारें अस्थिर 
रही और उसी के कारण पचम गणतत् के नये साविधानिक प्रयोग करने पडे। 

दोनो विश्वयुद्धों के बीच के योरोप के राजनीतिक इतिद्वास से यह स्पष्ट 
है कि एक ऐसी ससदीय कार्यपालिका का, जो सकटकाल के तनावो को सहन करने 
में अशक्त होती है भ्रयोग अधितायकतत्न को स्थापना की सोपानशिला के रूप मे 
हो सकता है / मुसोलिनी ने प्रधान मत्री का साविधानिक एद स्वीकार कर राज- 
नौतिक सत्ता प्राप्त कर लेने के बाद ससद के प्रत्ति उत्तरदायी मत्रिमडल के स्थान 
पर अपने प्रति उत्तरदापी प्राण्ड फ्रेमिस्ट कॉंसिल स्थापित कर दी और इस प्रवार 
उसने प्रतिनिधि-सदन के अधिकार को समाप्त कर दिया और अन्त में उसके 
स्थान पर अलोकतत्रीय एवं दास के समान आज्ञाकारी फेसिओ-सदन ( (दाउाो८ए 
०६ 7४८०४) स्थापित कर उस सदन का ही अन्त कर दिया । इसी प्रकार जमेती 
मे, हिटूलर ने पहले वेमर सविधान के अनुसार चान्सलर का पद ग्रहण क्या 
परन्तु उसके हाथो मे केबिनेद, जो सविधानिक दृष्टि से राइखस्टाग के प्रति 
उत्तरदायी थी, शीघ्र ही नेता-परिषद्‌ (00ए0एथ ०६ 7,८००८०७) के नाम से कट्टर 
नात्सियो का एक निकाय बन गई जो केवल हिटलर के प्रति उत्तरदायी था और 
राइखस्टाग केवल एक-दलीय सम्मेलन रह गई जिसके अधिवेशन कभी-कभी 
हिटलर के आग उगलने बाले भाषणों को चुपचाप गरुनने मात्र के लिये होते थे । 
साविधानिक कार्पपालिकाओ की इसी प्रकार की दुर्गंति राष्ट्रपति प्रणाली वाले 
राज्यो मे भी हुई है जो लेटिन अमेरिकन गणराज्यो के अशान्त इतिहास मे देखी 
जा सकती है । 

इन दृष्टान्तो से मालूम होता है कि यदि नागरिक कार्यपालिका के प्रति 
निरन्तर सततक नही रहते, जो स्वतत्ता का मूल्य है, तो साविधानिफ अधिकार 
बडी सरलता से छिन सबते हैं। यदि ऐसा सुशिक्षित निर्वाचकों वाले प्रतिष्ठित 
सविधानी राज्यों मे हो सकता है तो ऐसे नये राज्यो का, जो प्रत्येक महाद्वीप में 
स्थापित होते जा रहे हैं और जहां की बहुसख्यक जनता केवल निरक्षर ही नहीं, 
राजनीतिक अनुभव से बिलकुल विहीन है, राजनोतिक भविष्य तया हो सकता है ? 
इन नय्रे राज्यो की समस्या शासन के ऐसे अधिक से अधिक स्थिर रूप को खोजना 
है जो अनुभव प्राप्त करने के लिये आवश्यक अवधि मे लोक-अधिकार के वर्धमान 
प्रयोग के अनुकूल हो। ऐसे राज्यो के शैशवकाल मे स्थिरता ससदीय या अस- 
सदीय कार्यपालिका के द्वारा प्राप्त हो सकेगी यह प्रत्येक राज्य की पृष्ठभमि और 
परिस्थिततियो पर निर्भर होगी। जो कुछ हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं वह यह हैकि 
यह ग्रश्न आज सर्वोपरि सहत्व का है क्योकि इसका सम्बन्ध केवल इन उदीयमान 
समाजो के कल्याण से ही नहीं, विश्व वी भावी शान्ति एवं सरकार से भी है। 
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क्योवि साविधानिव सरकार वा वारवार इत्तना जदिल होता है वि अत्येब' विभाग 
वे क्षेत्र का ऐसी रीति मे निरूपण नही हो सपता वि अत्येर बिभाय अपनी विदिष्ट 
सीमा में स्ववत्न तथा सर्वोच्च रह सके, क्योकि, जेसा एच जे लास्थी का वथन 
है, ' शक्तियों वे! पृथवकरण का तात्पर्य शक्तियों वा समान सदुलग नहीं कैप 
एक सच्चे साविधालिव राज्य मे अ-सगदीय वायंपरातिया ने' होते हुए भी विधान- 
मडल को यह सुनिश्चित वर लेना चाहिए तथा वह ऐसा सुनिश्चित वरता भी है 
कि कार्येपालिका के वायें सोदें तौर से उसको इच्छा यो नार्यान्वित बरे। हम 
सह भी देय चुबे' है कि फ़ारा से भी, जहा शक्तियों वे पृथवक्रण वा सिद्धान्त उसके 
प्रथम संविधान वा मूल आधार था इस सिद्धान्त मे तब से इतना परिवर्तन हो 
चुका है विः तृतीय और चतुर्थे गणतत्रों के सविधान में ससदीय यय्यैपालिगा की 
प्रणाली का सूत्रपात हो गया जिससे कार्यपालिका विधानमडल वो एवं भाग 
चास्तविव' रूप में उसकी एवं समित्ति--बन गई । इरापे' अतिरिक्त, सरवार की 
फिसी भी अच्छी प्रणाली में वार्यपालिका ये पास क्षमा अथवा प्रवितम्बन के 
विशेषाधियार होने चाहिए तथा होते है जिससे बोरयंपालिया न्‍्यायपरालिगा मे 
अत्यधित' अठोर निर्णयो यो रोक राके अथवा भिष्फल कर सके। इसने” अलाबा, 
अपनी क्षमता भी सीमाओ बे' भीतर विधानमडल वा यह सुनिश्चित करना हमेशा 
ही एवं कार्य रहा है कि सदि न्यायपालिका सी प्रवृत्ति अच्छी नीति वे विरुद्ध 
मासूम हो तो बह प्रवृत्ति विधान द्वारा उलट दी जाए। इत उदादरणों से इस 
सीन विभागो का पारस्परिक सम्पन्ध प्रवट होता है) 

परन्तु इस व्यापक अथें मे वि तीनो शक्तिया पृथव्‌_ अधिकारियों वे पास 
होगी, समस्त आछुनिक सिधानी राज्यो वो शक्तिपो “बे पृथवपाएण प्ले आदर्श 
के अनुपूल होना चाहिये, क्योकि आज फह्दी भी इनमे से एक बत्प वा सम्पादन 
बरने बाला निकाय अन्य दो शत्यो का सम्पादन [किरने वाले निवायो से अभिन्न 
नहीं है। जहा तक विधानमडल ओर मायेपालिका का प्रश्त है, यह पृथपरण 
अ ससदीय कार्यपरालिका वाले राज्य मे स्पष्टतवा बियमान होता है। यह बुछ 
सात्रा मे उस राज्य मे भी विद्यमान है, जिसको वार्यपालिवा शरासदीय प्रवार वी 
है, क्योकि वहा कार्येपालिका विधानमडल का एव भाग है, सपूर्ण (विधालमंदल्‌ 
चही | जहा तक कार्यपालिका और न्यायपालिका का स म्वन्धाहैए ऐसे एक यापपो पह्टी! 
अपवाद हैं जिनका इस मुख्य सत्य पर कोई प्रभाव नही पड़ता) वि) के विभिष्न 
निकाय हैं। उदाहरण के लिए, इगलैड भेप खो आासावर जो( कि झपते देश फा 
उच्चतम न्यायिक पदाधित्राशे "होता हैः लॉ सभागवा पदेल समापतिः होते के 
अतिरिक्त मत्रिमजदाना शदस्य”भी होता है) बौय'इसीलिएएसराशारावेश्दरिपर्तत' 
के साथ उनका न्वायाधिका री मे! पडा शेः शी प्रहिदर्तेनःहो! जाता है। इसम्से 
अतिरिघ्ताप्जवीली छॉडाभी पा उसा यॉफ जॉई से बेण्यदस्पाहोते है। पर गढ़ शैपले 
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इस कारण ही कि हाउस ऑफ लॉडूस आज भी अपील का अन्तिम न्यायालय 
बना हुआ है, और जिस 'भाति एक साधारण पीयर को इस न्यायिक निकाय के 
बाय से कोई मचलव नहीं, इसी भाति अपीली लॉई भी सामान्यतया हाउस ऑफ 
सॉडस के राजनीनिक कार्य मे कोई भाग नही कैेते । योदप महाद्वीप के अधि- 
काश मत्रिमडला में भौ स्यायमत्नी हांदा है, परन्तु वह हमेशा न्यायाधीश नही 
हाता॥ केवल सयुक्‍तराज्य ही ऐसा है जहा कार्यपालिका में स्यथायिक निकाय 
का काई भी प्रतिनिधि नहीं हाता और इसी झाति न्यायपालिका म कार्यपालिका 
का कोई प्रतिनिधि नहीं होदा | परन्तु ये अपवाद हैं, जो कि नियम को सिद्ध 
करते हैं और यह सविधानवाद का एक मूल सूत्र है कि स्थायपालिका को स्वय 
अपने विभाग मे नियत्नण से मुक्त होना चाहिए, हालाकि यह प्रश्द उदता है कि 
उस विभाग वी सीमाए क्‍या हा ॥ 

इस स्वततब्नता-सूत्र वे अनुसार अधिक्यश साविधातिक राज्या में न्‍्यायाधीशो 
बा पद स्थायी होता है, बर्यात्‌ बे तब तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक कि ये 
'सदाचारी' रहते हैं--अर्थात्‌ विधि द्वारा उल्विखित किसी अपराध के दोपी नहीं 
होते---और इसीलिए उनका पद निर्वाचन के परिणामों के फलस्वरूप परिवतंना- 
घीव चाही होता, जैसा कि शासव के अन्य दो भागा मे होता है। इसके दो बडे 
अपवाद हैं एक स्विट्जरलड, जहा न्यायाघीशो का निर्वाचत दोनो सघीय सदतो 
के सयुक्त भधिवेशन के द्वारा छह वर्ष के लिए होता है (परन्तु यहा भी अधिकतर 
उसी न्यायाधीश का बार-बार पुननिर्वाचन हो जाता है जिससे व्यावहारिक रूप 
में पद का स्थायित्व प्राप्त हा जाता है) , दूसरा अपवाद सयुकतराज्य के कुछ 
विभिन्न अगभूत्त राज्य हैं, जह्य अवधि विशेष के लिए (क्ही-बड्दी दो वर्ष जैसी अल्प 
अवधि भी हाती है) लाक-तिर्वाचन की प्रणाली को अपनाया ग्रया है। बिन्‍्तु 
यह वात सयुक्तराज्य वी सघीय न्यायपालिका पर लायू नहीं होती, जहा कि 
राष्ट्रपति सिनट के परामर्श तथा स्वीकृति से न्‍्धायाधीशा को जीवनभर के लिए 
नियुक्त करता है। 

प्रास मे न्यायाधीश न्यायपालिका की उच्च परिषद्‌ (घाहा। (20छा०। ० पार 
जंपकाल॥एए) के परामर्ज से नियुक्त क्य जाते हैं जो न्यायाधीशों पर अनुशासनित' 
परिषद का भी कार्य करती है। ग्रेट ब्रिटेम मे स्यायाधीशा वी नियुक्षित सँद्धान्तिक 
रूप में रानी परन्तु ध्यवहार में लॉ्ड चान्सतर करता है, और एव्ट ऑफ सेटिल- 
मेट (सन्‌ 70) के द्वारा यह निश्चित किया जा चुवा है कि जब तक वे संदा- 
चारी रहें तव तक पद को घारण करने का उनका अधिवार बना रहेगा। उनको 
पद से हटाने का तरीका यही है क्रि ससद के! दोनों सदन उस आशय का 
निवेदन वरें, परन्तु इस अधिनियम के पारित होने वे” वाद से आज त्तक ऐसा कोई 
निवेदन नहीं किया गया, अतएद उनके पद का स्वायित्व स्पष्ट है। सयुकतराज्य 
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में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश काप्रेस के समक्ष महाभियोग की प्रंत्रिया के 
द्वारा ही हटाए जा सकते हैं।? 

इस प्रकार यद्यपि अधिफाश मे कार्येपालिका या उसका कोई भाग ही न्‍्पाया- 
घोशो की नियुक्ति करता है त्तथापि सामान्यतया उनको हटाना विधानमडल वे 
हो हाथो में होता है, किसी भी दशा में यह अधिकार कार्यपालिका के नियतण 
में नहीं है। इस भाति, अधिकाश सविधानी राज्यों मे शासितो वे अन्तिम अधि- 
कार दोहरे रूप से सुरक्षित रहते हैं, क्योकि उन न्‍्यायाघीशो की नियुक्ति, जिनके 
ऊपर अधिकारो की सुरक्षा अन्तत अधिकाश मे अवलम्वित है, उस प्रक्रिया द्वारा 
नही होती जिसमे लोकतत् की कुख्यात चचलता प्रभावी रहती है, और चूकि उतवा 
कार्यकाल सुरक्षित होता है, इसलिए वे राजनीतिक आवश्यवत्ताओं से ऊपर रहते 
हैं । यह बताने के उपरान्त कि न्यायपालिका अन्य दो विभागों से कित अवस्थाओ 
मे स्वतत्न रहती है, अब हम यह देखेंगे कि न्यायपालिका ()विधानसडल और 
(2) कार्येपालिका को किस प्रकार भ्रभावित कर सकती है। 


2 स्यायगलिका और विघानमंडल 


हम यह बता चुके हैं कि विधानमडल का कार्य विधि का निर्माण है, और 
न्यायपालिका का कार्य “वंयक्तिक सामजो मे विद्यमान विधि के प्रयोग का निश्चय 
करना” है। परन्तु हम यह भी देख चुने हैं कि अनेक राज्यों से स्यायाधीश अपने 
निर्णयों द्वारा भी वास्तव मे विधि का निर्माण करते हैं । यह “निर्णय विधि! या 
न्‍्यायाधीश-निर्मित विधि फास के सदृश विशेषाधिकारयुक्‍त राज्यो की अपेक्षा 
ग्रेट ब्रिटेत के सदूश दिश विधि राज्यो' का विशिष्ट लक्षण है (हालाकि यह एक 
आश्चरयेजनक बात है कि फ्रास मे न्यायिक न्‍्यायालयो से भिन्न रूप में प्रशासकीय 
न्यायालय, बास्तव मे, इस भ्रक्रिया का उपयोग करते हैं) । 
न्‍्यायाघधीश-निर्मित विधि का सिद्धात्त पूर्वेदृष्टात के बल पर आधारित है, 
अर्थात्‌ न्यायाधीशों के धपूर्वनिर्णय समान मामलो मे पश्चात॒वर्त्ती न्‍्यायाधीशो को 
बाध्य करने वाले समझे जाते हैं, हालाकि समय के साथ इन निर्णयों में परिवर्तन 
होता जाता है, और पूर्व के निर्णय केवल पम्रप्रदर्शक के रूप में रह जाते हैं। 
इस भाति एस्लो-सेक्सन राज्यों मे विधानमडल के कार्य से विलकुल भिन रूप में, 
पुरानी विधि में मई विधि जोड़ दी जाती है। इस प्रकार न्यायाधीश चाहे यूवे- 
दुष्दात का अनुसरण करे, अब॒दा स्वय उसका खूजन करे, उसे उपणुकद रूप से 
3 सन्‌ 4937 मे ज्रेघोडेंट रूजवेल्ट ले प्रथत्व किया था कि न्यायाधीशों को 
निवृत्त होने को आयु 70 वर्ड निश्चित कर दो जाए, किन्तु यह प्रथत्व जसकल 
हुआ देखिए पूर्द पृष्ठ । 


राव साधुनिक राजनीतिक सविधान 


विधिनि्माता कह्म जा सकता है! इसीलिए, महात्‌ बग्रेज विधिविशेषज्ञ स्वर्गीय 
प्रोफेसर डायसी ने न्‍्यायाधीशो को साखत विधिनिर्माता प्राधिकारी, विधिनिर्माता प्राधि / कहा है। 
इसी प्रकार, महान्‌ अमरीको न्यायाधीश स्वर्गीय जस्टिस होम्स ने भी कहा था कि 
“ल्यायाधीश विधितिर्माण कस्ते हैं और उन्हें करना दी चाति विधितिर्माण करते हैं और उन्हें क हिएं ॥/! 

इस निर्ण-विधि म सामान्य-विधि राज्या की यह महत्वपूर्ण विशिष्टता 
उपलक्षित है कि ऐसे राज्या मे विधि सहितावद्ध नही होती, अर्थात्‌ विधि वी कोई 
ऐसी सगठित व्यवस्था नहीं होती जिसकी कसी एक समय में ऐसी सीमा निश्चित 
कर दी गई हा, जिससे परे, विशेष परिस्थितियों को छोडकर, न्यायाघ्ठीश कार्य 
नहीं कर सकते | परन्तु उन राज्या मे, जैसे अधिकाश योरोपीय राज्यों में, जहा 
विधि बहुत पूर्द ही सहितावद्ध हो चुकी है, न्यायाधीशों हारा विधि नी रचना 
मभव नहीं है। उदाहरण के लिए फ्रास में ही, जहा नेपोलियन के समय से ही विधि 
को सहितावद्ध क्या जए चुका था, न्यायाधीश को निर्णय विधि के निर्माण के लिए 
स्पष्ट रूप से निषेध कर दिया गया है। उनका पथप्रदर्शन करने के लिये सहिता 
विद्यमान है, और यदि सहिता किसी विशिष्ट मामले के सम्बन्ध में न्यायालय को 
दुष्दि में ब्रुटिपूर्ण हा, ता न्यायाधीश निर्णय दे सकता है, परन्तु वह किसी भी रूप 
में भावी मामला में वाध्य नही होगा । परन्‍्तु, देश विधि प्रणाली मे ऐसा निर्णय 
भविष्य के लिए उचित विधि समझा जाएगा। इन दोनो प्रणालिया से लाभ भी 
है और हानि भी | देश विधि राज्यो मे पूर्वदृष्टातो की चर्चा करते समय घकील 
को अपने आधार का निश्चय होता है, और वह न्‍्यायाघीश की सनक या सहितावद्ध 
विधि की सदिः्ध शब्दरचना के अधीन नहीं रहता। दूसरी आर, पूर्वनिर्णयों का 
सकलन इतना उलझा हुआ, भ्रमात्मक और अत्तविरोधयुकक्‍त हो गया है. कि वकीलो 
के लिए यह मालूम्र कर लेना बहुघ्या कठित हो जाता है कि वास्तव मे विधि क्‍या 
है | सहितावद्ध विधि वाले राज्यो मे न्‍्यायाधीश ब्रिटेन जैसे राज्यों के न्यायाधीशों 
की अपेक्षा एक अर्थ में अधिक स्वतत्न है, क्योकि उन पर पू्वदृष्टादों का अकुश 
नहीं होता और जब कोई मामला विद्यमान सहिता से परे उपस्थित होता है तो 
दे अपना ध्यात न्याय करने पर ही केन्द्रित कर सकते हैं, उन्हें इस वात पर ध्यान 
देने को आवश्यकता नही रहती कि क़िसी विद्यान्‌ पूर्वाधिरारी के पूर्जनिर्णय का 
अनुसरण हो रहा है या नहीं । इसके साथ ही, ऐसे राज्यों के न्‍्यायाधीश अधिक 
मर्यादित भी रहते हैं, क्योंक्रि केवल विधानमडल ही या तो विशेष विधियों के 
पारण के द्वारा या नए सहिताकरण की अनुमति देकर विधि में परिवर्तन कर 
सकता है। इसके विपरीत, देश विधि वाजे न्यायाधीश अपन तकों तथा निर्णयो 
के द्वारा नई दिधि वना सकठे हैं, जब तक कि उनके निर्णय साविधिक विद्ति के 
प्रतिकूल न हो । किल्‍्तु य सब बातें किन्‍्ही भी न्यायाघ्रीशा के, चाहे वे क्तिने ही 
अ्रख्यात क्या न रहे हो, जिन्‍्ही मी पूवनिर्णयो को, चाहे वे किसने ही श्षद्धेय वयरे 
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न हो, विधि द्वारा परिवर्तित करने की अथवा किसी विधिसहित्ता को सशोधित 
करने की विधानमडल की शक्ति को प्रभावित नही करती , वशर्ते कि विधानमडल 
सदा ही उन शक्तियों के अन्दर काम करे जो कि उसे सविधान द्वारा प्रदत होतो 
है। अत कुछ ऐसे विषयो के सम्बन्ध मे जिनकी हम पहले चर्चा पर चुके हैं--- 
जैसे कि एकात्मक तथा सधीय राज्य, नम्य तथा अनम्य सविधान--स्यायपालिका 
और विधानमडल के बीच के सम्बन्ध वा अध्ययन अत्यन्त लाभदायक होगा । 

हम यह बता चुके हैं कि एकात्मक राज्य में केस्द्रीय विधानमडल बेवल उन 
विर्बस्धो के सिवाय, यदि कोई हो, जो कि सविधान द्वारा उस पर लगाए गए हो, 
सर्वोच्च होता है, परन्तु राघराज्य मे सघीय विधानमडल सीमित रहता है क्योकि 
एक तो उसकी शक्तियों के साथ अगरभूत राज्यों वी भी शक्तिया होती हैं और 
दूसरे उसका सविध।न अनम्य होता है। सविधान के विपय में हम बता चुके हैं, 
कि जहा वह नम्य होता है वहाँ विधानमडल की सर्बोच्चता निविवाद रहती है, 
परन्तु जहा वह नम्य होता है,बह्ा उसकी सर्वोच्चता, साविधानिक विधिनिर्माण 
के विषय स॑ उसके ऊपर आरोपित निबंन्धनो द्वारा मर्यादित रहती है। इन 
शर्तों का पालन कराने मे न्यायपालिका का कया कार्य है ? एकात्मक राज्यो का 
परीक्षण करते समय, उदाहरणाये इगलंड के प्रकरण भे,हम देख चुके हैं कि न्‍्याया- 
धीश ससद द्वारा पारित विधियों को लागू करने फो बाध्य है। यदि ससद द्वारा 
निर्मित विधि देश विधि के प्रतिकूल है तो उस विशेष प्रकरण में देश विधि फो 
स्याग दिया जाएगा। यह सच है कि न्‍्यायाधीशो को किसी भी विधि केः विषय से 
व्याख्या करने की शक्ति भाप्त है, क्योकि ' विधि छारा प्रदत्त या स्वीकृत शक्तिमा, 
चाहे ने कितनी भी असाधारण क्यो न हो, वास्तव मे पी भी असीमित नही होती 
क्योकि वे स्वय अधिनियम के शब्दों ढारा मर्यादित रहती हैं”,परन्तु न्यायाधीश 
शब्दो से बाहर नही जा सकते, और यदि शब्द ससद के अभिप्राय को बुरी तरह 
अभिव्यक्त करते है तो अधिनियम का प्रयोग उसे पारित करने वालो के आशय से 
बिलकुल भिन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक्तत्मक राज्य मे यह सम्भावना 
कभी भी नही होतो कि न्यायाधीशों को केन्द्रीय ससद और राज्य के अन्तर्गत अन्य 
निकायो के बीच के विवादों को तय करने को कहा जाए, क्योकि ऐसे अन्य निकायो 
के पारा उन अधिकारों के सिवाय, जो उन्हें केलद्रीय विधानमडल से जाप्त होते है, 
अन्य कोई अधिकार नही होते। 

परन्तु सधीय राज्यो में स्थिति बिलकुल भिन होती है। उनमे से अधिकाश 
में न्यायपालिका की शक्ति विधानमडलो की शविति को तुलना में एकात्गक राज्यो 
की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। उदाहरणार्थ, सयुक्तराज्य मे सविधान सर्वोच्च 
है, विधानमडल नही, और इस तथ्य से न्यायपालिका को एक ऐसी शक्ति प्राप्त 
होती है जिससे बह विधानमडल तथा कार्यपालिका के समकेक्ष हो जाती है। 
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सघोय न्यायाधीश और रज्यीय न्यायाधीश भी, सकिधान की रक्षा करता और 
काप्रेस अथवा राज्य के विधानमडल के ऐसे प्रत्येक्न विधान कार्य को शून्य मानना 
जो सविधान से असगत हो, अपना परम वर्तव्य समझते है। निस्सदेह वह ऐसी 
कसी विधि का उन्मूलन नहीं कर सकते, परन्तु वे उन सव मामला में जो कि 
उनके सामने आए, उसे शून्य समझने को बाध्य हैं॥ इस भाति सयुक्‍तराज्य मे 
शासन के न्यायिक विभाग म यूनाइटेड किगडम की न्यायपालिका की अपेक्षा 
बहुत अधिक सक्षमता है। 

विभिन संघीय राज्यों में न्यायपालिका की शक्तिया बहुत अशो में विभित 
होती हैं। उदाहरणार्थ, आस्ट्रेलिया मे, जहा सघोय न्यायपालिका की स्थिति 
सयुक्तराज्य की सच्ीय न्यायपालिका की स्थिति से बहुत मिलती-जुलती है, 
कॉमनवेैल्थ और राज्या वी अधिकाश शक््तिया समवर्ती हैं, और इसके परि- 
णामस्वरूप उच्च न्यायालय द्वारा निर्णोत साविधानिक विवादों मे से अधिवाश 
सघीय तथा राज्यीय शक्तियों के बीच सीमा निर्धारण से मम्वन्धित रहते हैं। 
वास्तव मे, इस सम्बन्ध में आस्ट्रेलिया और सयुक्तराज्य के बीच में मुख्य अन्तर 
यही है कि आस्ट्रेलिया का उच्च न्यायालय राज्यव्रिधिविषयक अपीला को सुन 
सकता है, परन्तु सयुक्तराज्य के सर्वोच्च न्यायात्रय मे ऐसा करने वी शविति नहीं 
है। वेमर गणतत्न के अधीन जर्मती मे सविधान की व्याख्या के सम्बन्ध मे सघीय 
न्यायाधीशा की शक्तिया लगभग उत्तनी वडी नहीं थी जिननी कि वे संयुकतराज्य 
और आस्ट्रेलिया में हैं, क्योकि उम्र सविधान के अनुप्तार सधीय विधि राज्यीय 
विधि का प्रत्पाख्यान करती भरी, परन्तु जहा यह प्रश्त उठता था कि क्या कोई 
राज्यीय विधि सच्चीयथ जिधि से असगत थी, वहा सथीय न्यायपालिका क्षे समक्ष 
अपील आवश्यक होती थी। जमं॑ती के सघीय गणराज्य वी मूल विधि (949) 
से सधीय विधि की इस प्रत्याख्यान-शक्ति का निरस्त कर दिया परन्तु जैसा हम 
पहले वतला चुके हैं उसने एक सधीय सविधानी न्यायालय की सविधान की व्याख्या 
करने और सघ त्तथा राज्यों के अधिकारो एवं कतंब्यो के मम्बन्ध मे मत्तभेद दूर 
करने के लिये स्थापना की । स्विट्जरलैंड मे व्याख्या करने की ऐसी कोई शक्ति 
विद्यमान नही है, और स्विट्जरलैड अपनी न्यायपालिका की इस निर्दलता वी 
दुष्टि से सघराज्यों में अनुपम है॥ 

नम्य सविधानों के विषय में हम यह बता चुके है कि उनके अधीन विधायी 
शवित से ऊपर न्यायपालिका की शक्ति के लिए स्थान नहीं है! ग्रेट ज्िटेन और 
न्यूजीलैंड सदृश राज्यो म ससद का कोई भी अधिनियम अ-साविधानिक नहीं 
हो बकता ! अनस्य सविधाना वाले एकात्सक राज्यों से, ऐसे स्थायाबय हो' सकते 
हैं, जो विधानमडल द्वारा संविधान को शर्तों का उल्लघत विए जाने और ससद 
द्वारा सविधान में निर्धारित क्षमता के आगे बढ जाने की अवस्था के विधानसडलो 
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के अधिनियमो की अ-साविधानिकता पर निर्णय देने की शक्ति रखते हो। 
उदाहरणार्य, इटली मे एक सविधानी न्यायालय है जो गणराज्य के सविधान के 
अनुच्छेद 34 के अनुसार “विधियों और विधि का प्रभाव रखने वाले अधि- 
नियमो की बैधता से सम्बन्धित विवादों का निर्णय करता है।' इसके विपरीत 
फ्रान्स में सविधानी न्यायालय नही है, परन्तु पलतम गणतत्न के अधीन एक सविधानी 
परिषद्‌ है जिसे निर्वाननो एवं जनमनसग्रहों के अधीक्षण के अतिरिक्त विधान के 
सम्बन्ध में परामर्श देने के कुछ अधिकार प्राप्त हैं। सन्‌ 958 के सविधान के 
अनुच्छेद 6॥ की प्रारभिक कडिकाओ (पेराग्राफो) मे कहां गया है--- 

“प्रख्यापन के पहले सघटनात्मक विधियाँ (>छव्य४०,9५5) और प्रयोग 
में आने के पहले ससदीय सभाओ के विनियम सविधानी परिषद्‌ केः समक्ष प्रस्तुत 
किये जान चाहिये और बह उनकी राविधानिक्ता के सम्बन्ध में निर्णम देगा |” 

"गणराज्य वा राष्ट्रपति, प्रधान सत्री या किसी सदन का अध्यक्ष प्रख्यापन 
के पहले विधियों को सविध/नी परिषदु के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।” 

परन्तु निर्णय देने के बाद परिषद्‌, स्थिति को नियमित करने के लिये आव- 
अयक कदम उठाने का कार्य सरकार थ्रा ससद के लिये छोड देती है । 

उपयुक्त बातो से निकलने वाले निष्कर्षों को सक्षिप्त करते हुए हम 
सफते हैं कि समस्त साविधानिक राज्यों मे न्यायिक निकाय की हैसियत ऐसी है 
कि बह बेंतुके और मनमाने हस्तक्षेप से मुकत होता है और उसकी अवधि सुरक्षित 
रहती है जिससे कि वह अपने विवेक के विरुद्ध कार्य करने की आशका के अधीन 
नही रहता; सधीय राज्यों के सिवाय अधिवाश राज्यों में सरकार का न्यायिक 
विभाग विधान विभाग के द्वारा पारित विधियो के आरोपित करने को बाध्य 
होता है, और अधिकाश सधीय राज्यो में उसे या तो सधीय विधानमडल द्वारा 
पारित किसी विधि को, जिसे वह उसकी साविधानिक क्षमता के परे समझता है, 
आरोपित करने से इनकार करने वी, अथवा, उन मामलो मे जहा सधीय और राज्य 
के विधानमदलों से विरोध होता है, निर्णय करने की शक्ति होती है। न्याय- 
पालिका और कार्यपालिका के बीच का सम्बन्ध ऐसी सरलता से व्यक्त नहीं 
किया जा सकता, जैसा कि अब हम देखेगे। 

3 विधि का शासन 


पिछले एक अध्याय मे हम बता चुके है कि आग्ल-सेक्सन कहलाने वाले 
राज्यो---अर्थात्‌ यूनाइटेड किगडम, ब्रिटिश रब-शासी ड/मिनियव सथा सयुवत- 
राज्य--के नागरिक जिन आधारभूत कानूनी सुरक्षाओ का उपभोग करते है,उनमे 
से एक 'दिधि के शासन' वा सिद्धान्त है। महाविशेषज्ञ डायसी ने कहा है कि इससे 
किसी भी ब्रिटेन निकासी का सात्पर्य वेवल यही नही है कि हसमे कोई भी व्यक्ति 
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विधि से ऊपर नहीं है, परन्तु यह भी है (जो कि एक भिन बात है) कि प्रत्येक 
व्यक्ति, चाहे उसका पद या उसकी अवस्था कुछ भी हो, राज्य वी साधारण विधि 
के अधौत है और साधारण न्यायालयो के क्षेज्नाधिकार वे' अन्तर्गत है ।” यह वास्तव 
में ऐसा अधिकार नही है जो सामान्य रूप भे समस्त आधुनिक सविधानी राज्यो वे 
लागरिको को प्राप्त हो, जैसा कि हम इस तथा अगले खड में बताएगे | हमने इस 
अधिकार कय लाभ उठाने काले राज्यों तथा शेप राज्यों में पहली प्रकार के राज्यों 
को देश विधि राज्य' और दूसरे प्रकार के राज्यो को 'विशेषाधिकारयुक्त राज्य! 
कहकर भेद क्या है। इन दोनो प्रकार बे राज्यो के परीक्षण मे हम ब्रिटेन को प्रथम 
प्रकार के और भास को द्वितीय भ्रवार के उदाहरण के रूप मे लेते हैं । 

विधि का शास्त्र ब्रिटिश सविधान के मूल मे स्थित है, इस कारण नहीं कि 
सविधान द्वारा इसकी गारटी दी गई है (जैसे कि प्राय अधिकार दस्तावेजा में 
सुनिश्चित किए जाते हैं), वल्कि इस कारण कि सविधान का क्रमिक विकास 
इसकी अविरल मान्यता के आधार पर हुआ है। जैसा कि ज्ायसी का कथन है, 
“वे नियम जो कि अन्य राज्या से स्वाभाविकत साविधानिक सहिताओ ने अग 
होते हैं, अप्रेजी भाषाभाषी राज्यो म वध्यक्तियो के न्यायालयों द्वारा परिभाषित 
और भश्रवत्तित अधिकारों के क्रोत न होकर उनके परिणाम होते हैं।' अत, 
विधि का शासन न्यायपालिका को कार्यपालिका वी ओर से केवल हस्तक्षेप से 
ही स्वतत्न नहीं रखता बल्कि उसके व्यक्तिगत सदस्या के सम्बन्ध में उसे निश्चित 
बरिप्यता प्रदान करता है, क्योकि “प्रधानमत्नी से लेबर पुलिस के सिपाही तक 
अथवा करो के सम्राहक (कल्लेक्टर) तक प्रत्येक अधिकारी वैध ओचित्य के बिना 
किए गए प्रत्येक कार्य वे लिए उसी भात्ति उत्तरदायी हैं जैसे कि कोई भी अन्य 
नागरिक ।” इगलैंड मे कर्मचारीयण न्यतयालय के सामने लाय जा रूकते हैं और 
उन्हें अपनी वैध हैसियत मे, परन्तु वैध सत्ता वी सीमा से बाहर, किए गए कार्यों 
के लिए दड दिया जा सकता है अथवा उनसे हरजाना लिया जा सकता है। यह 
बात्त अत्यन्त प्राचीन काल से अग्रेजो के अधिकारा में उपलक्षित थी। महाधि- 
वार-पत्न (मेग्नाकार्ट) (सन्‌ 25) में यह दात मोटे तौर से मौजूद है; 
अधिकार-याविका (पिटीशन ऑफ रोइट्स) (सन्‌ 628) मे और बन्दी 
प्रत्यक्षीकरण अधिनियम (हेयियस कॉपंस एक्ट) (सन्‌ 679) में यह बात 
और भी अधिक स्पष्ट है। इसको वारवार प्रतिपादित करने का कारण यह था 
कि पूर्वकाल में राजा मे हमेशा देश दिधि वे प्रतिकुल---अर्थात्‌ न्यायाधीशों के 
निर्णयों के विषरीत---एक कार्यरारी विशेषाधिक्रार को हस्तगत करने जयवा 
न्यायाघोणों वे कार्यकाल को अपनी इच्छा पर अवलम्वित करन का प्रयत्न किया 
था। टूपूडर वाल भे यह विशेषाधिकार, जिसका कि राजा समय-समय पर 
दावा करता रहा, राजा वे' हाथा में रहने दिया गया, परन्तु स्टुअें राजाओ के 
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उसके दुश्पयोगो वे विरोध में ससद अपने परम्परागत अधिबारों वी रक्षा से 
आवाज बुलन्द करने लगी। तृतीय जॉर्ज ने राजा वे! विशेषाधियारों को पुनः 
प्राप्त करने के लिए अन्तिम प्रयत्त विए, परन्तु फिर भो विधि के शासन वी 
स्थापता असदिग्ध रूप से हो गई जब कि सन्‌ 763 में जॉन विल्वस ने, जिसने 
कि अपने पत्र 'दि नॉर्थ ब्रिटेन” सम राजा बे भाषण बी आसाचना की थी, सामान्य 
बोरण्ट पर अपने दायपृण वन्दीवरण थे कारण गृहमत्री से हरजाने वे रूप में 
,000 पोड प्राप्त बिए। इस मामले मे, एवं सामान्य नागरिव वो सरवारी 
कर्मचारी वी ओर से किए गए मनमाने कार्य बे खिलाफ रद्षण ही प्राप्त नही हुआ 
बल्कि उस सरकारी वर्मचारी ने साधारण विधि वी प्रक्षियाओ मे विरद्ध अपने यो 
पूर्णस्‍्पेण अरक्षित पाया, भल ही वह विशुद्ध रूप से अपनी शासवीय हैसियत मे 
या राज्य के हिल में कार्य बरता हुआ समझा गया हो । 
अलएवं, उन राज्यों में, जिनमे विधि वा शासन है, ऐसे मामलों भे जो देश 
विधि, ससद द्वारा निर्मित विधि और (अनम्य सविधाना ये अधीन जो इसे एव 
विभिन्न शाखा बता देते है) साविधातिता विधि के भधीत पेदा हो, मेयफ्तिव 
अधिकारों के' अन्तिम सरक्षक न्यायाधीश हो होते है। कोई भी ऐसी बात, निसे 
स्वय वार्यपालिया वर सकती है, राजपीय मर्मचारिया द्वारा विधि के उल्लथन 
बे प्रति स्यायालयों बे' रख वो प्रभावित सही वर सवती। यह रात्य है विः विसी 
भी क्षण कतिपय अधिवा र, जो सब विद्यमान हा, ससद मे अधितियम हारा तिरा- 
शृत्त हो सकते है (ऐमा अधिनियम वार्यपालिया थी प्रेरणा से ही पारित हो साकता 
है और सम्भवतया होता है), और तब इस प्रसार निित विधि वा प्रवत्तंव बरना 
न्‍्यायाधीशा का कर्त्तव्य होगा । यह भी हो सबता है वि ऐसी विधि वतिपय 
मामलों में कार्यपालिका बे कार्यों पर नियत्रण रखने वी शक्ति से न्‍्यायाधीणों 
को वचित कर दे। परन्तु असली बात यह है कि ऐसी विधि के पारित होने के 
पश्चात्‌ ही, और तब भी फेबल विधि से बताए गए कार्यों बे! विशिष्ट वर्मबे 
सम्बन्ध में हो, स्यायपालिया वी स्वतत्ता परम हो सरती है। विधि के शासन 
बे ऐसे रूपान्तरों बे विषय में हम इस अध्याय मे! अन्तिम खड में विचार बरेगे। 
जैसा कि हम प्रवट कर चुवे हैं, विधि का शासन अबेले प्रिटेंग मे ही नही 
बल्कि स्व-शासी डॉमिनियनों और सयुक्तराज्य बे अतिरिवत बेलमियम से तथा 
कम-मस्रे-कम कागजी रूप में तो लैटित-अमरीका के अधिवाश राज्यों थे शी क्विसयन 
है। इन समस्त राज्यो मे विधि बा शासन सविधान के' अन्तर्गत है, यद्यपि उन्त 
राबषे' बीच मे महानूतम अन्तर है वयोकि उनमे से कुछ एकात्मव' और कुछ सघोय 
राज्य है, उनमे सबसे अनम्य सविधान नही हैं और उनमे से छुछ भे ससदीय 
और शेष मे अ ससदोय वार्यपालिवाए है। आग्ल-सेक्सन राज्यो मे विधि बा शासन 
इस सारण है कि उनका मूल खोत एव हो अर्थात्‌ इगलैंड है। वेलजियम मे इसका 
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विद्यमात होता इस सम्बन्ध मे योरोप वे महाद्वीप मे अनुपम बात है,और इसका 
कारण यह है कि उसकी स्वतत्न सत्ता वी, जा कि अतिम रूप में सन्‌ 7839 मे 
प्राप्त की गई थी, स्थापता के सकटमय वाल में उस पर इगलैड का बडा प्रभाव 
रहा। लैंटिन-अमरीवी राज्यो मे इसके अस्तित्व का कारण यह है कि इत राज्यों 
ने उन लैठिन राज्यों वी, जिनसे उदका उद्गम हुआ, परम्पराओं को जीवित रखने 
को अपेक्षा प्युक्तराज्य का अनुकरण किया। समस्त अन्य राज्यों में विधि के 
शासन के अस्तित्व का कारण स्पष्ट है। भूमडल वे विभिन्न भागा म बसने वे' लिए 
जाने वाले मूल अग्रेज अपने साथ आग्त देश विधि शी परम्परा का भी ले गए, 
और यह तथ्य उनके सविघातों के प्रख्यापित हान से वहुत पहले से ही उनके 
सामाजिक जीवन का एक अश था; इस भांति जहा महाद्वीपोय राज्यों ने, जो 
इस विधि के शासन के विपय में कुछ भी नहों जानते थे, अपने सविधाना के द्वारा 
व्यक्ति के अधिकारो को प्राप्त क्या वहा इन मूल आग्ल डामिनियनों को अपने 
इन अधिकारों के सरक्षण की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। इस श्रवार इन 
बाद में उल्लिखित राज्या म से प्रत्यक म सविधान ने विधि के शासन को प्रभावित 
नही किया, और यदि किया तो उसे और भी अधिक सशक्त कर दिया है, जैसा कि, 
उदाहरण के रूप मे, सयुक्तराज्य में हुआ जहां सविधान में निश्चयपूर्वक उल्लेख 
किया गया है कि सविघान के अधीन उत्पन्त होते वाले विधि सम्बन्धी तथा 
स्पाय (204५०७५७) सम्बन्धी सभी मामलो मे न्यायिक शक्ति लागू होगी। 

अब हम यह परीक्षण करेंग कि उन राज्यों मे जहा विधि का शासन लागू 
नही होना--अर्थात्‌ जिन्हें हमने विशेषाधिकारयुक्त राज्य कहा है--एक विशेष 
प्रकार की बिधि राज्य के कम्रचाटियों की उनके शासकीय कत्तब्यों के तिस्पादन 
में किस भाति रक्षा करती है। 


4 प्रशासनिक चिघि 


अग्रेजी भाषा में प्रशासनिक विधि (एडमिन्स्ट्रेटिद लॉ) पद का प्रयोग 
प्रासीसी पद 7070/ 4#१७४८४ वे अनुवाद के रूप मे होता है। असल मे, इस 
प्रससौसी पद का अग्रेजी भे ययार्थ अनुवाद नही हो सकता है। जैसा क्रि डायसी 
ने कहा है, अग्रेजी मे इसके सच्चे पर्याय के अभाव का कारण स्वय इस वस्तु वो 
ने मानना ही है। इस विषय मर पासीसी अधिकारियों की भाषा ऐसे तथ्य का 
वणन करती है जिससे एक अग्रेज वितकुल ही अनजान है | एक अधिकारी 
के अनुसार प्रशासनिक विधि नियमो का वह समूह है जा सामान्य तागरिक के 
प्रति प्रशासकीय प्राधिव्रारी के सम्न्वधों को वितियमित करता है और राजकीय 
पदाधिकारिया की स्थिति को तथा राज्य वे अ्तिनिधियो के रूप मे इन कम॑चारियो 
के साथ व्यवहार म सामान्य नागौ रका के आँधकारों तथा दाय्रित्वो को और उछ 
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प्रक्षिय को जिसे द्वारा के अधिवार और दायित्व वार्यान्वित किए जाते है, 
जनिर्धारित करता है। राक्षेप से हम नह सकते हैं कि फ्रास मे सावेजनिक ( 0५७७८) 
तपा बैयक्तित (?४४४७४०) विधि में अन्तर है और न्यायपालिका पर विधि वे 
इस विभाजन का प्रभाव यह हुआ है कि सामान्य न्यायालय शासन बे बार्यपालिया 
सम्बन्धी (या प्रशासकीय) विभाग के कार्यों से उत्पन्त मामलों मे वार्यवाही 
करने कदे' लिए सक्षम नही है, चाहे वे मश्मले राजकीय कर्म चरियो वे अधिवारो 
और दापित्वो के बारे मे हो या ऐसे कर्मचारियों के साय, सम्द छो के प्रसग से 
नागरिक के अधिकारो या दायित्वो वे बारे मे हा । 
इस प्रणाली का प्रभाव “प्रशासत को स्वयं अपने आचरण वा स्वच्छद 
निर्णापक' बनाना है। यह प्रणाली फ्रासीसी इतिहास में निहित है। अठारहबी 
शताब्दी मे राजकीय प्रशासन और न्यायालयों बे' बीच बार-बार ऐरो विवाद उठते 
रहे कि ऋ्राति के समय तक तो अच्छे शारान को हानि पहुचानेवाले स्यायालयों वे' 
हस्तक्षेप को शका पी दृष्टि से देखा जाने लगा, और शक्तियों बे पुथक्करण वे” 
सिद्धान्त के प्रभाव में क्रातिकाल के विभिन्न सविधाना ने कार्यपालिका और म्याय- 
पालिका के कृत्या को बिलकुल पूथक्‌ कर दिया तथा न्‍्यायालयो को ऐसा घोई 
भौ कार्य करने का निपेघ क्र दिया जो कि कार्यपालिवा के क्षेत्र मे हस्ततेप करता 
था। नेपोलियन ते इस अन्तर को कायम रखा और कुछ परिवर्तन के साथ वह 
आज भी विद्यमान है। 
इस भाति फ्रांस मे न्यायालय वे' दो विभिन्न रूप उत्पत्त हो गए स्थायिक 
स्पायालय और प्रशासनिक न्यायात्षय। पहले प्रकार के न्यायालय बे' सामने 
अपराधिक मामले तथा वैमक्तिक विधि के मामले अर्थात्‌ नागरिकों के बीच के 
समले आते थे। दूमरे प्रकार के स्यायालय के सामने सार्वजनिक विधि के मामले 
अर्थात्‌ शासन और उसके कर्मचारियो के बीच या सामान्य नागरिक और पतरतारी 
कर्मचारियों के बीच के मामले आते ये। इससे प्रकट होता है कि सामान्य नागरिक 
को राजकीय कर्मेचारी के मुकाबले भे सरक्षण्र प्राप्त नही था। किन्तु फ़ास की 
इस प्रारभिक स्थिति मे कुछ परिवर्तन हो गए हैं, और इस विपय पर लादेल के 
इस कंथन को कि “सरकार स्वदा स्वतत्न है ओर यदि वह चाहे तो साधारण 
न्यायालयों के किसी प्रकार के डर के बिना विधि का अतित्रमण कर सकती है” 
पूर्णरूपेण स्वीकार नहीं किया जा सकता। सन्‌ 872 में फ्रास से एक स्वतत् 
विवाद न्यायालय (0७9्ल (०७५) स्थापित किया गया, जो रादेहास्पद 
मामल़ो में बह तय करता था कि कोई मामला न्यायिक विभाग मे क्षेत्नाधिकार के 
अन्तर्गत है या प्रशासनिक विभाग बे, ताकि न तो न्यायिक न्यायालय स्वय अपनों 
सत्ता से प्रशासन का अतित्रमण वर सके और न प्रशासनिक न्यायालय ही प्रशास- 
न्यायिक न्यायालय पर हावी हो सके। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विवाद 
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न्यायालय मे नो सदस्य रखे गए, जिनमे से तीन का चुनाव उच्चतम न्यायिक न्यायालय 
((ए०प७४ ए॑ (७६४४०) द्वारा,तीन का उच्चत्तम प्रशासकीय न्यायालय ( 0०प्प्ता 
०६ 80७0८) हारा होता था, और ये छह मिलकर अन्य दो को चुनते थे, और 
नंबा सदस्य स्वयं स्यायमत्री होता था (जो कि मतिरडल का सदस्य था) और 
जो अध्यक्ष के रूप में कार्य करता था। ये आठ सदस्य तीन साल तक अपने पद 
पर रहते थे, परन्तु पुन चुने जाने के योग्य थे और साधारणतया दुबारा चुन भी 
लिये जाते थे। न्यायमद्दी की अवधि, निसदेह, उस मत्विमडल कौ ही अवधि 
होती थी जिसमे वह मंत्री होता था। 
प्रशासनिक विधि की यह प्रणाली, जैसा कि हम कहे चुके है, योरोप महा- 

द्वीप के अधिकाश राज्यों मे अगीकृत कौ जा चुकी है और उनकी न्यायपालिकाए 
इस सम्बन्ध मे न्‍्यूनाधिव रूप मे प्रासीसी नमूने के ही सदृश हैं ! उदाहरण के लिए 
जर्मनी मे उन पृथक्‌ राज्यो मे से प्रत्येक मे जिन्होंने मिलकर साम्राज्य का निर्माण 
किया था, सरकारी सेवको की रक्षा के लिए प्रशासकीय विधि पहले से ही मौजूद 
थी और सन्‌ 87 के साम्राज्यिक सविधान के अधीन तत्वालीन उच्चसदन 
को ही साम्राज्य की मुख्य प्रशोासकीय परिषद्‌ बनाया गया था। देमर गणतत्न 
के संविधान के अधीन भी प्रशासनिक और म्यायरिक न्यायालयों के बीच का अन्तर 
कायम रखा ग्रया। संघीय ग्रषराज्य की सूत्र विधि (2958 में सशोधित) 
में भ्री यह अन्तर कायम रखा गया है। उसके अनुच्छेद 96(3) मे कहा गया है 
कि ' सघ सघीय नागरिक सेवकों एवं सघीय न्यायाधीशों के विरुद्ध अनुशासनिक 
कारवाई के लिये अनुशासनिक न्यायालय स्थापित कर सकता है।” स्विट्जर- 
लैड भें भी यह अन्तर किया गया है, परन्तु घहा न्यायपालिका, विधानमंडल और 
कार्मपालिका के, पूर्णदया अधीनस्थ है और प्रशासकीय क्षेत्राधिकार सघीय परिषद्‌ 
(कार्यपालिका ) के ही हाथ भे हैं जिसके विरुद्ध अपोल सघीय सभा (विधान- 
मभडल ) के समक्ष होती है। इटली में भो प्रशासकोय और न्यायिक न्यायालयों 
में परम्परामत रूप में भेद किया य्या है, परन्तु वहा यह भेद ऐसा तीव्र नहीं है 
जैसा फ्रास में है। 


5 दोनों प्रणालियों के अघोन न्‍्पायपालिकाओं को तुलना 


यदि हम इन दोनो वानूनी प्रणालियों का,जँसा कि वे थी और जैसी आज हैं, 
सूक्ष्म परीक्षण करें तो हम उनवी ऊपरी विभिश्नदाओं के साथ ही उनकी कुछ मौलिक 
समानताओ से उतने ही प्रभावित होते है। समय के प्रवाह और स्ांविधानिक 
नियत्नेणों की प्रमति के कारण महाद्वीपीय राज्यों वे प्रशासनिक न्यायालय, विश्लेप- 
कर प्ास मे, अपनी पूर्वे बी निरकुशता का अधिकाश दो चुके हैं / उदाहरणार्य, 
भेपोलियन बे अधीन भ्रशासकीय मामलो में निर्णय करने के लिए शज्य-परिषद्‌ 
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बी शक्तियां लगभग निरकुश-सी ही थी, और सन्‌ 830 और 849 बी 
लोकतत्रीय दिशा मे शातियों वे होते हुए भी कार्मेपालिका की विधि वी साधारण 
प्रक्रिया से प्राप्त उन्मुक्ति लगभग अदूती हो रही। परल्तु, द्वितीय साम्राज्य 
(सन्‌ 852-7) ने पतन के पश्चात्‌ और तृतीय गणतव के अस्तित्व वे दौरान 
में बहुत-कुछ परिवर्तन हुआ। जैसा कि हम बता चुके है, विवाद न्यायालय मे 
साधारण न्यायपालिका और अ्शासलिक स्यायपालिका वा समान रूप में प्रति- 
निधित्व था, हालावि इस बात से किः उसका अध्यक्ष तत्वालीन शासन का एव 
सदस्य होता था कार्यपालिका के हिता की रक्षा सुनिश्चित हो गई 
आग्ल प्रणाली को भी हनिहासिक दृष्टि से देखने पर हमे पता चलता है कि 
सोजहवी और सल्नहवी शताब्दिया मे प्रचलित विचार एसे नही ये जो कि विधि 
बीती प्रशासनिक प्रणालों से मिलती-जुलती प्रणाली वी स्थापता के विलकुल ही 
विरुद्ध हा । दूयूढर और स्टुअट शासका को उन व्यक्तिया वा समर्थन प्राप्त था 
जो यह प्रतिपादित करने को तैयार थे कि प्रशासत को विवेव वी शक्ति प्राप्त द्दै 
जिस पर किसी भी स्यायालय का नियत्रण नही हो सकता। उदाहरणस्वरूप, 
स्टार भेम्बर, कौसिल ऑफ दि नॉर्थ, कोर्ट ऑफ हाई कमीशन जैसे न्‍्मायालय 
समस्त आशयो और प्रमोजनो के लिए प्रशासनिक न्‍्पायालय ही ये, जो पूर्णतया 
कार्यपालिका वे हाथा म थे और उन दिना कार्येपालिका वास्तव में राजा ही था। 
सर प्रासिस बेवन जैसे विधिविशेषज्ञ, यदि उन्हे अपनी नीति का अनुरसारण करने 
दिया जाता तो, साधारण विधि से शिन्न प्रशासनिक विधि की इगजैंड मे स्थापता 
मरने में सफल हो जाते। परन्तु उनका उद्देश्य गृहयुद्ध में रदुअर्दों की पराजय से 
और विधि के समक्ष रामता के सिद्धान्त के प्रति परम्परागत निष्ठा बी विजय वे' 
फलस्वरूप, जिसकी पुष्टि सन्‌ 688 की त्राति रो उत्पन्न साविधिक व्यवस्थाओं 
द्वारा हुई, असफ्ल हो गया । 
हम यह पहले बता चुके हैं कि राष्ट्रीय बीमा जैसी नई सामाजिक रोबाओं 
को स्थापित करने वाले समष्टिवादी विधान की प्रगति से ब्रिटेन में शासन क्की 
कार्यपालिका शाखा को नई शक्ति भ्राप्त हो रही है। आधुनिक लोक्तत्न मे ऐसा 
होता अनिवायें ही है। ब्रिटेन और सयुक्तराज्य जैरे भहान्‌ औद्योगिक समाजो 
के विधानमडल, जिनके ऊपर सामाजिबः विधिनिर्माण का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ 
भार आरोपित है, ऐसी विधियों का निर्माण नहीं कर सकते जिनमे ब्यौरे वी सभी 
बातें आ जाए और जितमे उनके श्रवर्सन के दौरान मे उत्पन्न होने वाली प्रत्येक 
सम्भव आकस्मिकता का सामना करने के लिए ब्यवस्था हो। इसका परिणाम 
यह होता है कि ' "प्रशासकीय सस्याएं न्यायिक कत्तंव्यों को स्वय ग्रहण करने को ही 
नही बल्कि उन्हें ऐसी रीति से निष्पादित करने को भो विवश होते है कि न्यायालय 
उनके पालन की छानबीन न वर सके ।! उदाहरणस्वरूप, इगलैड मे यह निश्चय 


ख्ह्व आधुनिक राजनोतिक सविधान 


हो चुका है कि यदि सविधि मे कोई विशिष्ट पद्धति नही दो गईं हो तो इसके निष्पा- 
दन से सबद्ध सरवारी विभाग, न्‍्यायालया के हस्तक्षेप के दिला, जिस प्रक्रिया को 
बह सर्वोत्तम समझे उसे अगीकार कर सकता है। अथवा जहा कोई पद्धति निर्घा 
रित होती है, वहा भी बहुधा उसका परिणाम कार्यपालिका को न्यायित्र हस्तक्षेप 
से वास्तविक स्वतत्ता ही होता हैं। उदाहरणस्वरूप, राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, 
सन्‌ 39 ने (यह इसी प्रकार की अनेक विधियो की शछ्खला से प्रथम था जिन्होने 
अ्षतत मे सन्‌ 948 मे प्रभावी होने वाले व्यापक अधिनियम का रूप धारण किया), 
सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे बीमा आयुक्‍तो के एक निकाय की स्थापना वी, जिसे 
विनियमो के बताने की शक्ति तेथा न्‍्यायिकत्र सत्ता प्राप्त थी॥ इस अधिनियम 
के अधीन किसी भी विवादय्रस्त दावे का निर्णय आयुक्‍तो द्वारा होता था, जिसकी 
अपील निर्देशियों (६०८७८४८८$) के न्यायालय के तथा अतिम अपील एक पच 
(एजएए४) के समक्ष होती थी। इस भाति साधारण न्यायालयों का अपवर्जन 
कर दिया गया था और कोई भी आयुकक्‍त या निर्देशी या पत्र न्‍्यायाधीश नही होता 
था। इसी प्रकार सयुक्तराज्य मे उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय किया 
जा चुका है कि “समस्त आमप्रवासन-सम्बन्धी मामलों मे श्रम सचिव (सेक्रेटरी 
ऑफ लेबर) के निर्णय अतिम हागें।' 

इस प्रकार का विधात विशिष्ट प्रशासवीय ज्ञान की अपेक्षा करता है और 
सामान्य न्यायाघीश ऐसे ज्ञान का दावा नही कर सकते, अत उपर्मुक्त परिस्थितिया 
अनिवाये हैं। इसके अतिरिक्त, प्रशासन द्वारा सम्पादित राज्य के कर्वव्यों के 
विल्तार के कारण उस विभाग को ऐसी शक्तिया प्रदान करना आवश्यक हो जात्ता 
है जिनसे नाना प्रकार के दावों को निष्रटाने और निर्णय देने मे शीघ्रता की जा 
सके। विधि के शासन की दुर्बलता, उसबवी स्थूलता बे' कारण, सकटकालीन अव- 
स्थाओ ये भी दृष्टिगोचर होती है जैसा कि दो विश्वयुद्धों के दौरान में हुआ, जब 
कि ब्रिटेन मे प्रतिरक्षासम्बन्धी विनियमों के अधीत, न्यायपालिका से परे, अनेक 
नए न्यायालयों की स्थापना की गईं। “निरन्तर विस्तारशील कार्पपालिका 
के अतिक्रामक स्वभाव” की यह अभिष्यक्ति स्पष्ट ही एक खतरा है, और घदि 
सावधानी से निगरावी नही की जाएगी तो उसने निश्चय ही स्वतन्नता के लिये 
खतरा उपस्थित हो जाएगा। एक महान अग्रेज न्यायाधीश स्वर्गीय लॉर्ड सेन्की 
के कथनानुसार “विशेषाधिकारों वे कुएं से निवलकर भतियों के विनियमों की 
खनन्‍्दक से पड़ना धास्तव में दिचित्र बात होगी। 

इसके विपरीत्त, उन राज्या में जहा प्रशासनिक और न्यायिव विधि के दोना 
विभागों के बीच के अन्तर को स्वीवार किया जादा है, वहा केदल राजकीय पदा- 
घिकारी के लिए ही रक्ष॑ण की व्यवस्था नही है वल्कि साधारण नागरिक के लिए 
भी है, और वह थह भी जातता है कि राजशीय पदाधिकारी के सुकावले मे उसवी 
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ध्थिति क्‍या है। क्म-से-कम द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारभ होने तक फास से प्रशा- 
सबिक स्यायातय मे न्याय प्राप्त करणा सस्ता था और वह शीघ्र प्राप्त भी हो जाता 
था , प्रक्रिया भी सरल थी और ऐसे मासलो में कासीसी उसी भाति इसे पसन्द करते 
थे जैसे कि कोई सैनिक, सैनिक न्यायालय की सीधी तथा शीघ्रकारी पद्धतियो को 
पसन्द करता है , हालाकि इससे वह जूरी द्वारा विचार का सरक्षण खो बैठता 
है। आधुनिक परिस्थितियों मे प्रशासनिक विधि वाले राज्य के नागरिक को 
प्राप्त रक्षण की कमी को बढाकर बताना आसान है। किन्तु फ़ास में राजफीय 
पदाधिकारी के 'पैवा के दोष' और “वेयक्तिक दोप' के बीच जो अत्यन्त स्पष्ट भेद 
किया जाता है बह नागरिक को अत्यधिक शादबीय जोश के बुरे परिणाम से 
बचाता है, और इसके राथ ही राजवीय पदाधिकारी के लिए भी राज्य के एक 
कुशल सेवक के रूप में कार्य करने में डरने का अधिक कारण नही रहता। 

इस भाति यह स्पष्ट है कि लोक विधि वाले राज्यों मे आधुनिक सामाजिक 
बिघान के विस्तार के कारण विधि के शासन को शिधिल करना ही होगा ) विभागों 
के अध्यक्षों को न्यायिक शक्तिया प्रदान करने से नागरिक को एक प्रकार की 
अ्रशासनिक विधि की हानिया तो सहन करनी पडती है , परन्तु क्षातिषूर्ति के 
रूप में इस विधि सथा न्‍्यायिव विधि के बीच बे' ग्"न्य अन्तर के रसामकारी लाभ 
उसे प्राप्त नही है । अत , बक्रिदेन से प्रशासनिक प्रवृत्ति के आलोचकौ द्वारा सुधार 
के दो मार्ग सुझाए गए हैँ। पहला सुझाव यह है कि प्रशासनिक न्यायालयों को, 
जहा कही भी उनका होना आवश्यक हो, पूर्णरूप से न्यायिक बना देता चाहिए 
और उन्हें हर प्रकार से वर्र्यप्ालिका से स्व॒तक्ष कर देना चाहिए भर्यात्‌ ऐसे श्यो- 
जनो के लिए इस भाति के विशेष न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए जिनके 
न्यायाधीश सम्बन्धित विधय के विशेषज्ञ हो | दूसरा सुझाव यह है कि कुछ सामलों 
में प्रशासनिक न्यायालयों या मत्ी के निर्णय तो न्यायिक न्यायालय के समक्ष 
अपील की व्यवस्था होनी चाहिए। इस भाति वैयक्तिक स्वाधीनता के लिए 
उपस्थित खतरे को, जो विधि के शासत की इन आधुनिक परिसीमाओं मे छिपा 
रहता है, कम किया जा सकता है । 

अत , निष्कर्ष यह हुआ कि वेधिक अभियृत्ति और ऐतिहासिक विकास में 
भेद होते हुए भी, सविधानी राज्यो गे आजकल न्यायिक विभाग के माध्यम से 
नागरिको को प्राप्त अन्तिम अधिकारों के सम्बन्ध मे पहले जैसा अन्तर नही रहा। 
सभी सविधानी राज्य न्यायाधीश को दलबन्दी की भावना के उत्तार-चढाव से 
परे रखकर और अपराध या भ्रष्टाचार की अवस्था मे उसके हटाए जाने को अस- 
स्भव बनाए बिना उसकी पदावधि सुरक्षित करते हुए उसकी निष्पक्षता सुनिश्चित 
कर लेसे हैं। लोक विधि पर आधारित विधि प्रणालियों घाले राज्यो मे विधि का 
शासन कार्येपालिवा को अन्य समस्त निकायो को बरावरी मे रखता है त्वा उसे 


286 आधुनिक राजनीतिक सविधान 


उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाता है और कार्यपालिका सम्बन्धी इृत्यो की 
सफाई मे राज्य के हित की बात स्वीकार नही करता ॥ विशेषाधिकार वाले राज्यो 
मे, जहा प्रशासनिक विधि होती है, राजकीय कर्मचारी को प्रशासनिक न्यायालय 
के सामने उत्तरदायी ठहराकर कार्यपालिका को कुछ सीमा तक साधारण न्याय की 
प्रक्रिओ से ऊपर स्थात दिया जाता है। परन्तु आधुनिक परिस्थितियों में 
समष्टिवादी विधान की आवश्यकताओ के कारण विधि के शासत्र की प्रणाली 
को कुछ हानि उठानी पडती है , क्योकि इस त्तरह के विधान के अन्तर्गत पदाधि- 
कारियो को कुछ ऐसी निरपेक्ष शक्निया देनी पडती हैं जो व्यवहार मे सरकारी 
विभाग के अध्यक्षो को विधि के परे कर देती हैं, हालाकि यह बात वही तक लागू 
होती है जहा तक कि सम्बन्धित विधि उसकी इजाजत देती है। दूसरी ओर, विशेषा- 
घिकार वाले राज्यों में, यद्यपि एक विशेष प्रक्रिया राजवीय पदाधिकारी का रक्षण 
करतो है परन्तु वह निर्वन्धनों से इतनी जकड दी गई है कि साधारण नागरिक 
को उसके सम्बन्ध मे जरा भी शिकायत नही रहती है; 

सामान्‍्यततया, हम यह कह सकते हैं कि लोक विधि वाले राज्यों मे उत राज्यों 
की अपेक्षा जहा विधि सहितावद्ध होती है और जहा प्रशासनिक विधि होती है, 
विधिवाद (7.८४»॥/४7) का अधिक वातावरण रहता है । इसका कारण यह है 
कि लोक विधि वाले राज्यों मे न्यायाधीश विधि का तिर्माण कर सकते है, जब कि 
प्रशासनिक विधि दाले राज्या मे सहिता इस विषय मे न्यायाधीशों पर प्रतिबन्ध 
लगाती है और प्रशासनिक न्यायालयों मे, जहा न्‍्यायाघीश कार्यपालिवा के निर्दे- 
शन के अधीन वास्तव में विधि बनाते हैं, निर्णय के लिए एक विस्तृत क्षेत्न छोड 
देती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि विशेषाधिकार वाले राज्यों मे एव प्रवार 
को म्यायिक विधान होता रहता है जिसे सहिताबद्ध नही किया जा सकता | दूसरे 
अंब्दो में हम कह सकते हैं कि न्यायशास्त्र (]०४०७८००८४०८) (अर्थात्‌ पूर्कदृष्टात 
के आधार पर विधि) सामान्य विधि वाले राज्यों का विशिष्ट लक्षण है और 
राजनीतिक निर्णयो का (स्यायिक निर्णयो से भिन्न) विशेषाधिकार वाले राज्यो 
में अधिक विस्तृत क्षेत्र है। इस भ्रश्व का उत्तर देना अगसान नहीं है कि स्याया- 
घोशो और राजदीतिज्ञों मे कौन लोकतत्नीय अधिकारों का अच्छा रक्षक है । 
जो कुछ हम कह सकते हैं वह्‌ इतना ही है कि लोकतत्नीय अधिकारों का परिरक्षण 
अन्त में जनता का कार्य है और इस अधिकारों के सरस्षय से जनता की सहायता के 
लिये आधुनिक सविधानी राज्यो से न्यायाधीशों एवं राजनेताओ दोनों की 
आवश्यकता है।॥ 


नृतीय खण्ड 
राष्ट्रीयवा और अन्तर्राष्ट्रीयता 


]4 
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अभी तक हम राज्या की जात्तेरिक सरचना और सगठन पर विचार करते 
गहें हैं परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय सम्पस्धों तथा उन्हें जदित बनानेवाली अवस्थाआ पर 
कृछ विचार किये दिना साविधानिक राजनीति का कोर भी तुतनात्मक अध्ययन 
पूरा नहीं हागा। वास्तव में जय हम राज्या के परराष्ट्र-सम्यन्धो पर विचार 
बरत हैं ता हम समसामयिक राजतीतिक संगठन के' अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष की ओर 
अप्रमर होते हैँ) स्पष्ट है कि आधुनिक परिस्यितियां में किसी भी राष्ट्र के लिये 
दूसरे राष्ट्रा से सम्बन्ध स्थापित क्यि दिना अपने वल्याण के लिये प्रयत्न करना 
व्यर्थ है। क्याति' इतना ही नही है कि राज्य आजकल आर्थिज दृष्टि से अन्यो- 
स्याश्वित है, किसी भी समय उनके बीच सधर्ष छिड जाने पर उनकी समस्त 
आन्तरिक राजनीतिर व्यवस्था यटाई में पड सकती है। 
इसतिय प्रत्येक राष्ट्र का भावी वल्याण अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय सम्नन्धों वी 
समस्या वे समाधान पर निर्भर है। अत परराष्ट्र-्मम्बन्ध के क्षेत्र से राज्यों वे 
आचरण का विनियमन करने के बारतविर या सभाब्य सरीजों वा अध्ययन उनके 
आस्तरिव' राजनीतिय सविधानों के अध्यपन का स्वाभावित् परिणाम है। 
बीम॑वो शताब्दी की वैज्ञानिक एवं औद्योगिर (उ०८आण०्ट्मव्ण ) कान्ति 
निरन्तर दूरियाँ कम करती जा रही है और विश्य के देशा को एक दूसरे के उत्त 
रोत्तर घनिष् सम्पर्क मे लाती जा रदी है। परन्तु इस घनिष्ठ सम्पर्व से आवश्यक 
रुप में अन्तर्सीद्रीय सामजस्य उत्पन्न नहीं दोवा | वास्तव मे, इस युग वी तक 
नीरी प्रगति ने ऐसी स्थिलि उत्पस्त करदी है कि किसी दूरस्थ स्थान में होनेबाली 
कोई स्थानीय गडयड़ तुरन्त विश्वभर भे तनाव पैदा कर सकती है जिससे सम्य 
"समाज वा अस्तित्य हो खतरे में पड सत्ता है। सक्षेप मे, विश्व का राजनीतिक 
संगठन विश्व वी तकनीकी प्रगति के साथन्साथ नही चलता और विज्ञान की जो 
शक्ति एकोकरण करन बाली होनी चाहिये वह ससार बे राष्ट्रो की पुरानी राष्ट्रीय 
सबल्पनाओ के प्रति बनी हुई निष्ठा के कारण निष्फ्ल हो रही है। 
इस जटिव स्थिति के लिये दोनों विश्ययुद्ध मुस्यकर उत्तरदायी है व्माकि 
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जहाँ उनके कारण विज्ञान एव औद्योगिकी वी बड़ी तेजी से प्रगति हुई वहाँ उ-होंने 
बडे-बडे साम्राज्य नष्ट कर दिय, अधीन लोगो को मुक्त क्या और पहले के 
साम्राज्यो की राजतीतिक एद आ्िक अवस्था को निवंल कर दिया। पुरानी 
विश्व व्यवस्था के इस विघटत के, विश्येप कर द्विप्तीय विश्वयुद्ध के बाद, बड़े दूर- 
गामी परिणाम हुए । एक ओर नये स्थापित राज्यो के लोग, जैसे वे परतत्नता से 
निकलकर स्वतत्ता ग्रे भ्रवेश करते है, एक नये प्रकार की राष्ट्रीयता से प्रेरित 
होते हैं। दूसरी ओर, पश्चिमी योरोपीय राज्य, अपने समुद्रपार के साम्राज्यो 
को खोकर, आथिक सयोग के मार्ग से, ऐसे राजनीतिक सघवाद बी ओर बड़ रहे 
है जो दाष्ट्रीयता की पुरानी सवल्पना वा विरोधी है। ये राष्ट्रीयतावादी एवं 
आधिक संमस्याएँ उन समस्याओ मे से हैं जिन्हें राष्ट्रो को, यदि उन्हें विश्व-नियत्रण 
को कोई सतोष॑ज॑नेक योजना खोजनी है, हल करना ही होगा । संयुक्त राष्ट्र के 
सगठत का अध्ययन करने के पहले इत समस्याओं पर गहराई से ध्यान देना लाभ- 
कारी होगा क्‍योंकि सयुक्त राष्ट्र पर इलका बडा प्रभाव पड रहा है। 


2 भध्य-पु्व॑ में राष्ट्रीयता 


हम देख चुके हैं कि प्रथम विश्वयुद्ध के फलस्वरूप आस्ट्रिया-हगरी का साम्राज्य 
भग हो गया और योरोप में अनेक नये राज्य बने। ऑटोसन (तुर्को) साम्राज्य 
के विनाश का भी मध्यपूर्व पर इसी प्रकार का विघटनकारी प्रभाव पडा, जहाँ 
नवीन तुर्की और अरब प्रदेशों में एक प्रवल राष्ट्रवादी भावना उदित हुईं। स्मरण 
रहे कि तुर्वी गणराज्य बन गया था और लघु एशिया (2४७ 7:7०7) त्तक 
ही सीमित रह गया था, वेवल इस्ताम्बूल और उसके आसपास का छोटासा 
भ्रदेश ही उसके पास योरोप से बचा था । अरब प्रदेश, जो पहले ऑटोमन साआज्य 
के अन्तर्गे त थे, तुर्को के नियत्रण से मुक्त वर दिय गये और उनके पृथब््‌_ अस्तित्व को 
मात्यता भाप्त हुई, हालाकि कुछ समय बे लिये बे राष्ट्र-सघ के प्रादेशों (#वा 
0365) के अधीन रखें गये ) ईराक (मेसोपोटानिया ) , ट्रान्सजोर्डात (बाद में इसका 
नाम जोर्डान रह गया) और पेलेस्टाइत बे प्रादेश ब्रिटेन के पास थे और सीरिया एव 
लेबेतान के फ्रान्स के पास । वर्धमान राष्ट्रीय भावना बे कारण प्रादेशप्राप्त राज्यो को 
उब पर नियतण रखने मे कुछ कठिनाई हुई । जिटेन ने अन्त मे 932 में ईराक छोड 
दिया। जोर्डान भे वह अधिक समय तक रहा आया और उसे स्वतत्नता 946 
के पहले नहीं मिल सकी। फ्रान्स ने सीरिया और लेबेनान की स्वदत्त। ]94 
में स्वीकार करली | हेजाड, जो 96 तक तुर्को साम्नाज्य का एक भाग था, 
बाद मे नेज्द की जागीर में शामिल कर दिया गया जिसके फ्लस्वरूप सऊदी अरद 
के राज्य का तिर्माण हुआ जिसकी प्रभुता 932 मे सान्‍य हुईं। यसत के सलग्न 
अरवे राज्य भी स्व॒तत्न हो गया। 
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ब्रिटिश प्रादेश के अधीन पेलेस्ट/इन मे एक विशिष्ट समस्या खडी हो गई 
क्योकि यहाँ राष्ट्रीयता ने बडा प्रचण्ड रूप धारण किया। सन्‌ 297-॥8 मे 
अरब सेवाओ तथा गहुदो स्‍्वयसेवक-सेना की सहायता से अग्रैजो ने तुंकों से पेले- 
स्टाइन विजय कर लिया था। नवम्बर 9व7 में व्विटिश सरकार ने बालफोर- 
घोषणा निकालो थी जिसके द्वारा पेलेस्टाइन मे यहूदी राष्ट्रभूमि की स्थापना के 
लिये सुविधा देने का वचन दिया गया था। इस प्रदेश मे अरबो की सख्या महूदियों 
से बहुत अधिक थी। अत इस निर्णय को कार्यान्वित करने से दोनो लोगो मे बडा 
लम्बा उत्तेजनापूर्ण युद्ध छिड गया। द्वितोय विश्वयुद्ध के बाद स्थिति और भी 
बिगड गई जब कि असख्य विस्थापित यहूदियों ने पेलेस्टाइन मे शरण मागी।ा 
प्रादेश के अधीन पच्चीस वर्ष तक ब्रिदेंन ने शान्ति रखने का प्रयत्त किया और 
स्वशारान की नीव डालो। किन्तु 948 मे ब्रिटेन ने प्रादेश को त्यागने वा 
निश्चय किया और यह पेलेस्टाइन छोड गया। इस पर यहूदियो ने, जिन्हें ससार 
भर के यहूदी (2707६) सगठनो की सहायता प्राप्त थी और जो अरबो की 
अपेक्षा अधिक प्रगतिवान एवं सुसज्जित थे, तुरन्त ही तेल अवीव में इजरेल वे 
स्वतत्न राज्य की घोषणा कर दी। अब अरब लोगो ने, जिन्होंने 945 
में अरव लीग की स्थापना कर ली थी, मिलकर इजरेल पर एक विशाल 
आक्रमण क्षिया। लडाईं जनवरी 949 तक चलती रही जब सयुक्त राष्ट्र 
के सरक्षण मे युद्धविराम सन्धि पर हस्ताक्षर हुए और कई समझौते 
किये गये । 

युद्ध विराम के समय जेरुसलेम के “प्राचीन नगर” समेत पेलेस्टाइन की पूर्वी 
पट्टी जोर्डान के अरब राज्य की सेनाओ के अधिकार भे बनी हुई थी और दक्षिण- 
पश्चिम में मिल्न वो सेनाएँ गाजा की पट्टी पर अधिकार किये हुए थी ॥ इस प्रकार 
इज़रेल के गणराज्य फे हाथो मे अधिवाश पेलेस्टाइन, जिसका क्षेत्लल 8000 
बर्गमोल के लगभग था, रहा । अब गणराज्य का विधिवत ग्रठन हुआ जिसके 
लिये एक निर्याचित राष्ट्रपति और एक निर्वाचित विधानसभा के प्रति उत्तरदायी 
प्रधानमत्नी की व्यवस्था की गई। बाद में (969 मे) राजधानी तेल अवीव 
से हटा कर जेरुसलेम के नये नगर' में स्थापित की गई। सन्‌ 950 में विधान- 
सभा ने एक विधि पारित की जिसके द्वारा यह घोषणा को गई कि 'प्रत्येक यहुदो को 
जो इजरेल में बसना चाहता है आप्रचासी-वीसा (७३३७) प्रदाग बिया जायगा। 
इसका परिणाम यह हुआ कि कोई चालोस विभिन्न देशो से हजारो यहूदी आप्र- 
चासियो की दाढड आगई और 960 तक इजरेल की जनसख्या बोस साख से भी 
अधिक हो गई जिसमे 90 प्रतिशत यहूदी थे। अब इसमे कोई आशचय को बात 
नही है कि युद्ध विराम व्यवस्था के होते हुए भो इजरेल के प्रति गरदो को शबूतता 
में कोई कमी नही आई और सबुक्त राष्ट्र के निरन्तर प्रयत्नो के बावजूद, 3 962 
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के अन्त तक यहुदी इज्रेल और उसके अरब पड़ीसियो के वीच कोई स्थायी सन्धियो 
पर हस्ताक्षर नही हो सके + 
सिल्र (म४277:) भी किसी समय प्राचीन ऑव्येमत साज्राज्य का एक अग 
था और धूर्द वी ओर स्थित्त अरव प्रदेशों के समान दोनो विश्चयुद्धी के फलस्वरूप 
उसने ज़मायन रूप में स्वतवतता बआआप्त की। परन्तु मिस्र में इत घटनाओ की 
पुष्ठभूमि उसके पूर्वी पडौसियो वी पृष्ठभूमि से भिन्न थी। सन्‌ 882 मे ब्रिटेन 
ने मिस्र पर अधिकार कर लिया था और वहाँ अनौपचारिव रूप में सरक्षित राज्य 
वी स्थापना करदी थी, हालाकि तुर्की का अधिराजत्व मान्य बना रहा | सन्‌ 883 
मे ब्रिटेन ने वहाँ एक प्रतिनिधिक सभा स्थापित की जिसकी शत्तियों में 493 में 
काफी वृद्धि की गई | विन्तु 94 से प्रथम विश्वपुद्ध के छिडने के कुछ ही समय 
बाद ब्रिटेन ने औपचारिक रूप में सरक्षित राज्य की घोषणा की, तुर्की के अधि 
राजत्व को समा त कर दिया और प्रतिनिधि सभा को निलम्बित कर दिया। प्रथम 
विश्वयुद्ध के बाद मिस्तनी राष्ट्रीयकावादी लोग (वपद ४४७») अधिकाधिक 
उम्र होने लगे। सन्‌ 922 मे ब्रिटेन का सरक्षण समाप्त हुआ, एक सविधानी 
राजतत् की स्थापना हुई और खेदिव (सुल्तान) फुआद (77४७०) बादशाह 
घोषित किया गया। नये सविधान के अधीन बादशाह को एक दिसदनी ससद्‌ 
के प्रति उत्तरदायी प्रधानमत्नी वे द्वारा कार्य करना था। सखद्‌ का उच्च सदत 
आशिक रूप मे नामनिर्देशित और आशिक रूप मे तिर्वाचित सौनेट था और अवर 
सदन निर्वाचित प्रतिनिधि-सदन ((एथ्याफल० णी ८एपप८७$) । 
सन 936 को एग्लौ इजिप्टियन सधि के द्वारा ब्रिटिश अधिकार का अन्त 
हो गया , कैदल सूडान और स्वेज़ नहर के लिये कुछ सैनिक सुरक्षण बने रहे। 
कुछ ही दिनो में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड जान पर मिस्र एक महत्वपूर्ण सामरिक 
केन्द्र बन गया और ब्रिटिश सेनाएँ वापस लौट भाई । युद्ध के बाद अग्रेजो के विष्द्ध, 
जिनकी सेनाएँ सूडान और नहर के अचल में बनी हुई थीं और राजतत के विरद्ध 
राष्ट्रीय भावना भडक उठी । सन्‌ 3952 53 में एक सैनिक राज्यविप्लव 
(%()॥(७7५ (:०७ए ७/८८७॥) ने राजतत्न का अन्त कर गणराज्य की स्थापना की । 
सन्‌ 953 में सूडान के विषय से समययौता हो गया (जिसे अपने राजनीतिक 
भविष्य का स्वय निर्णय करमा था और जो 956 में एक स्वतत्न गणराज्य वन 
गया) | सन्‌ 3954 में स्वेज़ नहर समझौते के द्वारा ब्रिटेन न बीस महीनों के 
अन्दर नहर के अचल से समस्त ब्रिटिश सेना हटा लेने का बचन दिया। सन्‌ 
956 में जब सब ब्रिटिण सेनाएँ हट गईं तो कर्नल नासिर ने, जो एक जनमत 
सग्रह मे, जिसमे वह अकेला ही उम्मीदवार था, राष्ट्रपति चुना गया था, स्वेज 
नहूर का राष्ट्रीयकरण कर लिया और इस श्रकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय सकट खडा 
बद दिया जिसमे से वह अरब ससार का स्व-घोषिव नेता वतकर सामने भाया। 
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यद्यपि मिस्र यथार्थ से अरब राज्य नही है क्योकि उसकी मिश्र आबादी 
मे अरबों का सख्या की दृष्दि से दूसरा नम्बर है, फिर भी बह अपने आपकी अरव 
राज्य मानता है और यद्यपि वह मध्य-पुर्वे वी भौगोलिक सीमाआ मे नहीं पडता, 
फिर भी बह इस प्रदेश को जटिल राजनीति मे बुरी तरह उलझा हुआ है। वास्तव 
मे दो प्रकार के अरब राष्ट्रीयशावाद आपस में टकरा रहे हैं। एक ओर प्रत्येक 
पृथक्‌ राज्य का सकुचित राष्ट्रीयतावाद है और दूसरी ओर विशद राष्ट्रीयतावाद 
है जिसका प्रतिनिधि अरब लीय है। नामिर ने इसी विशद राष्ट्रीयतावाद से 
लाभ उठान का प्रयत्न कथा है । वह्‌ 4958 में सीरिया को मिस्र के साथ मिलाकर 
सयक्त अरब गणराज्य का निर्माण करन के लिय राजी करके इस दिशा में अग्नसर 
हुआ | परन्तु योजना सफल नहीं हुईं। सन्‌ 96] मे सघ टूट गया और नासिर 
की प्रतिष्ठा को बडा घक्‍शगा लगा। जरब लीग कसी भमय राज्यों के शिथिल 
सयोग से कुछ अधिषः वनना चाहता था परस्तु 953 और 958 के बीच 
लिदया, सूडात, मोरकत्रों और ट्यूनिशिया और 962 में एल्जीरिया को शामिल 
करके अफ्रीका में पश्चिम ओर दक्षिण की ओर अपना विस्तार वर लेने के कारण 
बह सभावगा बहुत दूर चली गई है। आज साम्यवादी पूर्व और लोक्तत़्वादी 
पश्चिम के प्रभावों के बीच उद्विस्त अवस्था से यडे हुए ये अरब राज्य निस्सदेह 
शासार में विक्षोभकारी तत्व बते हुए है और यदि एक प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता 
स्थापित करनी है तो पहले उनकी समस्था से जूझना और से हल करना पडेगा। 


3 एशिया से परावतेन 


मिस्र और मध्यपरर्व मे युद्धोचर काल की राजतीतिक घटनाओं से भी अधिक 
मार्के की वे घटनाएँ है जो एशिया के अन्य भागो त्तथा अफ्रीका में घट रही है। 
वे भी एक नये राष्ट्रीयतावाद से प्रेरित है और उनका भी अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
से कम महत्व नहीं है। अफ्रो-एशियाई राष्ट्रीयताबाद की उठती हुई लहर ने 
उन पराधीन लोगो को बहा कर उस स्थिति में पहुँचा दिया जह बे राजनीतिक 
स्वतत्नता की माग करने लगे क्याकि अपने आथिक साधनो पर अपना ही नियवरण 
रखने, जीवन के उच्च मान प्राप्त करते तथा अपनी सस्कृति का व्यापक असार 
करने का उन्हें यही एकमात्र अपरिहार्य अवस्था दिखाई देती थी। स्वतत्नता की 
प्राप्ति पक्चिचमी योरौप की साम्राज्यिक्ष शक्तियों की समुद्रपार के अदेशों पर अपना 
नियत्षण कायम रखन की असमर्थता के कारण सभव हो सवी। ये शक्तियाँ दोनो 
विश्वयुद्धों के सम्मिलित परिणामों के कारण निर्वल हो चुकी थी। इसके परि- 
णामस्वरूप एशिया और अफ्रीका से इन शक्तियों का जो परावर्तन हुआ उसके 


फलस्वरूप ऐसे परिवर्तन हुए जिनको हम निस्सदेह औपनिवेशिक क्रान्ति कह 
सकते है। 
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इस बकिप्लव से सम्बन्धित योस्ेपीय शक्तियाँ ये थी--बत्रिटेन ओर प्रान्‍्स, 
एशिया और अफ्रीका दोनो म, नंदरलैंड एशिया मे और बेलिजयम अप्रीका मे । 
जमंनी तो पहले से ही वर्साई की सन्धि दारा अपन उपनिवेशों से बचित किया 
जा चुका था। इटली को ह्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अप्रीका में अपने उप> 
निवेशों से वचित होना पडा और पुतंगाल, द्वितीय विज्वयुद्ध के वाद भी, समुद्रपार 
की विशेषकर अफ़ीका म, ब्रजा की स्वततवता की माँग का विरोध करता जार रहा 
है परन्तु यह विरोध अन्त में निष्फ्ल ही सिद्ध होगा। 


(अ) ब्रिटेन ओर भारतवषं 


विश्व शक्ति-सन्तुलन म इस युद्धोत्तर परिवर्तन के स्वरूप और उसकी शक्ति 
को समझनेवाला पहला साम्राज्य ब्रिटन या जो स्वाभाविक रूप मे सदसे अधिक 
फ़सा हुआ था और ब्रिटेन के तस्यों का मुक्नाबला करने के तिश्चय्र से प्रभावित 
होनेजाले उसके समुद्रपार के प्रदेशों मे प्रथम भारतवर्ष था। भारत मे अग्रेजी 
का प्रारभिक इतिहास ईस्ट इडिया कम्पनी द्वारा राजनौतिक उत्तरदायित्वों के' 
ग्रहण और धीौरे-धीरे उनके अबरेजी सरकार के हाथो मे पहुचने की गाया है! 
अगरेज सरकार द्वारा सन्‌ 600 मे प्रदान किए गए आज्ञापत्र (चार्टर) वे 
अधीन विशुद्ध वाणिज्यिक सस्या के रूप मे आरम्भ होकर ईस्ट इडिया कम्पनी को 
उन बडी बडी राजनीतिक कठिनाइयो का मुकावला करना पडा जो मुगल साम्राज्य 
के विघटन' तथा फ्रासीसियों के विरुद्ध प्राघान्य के लिए संघ के सयुक्‍त प्रभाव से 
उत्पत्त हुई थी। सप्त वर्षीय युद (सन्‌ 2756-763) में फ्राप्तीती शक्ति के 
अष्ठ हो जाने के पश्चात्‌ त्रिटिश सरकार को हस्तक्षेप करने को बाध्य होना पडा 
और दो अधिनियम--नॉ्थे का रेग्यूलेटिंग एक्ट (सत्‌ 773) और पिट का 
इंडिया एक्ट (सन्‌ 784)--एक के वाद एक शीघ्रता से पास क्ए गए। इन 
दोदो अधिनियमो ने भारत के उन भागों के शासन की, जो उन दितो तक आग्ल 
प्रभुत्तता के अघीव जा चुके ये, व्यवस्था करने का प्रयत्त किया और भारत के 
मस्त र-जनरल के पद की स्थाएना कम्पती के सेवक को बजाय राजकीय 
पदाधिकारी के रूप में की३॥ पिट के अधिनियम ने खन्‍्दन म एक बोर्ड 
आफ क्ट्रोल की स्थापना वी, जो इंडिया आफ्सि का प्रारम्भिक 
र्य था। 
यह अधिनियम सत्तर वर्ष से अधिक काल तक जारी रहा, जब सन्‌ 4857 
से भारतीय गदर के कारण इसंत्रा निरसन और आगामी वर्ष मे एक नए अधि- 
लनियस का धारण आवश्यत हो गया! उस अधितियम ने ईस्ट इडिया कम्पनी 
को समाप्त कर दिया, रानी विकटोरिया को भारत की प्रभु उद्घोषित किया 
(सम्नाज्ञी की उप्राधि सन्‌ 877 तक धारण नही वो गई थी), भारत वे सचिद 
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(सेक्रेटये ऑफ स्टेट फॉर इडिया) का एक पृथक्‌ पद निर्धारित किया और यह भी 
व्यवस्था की कि लन्‍्दत स्थित इष्डिया ऑफिस के बोर्ड का एक भारतीय घच्यक्ति 
भी सदस्य हो। बाद में एक अतिरिक्त भारतीय व्यवित के लिए और व्यवस्था 
की गई। उक्त अधिनियम की मुख्य बातें ब्रिटिश भारत की सरकार का आधार 
बसी रही, हालाकि उसमे समय-समय पर पारित अनेक विधियों द्वारा सशोधन 
किए गए जिनका उद्देश्य धीरे-धीरे एक कम निरकुश शासत्र का विकास करना 
था। आगे खलकर ब्रिटिश भारत के गवर्नर-जनरल और विभिन्न प्रातो के, 
जिनमे ब्रिटिश भारत विभाजित क्या गया था, गवर्नरो को विधिनिर्माण और 
प्रशासन तक के कार्य भे सहायत्ता के लिए भारतीय समाज के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए 
क्षेत्र से व्यक्ति लिए जाने लग्रे । सन्‌ 7862, 892, 2909, और प्रथम विश्व- 
युद्ध के दौरात मे, भारतीय परिपद्‌ अधिनियमो (इडियन कौसिल्स एबट्स) 
के द्वारा आशिक रूप की प्रतिनिधि-सभाओ के माध्यम से भारतीयों द्वारा अपने 
देश के शासन के काये मे वाइसराय की परिषद्‌ और प्रातीय गवर्नुरो की परिपदो 
दोनो से ही भाग लेने की प्रथा क्मिकझ रूप से विकसित हुई । इन व्यवस्थाओं ने 
वाइसराय लॉ नेम्सफोर्ड और राज्यसचिव (सेक्रेटटी ऑफ स्टेट) एडविन 
मॉप्टेग्यू बी सलाह से पारित 99 के भारत शासन अधिनियम (गवर्नमेट 
ऑफ इडिया एक्ट) का रूप धारण किया। 
इस अधिनियम की प्रस्तावना से फट्दा गया था कि ब्रिटेन का उद्देश्य प्रशासन 
में भारतीयों का उत्तरोत्तर अधिक सहयोग प्राप्य करना तथा साम्राज्य के अभिन्‍न 
भाग के रूप में ब्रिटिश भारत में स्व-शासी सस्थाओं का क्मिक विकार करना 
और भारत के प्रातो कों भारत सरकार से अधिकाधिक ऐसे स्वतत्न अधिकार 
देना है, जिससे उसके उत्तरदायित्वों का सम्यक्‌ निर्वाह भी होता रहे। केन्द्रीय 
सरकार के लिये इस अधिनियम द्वारा एक उच्च सदन की स्थापना की गई, जो 
कि राज्य-परिषद्‌ (फोन्सिल ऑफ स्टेट) कहलाया और जिसमे साठ सदस्य थे, 
जिनमे से कुछ निर्वाचित होते थे और शेष नाम-निर्देशित (इनमें बीस से अधिक 
सरकारी सदस्य नहीं हो सकते थे)। इसो अधिनियम द्वारा 40 रादरयों की 
एक विधानसभा (लेजिस्लेटिव असेवली ) की स्थापना को गईं, जिसके सौ सदस्य 
निर्वाचित होते थे और शेष नाम-निर्देशित (जिनमे से छब्बीस से अधिक सरकारी 
नही हो सकते थे) | प्ररिषद्‌ की क्षवृश्ति प्रात वर्षो की तथ्य किधानममा की अवकि 
सीन वर्षो को थी, परन्तु उनमे से कोई भी अथवा दोनो ही इससे पुर्वे ही वाइसराय 
के द्वारा विघटित की जा सकतो थी | पहले तो उनकी शक्तिया कुछ नाम माल 
थी। कार्यपालिका परिषद्‌, जो वास्तविक सत्ता थो और जिसके साथ गबनेर- 
जनरल कार्य करता था, उनके प्रति उत्तरदायी नहीं थी, परन्तु उसका प्रत्येक 
सदस्य राज्य-परिपद्‌ अथवा विधानसभा मे अनिवाय रूप से स्थान ग्रहण करता 


296 आधुनिक राजनीतिक सविधान 


था। साधारण विधान दोनो सदनों द्वारा होता था जिसमे वित्तसबधी कुछ विषय 
भी थे। परन्तु बाइसराय किसो भी ऐसे अधिनियम को बना सकता 
था, जिसके विषय में वे अपनी अनुमति देने से इनकार करते, और, साथ 
ही, वह किसी भी ऐसे अधिनियम को जिसे थे बनाते, तिषिद्ध कर 
सकता था। 

सन्‌ 4949 के अधिनियम ने वास्तविक स्व-शासन का सूत्रपात उनं आठ 
मुख्य प्रातो भे किया, जिनमे से हर एक मे गवर्नर उन विपयो का प्रशासन करता 
था, जो गवर्नर-जनरल के हाथो में नही होते थे। इन प्रातो मे से हर एक मे उत्तर- 
दायी सरकार का वह सिद्धान्त (हालाकि अपूर्ण रूप मे) अपनाया गया जो कि 
उन डामिनियनो मे चालू था जिनके सविधानों का हम अध्ययन कर चुके हैं। 
हर एक प्रात मे एक गवर्नेर, एक कार्यपराल्विका परिपद्‌ और एक विधानपरिषद्‌ 
होती थी | हर एक विधानपरिपद्‌ के सदस्यों के क्म-से-कम 70 प्रतिशत निर्वा- 
चित होते थे (यह सख्या हर एक प्रात में विभिन् थी, बाल में 7 25 थी दो असम 
में 53 ही थी), और शेप सदस्य नाम निर्देशित होते थे । परिषद्‌ की अवधि, 
यदि बह पहले ही विघटित न कर दी जाती, तीन वर्ष की थी। प्रात्त के विषय 
दो प्रकारों मे विभक्त ये रक्षित और हल्तातरित। इनमे से प्रथम प्रकार के 
विपथो का प्रशासन गवर्नर और कार्यपरालिका परिषद्‌ के द्वारा होता था, परन्तु 
दूसरे प्रकार के विषयों का प्रशासत गवर्नर ऐसे मत्नियो के परामर्श से करता था 
जो विधानपरिषद्‌ के निर्वाचित सदस्यों में से लिए जाते थे और 
उसके श्रति उत्तरदायी होते थे! इस अधिनियम क्री अवधि दल वर्ष की 
थी , उसके उपरान्त उसके कार्यान्वयन का इस दृष्ठि से पुनरीक्षण 
होता था कि उसे प्रगतिशील दिशा में किस्त भाति परिवर्तित कया जा 
सकता है। 

इगलैंड के उदार विचारों वाले पुरुषों तथा महिलाभों को सनू 99 ये 
भारते शासन अधिनियम में एक ऐसे बीज के अस्तित्व का दर्शन हुआ, जो अन्त में 
उत्तरदायी सघीय सरवार के मतोरम पुष्प के रूप मे प्रस्फुटित हो सकता था। 
यह सत्य है कि गवर्तर-जनरल की शक्तितिया बहुत बडी बती रही, परन्तु तत्कालीन 
परिस्थितियो मे उसे एक पूर्णतया निर्वाचित विधानमडल के प्रति पूर्ण उत्तर« 
दायित्व बी स्थिति में रपता, जो स्व शासी डॉमिनियनो में उत्तरदायी सरकार 
बा सार है, खतरनाक होता। परन्तु भारत उन डॉमिनियनो से बहुत भिश्न था 
और है। यह केवल देश मात्र ही नहीं वल्कि एक महाद्वीप है, जिसमे उस समय 
चालीस करोड से अधिक ऐसे लोग रहते हैं जो सामाजिक, धामिक तथा राजनीतिक 
विरोध की दवदल मे फ्से हुए हैं। उसवी जनता का विशाल समुदाय अशिक्षित 
या, तथा उसमे से कुछ अस्पृष्ठय थे, जो जाति-श्रणाली वे अधौन मनुष्य से होन 
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समझे जाते रहे हैं 7! अत्त उसमे उन आवश्यना तत्वों का अभाव था, जिनसे 
एक राष्ट्रीय राज्य का निर्माण होता है। 

तो भी विटिश सरकार सनू 99 के अधिनियम के पारण से दम वर्षो के 
भीतर स्थिति का पुनरीक्षण करने के अपन वचन को पूरा करने को तत्पर थी, 
और सन्‌ 928 में इस पुतरीक्षण की सभावताओ की जाँच करन के लिए साइमन 
क्मीणन को भारत भेजा गया + उक्त जायोग के प्रतिवेदी और उसके उपरान्त 
होने वाले विचार वरिमणश के फतस्वर्प एक विशाल जन-समूह व स्व शासन पे क्षेत्र 
में एक सए सोहसित प्रयास वा समारम्भ हुआ, जा उस समय ससार के इतिहास 
मे अत्यन्त साहसपू्ण राजनीतिक प्रयाग प्रतीत हाता घा। भारत ओर पिटेन 
मे सात वर्षों बे बिचार विमशे के पश्चात्‌ सन्‌ 2935 में एक समा भारत शासन 
अधिनियम पारित हुआ । यहु एक घत्र छप हुए लगभग 00 पप्ठा-हा विशाल 
इस्तावेज था। एक आर इस अधितियम ने एक बिवरउुत ही सबीन प्रयोग का 
सूत्रपात किया, अथात अधविलभारतीय सथ् क्षा सिद्धान्त । दूसरी ओर, श्रातों के 
स4्रध में, इससे उन राजनीतिक अधिकारा और शक्तिया के विकास और विस्तार 
वी व्यवस्था हुई जा सन्‌ (949 के अधिनियम के अधीन पहले ही प्रदान किए 
जा चुके तथा प्रयुक्त हा चुके थे । यह अधिनियम, जहा तर कि उसका सम्बन्ध 
प्रातीय स्वायत्त शासन से था, सन्‌ 4937 के अग्रैंत से प्रवत्तेनशील हुआ। जिस 
प्राता को स्दायत्त शासन प्रदान किया गया था, वे गवर्नर के प्रात कहलाए (ये 
उस समय ग्यारह से) / वे दो बर्यों मे विभकता किए गएू। एवा बर्गे मद्रास, 
बम्बई, बगाल, सयुक्तप्रात, विहार और असम का था, और दूसरा वर्ग शेव पांच 
प्राता का था। उपर्युक्त छह प्राता में दो सदन थे एक विधानपरिषद्‌ और दूसरी 
विधानसभा, और शेष मे केवल एक विधानसभा थी। इनमे से हर एक परे गवर्नर 
राजा वा प्रतिनिधित्व करता था और उसकी सहायता और परामर्श के' लिए एव 
सत्रिपरिषद्‌ थी जो विधानमडस के श्रति उत्तरदायी थी। ग्रवनंर को अपने 
ऐसे सत्ती चुनने होते थे जिन्हें उसके विचार मे विधानमठल का समर्थन मिलने 
सी स् बना हो। उसको उन विपयो के सिवाय, जिनके लिए वह स्वय सीधे 
उत्तरदायी या, जैसे कि प्रात की सुरक्षा अथवा गवर्नर-जन रल से प्राप्त वे आदेश, 
जो कि उसके मत्रिगण के! विचारो से मेल न छाते हो, समस्त प्रातीय मामलों में 
सतल्ियों ना परामश्श सेना होता था। 

इस अधिनियम में यह निर्धारित दिया गया था कि भ्रातीय विधानसभाए 


सन्‌ 7950 के भारतसघ के संविधान के अधीन अस्पृश्यता को समाष्त 
कया जा चुका है और उसके निरन्तर व्यवहार को दडनीय कर दिया 
गया है। 
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किस भाति सगठित की जाएगी और निर्वाचकगण कौन होगे। मुख्यतया सपत्ति 
पर आधारित कतिपय अहुताओ से युक्द इक्ब्ीस अथवा इससे अधिक बर्षों वी 
आयू के नर और नारियो का मताधिकार भ्रदान किया गया था और श्रत्मेक प्रात 
में निर्वाचन-क्षेत्रो की इस भाखि व्यवस्था की गई थी कि विभिन्न प्रजातियों, 
जातियो और विशेष हिलो को प्रतिनिधित्द मिल सबे। इस भात्ति भारत के 
तीस करोंड से अधिक देशवासियो को, जिनमे घाल्दीस लाख से अधिक स्त्रिया भी 
थी मताधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के अधीन भथम सामान्य 
निर्वाचन सन 937 में हुआ, और निर्वाचक्गणों की विशाल बहुसब्या अशिक्षित 
होते हुए भी तिर्वाचन से जनता में भारी उत्साह उत्पत्त हुआ और पचास प्रतिशत 
से भी अधिक मत्तदाताआ ने मतदान किया। यह एक ऐसा अनुपात था जो 
मोरोपीय राज्यों के कुछ निर्वाचनो के अनुपात से अधिक था। 

स्पष्ठ है कि यह योजना सन्‌ 2929 के अधिनियम वाली योजना से बहुत 
दूरगामी थीं। यह उस व्यवस्था के बहुत समीप थी जो डॉमिनियनो मे प्रयुक्त 
उत्तरदायी सरकार के नाम से ज्ञात है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि जहा 
सन १99 के अधिनियम के अधीन शक्तिया रक्षित तथा हस्तातरित मे: विभाजित 
थी, और केवल हस्तातरित्त शक्तिय) ही उत्तरदायी मत्रियों बे अधिकार में थी, 
बहा सन्‌ 935 वे अधिनियम मे इन शक्तियों का क्षेत्र बहुत बढ गया और उनमे 
उन विपयो के अतिरिक्त जो गवनेर के विवेक के लिए सुरक्षित्त थे, सभी अन्य 
कियय सम्मिलित हो गए । अतछुव, यह स्पष्ट है कि डरहम रिपोर्टर क फ्लस्वरूप 
सन ॥840 के पश्चात कक्‍ताड़ा म॒ जैसी मत्रिमडलीय सरकार विद्यमान थी, 
बसी ही मन्निमडलीय सरकार का प्रारम्भिक रूप यहा स्थापित हो गया, जो 
सहानुभूतिपूर्ण गदर्नरों की सहायता एव पथ-प्रदर्शव से तथा विधानमडल बे दलो 
की सीखने और सहयोग करने की तंयारी होते पर थीरे-छीरे प्रूएे उत्तरदायी 
शासन के रूप मे विकसित हो सकता था। 

भारतीय सघ का विचार बिलकुल नया था। इस अधिनियम के अधीन 
अखिल भारतीय सघ मे, गवरनेरो के प्रात, कमिश्नरो के प्रात (ऊपर उल्लिखित 
ग्यारह प्रातो के अत्तिरिक्त ब्रिटिश भारत के अन्‍य भाग) और इससे सम्मिलित 
होने मे सहमत देशी स्थिसते होनी थी ॥ इस सघ का जन्म राजकीय उद्घोपषणा 
द्वारा सूचित किए जाने वाले दिन होदा था और इरादा समस्त देशी राज्यो को 
सपूर्ण प्रजा वे” आधे से अन्यून का ग्रतिनिधित्व कटने वाल राज्यों के शासको के, 
जो सधीय विधानमडल म जाघें से अन्यून स्थानों के अधिकारी होते, इसमे सम्मि- 
लित होने के लिए राजी होते हो इस संघीय योजना का समारभ वर देने का था। 


£*  घुवे के पृष्ठ 239 240 देखिए + 
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इस अधिनियम के अधीन सघ-सरकार में गवर्तर-जनरल और दो भवनों, 
अर्थात्‌ राज्य-परिपद्‌ और विधानसभा, वाला विधानमडल होना था। उच्च 
सदन ये ब्रिटिंग भारत के 56 प्रतिनिधि, जिनमे से अधिकाश का निर्वाचन 
लगभग 00,000 व्यक्तियों के निर्वाचक-मडल के द्वारा होता था, और देशी 
राज्यों के शासकों द्वारा नाम निर्देशित 704 से अनधिक प्रतितिधि होते ये। 
विधानसभा मे प्रातीय विधानमडलो द्वारा चुने हुए ब्रिटिश भारत के 250 प्रति 
निधि और देशी राज्यों के 725 से अनधिऊ अ्तिनिधि होते थे और हर एक राज्य 
या राज्यो के वर्ग वे! लिए स्थानों का वटवारा उनवी अपनी जनसद्या के अनुपात्त 
में होता था। निम्न सदन के निर्वाचन के लिए मताधिवार, जहा तक कि ब्रिटिश 
भारत के प्रतिनिधियों से सम्बन्ध था, वास्तवित्र रूप से प्रातीय विधान मडलों के 
ही समान था, बेबस शैक्षणिक योग्यता ही बढा दी गई थी। इस भाति मताधिवार 
प्राप्त करनेबाले भारतीयों को राख्या अनेक लाख॑ नर-तारियों तक पहुच गई थी। 

इरा सध की कार्यपरॉलिका-शतित का प्रयोग सम्राद वेः प्रतिनिधि के रूप मे 
गवर्नेर-जनरल के द्वारा होना था, जिसगी सहायता और परागरश के लिए एक 
मत्िपरिषद्‌ थी जो विधानमडल कै प्रति उत्तरदायी थी। परन्तु कुछ विभाग-- 
यथा प्रतिरक्षा, वैदेशिक कार्य तथा चर्चे-प्रशासन--गवर्नेर-जनरल के वैयक्लिक 
लनियत्रण में रहने थे। इसके अतिरिक्त आन्तरिक शाति को खतरा, विसीय 
स्थिरता, अल्पसख्यको के हित, देशी राज्यो के अधिकारों के सरक्षण और वाणि- 
ज्यिक भेदभाव के विवारण जैसे विषयों के सम्बन्ध मे “विशेष उत्तरदायित्व” 
के निर्वाह का भार भी गवर्नर-जनरल पर था; परन्तु इन मामलो मे भी मत्ति- 
परिषद्‌ से परामर्श करने से वह तभी इनकार कर सकता था, जब चह अनुभव 
करता कि ऐसा करना राग्म/न्य हित के विरद्ध होया | शेष विषयों के सम्बन्ध में, 
सन्‌ 935 के अधितियम के अधीन, भारत बे' सघीय राज्य में सामान्य अर्थे में 
मत्तिमडलीय सरकार को ही काम करना था। 

इस भाति आयोजित सधीय प्रण।ली की पृष्ठभूमि उठा पृष्ठभूमि से बिलकुल 
विभिन्न थी, जिसपर अन्य सघ, जैसा हम पहले देख चुवे' है, साधारणतया आधारित 
हुए हैं। क्योकि सघबद्ध की जानेवाली इकाइयाँ केवल अपने इतिहास और 
भौजूदा स्वरूप में ही विलकुल विभिन्न नही थी, वरच दे साम्राज्यिक सरकार 
के साथ अपने सवध से भी विलकुल भिन्न थी और जब फि सिटिश भारत के प्रातो 
की केवल वे ही शवितिया और वायें थे जो उन्हें दिए गए थे, देशी राज्यो के ऊपर 
साम्राज्यिक शक्ति का तियत्ञण साधारणतया बाह्य सवधो तक ही सीमित था। 
वारतव से, अखिलभारतीय सघ का अभिप्राय ऐसे उपमद्दाद्दिष का समठन था, 
जो उदाहरणार्थ योरोप के महाद्वोप की तुलना में भी प्रजाति, इत्ि तिहास, भाषा, 
सस्कृति और धर्म मे अधिक वहुरूपी था। 
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द्विटिश भारत वो स्व-शासी डॉमिवियन वनाने की योजना तथा सतू 7935 
के अधिनियम मे परिकल्पित अखिलभारतीय सघ की स्थापना को कार्यानस्वित 
होता नहीं बदा था। महायुद्ध ने पश्चात्‌ यह योजना पुरानी पड गई तथा उसके 
स्थान पर और भी अधिक दूरगामी व्यवस्था वी झाग होने लगी जो वास्तव में 
पूर्ण स्वाधीनता से कम मे सन्तुष्ट नही हो सकतो थी। यह माग हमेशा ही भारत 
के उग्र यप्ट्रवादियों के दिमाग में रही थी, जिन्होने प्रारम्भ से ही सवू 935 
के अधिनियम वे द्वारा स्थापित प्रातीय विधानसभ,ओ का बहिष्कार क्या था 
और द्वितीय चिश्वयुद्ध के कारण, जिससे एशिया भर मे राष्ट्रीयता का एक नया 
उपान आया, वह और भी अधिक प्रबल हो गई। 

यह देखकर वि सन्‌ 4935 वी योजना पिछड़ चुकी है, त्रिटिश सरकार ने 
सन्‌ 946 भे भारत को एक केवितेट मिशन भेजा, जिसने तीन महीनों तवः 
भारत बे' समस्त दलों के नेताओं के साथे परामर्ण करके सिफारिश की कि भारत 
का भावी संविधान ऐसी सबविधान-सभा द्वारा निरमित कया जाना चाहिए जिसमे 
ब्रिटिश भारत और देगी राज्यो के समस्त समुदायों एव हितो के प्रतिनिधि हो । 
ब्रिटेन के इस नए रुख के फ्लस्वरूप केन्द्र मे एक अन्तरिम सरकार का निर्माण 
हुआ, जिसमे मुख्य समुदायों के राजनीतिक नेता सम्मिलित थे और जो विद्यमान 
सविधान के अन्तर्गत विस्तृत शक्तियों का प्रयोग करती थी। इस प्रकार, प्रारभ 
में भारतीय लोग भारतीय सरकारों बे, जो कि समस्त प्रातो के विधानमडलो 
के अ्रति उत्तरदायी थी, सचालत में सहयोग देने को तत्थर दिखाई दिए। परन्तु 
शीघ्र ही दो मुख्य भारतीय दलौ--हिन्दु (कांग्रेस दल) और मुह्लिम (मुस्लिम 
लीग) के बीच एक आधारभूत अन्तर प्रकट हुआ। मुस्लिम लीग ने अपने को 
अन्तरिम सरवार से पृथक्‌ कर लिया और धोषणा की कि वे देश बे विभाजन 
और पृथक मुस्लिम राज्य (पराविस्तान) के निर्माण से कम जिसी भी बाते को 
स्वीवार नहीं करेगे त्ताकि उन क्षेत्ञा मे जहा पर कि वे वहुसख्यक हैं, मुसलमानों 
की स्वतत्नता सुनिश्चित हा जाएं। इस पर फ््वरी सन्‌ 947 में इगलैण्ड के 
भ्रधान मत्नों ने हाउस ऑफ कॉमन्स मं यह घोषणा की कि त्रिटिश सरकार वा यह 
निश्चित इरादा है कि वह “जून सन्‌ 948 के पूर्व ही उत्तरदायी भारतीयो को 
शक्ति हस्ताततरित करने के लिए आवश्यक कदम उठाशगी।” 

इस घोषणा का परिणाम यह हुआ कि भगरतोय नेताओ ने अपने मतभेदो वो 
निपटाने में शीक्षता की, परतु इसका पूर्णतया अप्रत्याशित परिणाम निक्ला। 
उन्हान पूर्ण स्वाधीनता के विचार को छोड दिया और इसके स्थान पर वे इस बात 
पर राजी हो गण कि देश को अगरेजी ताज के अधीन दो स्व-शासी डॉमिनियनो 

(भारत और पाकिस्तान) मे विभाजित बर लिया जाएं] ब्विदेन की ससदु 
ने तुरत ही आवश्यक विधान पारित बार दिया और अगस्त सन्‌ 3947 में ही 
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दोनो डॉमरिनियनो को स्थापना हों गई। अब तात्यालिप प्रन्‍नन यह था कि इस 
भाति शीघ्रता से सूजित राज्यो मे, जो सविधान से रहित थे, विस भाति साविधा- 
निक प्रक्रिया को प्रारम्भ किया जाए। उस समय केरल दो सविधान-सभाए 
थी, जिनमें एक सन्‌ 3946 वे' केविनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना वे अधीन 
भारत के लिए स्थापित सभा थी और दूसरी वह सभा थी जिसऊझी गुसजमानों ने 
उस समय रचना को थी जब उन्होने सयुक्त भारत के सूजन म हिन्दुओ के साथ 
राहयोग ने बरना निश्चित जिया था। इस वठिनाई को इस भाति हल जिया 
गया कि दोनो नए डामिनियनों के! वास्ते सन्‌ 935 के भारत ये अधिनियम को 
आवश्यक परिवतेनो के साथ अस्थायी तौर पर मूल सविधान के रूप म अगीक्ार 
कर लिया ग्रयमा और दोनों सविधान-सभाआ को ससद़ो का पद प्रदात वर 
दिया गया। 
भारतोय सविधाननसभा ने जो कि भारत डॉमिनियन को अस्थायी सस्तद्‌ 
बन चुयी थी, नए सयिधान पर विचार करने मे अधिक समय नहीं लगाया और 
नए सक्धित को मस्तेदा मबस्दर सब्‌ 2949 में सभा मे प्रस्तुत बार दिया गया ! 
रानू 949 के शरत्काल में भारत ने गणतत्न बनने का आशय घोषिन किया, 
हालाकि साथ ही उसने द्विटिश राष्ट्रमडल बा सदन्य बने रहने की इच्छा भी 
अभिव्यक्त की, जिस पर ब्रिटिश ससद्‌ ने कोई आपत्ति नहीं वी। फलस्वरूप, 
नवम्बर सन्‌ 7949 में जब नया संविधान उनुमोदित हुआ और जनवरी सन 
१950 मे प्रभावशोल हुआ, तो वह राजा वा प्रतिनिधित्व करनेवाले गवर्नर-« 
जनरल से युक्त स्प-शासी डामिनियन को लागू न होकर निर्वाचित राष्ट्रपति से 
युक्‍त्र एक स्वतत्न गणतत्न को लागू हुआ। पूर्व संविधान सभा का यध्यक्ष सर्वे- 
सम्मिति से गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति निवॉचित हुआ और गबवर्नेर-जनरल का 
पद समाप्त कर दिया गया। उसी दिन से ब्विठिश राष्ट्रमडल वा नया स्वरूप 
बन गया क्योकि भारतवर्ष के उसके सदस्य बने रहने से उसके सदस्यो मे प्रथम 
बार एक गणराज्य भी शामिल हो गया था । 
भारत के गणराज्य में चोदह राज्य और 6 सपीय प्रदेश (एाा०) पटशाएतत्त ) 
हैं।६ प्रत्पेक राज्य मे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक राज्यपाल और एक एक-सदनो 
या व्विसदनी विधानसंडल होता है जिसको शक्तियाँ सविधान मे परिभाषित्त हैँ 
सघीय विधानमडल में एक द्वितीय सदन है, जो राज्यसभा कहलाता है और एक 
अबर सदन है जो लोकपछणा कहलाता है। शब्दसभा भे 250 सदस्य हैं, जिनमे 
से बारह नामनिर्देशित हैं और झेष का तिर्दाचन आनुपातित' रुप से विभिन्न 
राज्यों के विधानमडलो के द्वारा होता है, हृस्लाकि जहा द्विदनी विधामसडस 








32 अस्जकल राज्यों को सख्या ३72 और सघोय भदेशों भरे सत्या 40 है । 
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है वहा केवल निम्न सदन के दारा ही होता है। यह एक स्थायी निकाय है 
जिसका विघटत नहीं होता, और इसके एक तिहाई सदस्य अमरीकी सिनेटरो 
के समान प्रति दूसरे वर्ष पदमुवत हो जाते हैं। लोकसभा में 520 से अतधिक 
सदस्य हैं. जो इवक्रीस वर्ष और उससे अधिक आयु के सती और पुरुष मतदाताओं 
द्वारा निर्वाचित होते है। ऐसे निर्वाचकों की सख्या 8 करोड के लगभंग अथवा 
सम्पूर्ण जनसख्या की लगभग आधी है । इस सदत की अवधि पाच वर्ष है । 

राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति (जो अमरीका के उप-राष्ट्रपक्ति के समान हीं 
राज्यसभा का पदेत सभापति है) कार्यपालिका के नाममात्न अख्यक्ष हैं! राष्ट्रपति 
बाग निर्वाचन सघीय तथा राज्यीय विधातमडलो के समस्त सदस्यो से निर्मित निर्वा- 
चब' मडल के द्वारा होता है। उसवी अवधि थाच वर्ष की होती है, परन्तु उसका 
पुर्ननिर्वाचन भी हो सकता है। वह प्रधानमत्री तथा मत्रिमडल के माध्यम से बारें 
करता है जो निर्वाचित विधानमडल वे प्रति उत्तरदायी हैं। सघीव ससद्‌ पा 
प्रथम सामान्य निर्वाचन सन्‌ 4952 में हुआ था। समस्त देश के कुल 8 करोड 
मतंदाताआ में से 40 करोड 70 लाख मतदाताओ ने उसमे मतदान किया। 
सन्‌ 957 के हितीय निर्वाचन में यह सख्या और भी बडी थी। 

भारत के गणराज्य का सघीय स्वरूप सघीय सरवार और राज्यीय सरकारों 
के बीच शक्ति वितरण मे स्पष्ट दिखाई देता है। वे सक्धिान वी सप्तम अनु- 
सूची में तीन सर्वागपूर्ण सूचियो--() सघ-्सूची, (2) राज्य-सूची और 
(3) समवर्ती सूचो--मे परिगणित हैं । सघ को अखिलभारतीय महत्व के 
विपयो (सूची से उतवी सख्या 97 है)पर विधि-निर्माण का एक्ान्तिक अधिकार 
है। उनमे प्रतिरक्षा, परराष्ट्र-सम्वन्धी मामले, सचार, रेलवे, मुद्रा, वैकिग, 
बीमा और सीमाशुल्क शामिल हैं। राज्य-सूची में 66 विपय हैं जिनमे, उदाहर- 
णार्थ, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, न्याय (राज्य मे), स्थानीय शासन, 
सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि और विद्युत शक्ति शामिल हैं। भ्रमवर्ती सूची 
(47 विपय) में वे सब विपय हैं जिनमे सघ एवं राज्यों का समान हित है। 
सविधान ने सघ सरकार और राज्यो के बीच उपस्थित होने वाले विवादा के 
निपटारे के लिये एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी वी है। 

पाविस्तानी सविधान सभा ने 3956 में जाकर अन्तिम रूप में सविधान 
ध्स्तुत किया। उसके अनुसार डॉमिनियन एक स्वतक् सघीय गणराज्य वन गया, 
परन्तु वह भी, भारत के समाव, ब्रिटिश राष्ट्ररण्डल क्य सदस्य वना रहा। 

पाकिस्तान का सधीय स्वरूप भारत के स्वरूप से क्र स्पप्ट है, सुख्यवर इस 
कारण कि उसका प्रदेश दो भागो---सश्चिमी पाक्स्तान और पूर्वी पाक्स्तान--से 
विभक्त है जो बीच भे भारत के उत्तरी राज्यों की उपस्यिति के कारण एक दुसरे से 
भत्र हजार मील दूर हैं। सन्‌ 3956 बे सविधान वे अनुसार, इसी कारण पाविस्तान 
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गणराज्य दो प्रान्तो--१श्विमी परविस्तान और पूर्वी पाक्रितान में विभक्त किया 
गया । समस्त गणराज्य वे सिये नेशनल एसेम्बली सामक 258 सदस्योवाला 
एव एबान्सदनी विधानसडल होना था। इसके सदस्यो मे से आधे प्रत्येक प्रान्त 
मे लोक्सत्ीय पद्धति से निर्वाचित होने थे) दोनों प्रान्तो से भी प्रान्तीय सभा वे 
नाम से सोक्तत्नीय पद्धति से निर्वाचित एक एवं. एक-सदनी विधानसडल होना 
था। गणराज्य के राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष वी अवधि के लिये राष्ट्रीय और 
प्रान्वीय सभाओ द्वारा होना था। जिन विषयो वे सम्बन्ध में विधि निर्माण वा 
एबान्तिव अधिकार राष्ट्रीय सभा का या वे सविधान वी तीसरी अनुसूची मे एप 
लम्बी सर्वागपूर्ण सूची मे परिगणित क्ये गये थे । जवशिप्ट विषय, जैसे वे रहे, 
पभ्रान्तो को सिले। सविधान ने एक सर्वोच्च स्यायालय वी भी स्थापना थी जिसका 
क्षेत्नाधिकार उन विवादों भे था जो सरपारो मे से एप और दूसरी सरवारो मे 
से एप' या दोनो के' बीच ' उपस्थित हो) 
परन्तु सविधान कार्यान्वित नही हो सवा । रानू 958 में उसवा निरावरण 
कर दिया गया और गणराज्य वी विनित्न परिस्थितियों के अधिक अनुतूल नये 
सविधान के प्रस्यापत तक के लिय देश में मार्शल लॉ जारी कर दिया गया । सन्‌ 
3960 मे एवं ऐसे लाक्सल्न को प्र प्त 7 रने जा निरन्तर बदलनेवाली परिस्थितियों 
के अनुकूल हो और न्याय, समानता एव सहिष्णुता के इस्लामी सिद्धान्तो पर आधघा- 
रित हो, राष्ट्रीय एवला वो सुदृढ़ वरने और एवं सुदृढ स्थायी शासत प्रणाली 
सुनिश्यित परने वे लिये राबोत्तम उपाय सुझाने वे लिये” एक सविधान-आधोग 
मो तियुक्ति बी मई। उसवो रिपीर्ट 963 में पेश हुई जिसमे आयोग मे सिफा- 
रिश वी कि वेन्द्रीय सथा प्रान्तीय विधायमडल कायम रसे जाँय और शक्ति- 
विभाजन इस प्रकार दिया जाये ति 'रक्षित' शत्तियाँ प्रान्तो को प्राप्त हो। उसने 
यह भी सिफारिश की कि सर्वोच्च न्यायालय को सहायता के लिये इस्लामी 
विचारधारा की एक परामश्शदात्वी परिपद्‌' की स्थापना वी जाय। रिपोर्ट में 
अमरीबी नमूने ये राष्ट्रपति पद सहित एक अससदीय कार्यपालिका स्थापित 
मरने वा भी सुझाव दिया गया । इसके अतिरिक्त उसका एक सुझाव यह भी था कि 
नई यूचीस्तभीय (पिरामिड) निवचिन प्रणाली आरम्भ वी जाय जिसके अनुसार 
राष्ट्रपति और ससद रादस्य “बुनियादों सोकतत्ो वे, जिनवा निर्वाचन साथिक 
व्रयसक' मतधिकार द्वारा होगा, निर्वाचित सदस्यों रे निर्मित निर्वाचक्सण्डल 
उारा निर्वाचित किये जाथ। परन्तु जहाँ पिछला सविधान असफ्ल रहा, वहाँ 
इन ऐिद्धाल्तो के अनुसार श्रख्यापित सविधान सफल होगा, यह समय ही 
बत आामेगा । 
भारतवर्ष के विषय को समाप्त बरलते के पहले इस बात का उल्लेख किया 
जा गवता है कि सन्‌ 948 मे सीसोन एव ब्रिटिश स्वशासी डॉमिनियन बन गया 
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और तभी से उसी स्थिति मे वर्तमान है और उसी वर्ष ब्रिटेत बर्मा से हट गया जो 
एक स्वतत्न गणराज्य बन गयय। सोलोन तो स्वाभाविक रूप मे बत्रिंठिश राष्ट्र 
मडल का सदस्य दता रहा और भारतवर्ष तथा पाकिस्तान ने उसमे वने रहना 
पसन्द जिया परन्तु वर्मा उससे अलग हो गया। 


(आ) ब्रिटेन और मलाया 


मलाया दक्षिण-पूर्वो एशिया का एव दूसरा भाग था जहाँ ब्रिटेन की बडी 
जिम्मेदारियाँ थ्री। मलाया प्रायद्वीप में ब्रिटिश सरक्षण के अधीन नौ सलय 
राज्यो के अतिरिक्त पिनाय और सलावा नामक दो ब्रिटिश बस्तियाँ मर सिंगापुर 
का उपनिवेश भी थे। इस प्रायद्वीप के पूर्दे में, मु य कर बोनियो के ईण्डोनेशियाई 
दीप में सारावाक और उत्तरी बार्नियों के ब्रिटिश उपनिवेश थे। ह्विवीय विश्व- 
यद्ध के बाद, जब जापानियो वे पलायन बे बाद वहाँ अराजकता छा गई, 
मलय राज्यों को पिनाग और मलावा के साथ सयुक्त करने के प्रयत्त किये गये 
और 948 मे उन्हे मिलाकर मलाया का सघ स्थापित क्या गया। सन्‌ 7957 
मे ब्रिटेन ने सघ पर से अपनी समस्त शक्तियाँ और अपना क्षेत्राधिवार त्याग दिया ' 
आर. सघ दिपटिएए राप्ट्रमडल्ए के अन्‍्तर्गल. एज स्वलत्: रस्ज्य बल गया। उसके 
सविधान का, जो स्वतत्बता दिवस पर कार्यान्वित हुआ, उद्देश्य ग्यारह सघनिर्मात्ी 
इवाइयों को एक मात्रा में स्थानीय स्वायतदा सुनिश्चित करते हुए एक सुदृढ़ 
संघीय शासन की स्थापदा करना था। सघ का सर्वोच्च अध्यक्ष मलाया राजाओं 
में से एक होता है जिसका निर्वाचन पाद वर्ष के विये पिनाग और सल्राका वे 
राज्यपालो के साथ नौ राजाओं वा एक सम्मेलन करता है। अधिवीश प्रयोजनो 
के लिये वह एक प्रधान मत्री एव एक मत्रिमडल बी सल्लाह से वार्य करता है जो 
एक टिखदनी--सीनेट और प्रतिनिधि सदन--विधानमडल के प्रति उत्तरदायी 
होते हैं। ज्लिटेन के साथ सम्पर्क एक उच्च आयुक्त (सह एणाग्राशणव) के 
द्वारा रहता है जो सधीय राजघानी बवालालुम्पुर मे रहता है। 

भूल रूप मे यह सविघान मेलेशिया के सघ वो लाग क्या गया जिंसबी विधिवत्‌ 
स्थापना सन्‌ 4963 से सलाया सघ से सिंगापुर, सारावाक और उत्तरी बोनियो 
(जिसका नया साम सवाह रहा) को शामिल करने वी गई। परन्तु मेलेशिया 
के समेक्य को 965 मे बडा धक्का लगा जब सिगापुर उससे अलग हो गया। 
सिंगापुर के इस वदम और इण्डोनेशिया बी निरन्तरित सशस्त्र शर्दुता के कारण 
प्रश्न उठता है कि सारावाक और सवाह कब तक सघ मे बने रह सं्ंगे। 


(इ) फ्रान्स और इण्डो-चीन 
एशिया मे प्रान्स को सुख्य साम्राज्यिक हित इण्डोचीन मे था जिसका 
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आरम्भ उन्‍्नीसवी शताब्दी के मध्य में तृतीय नेपालियन द्वारा कौचिन-चीन के 
समामेलन (साम्राज्य भे मिला लेने) के साथ हुआ था। सन्‌ 880-89 तक 
फ्रेंड्च ग़त्ता उन प्रदेशों में से होकर जिन्हें आजकल कम्बोडिया, वियतनाम और 
लाओस कहते है, उत्तर की ओर चीन वी सीमा तक बढ चुवी थी । द्वितीय 
विश्वशुद्ध मे इन प्रदेशों पर से फ्रान्स का अधिकार उठ गया और उन पर जापानियो 
में अधिकार कर लिया। युद्ध के बाद फ्रान्स ने इण्डोचीन मे फिर से अपनी सत्ता 
स्थापित करने का प्रयत्न किया परन्तु साम्यवादी दवाव, विशेषकर वियतनाम भें 
उत्पन्म उलझनो के' कारण बह अपनी सर कायम ने रख सबा। साम्यवादियों 
के साथ एक लम्बे खर्चीले युद्ध के बाद प्राग्स हट गया ओर वियतनाम को दो भागों 
में विभक्त छोड गया। उत्तरी भाग में साम्यवादी शासन कोयम हो सया और 
दक्षिणी भाग म लोकतज्वत्‌ व्यवस्था स्थापित हुई/ लाओम और कम्बोडिया 
के! पडौसी राज्य साभ्यवादी घुसपेठ द्वारा अपने मलोच्छेदन के भय से निरन्तर 
अयभीत अवस्था भें सकटपूर्ण स्वतत्त्ता कायम रखे रहे ) 


(ई) नेदरलेण्ड्स और इण्डोनेशिया 


पूर्वी इण्डीज मे डच सत्ता बहुत पुरानी थी । उसका आरम्भ सत्नहवी शताब्दी 
में हुआ था जब कि डच लोगो से उन द्वीपो मे बस कर थीरे-धीरे पुर्तेधालियो को 
जो उस समय बहां प्रधान शक्ति थे, हटाकर उनका स्थान ग्रहण कर लिया और एव 
बढां समृद्धिशाली वाणिज्यिक राज्ाज्य स्थापित कर सिया जिसे वे नेदरलैण्ड्रा 
इण्डिया कहते थे) इस प्रदेश का नाम आजकल इण्डोनेशिया है जिसका त्तात्पयें 
द्वीप समूह के समस्त द्वीपो से है। डच ईस्ट दण्डीज मे उत्पत्न होनेवाले राष्ट्री- 
यतावादी आन्दोलन ने इस नाम को समस्त द्वीपवासियों की एकता सुझाने के” 
अनुकूल समझकर ग्रहण किया या | द्वितीय विश्व युद्ध मे इस समस्त प्रदेश पर 
जापानियो ने अधिकार कर लिया और उन्होंने, अपने ही प्रयोजन के लिये, राष्ट्र 
बादियों को प्रोत्साहित करके 7945 मे इण्डोनेशिया के गणराज्य की धोपणा 
कर दो। युद्ध के बाद डच लोगो ने गणराज्य को मान्यता देने से इन्कार कर 
उसके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की। किन्तु 948 मे सयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप 
किया और नेदरजैण्ड्स की सरकार को न्यूगिती के डच भाग को छोडकर समस्त 
डच ईस्ट ईण्डियत एम्पायर को इण्डोनेशिया के गणराज्य के रूप में अभुत्वपूर्ण 
स्वतत्न राज्य स्वीकार करने के लिये राजी कर लिया । इस प्रकार नेदरललैण्डस 
ने विधिवत्‌ अपना प्रभुत्व समपित कर दिया और 4950 मे एक नया गणतव्रीय 
संविधान प्र्यापित किया गया जिसके द्वारा निर्वाणित प्रेसीडेण्ट-पद और एक 
दियदनी विधानमडल स्थापित हुआ। 
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(उ) गुनाइटेड स्टेट्स और फिलिप्पीन्स 

दक्षिण-पूर्वी एशिया पर विचार करते हुए हम फ्लिप्पीन द्वीपोओ कोर 
भी दृष्टिपात करता चाहिय जो भोगोलिक दृष्टि से ईस्ट इण्डियन द्वीप समूह या 
उत्तर की ओर निकला हँजा भाग है। यूनाइटेड स्टेट्स ने फिलिप्पीन्स को 898 
में स्पेन के साथ युद्ध मे विजय की लूट के एक भाग के रूप मे प्राप्त क्या था। 
बहाँ के निवासियों के विद्राह को दबाने वे दाद उसन उनके ब्रति एक प्रगतिशील 
उदार नीति अपनाई । सन 909 मे इन द्वीपा को एक भात्रा में स्थानीय स्वशासन 
प्रदान किया गया जिसका १96 म॒ विस्तार कया गया। सन्‌ 4935 में फिलि- 
व्यीन्स को 'कॉमनवेल्थ हैसियत” के अधौन एक सविघान प्रदान दिया सया जिसके 
अनुसार एक राष्ट्रपति और एक राष्ट्रीय सभा की व्यवस्था की गई ,अमरीकौ 
साविक अड्डी के लिय सुरक्षण की व्यवस्था रही और 946 मे पूर्ण स्वतक्॒ता प्रदान 
का बचत दिया गया। उस वपषं, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद, जिसके दौरात 
जापानियों ने इन द्वीपो पर अधिकार कर लिया था, अमेरिका ने अपना वचन पूरा 
क्या और अब फिलिप्पीन्स यूनाइटेड स्टेट्स के चमून के संविधान के अधीन एक 
यूर्ये स्वतत्न गद्रराज्य है। 

4, अफ्रीका से ओपनिवेशिक क्रान्ति 

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से जो परिवर्तन अफ्रीका में हो रह हैं वे आधुनिक 
इतिहास के अत्यन्त गतिशीत परिवतेतों से से हैं। यदि हम निम्नलिखित खाता 
का स्मरण करें ता हम समथ सर्वेगे कि घटनाचत कितती तेजी में चला है। 
उन्नीस॑वो शताब्दी के मध्यदील तक भी अप्रीका के जन्दरनी का भाग योरोजियना 
को प्राय बिलकुल ज्ञान नहीं था, सन्‌ 885 से अफ्रीका में जन्‍दी स भूमि प्राप्त 
करने के प्रयत्ना ने ऐसो छोन-झय्ट का रूप घारण केर तिया कि उन्हें विवश 
हो एक सन्धि करनी पडी जिसके द्वारा उन्हाने महाद्वोष का आपस मे बेंटवारा 
कर लिया और अपन-अपने प्रभावक्षेत्रा वी सीमाएँ निर्धारित कर ती, सन्‌ 
3939 तक' भी अफ्रीका में केबल तीन स्वत्तत्न राज्य थे---लिवरिया का गणराज्य, 
दक्षिणी अफ्रीका का सघ तथा मित्लन का राज्य युद्धात्तर औपनिवेशिक क्रान्ति 
पाश्चात्य विचारों एवं व्यवहार के प्रभाव, अफ्रीकी राष्ट्रीयलादाद के उदय और 
कुछ साम्राज्यिक शक्तियो की उसकी सागा को स्वीकार करने वी इच्छा के सम्मि- 
लिख प्रभावा का परिणाम थी। जित आन्दोदवा न अफ्रीका का राजनीतिक 
स्वरूप बदल डाला है उससे सबसे भदत्कपूर्ण, हालगकि नाटकीय नहीं, भाग लेन- 
बाजी सम्बन्धित शक्ति ब्रिटेन थी॥ इसलिये फ्रान्स और वे ल्जियम की इन बदलतो 
हुई अवस्थाआ की ओर कसी प्रवृत्ति रही यह देखने के पहते हम प्रिटिश नीचि 
के स्वरूप जौर परिणामों का अध्ययन करेंग्रे 
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(अ) ब्रिडिश अफ्रीका मे परिवर्तेन 


अफ्रीका के जिन प्रदेशों में व्रिटेन की अभिरुचि रही है वे सारे महाद्वीप-- 
पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में विखरे हुए है । इन प्रदेशा मे, जो विभिन्न कालो 
और विभिन्न परिस्थितियों में हस्तमत क्यि ग्रये थे, पृष्ठभूमि, आ्थिक साधनों 
और राजनीतिक सभान्यताओ एवं उनकी आवादियों के जातीय ग्र०न से सम्बन्धित 
अनेक विशिष्ट भेद दिखाई देते हैं। एक बात जो इन सभी प्रदेशों के लोगो में 
सामान्य रूप से मिलती है वह है स्वयं अपने एक राज्य ये! गठन और उसके सफल 
सचालन की क्षमता में उनका अदूठ विश्वास। यह ऐसा विश्वास है गिसका 
लिहाज करने भे ब्रिटेन न रावेधिक तत्वसता प्रदर्शित की हैं । यह बात उन 
साविधानिक प्रयोगो से स्पष्ट हो जाती है जो उराने अफ्रीकियों को विधान सभाओं 
मे, जिनकी स्थापना वह अपने अधिकाश अफ़ीको प्रदेशों, किसी-क्सी प्रदेश में 
तो उन्‍नीसबी शताब्दी के मध्य में ही, कर चुका था, राजनीतिक अनुभव प्राप्त 
कराने के लिये किये हैं। इन सभाआ कौ स्थापना का उद्देश्य पहले श्वेत वासियो को 
वैस्टमिन्स्टर की सरकार से यथासभव स्वतत्न रूप में अपने आथिक, वैधानिक 
एवं प्रशासनिक मामला की व्यवस्था करने के लिये प्रोत्साहित करना था। धीरे- 
घीरे इन विधान-सभाओ मे अफ्रीकी प्रतिनिधि भी लिये जाने लगे यहाँ तक कि 
अन्त में वे बहुसख्यक हो गये। इस प्रकार अफ्रीकी जातियाँ ब्निटिश राष्ट्रमडल 
के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वतत्नता प्राष्म करने के लिये तेंयार की गई। बहुतसी 
जातियाँ अब तक स्वतत्नता प्राप्त कर भी चुकी है। 
पश्चिमी अप्होका में तीन मुख्य प्रदेश गोल्डकोसू, नाईजोरिया और सियरः 
लिओन थे। अन्‍्तर्युद्ध काल में, इन तीनो प्रदेशों में विघान परिषदों मे अफ्रोकियो 
के वर्धमान प्रतिनिधित्व के द्वारा काफी साविधानिक प्रगति हुई थी और दूसरे 
विषश्वयुद्ध के बाद प्रगति तेज हो गई । सन्‌ 946 में गोल्ड कोस्ट को एक नया 
सविधान प्रदान किया ग्रया जिसके द्वारा वह परिषद्‌ भे अफ्रीकी बहुमतवाला 
पहला उपनिवेश वन गया । सन्‌ 957 भे वह स्वशासी डॉमिनियन के रूप मे 
पूर्ण स्वतत्न हो गया और उसने अपना नाम बदलकर घाना रख लिया । सन्‌ 
960 भे उसने एक गणतत्नीय सबिधान स्वीकार किया जिससे निर्वाचित राष्ट्र 
प्रति-पद और नेशनल एस्रेग्बली नामक दस महिलाओ सहित 774 सदवस्यवाले 
एक एक-सदनी विधानमडल की स्थापना हुई। किन्तु वह ब्रिठिश राष्ट्रमडल 
का सदस्य बना रहा। 
नाइजीरिया मे राजनीतिक स्थिति उसके तीन--पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी 
प्रदेशों मे, जो विकास के विभिन स्तर पर थे, विभक्त होने के कारण जटिल थी 
परन्तु सघवाद की युक्ति से यह वरठिनाई दूर हो गई। सन्‌ 945 भे समस्त देश 
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के लिये एक विधान परिपद्‌ की स्थापना हुई जिसमे गैर-सरकारी सदस्यो की 
बहुसख्या थी और प्रत्येक प्रदेश के लिये एक पूथक्‌ परिषद्‌ भी स्थापित की गई। 
सन्‌ 954 में इन तीनो प्रदेशों ने मिलकर साइजीरिया के सघ का निर्माण किया 
और ॥957 और १959 के बीच प्रत्येक प्रदेश को स्थानीय स्वशासन के अधिकार 
प्रदान किये गये । सन्‌ 960 में सघ पूर्ण स्वतत्व राज्य और 962 मे राष्ट्र 
मंडल के अन्तर्गत एक गणराज्य बन गया। सविधान के अनुसार सघौथ ससदु 
में सीनेट और प्रतिनिधि-सभा है जिसके ग्रति मरक्विसडल उत्तरदायी है। उसके 
हाथो में परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रतिरक्षा, पुलिस, यातायात एवं सचार समेत बडी 
ब्यापक शक्तिया हैं। प्रत्येक प्रदेश मे हाउस ऑफ एसेम्बली के प्रति उत्त रदायी 
कार्यपालिका परिषद्‌ है और प्रादेशिक मामलो के लिये विधितिर्माण और उनके 
प्रशासन के लिग्रे एक हाउस ऑफ चीपस (!70०४५८ ० (3४८४) है। 

सियरा लियोन ने जो दीघेंकाल से ब्रिठेन के अधिकार मे रहा, द्वितीय विश्व- 
युद्ध के बाद से बडी त्वरित सांविधानिक श्रगति की है। सन्‌ 948 में एक नय 
पविधान द्वारा काफी अफ्रीकी प्रतिनिधित्वयुक्त एक विधान परिषद्‌ की स्थापना 
हुई। सनू 4958 में परिषद्‌ पृर्णेत्तया निर्वाचित हो गई, उसमे केवल दो नाम- 
निर्देशित सदस्य रह गये। गवर्नर जनरल को विधान परिपद्‌ बे प्रति उत्तरदायी 
प्रधान मत्ती और मद्विमडल परामर्श देते हैं। इस सविधान बे अधीन, 96॥ मे 
सियरा लिओन ब्रिटिश राज्यमडल के अन्तर्गत एक पूर्ण स्वतत्न राज्य बन यया। 

पूर्वी अफ्रीका में जिन तीन प्रदेशों पर मुख्य रूप से ध्यान देना है वे टेनगेनिकरा, 
युगाण्डा और केन्या है। टेदगरेनित्रा पहले जर्मत उपनिवेश था जो प्रथम विश्वयुद्ध 
के बाद से राष्ट्रसघ के प्रादेश के अधोन ब्रिटेन द्वारा शासित भा और 946म 
सयुक्त राष्ट्र के अधीन एक न्यस्त प्रदेश ( 7८७५८ /८7777०79) के रूप में द्विटेन के पास 
रहा। युगाण्डा 890 से ब्रिटिश सरक्षित प्रदेश था। बहा के 62 लाख निबा+ 
सियो मे केवल ,000 योटरोपियन है। केन्या मे जो 895 मे ब्रिटिश अधि- 
कार में आया और 920 में विधिवत्‌ उपनिदेश के रूप में साम्राज्य मे शामिल 
कर लिया गया, मिश्र जनसख्या है और वहाँ पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश प्रदेशा में 
योरोपियनो का सबसे अधिक अनुपात है (85 लाख निवासियों में से 68,000) । 
द्वितीय विश्वयुद्ध वे बाद इनमे से प्रत्यक प्रदेश के लोगों को विधान परिधद्‌ मे 
उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ श्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ और जब स्वशासत बे प्रश्न पर 
विचार करने का समय आया तो यह सुझाया गया कि इस समस्या व१३ हल तोतो 
प्रदेशों का एक सघ तिर्माण करवे निकाला जा सकता है। परन्तु इन प्रदेशों वे 
निवासियों के बड़े जातीय भेद थे । वेन्या मे अपेक्षाइत योरोपियन लोग अधिक सख्या 
में थे। अत मूख्यकर युगाण्डा मे केन्या के साथ सथ मे शामिल होने के परिणाम 
भषावह दियाई देते थे ओर इसो कारण इस योजना का परित्याग करना पडा। 
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अन्त मे, मई 96 में देनगेनिया को वाफी माता में स्वशासन प्रदान विया 
गया और 962 के अन्त तक वह राष्ट्रमडल के अन्तगेत पूर्ण स्वतत्न गणराज्य यन 
गया। सतू 2964 में जेजीवार का पूर्व त्रिडिश सरक्षित प्रदेश देनगेनिका मे 
शामिल हो गया और उन दोनां से मिलकर एक नया राज्य बना जिसबा नाम 
डेनजानिया का सयुक्त गणराज्य रखा गया । यूगाण्डा 962 से स्वततन्न हो गया 
और 32905 में गणराज्य बन गया। किन्तु केन्‍्या से जातीय विरोध, जो एक 
बडी विकट सामाजिक समस्या वनो हुई थी, और अफीवा की प्रस्ण्ड राष्ट्रीय 
भावना के कारण अन्य दो प्रदेशा की अपेक्षा, साविघानिक प्रगति धीमी रही। 
परन्तु जून 963 में प्रगति की ओर एक बड़ा कदम उठाया गया जब कि इस 
उपनिवेश को पूर्ण आन्तरिक स्वशासन प्राप्त हा गया। 6 महीने बाद केन्या 
स्वतत्न॒ राज्य और दिसम्बर 964 में गणराज्य बन गया | य॑ तीनो राज्य 
राष्ट्रमडल के सदस्य बने रहे ! 

अन्त में, मध्य-अपीका मे तीन सलग्न प्रदेश थे--दक्षिणी रोडेशिया, उत्तरो 
रोडेशिया और न्यासारलेंड--जिसना साविधानिन महत्व इस बात में था कि 
द्वितोय विश्वगृद्ध के! दोरान अनेक असमानताआ के' होते हुए भी उनका एवं 
संघ बना दिया गया था। दक्षिणी रोडेशिया अपने दोना उत्तरवर्ती पडीसिया 
की अपेक्षा राजनीतिक थिक्‍ास में काफी आगे बढा हुआ था। जिन प्रदेशा का 
सेसिल रोडूज़ ने विकास किया था उनमे अधिक दक्षिणवर्ती होने के कारण उसकी 
ओर बहुत से योरोपीय अधिवासी आकर्षित हुए जो आजकल वहा की जनसख्या 
के तेरहवे भाग के लगभग है। सन्‌ 923 में यह एप स्वशासी उपनिवेश बन 
गया था जिसमे 30 सदस्यों वी एक ससद्‌ और 6 सदस्यां का एक सत्रिमडज 
था जो अपने अनक रभथानीय हृत्यों के! लिये बेस्टगिन्स्टर से रिथत सरकार के 
प्रति उत्तरदायी था | उत्तरी रौडेशिया और न्यासालैंड दोनों सरक्षित राज्य थे । 
उन दोनो मे से प्रत्येक मे दक्षिणी रोडेशिया की अपेक्षा योरोपीय लोगो का अनुपात 
बहुत कमर था। इन सरक्षित राज्यों मे कुछ साविधानिक प्रमति हो चुकी थी। 
उत्तरी रोडेशिया में दस और न्यासालैंड मे नौ संदस्यो की कार्यकारिणी परिषद्‌ 
थी और दोता परिषदो भे दो-दो अफ्रीवी होते थे। प्रत्येव मे एक आशिक रूप से 
निर्वाचित बिधान परिषद्‌ भी थी। उत्तरी रोडेशिया मे 22 निर्वाचित सदस्यों 
में से & अफीकी होते थे , न्यासालैण्ड मे तेरह निर्वाचित सदस्यों मे से सात 
अफ्रीकी थे | 

इन राजनीतिक भेदा के होते हुए भी यह भावना उत्पन्न हुई कि इन होनों 
प्रदेशा के साथनो का संयुक्त रूप मे विकास होना चाहिये और दस आधिक लाभ 
को प्राप्त करने का सबसे सुनिश्चित ढग उनका एक राजनीतिक सघ निर्माण 
करना है। इसलिये सन्‌ 953 में बडे वादविवाद के बाद रोडेशिया और न्यासा- 


उाए आधुनिक राजतोतिक स्विधान 


लेड का सघ स्थापित हुआ । सविधान ने यह व्यवस्था की कि गवर्नेर-जनरल तीनो 
इकाइयों और उनमे बसनेकालीो विभित्र जातियों का आनुफातिक ग्रतिनिशित्व 
करनेवाली एक एक-सदनी फेडरल एसेम्व॒लोी के प्रति उत्तरदायी सघोय' मत्ति- 
मडल के सहयोग से कार्य करेगा। विन्‍्तु दुर्भाग्यवश अफ्रीकी जनता के असन्तोप 
के कारण सह योजना सफ्ल नही हुई । सन्‌ 7960 में, उसी स्थान पर हो समस्या 
पर बिचार करने के लिये लन्दन से भेजें हुए एक विशिष्ट आयोग ने सघीय योजना 
के आमूल सशोधन को सिफारिश की, परन्तु इसके सिये कोई सूत्र नही मिल सका 
और १963 मे सथ भग कर दिया गया। सन्‌ 964 मे ब्रिटेत ने न्‍्यासालैड 
(अब उसका नाम मलाबी हो गया) को और उत्तरी रोडेशिया (अब उसका 
नाम जेम्बिया हो गया) को स्वतत्नता दे दी पर दोनो राज्य राष्ट्रमडल मे बने 
रहे। जिन शर्तों पर रोडेशिया स्वतक्ष हो सकता था उन पर 965 मे विचार 
चल हों रहा था कि रोडेशिया की सरकार ने स्वतत्नता की एक्पक्षीय घोषणा 
कर दी। यह कार्य अवैध था और ब्रिटेन ने उसे स्थीकार मही किया। 


(आ) फ्रान्स और अल्जीरिया 


उन्तीसवी शत्ताब्दी में फ्रान्‍्स ने उत्तरी, मध्य और पर्चिमी अफ्रीका के बडे 
बिस्तृत प्रदेशो पर दक्षिणपूर्वी त्तर के निकट मेडेगास्कर के द्वीप पर अधिकार 
कर लिया था। अल्जीरिया का छोड सभी फ्रेजष्च उपनिदेश उष्ण कटिबन्ध में 
स्थित थे इनमे सेनिगाल, चाड, कागो, सूडान (आजकल माली), नाईजर और 
शबून शामिल थे । इन प्रदेशों मे फ़रान्स ने धीरे धीरे स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था 
स्थापित की जिसका चतुर्थ गणतत्न के अधीन स्थानोय विधानमडलो की स्थापना 
द्वारा अधिक मात्रा में स्वायत्तत प्रदान करके विस्तार किया गयां। सन्‌ 958 
में जनरल डिगॉल ने घोषणा की कि पचम गणतत्न के सविधान के लिये होनेबाले 
जनमतसग्रह में ये उपनिवेश फ्रेज्च राज्य परिवार के सदस्थ बने रहना स्वीकार 
करें तो उन्हें स्वतत्नता प्रदान किये जाने पर उससे अलग हो जाने की स्वतत्रता 
रहेगी । इस समझौते से सव उपनिवेश फ्रेज्च राज्य परिदार में शामिल हादे के 
लिये सहमत हो गय और १960 में स्वतत्न गणराज्य वन गय | तब से उनमे से 
दो--माली और नाइजर--ने अलग हो जाने का तिश्चय कर लिया है। मेडे- 
गास्कर जो 890 से ही प्रेड्च सरक्षित प्रदेश था, 960 मे (मलागासी के 
नाम से) स्वतद्ध मणराज्य घोषित कर दिया गया परन्तु एक विशिष्ट प्रतिरक्षा- 
त्मक समझौते को शर्तों के अधीन फ्रेज्च राज्य परिवार का सदस्य बना रहा। 

ऑअल्जीरिया की पृष्ठभूमि और हैसियत फ्रे]क्च अफीकी साम्राज्य के अन्य 
प्रदेशों से बहुत भिनत्र थी। सन्‌ 848 से उसे विधिवत फ्रेंडच प्रदेश घोषित 
एकिय/ दघाए या। ब्लीरे बलिटे वर्ताँ आधिक्राधित्र क्जच अधिवासी आकार्पित होने लगे 
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जिनरी सस्या द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ तव दस लाख तक पहुँच गई थी। 
वे अल्जोरिया को फ्रान्स वा हो भाग सानत थे और उसे इसी रूप से यनाय रखने 
के लिये दृढ़ सकल थे। युद्ध के बाद मुम्लिम राप्ट्रीय आन्दोलन अत्यन्त उग्र हो 
यया। फ्रेंड उपनिवेशिया और मुस्लिम राष्ट्रीयताबादियों के परस्पर विरोधी 
राजनीतिक उद्देष्या का परिणाम बह आतंकवाद और रक्तपात हुआ जिसके 
फलस्वरूप 3958 में चनुर्ये गणनद्न का पतन हुआ, जनरल डिगॉल पुन सत्तारढ 
हुआ और पचम गणतत्र की स्थापना हुई । इस समस्या का हल तमी हुआ जब्र 
जनरल डिगाल ने जल्जीरिया को अपन राजनीतिक भविष्य या स्वय निर्णय 
करने का अधिकार दते को निश्यय जिया जिसका वास्तविक अर्थ था प्रान्स 
बे! साथ सहयोग सहित अत्जीरिया की स्वतत्नता । फ्रेज्च निर्वाचकमण्डल ने 
93 अ्रतिणत ने जनमससग्रह मे इस निर्णय का अनुमोदन कया। तदनुसार एक 
अल्जीरियन अस्यायी वार्यपालिका की स्थायना वीं गई। जिसे जुलाई 3962 
मे, जब राष्ट्रपति न अल्जीरिया की स्वतबता ती विधिवत्‌ घोषणा की, प्रभुता 
हस्तान्तरित कर दी गई इसके बाद साविधानिक परीक्षा का काल आया क्योकि, 
एक अधिकारी के क्‍्थनानुसार, अल्जीरियन राप्ट्र ने ऐसे विचार की लहर मे 
म्वतत्ता प्राप्त की है जिसे अभी व्यावहारिक राजनीति के रूप मे परिणत करना है। 


(इ) बेल्जियम और काँगो 


बेल्जियम का हित्त काँगो में केख्रित था। यह भूमध्यरेणीय अफ्रीका के 
मध्य मे एव विशाल श्रदेश है जिसवे सूल निवासिया की मसख्या एक करोड चालोस 
साख वे! लगभग है। रान्‌ 3880 के बाद अधिकृत यह प्रदेश पहले राजा द्वितीय 
लिओपोल्ड के व्यक्तिगत शास के अन्तर्गत रखा गया था और काँगो का राज्य कहा 
जाता था परन्तु 908 में लियोपोल्ड ने अपने निरकुश अधिकार समपित कर दिये 
और यह राज्य बेल्जियम उपनिवेश बन गया । बेल्जियम के सोग निरन्तर बढती 
हुई सख्या में इस देश में वसते रहे, परन्तु किसी भी समय योरोपीय अधिवासियों 
को अनुपात एक प्रतिशत तक भी नहीं पहुँचा। 
दोनों विश्वयुद्धों के बीच के काल से बसे से काफी तकनीकी प्रगति और प्राथ- 
मिक शिक्षा की व्यवस्था सहित कुछ सामाजिक सुधार भी हुए । परन्तु राजनीतिक 
अधिवार प्रदान करने मे बेल्जियम की सरकार वडी धीमी और कृपण रहो, 
यहाँ तक कि स्वतक़्ता के पहले यहाँ थोडी सी निर्वाचित मगर-परियद्‌ मात्र ही 
थी। काँमो के लोग यह समझते थे कि ब्रिटेन और फऋान्स हारा शासित प्रदेशों 
में उनके साथी अप्रीक्यो के अधिकारो की छुलना मे उनके सामाजिक एवं राज- 
सीतिक अधिकार बहत थोडे ये। अत राजनीतिक दलों का उदय हुआ जो 
उननवे अवस्थाओं, अधिक शक्तियों और जन्तिम स्वतत्नता की माग करने लगे। 


उव2 आधुनिक राजनीतिक सविधान 


सन्‌ 959 के आरम्भ मे यह्‌ असतोष भयकर दगो के रूप मे भडक उठा। दब 
बेल्जियम की सरकार ने मूल सुधग्रों की योजना घोषित की जिसका उद्देश्य 
काँगोलियो को स्वतद्वता के लिये प्रशिक्षित करना था। जब इन सुधारों के लिये 
तैयारियाँ हो ही रही थी बेल्जियम की सरकार ने फ्वरी 960 में यकायक 
घोषणा कर दी कि काँगो चार महीने बाद पूर्ण रूप भे स्वतत्न हो जायगा। 

तदनुसार जून 960 में बेल्जियम अपनी राजनीतिक कलाबाजी समाप्त 
करके और काँगोलियनो को ऐसी स्थिति मे छोडकर, जिम्नका वे सयुक्त राष्ट्र 
की सेनाओ की सहायता के बिना मुकाबला नहीं कर सकते थे, काँगो से जल्दी से 
हट गया। राजनीतिक ग्रुटो मे सघर्ष 796] तक चलता रहा जब एक अस्थायी 
सरकार को स्थापता हुई और छिद्धात्त के रूप मे यह समझौता हुआ कि काँगो 
गणराज्य एक कॉनफेडरेशन का रूप धारण करे। सन्‌ 962 में एक सघीय 
सविधान का प्रारूप तैयार किया गया और प्रधान मतद्नी ने उसे गणराज्य के 
प्रस्तावित इक्कीस प्रान्तो के प्रतिनिधियो के समक्ष प्रस्तुत किया । परन्तु संविधान 
सफल नहीं हुआ और अभी तक स्थिर शासन कया कोई आधार प्राप्त मही 
हुआ है। 

5- फेरिबियन मे संघोय प्रयोग 


ससार का एक दूसरा भाग जिस पर उदीयमानत्र राष्ट्रीयतावाद और उप>« 
निवेशवाद के पतन का गहरा प्रभाव पडा है, केटिबियन (सागर) है। सयुक्त 
राज्य के अतिरिक्त फ्रान्स और बेल्जियम के भी इस क्षेत्र मे हित हैं। परल्तु 
साविधानिक दृष्टि से इस क्षेत्र के साथ ब्रिटेन का सम्बन्ध सर्वाधिक महत्व का 
है। ब्रिटेन ने सत्नहवी शताब्दी से समय-समय पर कई वेस्ट इण्डियत द्वीपा पर 
अधिकार कर लिया था। इनमे बेरबेडॉस, जम का, लीवर्डे और विण्डवर्ड द्वीप, 
ट्रिनिडाड और टोबेगो शामिल थे। इनमे से प्रत्येक मे ब्रिटेड ने एक काये पालिका 
चरिषद्‌ और एक विधान परिषद्‌ स्थापित करके धीरे-धीरे उनमे वेस्ट इण्डियन 
लोगो को उनके कार्य में भाग लेने के लिये स्थान दिया | दितोय विश्वयुद्ध के अत 
तक साविधानिक प्रगति, विशेषकर जमेको और वेरवेडॉस मे, हो चुकी थी। उस 
समय त्क इन दोनों उपनिवेशों मे एक विधान परिषद्‌ और एक पूर्णतया निर्वाचित 
विधान सभा युक्त एक द्िदनी विधानमडल था। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक 
सभा में, अधिकतर एक सशक्त मजदूर आन्दोलन के विकास के कारण वेस्ट 
इन्डियनो को बहुसख्या हो गई थी ॥ इससे आगे बढकर साविधानिक कदम उस समय 
उठाया गया जब वेस्ट इण्डियन द्वीपो का सघ बनाने का भ्रस्ताव सामने आया। 

इस सभावता पर सर्व प्रथम विचार 2947 में जमैका से एक सम्मेलन मे हुआ 
था। उस समय तो उसका कोई परिणाम नही निकला परन्तु 395 6मे लन्‍्दन मे एक 
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सम्गेलनभे उसपर फिर विचार हुआ और इसवार कुछ दृढ निर्णय किय गये।पार्ला- 
का आवश्यकसमर्थकारी अधिनियम ( ९739॥98 /४८) पारित क्या गया और सेट 
एक सपरिपद रानी के आदेश ((07तलना-(00एएवा ) के अनुसार 9 58 मे वेस्ट 
इण्डीज़ के सघ (कट्वलबााणा5 णी पा८ ६४८5८ ऐग्रवा८5) वी स्थापना की गई। संघ 
का निर्माण वरनेवाली इकाइयाँ दस उपनिवेश थे जो उपरिलिखित छीपो एवं 
द्वीप समूहों मे शामिल थ जिनयी भूमि जा क्षेत्रफल 8,090 वर्गमील और जन- 
सख्यां तीस लाख से कुछ अधिक थी। संविधान के अनुसार एक द्वितदनी सधीय 
विधानमदल की स्थापना हुई-गयर्नरजनरल द्वारा नामनिर्देशित सिनेद और 
प्रत्येक सघनिर्मातो इकाई को जनसख्या की जनुपातिव' सख्या में निर्वाचित प्रति 
निधि-सभा | ब्विटिश सरकार ने प्रतिरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध और आर्थिक स्थिरता 
के। सम्बन्ध मे ऑ्ड्स इन कौंसिल द्वारा विधि-निर्माण का अधिफार अपने लिय 
सुरक्षित रखा। शेप सब विषय सघीय सरकार के जिम्म रहे (इस जिम्मेदारी 
में प्रादेशिक विधानमडल भी जा स्थानीय मामलो मी ज्यवस्था करते रहे, भाग 
लेते थे) और इस प्रयोजन बे लिये गवर्मरजनरल को परामर्श देने बे! लिम एवं 
प्रधान मत्नी और कैबिनेट की व्यवस्था की गई जो विधानगडल के प्रति 
उत्तरदायों थे । 
दुर्भाग्ययश, यह साहसिक संघीय प्रयोग सफल न हो सका। जमैका को 
सघ मे प्राप्त प्रतिनिधित्व से और जो अधिकार उसे सघीय सत्ता वो सौपने पड़े 
ये उनके बलिदान से वडा असन्तोष रहा। सन्‌ 96 भे जमका से पिये गये 
जनमतमप्तग्रह मे सघ से हढ जाने के पक्ष में निर्णय हुआ। शीघ्र हो इसी भकार 
का निर्णय द्वेनिटाड और टोबैगो (सयुक्त) मे भी हुआ। फ्लत इनमे से प्रत्येक 
प्रदेश ब्रिटिश राष्ट्रपटल के अन्तर्गत एक स्वतत्न डॉमिनियन बन गया। इन 
प्रदेशों के अलग हो जाने से सघ कमजोर हो गया और उसके भग होने की नौबत 
आ गई। तब यह अनुभूति हुई कि सम्बद पक्षो के लिये दो ही सभाव्य उपाय है- 
था तो सभ् के अवशिष्ट सदस्य दृढता के साथ मिल कर एक' एकास्मक राज्य के 
निर्माण वा निश्चय करे और उस रूप मे पूर्ण स्वतत्नता प्राप्त करें, या सब अलग 
भलग हो जायें और जमैका, ट्रिनिडाड तथा टोबेगो के समान पृथक स्वतत्ता 
आप्त करने का प्रयत्न करे । इस प्रयोग की असफलता उस सत्य का, जिस पर 
हमने पहले बल दिया है, ज्वलत प्रमाण है कि एक सघ तभी सफल हो सकता है 
जब वि इकाइयाँ सयोग की इच्छा करें। 


6. उपनिवेश्ववाद और व्यासित्व 


युद्धोत्तर औपनिवेशिक त्रान्ति के दौरान जहाँ तक उसकी प्रगति हुई है, एक 
अरब के लगभग लोगरन्ससार की जनसख्या की एक-तिहाई के लगभग-साम्राज्यिक 


अब आधुनिक राजनीतिक सविधात 


भाधिपत्य से मुक्त हो गये है। जैसा हम देख चुके है, इस विशाल आन्दोलन के पीछे 
प्रेरक शक्ति एक नये प्रकार का राष्ट्रीोयतावाद रहा हैं जिसका उदय ठीक उस 
समय हुआ जव कि प्राचीन बोरोपियन राष्ट्रीयताबाद स्पप्ट रूप से निरबंल हो रहा 
था। फिर भी यह बात ध्यान देने योग्य है वि कम से कम अफ्रीका में इस नये 
राष्ट्रीयतावाद ने दो रूप धारण क्य है--प्रथम, सकुचित रूप जिसमे समस्त 
ध्यान पहले ही से निर्मित राष्ट्र-राज्य को तुरन्त सुदुद़ वतान पर लगाया गया है और 
द्वितीय, एक विस्तृत आन्दोलन, जिरो अखिल-अफ्रीवीवाद ([3॥-/वि८शा ) 
बहते हैँ, जो समस्त महाद्वीप के राज्यों के एक हो जाने वा स्वप्न देखता है। 
वास्तव म, घाना गणराज्य के दम्तावेजी सविधान (960) में इस आदर्ण का 
रपप्ट शब्दा में निरूपण किया गया। सविधान के अनुच्छेद 2 मे अफ्रीवी एकता 
वी उपलब्धि नामक एीर्पक के अन्तगेत कहा गया है-- 

“इस विश्वास मे कि शीघ्र ही बह समय आएगा जब प्रभृता अफ्रीकी राज्यों 
एव प्रदेशों बे' सघ यो समर्पित होगी, जनता ससद्‌ को घाना की समस्त प्रभुता 
अथवा उसका कोई भी भाग समपित करने बी व्यवस्था बरने का अधिवार 
देती है। 

पुराना उपनिवेशवाद यदि मृतक नही तो मृतप्राय है परन्तु इसका यह अर्थ 
नहीं है कि ससार वे अधिक उन्नत देशा करो भविष्य में अल्पविकसित देशों की, 
जिनमे बे देश भी शामिल है जिन्‍्होने स्वतल्नता प्राप्त करली है, सहायता के लिय कुछ 
करना शेप नहीं रहा। अफ्रीबी लोग एक अखिल-अफ्रीकी राज्य का स्वप्न देख 
सकते है परन्तु इसी बीच मे जो राज्य बन गय है उनमे स्थिर सरकार स्थापित करने, 
अपने प्राइ्ृतिक साधना का विवास करने, रोग, गदगी और निरक्षरता से सर्प 
करने बी आवश्यकता है। अल्पविकसित देशों वी सहायत्ता करने के लिये प्रिटिश 
कॉलोनियल डेवलपम्रेट कय्पोरेशन, अन्तर्राष्ट्रीय कोलम्बों प्लात एवं अनेषा 
अमेरिकन सगठन जैसी कई एजेन्सियाँ कार्य कर रही हैं । इनके अतिरिक्त सयुक्त 
राष्ट्र की विशिष्ट एजेन्सियाँ है जो सयुक्त राष्ट्र वी आथिक एक सामाजिक परिपद्‌ 
के” साथ (जिसका वर्णन आग्रे एक अध्याय मे क्या गया है) मिलबर बाये कर 
रही हैं। परन्तु यदि इन नये मुक्त लोगो के सविधानिक दावे उचित सिद्ध होते 
है तो अभी वहुत कुछ बरना शेष है। 

यदि ये आते उन लोगा के विपय मे ठीक हैं जो स्वतत्न हो चुवे है तो उनवे 
विपय में वे क्तिनों सत्य हागी जिन्हें अभी अपना लक्ष्य प्राप्त बरना है। उनके 
भविष्य वी सुरक्षा उन लोगों के हाथो में है जिनके सरक्षण में वे रह रहे है। इन 
सव मामला में उपनिवेशवाद के पुराने विचारों ये स्थान पर न्यासिता के सिद्धान्त 
वी प्रतिप्ठा होनी चाहिये। इस सिद्धान्त ढा प्रतिपादन राष्ट्रसघ की प्रसविदा से 
किया गया था जिसने प्रादेश पदति (४०७॥04025 $ए४6७/) प्रवतित की थी। 
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इस समस्या पर सयुक्त राष्ट्र के चार्टर में तीन अध्याय है। उनमे से प्रथम अध्याय 
स्वशासन रहित प्रदेश सम्बन्धी घोषणा से प्रारभ होता है जिसमें कहा गया है वि 
सयुक्त राष्ट्र के छित सदस्या पर उत भ्रदेशों के प्रशासन का उत्तरदायित्व है जितदे 
लोगा को अभीतक पूर्ण स्वशासन प्राप्त नही हुआ है, उन्हें स्वीकार करना चाहिय 
कि इन प्रदेशों के निवासियों के हो हित सर्वोपरि हे' और उन्हें चाहिय कि वे उनके 
हित की अभिवृद्धि के कनंव्य का एक पवित्र न्यास क रूप में ग्रहण करें।' इसी 
अनुच्छेद मे आगे कहा गया है कि ऐसे सदस्य तदनुसार, अन्य बाता के साथ-साथ 
प्रत्येक प्रदेश और उसके लोगा की विशिष्ट परिस्थितिया और प्रगति की विभिन्न 
अवस्यथाक्षा के अनुसार उनम स्वशासन का विकास करने, उनकी राजनीतिक 
आकाक्षाआ का उचित ध्याव रखने और उनकी स्वतत्न राजनीनिक सस्याआा 
के क्रमिक विकास में उनकी सहायता करन का बाय, ग्रहण करते है। 

सयुक्त राष्ट्र के चार्टर मे मिरूपित न्‍्यास-सिद्धान्त ने उस्तेत दशा के अल्पाधि 
कार युक्त लोगा के साथ सम्वन्धों की सकत्पना को विश्व की सार्वजनिक विधि 
मे एक बिलकुल हो नये स्तर पर रख दिया है । इस प्रयोजन के' लिये सयुक्त राष्ट्र 
ने एक न्यास परिषद्‌ (77ए४८९८आ४ए७ए (0०0७८) की स्थापना की है। परन्तु 
इस सिद्धाल्तों को व्यावहारिक रूप देने के लिये केवल उपकरण मात्र ही पर्याप्त 
नही है । अन्ततोगत्वा न्‍्यासिता के विचार की सफलता या असफ्लता एक अन्त- 
रष्ट्रीय सस्या के अध्तित्व पर, जो नैतिक श्रभाव डालने और मानवजाति के 
कल्याण एबं विश्व शान्ति के भविष्य के इस महत्वपूर्ण पक्ष पर ध्यान फेच्चित 
करने से अधिक कुछ नही कर सकती, उतनी निर्भर नहीं है जितनी कम विकसित 
लोगी को स्वशासन की विभिन अवस्थाओं में से गुजरते हुए अन्त में स्वतत्नवा 
तक पहुंचने के लिये प्रोत्माहित करने की अधिक शक्तिशाली एवं समृद्धिशाली 
दाष्ट्रो की इच्छा पर निर्मर है| 


॥छ85 
राज्य का आथिक संगठन 


4. लोकतत्न : राजनोतिक एवं आर्थिक 

हमन अब तक सविधानी राज्य के राजनीतिक अवयबो की ही चर्चा की है, 
बिन्‍्तु उसके आथिक सगठन के विषय मे विचार करना अभी बाकी है जो आधुनिक 
काल मे राष्ट्रीय और अस्तर्राष्ट्रीय दोनों समस्याओ पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता 
है । यहा हमारा आशय आशिक समस्याओं का गहत अध्ययव करना नहीं, किन्तु 
केवल यह बताना है कि सविधानी राज्य में वास्तविक आर्थिक लोकतत्न की स्थापना 
के लिए क्‍या क्या गया है और क्‍या किया जा सकता है। आथिक लोक्तत्न से 
हमारा तात्पयं जीवन की भ्रौतिक परिस्थितियों को राजनीतिक लोकतत् के' द्वारा 
निमब्रित करने के प्रयतत से ही नहीं, वल्कि राजदीतिक प्रयोजनों के लिए पहले से 
ही विद्यमात्र अवयवा के समान आर्थिक निम्रत्नण के अवयवो के गठन से भी है। 
जहा तक ग्रह सार्विधानिक प्रश्न से परे है--और कई दृष्टियो से उसका ऐसा होना 
स्वभावत अनिवार्य है--बहा तक उसकी चर्चा हमारे क्षेत्र से बाहर है। किल्तु 
जहा तक यह व्यावहारिक साविधानिक राजतीति के कार्यक्षेत्र के या वो अन्दर है 
या अन्दर लाया जा सकता है वहा तक इसकी विवेचना करना हमारे लिए 
आवश्यक है। 

आधुनिक राज्य के प्रारश्भिव दिनो मे शासन के आर्थिक हृत्यों को पूरी तरह 
मान्यता दी जाती थी और राजमर्मज्ञ राष्ट्रीय शक्तित के लिए विधियों और विनि- 
यमा के द्वारा समाज के आ्थिक काय्येक्लापा को नियत्षित करना अपना कत्तंब्य 
समझते थे। इसे वाणिज्य प्रणाली (१/६९४८७०४॥८ 598८४ ) बहते थे और यह इस 
विश्वास पर आधारित थी कि सम्पत्ति दे अन्तगगंत केघल धन या धहुमूल्य घातुएं 
है! होती हैं जिया पर अधिवार होना राष्ट्रीय शक्ति का द्योतवा है। सतहवी 
शताब्दी से आगे पाश्चात्य थोरोप में यह विचारधारा सर्वमान्य-सी हो गई थी और 
उन दिनों लगभग समस्त राजनीतिक कार्य वी मुख्य प्रेरक यही थीं। बाह्य 
राजनीति में इस विचारधारा के फ्लस्वरूप योरोपीय और औपनिवेशिक युद्ध 
हुए जिनमे अठारहवी शताब्दी व्यस्त रही और आन्तरिक राजनीति में उसवे 
कारण व्यापार और उद्योग पर अनेक प्रतिवन्‍्ध खूगाए गए. जिनसे कि राज्य 
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भारभ्स्त रहा! तब शतःघ्दी के अन्तिम चरण में इस विचारधारा पर वह घातक 
प्रहार आरम्भ हुआ जिसका आरम्भ एडम स्मिथ ने अपनी भ्सतिद्ध पुस्तक 'राष्ट्रो 
की सम्पत्ति ((एट्मपा ता ए4पता५) में क्या । उसकी इस युक्ति का प्रतिरूप, 
कि व्यक्ति ही अपने आथिक हिंतो का सर्वोत्तम निर्णायक हैं, अठारहवी शताब्दी के 
अन्तिम और उन्नीसवी शत्ताब्दी के प्रारम्भिक दिनो के राजनीति-दशेन से प्रकट 
हुआ / अमरीकी और फ्रासीसी क्रातियों के सिद्धान्तवादियों और टॉमस पेन, 
जेरेमी बैन्‍्थम और विलियम वॉन हम्बोल्ट जैसे प्रसिद्ध लेखको ने अपने अलग- 
अलग तरीकों पर यह कल्पना वी कि शासन एक अनिवार्य बुराई है। भतएव, 
उन्होने यह दलील दी कि व्यक्ति के मामलो मे उसका हस्तक्षेप न्यूनतम होना 
चाहिए और सच तो यह है कि उसका एकमात्र कत्तेव्य व्यक्ति को हिसा और कपट 
से बचाना है। इन विचारकफो का कहना था कि शासन ता न्याय करने का एक 
यत्र भात्त हैं, इसलिए उसये किसी प्रकार के भी आशधिक कार्य बिलकुल ही 
अनुचित हैं । 

ये सिद्धान्त तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप प्रतीत होते थे। इग्रलैण्ड 
में औद्योगिक क्रासि की विघटनकारी शक्ति ने, जिसका गम्भीर प्रभाव उन्नीसवी 
शताब्दी के प्रारम्भ मे होने लगा था, समस्त राज्य-विनियमो को अनुपयुक्त बना दिया 
और नेपोलियनी युद्ध एवं सज्जनित परिस्थितियों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली 
टोरी प्रतिक्रियाव!द के पश्चात्‌ सुघारो का युग आरम्भ हुआ जिसके परिणाम- 
सुवरूप उपर्युक्त समस्त विनियम सप्लाप्त हो गए और समाज के आ्थिक क्षिया- 
कलाप मे राज्य द्वारा हस्तक्षेप न करने (.95502/872) की नीति का समारम्भ 
हुआ। व्यापवा रूप से यह यूग सत्‌ 825 से 3870 तक रहा, जिसे डायसी ने 
“बेन्यमो ब्यक्तिबाद का युग' पद्दा है। उत्तीसवी शताब्दी के इस व्यक्तिबाद ते 
भुख्य रूप से उस राजनीतिक सविधानवाद के द्रुत विकास को प्रेरित किया जिसकी 
हमने इन पृष्ठो में चर्चा को है। किन्तु इस अहरतक्षेप' नीति के प्रयोग से इस 
काल मे इतना अनर्थ हुआ कि अन्त मे राज्य के आ्थिक कृत्यो के सम्बन्ध भे एक नई 
धारणा का अभ्युदय हुआ और यह्‌ विश्वास दूद हो गया कि सरकारों को समाज 
के क्षाथिक हित को व्यवस्थित करने मे अधिकाधिक भाग लेना चाहिए क्योकि 
इन सब मामलों मे समाज स्वथ ही व्यवस्था करने के अथोग्य सिद्ध हुआ है। इस 
प्रकार उस नीति का आरभ हुआ जिसे स्ामान्यतया 'समष्टिदाद” कहते हैं। 
प्रधग दृष्टि मे ऐसा जान पडता है मानो यह पहले के राजनीतिक ज्यवहार की एक 
प्रतिक्रिया हो और पहिये ने पूरा चक्कर सग्रा लिया हो। किन्तु यह समानता 
देखने मे दी है, यथार्थ मे नही, चूकि इस नीति को केवल मानवत्ता की भावनाओ से 
जरणा ही नही मिली, जिससे निश्चय ही वाणिज्य प्रणाली का कोई सम्बन्ध 
नहीं था, बल्कि इसका ऐसे प्रयलो के प्रसग मे निरन्तर बिस्तार भी हो रहा है 
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जिनका उद्देश्य राज्य को ऐसी शक्तियों द्वारा (जों इससे पहले के युग मे अज्ञात 
थी) नष्ट हान स॑ बचाना है, जा राजनीतिक लोकतत्न को अपने-आपमे निरर्थक 
और जदना के वास्तविक भौतिक हिता की प्राप्ति के अयोग्प इसलिए समझतों हैं वि 
बह अपन स्वरूप से ही उन आर्थिक हिता के द्वारा पहले से ही नियत्नित होता है 
जिनका सुकावला केवलमात्र मतदान-व्यवस्था से नहीं क्या जा सकता । 

इस समष्टिकद कौ नीति के, जिसका साररूष मे तात्पयं समुदाय वे आयिक 
हिता के लिए राज्य के दमनकारी यद्ध का उपयोग है, फ्लस्वरूप शासन के अवयबों 
की सम्य। बहुल खड गई है, क्याक्रि इसक परिणामस्वरूप उसके हइृत्यों का भारी 
विस्तार हुआ है। यही कारण है कि आधुतिक विश्व के श्रत्यक प्रगनिशील राज्य 
में ब्रिटेन मे विद्यमान विभागा के समान अनेक नए सरकारी विभाग जैसे रहृषि, 
श्रम स्वास्थ्य खाद्य, इंघन एवं विद्युत विभाग खुल मए हैं॥ अब समी राजनीतिक 
दल समप्टिवाद को न्यूनाधिक रूप में कार्य का सिद्धान्त मानते हैं। इस विषय 
में सविधानवादिया में मतभेद केवल “इस वान पर है कि समधप्टिवादी नीति को 
किस हृद तक्ष ले जाता चाहिए | पुरानी विचारधारा को माननेवाले राजनीतिक 
दल इस सम्बन्ध में राज्य द्वारा कुछ हृद तक कार्यवाही क्यि जाने की बात को 
मानते हुए भी अपने मुख्य सिद्धान्तो में व्यवितिदादी ही हैं और इस सिद्धान्त को 
मानत से इन्कार करते हैं कि राज्य को उत्पादन के साधतों का स्वामित्व प्रहण 
कर लेता चाहिए । दूसरी ओर, समाजवादियो का विश्वास है कि ऐसा किया जाना 
चाहिए और राज्य वे सविधान मे, जिस रुप भे हम उस जानते हैं, मूलभूत परिवर्तन 
किए बिना ही ऐसा करना सम्भव है। इसके अतिरिक्त, समाजवादियों दा यह 
भी कहना है कि यदि सविधानी राज्य इस आर्थिक माग को जो उत्तरोत्तर बढती 
जाएगी और आग्रहपूर्ण होती जाएगी, प्रूत्रि करने मे असमर्थ सिद्ध होता है तो 
उसका स्थान जिसी अन्य प्रकार के दमतकारी सामाजिक सग्ठत को ग्रहण कर 
लेना चाहिय ! 

राज्य क आथिक सगठन का उप्रतम रूप रूस के साम्यवादी शासन के अधीन 
रूस के पिछनग्यू राज्यों मे और उससे भी अधिक लाल चीन में पाया जाता है। 
दास्तव में, लनिन के मूल सादियत स्विधान का राज्य के राजनीतिक सगठत वी 
अपेक्षा आथिव सगठन से अधिक सम्वन्ध था| किन्तु इस कारण वह कम दशन- 
कारी नहीं था। लेनिन बे! कक्‍्थनानुसार स्मी जाति ने समाजवाद अथवा लोव- 
तत्न की स्थापना नहीं की थी, बल्कि सर्वेहारा वर्गे के अधिनायवत्व के द्वारा पोपित 
एक सत्रातिकालीद समग्रवादी राज्य की स्थापना की थी जा क्रांति के उद्देश्यों 
की करमिक प्राप्ति के साथ-साथ लुप्त हो जायगा । लेनिन का कहना था कि अन्‍्तत 
एक ऐसा वर्गद्ीन समाज स्थापित हा जाएगा जिंसस क्िसो भी प्रकार का राज्य 
अनावश्यक हों जाएगा। कितु स्पप्ट है कि यह जदस्था जमी तक नहीं आ पाई 
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है, क्योकि रूस मे साम्यवादी व्यवस्था का समग्रवाद आज भी लेनिन के' समय 
से फम स्पष्ट नही है। 


2. आर्थिक परिषदें और सोबियतें 


जिन पाश्वात्य सविधानी राज्यों की हमने चर्चा की है उनकी एक सामान्य 
बात यह है वि उसकी सभी| निर्वाचन-प्रणालिया वा आधार प्रादेशिव निर्वाचन- 
क्षेत्र है। इसी बात को सुधारका मे अधिवतर राजनीतिक लोदतत की एक 
कमजोरी भाना है और उनमे से कई का यह विचार है कि यदि इसके स्थान पर 
नही तो कम-से-कम पूरक रूप में इसके साथ दृत्तिक या व्यावसायिक निर्वाचन 
क्षेत्र होने ही चाहिए। ऐसी प्रणाली बे अधीन निर्वाचक आज की तरह निवास 
स्थान के जिले की जगह अपने व्यवसाय या वृत्ति के आधार पर मतदान करेगा। 
इस प्रकार इस प्रणाली के आधार पर॑ आर्थिक द्वितरों रा ऐसा प्रतिनिधित्व प्राप्त 
हो जाएगा जैसा केवल क्षेत्र विभाजन के आधार पर कभी नहीं हो सकता। इस 
उद्देश्य वी भ्राप्यि के लिए एक तरीका यह सुझाई देता है कि द्वितीय सदन को नया 
रूप देना चाहिए, जिरामे वह ब्यावगायिक निर्वाचन-क्षेत्रो से रादरय लेकर राष्ट्रीय 
जीवन के दस पक्ष का प्रतिनिधित्व कर सके और अवर सदन मे आज क्रो तरह 
प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य भी पहुचते रहें । जैसा कि हम देख 
चुके हैं, सन्‌ 937 के सबिधान के अधीन आयर मे इस विचार: को आशिक रूप 
मे स्वीकार किया गया था और सिनेट में वृत्तिक एवं व्याधसायिक समुदायों के 
प्रतिनिधियों के ग्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था वी गई थी। 
इसी उद्देश्य की प्राप्ति एक और तरीके से अर्थात्‌ आथिक परिपदो द्वारा हो 
सकती है जिनकी आयरिश स्वतत्न राज्य (सन्‌ 922) के मूल राविधान के अधीन 
और वैमर गणतत्न (सन्‌ 99) मे परीक्षा की गई थी और जँसी फ्रास मे 
खतुर्थे गणतत्न के सविधान के अधीन स्थापित की गई थी और जो पचम गणतत्न 
में भी बनी हुई हैं। < 
आयरिश स्वृतत्न राज्य के सविधान के अनुच्छेद 45 मे कहा ग्रया है कि 
ससदू--- 
“राष्ट्र के सामाजिक और आधिक जीवन वी शाखाओं का प्रतिनिधित्व 
करने वाली चृत्तिक या व्यावसायिक परिषदो की स्थापना के लिए उपवन्ध 
कर सकेगी ।” परन्तु बाद भे इस योजना का परित्याय कर दिया गया और 
उसके स्थान पर उन हितो को सिनेट मे प्रतिनिधित्व दिया गया ६ 
बेमर सविधान इससे भो जागे बढ गया। उसके अनुच्छेद 65 मे कहा 
गया है कि मजदूरों को व्यक्तिगत व्यवसायों की मजदूर परियदों मे और जाथिक 
जिलो के अनुसार एकीकृत जिला शजदूर परियदो से तथा राज्य वी समदर 


320 आधुनिक राजनोतिक सबविधान 


परिषद म॑ प्रतिनिधित्व प्राप्पन होना चाहिय। इन परिषदा को मालिका के प्रति- 
सिधियों के साथ मिलकर, जिला आथिक परिषदो और राज्य वी आथिक परिपद्‌ 
बाप निर्माण वरना चाहिय ! 

सामाजिक और आधिक विधायन के विषयों से सम्बन्धिद संभी महत्वपूर्ण 
विधेयको को सस्तद्‌ मे प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, आथिक परिपद्‌ के पास भेजने 
की ध्यवस्था की गई थी और आर्थिक परिपद्‌ को स्वय भी ऐसे विधान का प्रस्ताव 
करने का अधिकार था। जिस समय हिट्लर ने वेमर सविधान के साथ आथिक 
परिषद्‌ को भी समाप्त कर दिया उस समय तक इस योजना ने कुछ प्रगति करली 
थी। सन्‌ 4949 के सघीय सविधान में उसे स्थान नहीं मिला परन्तु 927 में 
पारित एक विधि ने 'सह्‌ प्रवन्ध' (0०-.४७४०६-०४०००५) या 'सह-निर्धारण' ( 00- 
86६८एा्रणा7०7०) के सिद्धान्त की पुष्टि वी जिसके द्वारा मजदूरा को समस्त 
अधिक बड़े उद्योगों एवं व्यवस्थाआ के प्रवन्ध मे भाग मिला और जो विशेषकर 
कोयले, लोहे और फौलाद के उत्पादन को लागू की गई। पश्चिमी जमेनी के 
आश्चर्यजनक युद्धोत्तर आ्िक पुनरत्थान में इस योजना ने निस्सनन्‍्देद बडा महत्व 
पूर्ण भाय लिया है। 

फ्रान्स मे सन्‌ 946 के सविधान ढारा एक आथिक परिपद्‌ कौ स्थापता 
हुई जिसका कार्य आशिक क्षेत्र से सम्बन्धित विधियो की उन योजनवाआ पर विचार 
करता और परामर्श दना था जो वहस के पूर्व राष्ट्रीय सभा उसके पास भेजती घी ॥ 
सन्‌ 95$8 के सविधात ने भी ऐसी ही एक सभा स्थापित की और उसका नाम 
आधिक एवं सामाजिक परिपद्‌ रखा जिसका कार्य भ्रस्तावित विधेयक पर, 
“जब कभी सरकार मांगे', अपनी राय देता था| 

इस भ्रकार यह महान्‌ समस्या हमारे सम्मुख उपस्थित होती है कि वया राज्य 
की प्रभुसत्ता को इस प्रकार विभाजित करना सम्भव है। एक लेखक ने स्पष्टता- 
पूर्वक वहा है कि राज्यसमाजवाद और सघाधिपत्यवाद (8ज्ाताप्थाआ) 
के बीच का कोई माग नही है, अर्थात्‌ प्रभुसत्ता जविभाज्य है, और इसलिए बह 
अपनी इच्छा या तो एक राजतीतिक अवयव के रूप में ससद्‌ के द्वारा क्रियान्वित 
बरटेगी जो अधिक सस्थाओ द्वाय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप सहन नही करेगी , 
हा, जहा तक उसने उन्हें स्वेच्ठा से स्वीकार कर लिया हो, वह बात अलग है , 
या फिर पूर्ण शक्लियोवाली उद्योग ससद्‌ (?30॥8था। ण [00050%) दारा कार्ये 
करेगी जा सघाधिप्रत्यवाद का सार है। यही प्रश्व दो सदतो--एक राजनीतिक 
और एक आधिक---के सम्यस्ध में भो पैदा होता है--अर्थात्‌, क्या ये वास्तव से 
परम्पर समकक्ष निकाय हो सकते हैं ? इस प्रकार प्रश्न यह है विः क्‍यों सविधानी 
राज्य स्वेच्छा से अपनी प्रभुमत्ता म एक समान सत्ता वो भागीदार बता सकता 
है, और यदि वद हिसा के आगे आत्मसमर्पण कर देता है ता क्या फिर भी यह 
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विरोधी प्विद्धान्त के विस्द्ध अपवा लिया था, जिसे (निरन्तर नाति के सिद्धान्त 
की) लेनिन की मृत्यु के पश्चात्‌ त्रात्मक्षीचादियों ने अपनाया था और स्टालिन 
ने बोल्शेविज्म से असगत' घोषित किया था। किन्तु तब से कम्यूनिस्ट रूस वी 
आसपास के राष्ट्रो के राजनीतिक और आर्थिक सगठन को प्रभावित करने वी 
शक्ति बटुत अधिक और इस भ्रकार बढ़ गई है कि जिसकी समाजवादी राज्य के 
संस्थापक कल्पना भी नहीं कर सकते ये। इसका मुख्य कारण द्वितीय विश्वयुद्ध 
में उसकी विजय है। यद्यपि रूस ने इस चिजय के लिए जत, धन और साधनों के 
रूप म भारी मोल चुकाया, किन्तु, चाहे यह अच्छा हो या बुरा अब रूस पूर्वी योरोप 
के राज्यों पर हावी है जो आधिक पुर्नानर्माण के साधन के रूप में राजनीतिक यत्र 
का श्रयोग करने की अपनी आवश्यकता के सिलसिले मे प्राश्चात्य सविधानवाद 
और सोवियत्‌ समग्रवाद के विरोधी दरीको के बीच फ्से हुए हैं। 


3. निगम-राज्य 


अब एक और प्रवार का राजतीतिक-आथिक सगठन शेष है जिसकी हमको 
विवेचना करती है। यह फासिस्ट इटली मे मुसोलिनी ढारा और पुत्गाल में 
सालाजार द्वारा स्थापित निगम राज्य को प्रयोग है। मुंसोलिनीं की योजदा यद्यपि 
उसके साथ ही समाप्त हो गई और सन्‌ 3947 के इटली वे” गणतत्न वे' सविधान' 
में उसके किसो भी तत्व वा समावेश नही किथा गया है, फिर भी 'उसवी कई वातें 
लोक्तत्वादियों द्वारा अध्ययन के अयोग्य नहीं हैं, हालाकि उसके निर्माण में मुसों- 
लिनी का उद्देश्य लोक्तत़्विरोधी था। निगम राज्य उस सिद्धान्त पर आधारित 
या जिसे मुसोलिनी “राष्ट्रीय सघाधिपत्यवाद' कहता था और इसमें कोई सन्देह 
नही /कि राजनीतिक शक प्राप्त करने से पूर्द बे दिनो मे सघाधरिपत्यवादियों वे 
साथ उसका सहयोग इस सकलपन्रा बे लिए उत्तरदायी था , हालानि उसका 
उद्देश्य सघाधिपत्यवाद के अनुसार उद्योग के क्षेत्र मे स्व-शासन की स्थापता 
नही बल्कि उद्योग का राष्ट्रीय नियद्षण था। 

व्यावहारिक रूप में इस योजता का आरम्भ सन्‌ 924 से हुआ था जय 
कि इसकी सम्भावनाओ पर विचार करने के लिए एक विशेष आयोग नियुक्त क्या 
शया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में औद्योगिक समस्याआ को हल करे के 
लिए अन्य राज्यो द्वारा भ्रयुक्त पद्धतिया--ब्रिटेंल के मजदूरसघवाद, सयुक्तराज्य 
की न्यास-व्यवस्था, रूसी साम्यवाद मे प्रयुक्त माक्‍्सेवादी सिद्धान्त, वेसर गणतत्त 
के सविघान के' अधीन जमेनी में स्थापित आथिव परिषदो और उदार लोक्तत्न- 
दाद--वी परीक्षा की। रिपोर्ट के अनुसार इन सब पद्धतियों मे एक सामान्य 
खराबी यह थी कि उनसे राज्य की सर्वोच्चवा को क्षीण करने की प्रवृत्ति थी 
जिस प्रवृत्ति को कि नए तिगम-राज्य को हर हम्लत में रोकना चाहिए। उसमें 
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आगे कहा गया था कि इटली के पुराने सघाधिपत्यवादी केवल सर्वेहारा वर्ग के 
हितो की ही उनति और सुरक्षा चाहते ये, जब कि पूजीपति लोग, हाथ से काम 
करने वाले मजदूर तथा बुद्धिजीवी श्रमिक वर्ग अपने-आपको पृथक्‌ एवं परस्पर 
विरोधी और राज्य से ऊपर नही तो उसके बाहर के तत्व समझते थे। राष्ट्रीय 
फासिस्ट सघाधिपत्यवाद इन तीनो वर्मों को समान रूप से राष्ट्रीय हित वे अधीन 
करके इस विरोध को समाप्त कर देगा। किन्तु यह दावा नहीं किया गया कि 
राज्य में उत्पादन को स्वय सभाल लेने की योग्यता है । समाज की आशिक प्रगति 
के लिए पूजीवाद और निजी उद्यम का अस्तित्व आवश्यक समझा गया था , 
किन्तु उसके अधिकारों और स्वतद़्त्ता को भी राज्य की सर्वोच्चता के अनुकूल 
बनाया जाना आवश्यक समझा गया। 
इस रिपोर्ट के आधार पर एक नई सघाधिपत्यीय अथवा मजदूर सघ विधि 
(59एवारब। प पपरबषत८5 (70 ,०७) पारित की गई और वह्‌ अप्रैल सन्‌ 7926 
में प्रवत्तित हुईं। इसके पश्चात्‌, जुजाई सत्‌ 926 भे, एक आज्ञप्ति जारी वी 
गई जिसने नए अधिनियम को ब्योरे यार व्यवस्थाओ फी पूर्ति घी। अन्त में 
अप्रैल शन 927 में एक श्रम अधिकार पत्र प्रकाशित किया गया। विधि तीन 
आगो में विभाजित की गई। पहले भाग से तीन प्रकार के, अर्थात्‌ मालिको, हाथ 
से काम करने वालो और बौद्धिक कार्यकर्त्ताओ के, सिडोकेटो या सघो (5/छ0९०१९४ 
07 779075 ) के गठन और नियत्नण की व्यवस्था की गईं। अधिनियम के दूसरे भाग 
के द्वारा विशेष न्यायालय स्थापित किए गए जो श्रम न्यायालय! (7७9हा509८ए 
०7.2००७०) कहलाते थे और समस्त विवादग्रस्त मामलो को उसके समक्ष प्रस्तुत 
करना अनिवार्य था। अधिनियम के तीसरे भाग के द्वारा समस्त हडत्तालो और 
तालाबन्दियो का निषेध कर दिया गया, जिसके उल्लघन के लिए कठोर-से- 
कठोर दड को व्यवस्था की गई। 
जुलाई सन्‌ 926 की आज्ञप्ति में कहा गया था कि अठारह वर्ष से अधिक 
की आयु का कोई भी व्यक्ति सिडीकेट में सम्मिलित हो सकता है, “यदि उसका 
नैतिक और राजनीतिक आचरण अच्छा हो।” अप्रैल सन्‌ 3927 में जारी किये 
गये श्रम अधिकार-पत्र (0057८: ण 7.&0०४7) मे यह भी कहा गयाथा कि 
* वृत्तिक या सिडिक सगठन स्वतत्न हैं, किन्तु मालिको और कर्मचारियो का वध रूप 
से प्रतिनिधित्व करने का, अपनी श्रेणी के कर्मेचारियो के लिए सामूहिक श्रम-सविदाए 
करने का और उन पर चदा आरोपित करने का अधिकार केबल राज्य के नियत्रणा- 
धीन और मान्यीकृत सघ को ही है।” 
इस प्रकार सन्‌ 927 तक नाएु ओथिक सगठन की नीव अच्छी तरह और 
वास्तव मे रख दी गई थी और ऊपरी ढाचा बनाना ही रह्‌ गया था। इस ढाँचे का 
निर्माण तीन मजिलो में हुआ। प्रथम, 926 की विधि के अधीन स्थापित 
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मालिको के सिडीकेटो और नौकरो के सिडीकेटों के बीच राष्ट्रव्यापी सम्बन्ध 
स्थापित करने के लिये निगम ((:०४७9ण३७०७) स्थादित क्ये गये ॥ इनका गठन 
बाईस राष्ट्रव्यापी आथिक कार्यों के मालिको और कर्मचारियों की समान सख्या 
से होना था। प्रत्येक नियम से कसी भी सस्थात में उत्पादन के क्रम से सम्बद्ध 
सभी लोग---अर्थात्‌ मालिक और नौकर, कच्चे माल वे उत्पादक, उद्योगों के 
मालिक और मजदूर, निर्मित माल के व्यापारी, और प्रौद्योगिक एवं वैज्ञानिक 
विशेषज्ञ--आ जाते थे। इन बाईस निगमा की परिपदें नवम्बर सन 934 
मे स्थापित हुईं। निगम-राज्य वी रचना भे अन्तिम कदम सन्‌ 939 मे उठाया 
गया जब कि प्रतिनिधि-सदन को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर 
“फासियों और निगमो का सदन' बना दिया गया । इसमे 682 सदस्य थे, जिनके 
दो तिहाई से कुछ अधिक निगभमो के प्रत्तिनिधि होते थे, जो साधारणतया सिडी- 
केटो के प्रमुख अधिकारी होते थे। बावी सदस्य फासिस्ट पार्टी के अधिकारी 
होते थे। सदन के लिए छिसी प्रकार का निर्वाचन नही होता था, अधिकतर सदस्य 
पदेन सदस्य होते थे , हालाकि द्यूची (मुसोलिनी) द्वारा उन सब का अनुमोदन 
आवश्यक था और इसका काम केबल परामर्श देना था। 

मुसोलिनी के निग्म-राज्य बे सफलता या असफ्लता को आकने का अवसर 
नही मिला, क्योंकि जिस वर्ष अतिस रूप में उसकी स्थापता हुई उसी वर्ष शेप यो रोप 
की तरह इटली भी हिटलर बे युद्ध मे फ़स गया। जिल्तु इसमे सन्देह तहीं कि बह 
इटली को पतन से बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मुसोलिनी के तिगम- 
राज्य का, दुर्बेल लोकतेत्र वी अब्यवस्थाओ को दूर करने वे” लिए रामबाण वे 
रूप में तथा दुनिया के लोकतत्नीय राज्यों के लिए अपनी सस्याओं के नवीकरण 
के लिए प्रेश्णा के रूप मे, स्वागत क्या गया था। य बाते सही सिद्ध नही हुई// 
किन्तु योजना में कुछ रचनात्मक बातें अवश्य थी॥ शजनोतिक लोकतत्न बी 
कमजोरी, जेसो हम पाश्चात्य ससार में देखते है, यह है कि वहू समाज के आधिक 
ढाचे को अधिकतर स्वय अपना काम करने के लिय छोड देता है, और जहा वड़े 
पैमाले पर अधिक आयोजत का काये भी क्या जाता है, जैसा, उदाहरणायें, 
द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ ब्रिटेन में हुआ, वहा विद्यमान राजनीतिक अवयबा 
का ही प्रयोग क्या जाता है । मुसोलिनी की याजता वी विशेषता यह थी कि 
उसने आथिक हितो के प्रतिनिधित्व को कम से कम राष्ट्रीय सभा मे पहुँचा दिया । 
यह सच है कि फासियो और तिग्रसो के सदन को करेई वास्तविक विधायी शक्ति 
प्राप्त नही थी, किन्तु प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों की अपेक्षा वृत्तिक हितो के आधार 
पर निर्वाचित सदन को ऐसी शक्ति से वचित रखना उस याजना का सार नही है। 
वास्तक्षिक शाक्रित द्वाले इस फ़क़्एर क्र .किझी सदत की शोजतए मे सकी व्यवस्था, 
जो बेवल आशिक पहलू पर ही बल देती है, और समदीय व्यवस्था के जो आविक 


राज्य का आश्िक संगठन 325 


प्रतिनिधित्त की बिलकुल ही उपेक्षा करती है, बीच का माग प्राप्त हो 
सकता है 

इटली मे मिगम राज्य समाप्त हो गया है, किन्तु पुतंगाल मे वह अब भी 
विद्यमान है, जहा वह एप्टानियो सालाजार ढ्वारा जो 932 मे प्रधानमत्री 
बना, विकसित एक प्रकार के अधितायकत्व से भी सम्बद्ध है। सन्‌ 959 मे सशो- 
घित सन्‌ 933 के सविधान के अधीन राष्ट्रपति सात वर्ष के लिए निर्वाचित किया 
जाता है और पभ्रधानमत्री सिद्धान्त की दृष्टि से उसके प्रति उत्तरदायी है। एक 
सौ बीस सदस्यो का एक एक-सदनी (नशनल एसेम्बली) विधानसडल है। इराबेः 
अतिरिबत एक निमम-सदन ((009०४४७६८ (:॥»ग6०) भी है, जिसमे स्थानीय 
प्राधिकारियो त्ृथा नैतिक सास्कृतिक एव आथिक हिता के प्रतिनिधि होते है। 
हस यदन वास्तव में द्वितीय सदन नही है, क्योकि उसके पास कोई विधायी शक्ति 
नही है, शिन्‍्तु सविधान के अधीन यह व्यवस्था है कि समस्त विधेयक, राष्ट्रीय 
सभा द्वारा उन पर अन्तिम मत दिए जाने से पूर्व, उसके पास उसबी राब के 
लिए भेजे जान चाहिए। 

व्यवहार मे होता यह है कि ससदोय उम्मीदवार केवल बही हाते है जिन्हें 
सरकारी दल खडा करता है, और राष्ट्रीय सभा के अधिवेशनों के बीच के लम्बे 
विश्रामकाल मे स लाजार के निरकुश प्रभाव बे! अधीन सरकार आज्ञप्ति के द्वारा 
विधान बनाती है। सालाजार के निगम-राज्य के सिद्धान्त के बारे मे यह्‌ कहा 
जाता है कि बह मावसेवादी साम्यवाद और उदार लोकतत्रवाद के बीच सरकार 
मे” सामान्य निरीक्षण के अधीन वृत्तिक समूह्दो के द्वारा एक मध्यमार्ग निकालने का 
प्रयत्म है। हंडतालों और तालाबन्दियो का निषेध कर दिया गया है, 
दूरारी ओर पुतेगालियों को श्रमसवधी ऐसी विधिया प्राप्त हे जिनका उन्होंने 
पहले कभी भी अनुभव नहीं क्या था। दूसरे शब्दों मे, मजदूरसघवाद और 
सामूहिक सौदे की व्यवस्था का समारम्भ किया ग्रया है, किन्तु यह एक ऐसी 
अधिनायकवादी सत्ता के अधीन किया गया है जिसे पाश्चात्य योरोप के अधिकतर 
राज्यों के मजदूर कभी भी सहत नहीं करेंगे । 





4. योरोपीय आथिक सण्डल 


आप्ज सअब्यर औ र्पूरे करे -तिसतर उर्थामाप्र अध्योण्यएलिकतता अजिप्त फेतरा 
में सर्वाधिक दिखाई दती है। कोई भी आधुनिक सभ्य समाज बिलकुल आत्मपर्याप्त 
नही हो सकता और कोई राज्य कितनी ही कडाई से अपनी आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था 
का सगठन एव नियत्नरण क्यो न करे, वह विश्व आर्थिक शक्तियों की परस्पर क्रिया 
की उपेक्षा नहीं कर सकता। कोई राज्य कहाँ तक आत्मपर्याप्त हो सकता है, 
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यह बात मुख्यकर उसके आकार एब प्राकृतिक साधनों, उन साधनों के विकास 
के लिये उस हे तकदीकी कौशल एव उपकरण और उसकी राजनीतिक स्थिरता पर 
निर्भर है। समसामयिक ससार में जो दो राज्य अन्य राज्यों वी अवैक्षा आत्मपर्यो- 
व्तता की अवस्थाओ के अधिक निकट पहुँच गये हैं वे दो महान्‌ अति-शत्तियाँ है-- 
अमेरिका का सयुक्त राज्य और सोवियत समाजवादी गणतत्न सघ। उनकी 
शक्ति इक मूल तथ्यों के कारण है कि दोनो विशाल महाद्वीपीय मू-भाग पर फ्ले 
हुए हैं जिसमे तदनुभार विशाल एवं विविघ साधन हैं, जिनका विकास करने के 
लिये उतके पास साधन है और दोनो ही राजनीतिक सघ हैं जो एक ऐसी आर्थिक 
इकाई है जिसके भीतर कोई व्यापार रोध नही है 

उयर्युक्त बातो से द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद योरोषीय आशिक मण्डल (8&०८४- 
०एटथा छै८०००णा०८ ए०7राश्णमणआा५) या सामान्य बाजार ( (0:ा7०प ै।७7:2(९) 
के उदय को,समझने की कुजी मिल जाती है । दोनो विश्वयुद्धो का इकट्ठा परिणाम, 
जैसा हमने पहले बतलाया है, विश्व शक्ति के केन्द्रो का स्थानान्तरण और पश्चिमी 
योरोय को उसके धूवेवर्ती राजनीतिक एवं आशिक ग्राधान्य से वचित करना 
रहा है। पश्चिमी योरोप का द्वितीय विश्वयुद्ध के विनाशकारी प्रभावो से धत्युद्धार 
948 म आरम्भ हुआ जब यूनाइटेड स्टेट्स ने मार्शल सहायता की व्यवस्था नी 
जिसके परिणामस्वरूप अनेक आर्थिक, राजनीतिक एुव सैनिक सगठन बने जिनमे 
योरोपीय आिक प्रत्युद्धार के लिये सरयन (07हब्मखबफणा शिए फचासकटका 
&0०गणगार ]२८००२८८५ ) भी शामिल है जो श्रत्पुद्धार के कार्यक्रम वी व्यवस्था 
करने के लिये निरभित 36 राज्यो का एक सगढ़न है। तब 950 म फ़ान्स के 
विदेश-मत्ती रॉवर्ट शूमाँ ने एक ऐसे सगठन के ढाचे के अन्तर्गत, जिसमे थोरोप 
के अन्य देश भी भाग ले सकें, जर्सती और मात्स के कोयले और फौलाद के उत्पादत 
को एक सामान्य उच्च सत्ता ((णावाणा घाए्ठा। 5प्रधा०त ८१) के अधीन रखने नी 
एक योजना प्रस्तुत की। सन्‌ 952 में 6 राज्यो--बरेल्नियम, फ्रान्स, इटली, 
लुक्समवर्ग, नैदरलंण्ड्स और पश्चिमी जमंनी--ने एक सन्धि पर हस्ताक्षर किये 
जिसके द्वारा योरोपीय कोयला और फौलाद मण्डल (कप्यप्कृष्या एएडो शा 
8॥८८। (णाधण्णा(9) स्थापित क्या गया जिसम इन वस्तुओं के लिय सभी 
सदस्य-राज्यों के बीच समस्त व्यापार रोधो को धीरे धीरे हटा देना था। 

इस कोयला और फीौलाद मण्डल की सफ्लता से प्रभावित होकर छहो राज्य 
उसके कार्य-क्षेत् का विस्तार करते का विचार करते लगे और 2957 में उन्होने 
रोम वी सन्धि पर हस्ताक्षर किये जिसके द्वारा योरोपीय आथिक' मण्डल की 
स्थापना हुईं। हस्ताक्षस्वर्ता राज्या ने क्रमिव रूप में सीमाशुल्क कम वरके 
व्यापारिक विर्वन्धत समाप्त करके, आधथिक एव. सामाजिक कार्यों में तालमेल 
विठाकर और एक सामान्य हृपि-तीति के लिये कार्य करके अपने राज्यों के बीच 
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अतंमान आ्थिक अवरोधो को दूर करने वा वचन दिया । इस सम्बन्ध में जो विचार- 
विमर्श हुआ उसके फलस्वरूप एक दूसरी सन्धि से उसी वर्ष योरोपीय आणविक 
शक्तिमण्डल ([:७४७४०४ ) की स्थापना वी गई। इसका उद्देश्य बडे पैमाने पद 
आणविक शाक्ति के उत्पादन एवं न्‍्यूबलीयर अनुसधान को प्रोत्साहित करने 
और उसमे समन्वय स्थापित करने के लिये आवश्यक तकनीकी एवं औद्योगिक 
अवस्थाओ का निर्माण करना था। 

रोम को सधि के हस्ताक्षरकक्‍र्ताओ को आशा थी कि मण्डल के सदस्यों की 
सख्या 6 से बढ जायगी और अन्य योरोपीय राज्य भी उसमे सम्मिलित हो सकेंगे | 
इस सम्बन्ध मे यह बात ध्यान मे रखनी चाहिये कि 959 में सात अन्य योरोपीय 
राज्यों ने एक शिधिल आधथिक संगठन बनाया जिसया नाम योरोपीय निर्बाध 
च्यापार समुदाय ( £एाणकफूट्शा | 7८८ (५००८ 455०८०७४०० ) था । उसमे ऑस्ट्रिया, 
ब्रिटेन, डेन्माकं, नोंवें, पुर्तताल, स्वीडन और स्विट्जरलैंड शामिल थे। यद्यपि 
इस सगठन को 'ब।हरी सात कहा जाता था तो भी वह सामान्य बाजार केछ 'को 
विरोधी नही बहल्वि पूरक ही था। ऐसा कोई अन्तनिहित कारण नही था कि उनमे 
से कोई या सभी अन्त मे योरोपीय आथिक मण्डल में सम्मिलित नहीं हो जायेंगे, 
हालाकि प्रदेश की शर्तों की ब्यौरे की बाते तै करता कठिन हो सकता था, जैसा 
भ्रिटेन के मामले में सिद्ध हुआ जिसने 96 मे प्रवेश के लिय आवेदन किया पर 
जिसे 963 में छ ' से वार्ता बन्द कर देनी पडी। 

रोम की सन्धि का तात्कालिक प्रयोजन हस्ताक्षर करनेबाले राज्यों का एक 
सीमा कर सघ (0ए७४णाऊ एग्राण ण 20वटथाप्र) स्थापित करना था। परन्तु 
सन्धि की भाषा में कुछ राजनीतिक उद्देश्य उपलक्षित थे जो बहुत गहरे थे। 
950 में अपनी योजना की रूपरेखा भस्तुत करते हुए रॉबर्ट शूमों ने कहा था-- 
“कोमले और फौलाद के उत्पादन के एकल्नीकरण से योरोप के संघ के निर्माण 
को दिशा में प्रथम कदम के रूप मे आधिक विकास के लिये सामान्य आधारो 
को प्रस्तुत करने की तात्कालिक व्यवस्था होगी। यह चरम राजनीतिक लक्ष्य 
योरोपीय आ्थिक मडल के विकास की विभिन्न अवस्थाओ मे स्पष्ट होता यहा 
है। वास्तव मे, उसके आ्थिक कार्यों के कुशल्ल निथ्पादन के लिये उसने राष्ट्रीय 
राज्यों की सरकारो के तीन विभागो--कार्यपालिका, विधानमडल और न्याय- 
प्रान्निका--कै अनुरूप स्थायों सत्थाएं स्थापित करली हैं। प्रधम, एक मत्नि- 
परियद्‌ ( (00७०४ ० 3-497$(०:७) है जिसमे प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि 
होता है और जिसका कार्य मडल और सदस्य-राज्यो की आधिक नीतियों में 
समन्वय स्थापित करना है। द्वितीय, एक ससदीय स॥ ( एथशा्ायट्फा॥एए शै5४- 
८ए0!५) है जिसका निवरचिन सदस्य राज्यो की ससदे विभिन्न अनुपातों में 
करती है और जो सामान्य विचार-विमर्श एवं नियत्षण के लिये एुक यक्व का 


उठ आधुनिक राजनीतिक सविधान 


काम करती हैं। तृतीय, एक न्यायादय है जिसमे प्रत्यक सदस्य-राज्य के 
न्यायाधीश होते है और जिसका कार्य मडल-समब्धियों के प्रयोग एवं उनवी 
व्याख्या मे विधि का सुरक्षण करना है। 

स्पष्ट है कि यह समंठन ऐसा है जो राजनीतिक प्रयोजनों के अनुकूल बनाया 
जा सकता है जैसा 963 में फेंडच॑ सरकार द्वारा प्रारूवित 'योरोपीय राज्यों वे 
सर्च की स्थापना के निम्मित्त प्रस्तावित खृधि में दृष्टिगोचर हुआ था। यही 
सामान्य बाजार वा चरप सद्य है। वह इतिहास मे एक ऐसे आर्थिक सघ का प्रथम 
दृष्टान्त नहीं होगा जिसमें सघ-राज्य के लिये सारभूत आधार प्राप्त होता है और 
परदि गोरोपीय आशिक मडल में से स्थायी सघ का प्रादुर्भाव हो सका वो उससे 
पश्चिगी योरोव को अपनी खोई हुई ग्रतिष्ठा धुल प्राप्त करने भें सहायता मिलेगी 
और इस प्रवार वह विश्व शान्ति को कायम रखने में सच्चे अर्थ में रचनात्मया 
योगदान करेगा। 


]6 
संयुक्त राष्ट्र का चार्टर 
3 अन्‍्तर्राष्ट्रोयवा की योजनाएँ 


प्रेसीडेट विल्‍्मन न मई सन्‌ 97 में रुस क्षी अस्यायों सरकार को प्रेषित 
अपन सदेश में यहे जाशा अ्रक्ट की थी कि उस समय हो रह युद्ध के फ्लस्वन्प 
सानव-प्रातृत्व का सिद्धान्त केवल एक सुन्दर किन्तु खोखला शब्द न रहकर एक 
शक्तिशाली और वास्तविक सस्य हो जाए। जनवरी सन्‌ 98 में विच्यन ने 
अपने चौंदह सूत्रों कौ घाधापा कौ। चौदहवें सूत्र मे एक राष्ट्रमाघ बनाने अर्थात्‌ 
अन्तर्राष्ट्रीय घाति के आदर्श को स्यायी अवदयबो वाली रुख्या मे मूर्न रूप देने की 
अर्थात्‌ सक्षेप मे, एक राज्य के अन्दर शामन जोर शासितों के दोच सदया को 
निरूपित करने बाले जिन राजनीतिक सविधानों को हमने अभी परोक्षा की है 
उनबे! समान ही विभिन राज्यों के बीच सदयो को समायोजित वरने वाले एव 
राजनीतिक संविधान का निर्माप करने की माग को गई थी। राष्ट्रमघ का 
प्रयोग अमफ्ल रहा । किन्तु दूसरे विर्वदुद्ध के दौरान इस प्रकार के एक अन्तरो- 
प्ट्रीय सविधान के लिये योजनाए प्रस्तुत हुई जितके अधिक सफ़्ल होने की आशा 
थो । इसी प्रयत्न के फ्लस्वरूप रूयुक्त राज्य का जन्म हुचा । किन्तु पिछले रध्ट्रसच 
की तरह सपुक्त राष्ट्रो की योजना भी अन्तर्रोप्ट्रोयवा की योजनाओं के सुगो से 
चल रहे वित्रास की केदल एक अबन्चा है। रूच तो यह है कि एकता और भाई- 
चारे का आदरें पास्चात्य रुभ्यता के मूल में निहित दो परम्पराजो, अर्थात्‌ रोमन 
स्पक्लाज्य की वाल्तविक एकता तथा विश्व में शाति, मानों के प्रति सदुभाव 
के प्रेरक मसीही संदेश से व्युत्पनन होता है। इस प्रक्षर हम देखते है कि जद से 
राज्यो की आधुनिक प्रणाली का प्राउुभांव हु है त्तद से प्रत्येक बडे सघर्द के 
परचात्‌ युद्ध के निवाराए के लिए मानो. के लिमरते: की. माज्य बरणजार होतो. रहो: 
है। सामरान्यतया, इस सागर कः सार यही है क्षि जिस प्रहार छोटी राजनीतिक 
इकादयों (राज्यो) मे ब्यक्तिगत नावरिक्त साथारण विधि ओर ब्यवस्या के 
होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न राज्यों को आपद मे विधि और व्यवस्था को ऐसी हो 
भधषातच्री के अयीन होना चाहिए। आरम्भ मे ऐसे सिद्धान्त कुछ बुछ्िजीवियो की 


पुस्तको के पृष्ठो से आगे नही बटे, और कई लेखक ऐसे हुए हैं जिन्होंने ऐसे उद्देज्यो 


न 
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की प्राप्ति के लिए कागजी योजनाएं बनाई, उद्ाहरणार्थ, चौदहदी शताब्दी में 
प्ियर झुवॉग, सोलहवी शवात्दी में इरास्मस्, सक्नटवी शताब्दी में हेतरी ऑफ़ 
नवारे, अठारहवी शताछ्दी में एवं द सेट पियर, रूसो और काट। नेपोलियनी 
युद्धों क पश्चात्‌ दूसरी मजिल आई जो वास्तविकत्ता के अधित्र समीप थी, और 
अन्तरॉप्ट्रीय सगठन की व्यावहारिक योजनाएं कुछ आदरशेंबादियों ततत सीमित न 
रहकर प्रभावशाली व्यक्तियों और शक्तियों के अधीन पहुच गईं। 
इस प्रकार योरोपीय राज्यमण्डल्ल का ब्रार्भाव हुआ | उसका आारभ रूस के 
सम्राट की प्रेरणा से, पवित्र मैन्नी (प्तञ0५ /५।७7८८) के नाम से, सम्राटो वे ईसाई 
ध्रातृत्व के रुप में हुआ, विन्तु चूकि यट आम्ट्रिया, रूम और प्रशा इन तीन शक्तियों 
तक ही सीमित था, अत , वह विज्वत होकर योरोप के छोटे राज्यों मे उदीयमान 
उदारबाद को कुचलने के लिए एक यत्र मात्र वन गया । बविन्‍्तु जिस रूप मे ब्रिटेल के 
विदेशमत्ती कैसलरी ने इसका जोरदार समर्थन किया था उस रूप में यह योरोपीय 
राउ्यमड़ल बडी शक्तियों के सामयिक सम्मेलनो की ध्यवस्था के द्वारा शानि बनाए 
रखने का कहीं अधिक प्रभावपूर्ण साधत वन सकता था | यह योजना सन्‌ 784 
से लेकर सन्‌ 822 तक चली, किन्तु अन्त मे ब्रिटेन को इससे अलग हो जाता 
पडा, क्योकि मेटरनिसख इसका अपने मिरकुश प्रयोजनो के लिए प्रयोग करने पर 
तुला हुआ था भौर इस प्रकार वीरोता के सम्मेलन और वैनिंग के विदेशमत्ती 
बन जाने वे साथ ही सम्मेजनों के' युग का अन्त हो गया और उसके साथ ही क्सी- 
न-क्तिमी प्रकार के योरोप का सघ बनाने वी यत्किचित्‌ आशा भी समाप्त हो गई। 
किन्यु योरोपीय राज्यमडल इस प्रारभिक काल के पश्चात्‌ भी जीविन रहा, हालाकि 
उसका स्वरूप बहूत क्षीण हो गया था और समय“समय पर पूर्वीय प्रश्न जैसो 
समभ्याजं से, विशेष रूप से सदू 878 मे, निपटने के लिए मम्मेलन होते रहे । 
किन्‍्तु सन्‌ 944 के युद्ध के आरम्म होने से पूर्व के दिनो मे जब कि इसकी अत्यन्त 
आवश्यकता थी और जब कि निरन्तर राजनयिक सघर्ष चल रहा था, उसे पुन- 
जीवित करना कठिन था, ब्योकि वह विवकुल ही निष्क्रिय हो चुका था। 
इस बीच शस्त्नों के स्थान पर राजनय से काम लेने वी एक और कोशिश 
हा चुकी थी और इस बार भी यह ग्रयत्व रूस के एक जार बे द्वारा हुआ था | 
यह प्रयत्न हेग सम्मेतनो द्वारा हुआ | सन्‌ 899 झे 26 राज्यों के दूतों का हेग 
में सम्मेदत हुआ जिसका उद्देश्य झम्चो को सीमिय करना, युद्ध के नियमों को 
मानवीय बनाता, और अजन्‍्दरॉप्ट्रीय विवादों के पश्षा द्वारा मध्यस्थता एवं पच- 
निर्णय के साधना को अपनाना आदि प्रश्ता पर विचार वरना था। इस सम्मेलन 
में तीन बभिममय ((:००५९४ध०ा३ ) तैयार क्ये गये जिनका सभी दी शक्तियों 
न विशिपूर्वक अनुसमयेन क्िया। द्वितीय हेग सम्मेलन सन्‌ 907 में हुआ, 
जिसमे 54 राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस्र सम्मेलन ने पढ़ते सम्मेलन 
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हारा प्रस्तुत विधान (यदि उसे ऐसा कहा जाए) की व्याख्या वी और स्मृतिपत्रो 
और करारो का एक विशाल सकलन प्रस्तुत क्या। हेस सम्मेलन निस्सदेह ही 
भावो आन्दोलन के अग्नदूत की तरह लाभपारी रहे, किन्तु उनके निणया में प्रभाव- 
कारिता का अभाव था ओर शस्प्नो वी ट्वतार मे उनके नियम प्भावशून्य रहे । 
सक्षेप मे, हेग सम्मेलना वा वोई सविधान नहीं था। इसके अतिरिक्त य रास्मेलन 
ऐसे समय मे शाति का भवन निर्भित करने वा प्रयत्न कर रहे थे जब कि राजनय न 
एक अन्य योजना--शक्ति-सतुलब--धर विश्वास करना आरम्न कर दिया था, 
जिसने अन्त म युद्ध अनिवार्य कर दिया क्याकि उसका आधार विरोधी मैत्रिया 
बाली अभिशप्त प्रणाली थी। 

प्रथम विश्वयुद्ध के फ्लस्वस्प अन्तर्राष्ट्रीय पाजनाआ क विकास में एक 
त्तीसरी मजिल आई) पहली मजिल मे इस उद्दश्य की प्राप्ति के सारे प्रयत्न कुछ 
आदशबवादियों तक तथा दूसरी में भ्रमुख व्यक्तियाः तक ही सीमित थे, विच्छु 
युद्ध के कारण और उसये' पश्चाव आने काली इस तीसरी मजिल से एक वास्तविक 
विश्व-सगठन की स्थापता प्र॒त्यका प्रगतिशील राज्य के अधिकाधिक नायरिकों 
वा उद्देश्य बन गया। युद्ध के उत्तराद्ध के दोरान ऐसी योजनाएं प्रस्तुत करन का 
क्रम जोरा से चल्लता रहा, जिनका उद्देश्य तब तक प्रस्तुत की गई योजनाआ के 
अन्तगत प्रस्तुत शाति-साधना से अधिक स्थायी और प्रभावी शाति-साधन निर्मित 
करना था ॥ इस प्रकार शाति दे अभिन्‍न अग के रूप मे एसे साधन की स्थापना 
का निर्णय क्या गया। 


2 राष्दूसंघ 


आध्ट्रसघ की प्रसविदा मे 26 अनुच्छेद थे और उस विजयी मित्रराष्ट्रा तथा 
जर्मनी और उसके साथ ही पराजित हुए देशो के बीच होनेवाली वर्साई की तथा 
अन्य सधियो म पहला स्थान दिया गया था, जिससे कि सधि पर हस्ताक्षर करने 
बाला प्रत्येक राज्य सघ का समर्थन करने के लिए बाध्य था। असविदा पर 
आरभ में 27 राष्ट्रो ने हस्ताक्षर किए और वह जनवरो सन्‌ 920 मे प्रवृत्त हुई । 
सन्‌ 2924 गे सघ के' सदस्य राज्यों की राख्या 48 थी, और उस समय से लेकर 
सन 939 में द्वितीय विश्वयुद्ध के छिडने तक सदस्य देशो की स्रख्या नए राज्यों 
के साम्मालित होने तथा पुरानों के अलग होने के अनुसार घटतौ-बदसी रहीं। 
उदाहरणार्थ, जमेंनी सन्‌ 926 म, तुर्की 932 मे, सोवियत्‌ सघ 934 में और 
मिस्र 3937 मे सदस्य बने, दूसरी ओर जर्मनी और जापात 933 म, इटली 
937 मे, हगरी और रूस (रूस और फिनलैंड के वीच युद्ध छिडने पर) 939 
में सघ से अलग हो गए। प्रेसीडट विल्सन के समर्थन के बावजूद सयुक्‍तराज्य 
उसका सदस्य नही बना और उसने सधि तथा प्रसविदा दोनो को नही भाना। 
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फिन्नु अमरीका के सदस्य बनने से इन्कार करने के बावजूद राष्ट्रतघ समय-समय 
पर 50 राज्यों अर्यात्‌ विश्व वी कुल जनसब्या के लगभग 75 प्रतिशत तथा 
पृथ्वी के भूखड के लगभग 65 प्रतिशन के अन्चर्राष्ट्रीय कल्याण से 
सम्बद्धित रहा । 

क्रसकिदा के अनुच्छेद 3 मे सदस्यता के नियम बकाए गए हैं। किसो भी 
पूर्णत स्व-शासी राज्य या डॉमिनियन को सभा अपना सदस्य बता सकती थी, 
बशतें कि वह विहिल गारटी दे सके। दो से लेकर सात तक के जनुच्छेदों और 
अनुच्छेद ॥4 में सघ के अवग्रदा की चर्चा की गर्द है, चूकि ये अवयव आज के 
सयुक्तराप्ट्रमघ के अवयत्रों के पूर्वज हैं, अत उनकी विस्वारपुर्वक परोक्षा करना 
लाभदायक होया | राष्ट्रसघ के चार मुख्य अवयवब इस प्रकार थे सभा, परिपदु, 
सचिवालय और स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ॥ ये जवबब मोटे तौर से शासन 
के बीच जावस्यक जगो से मिलते-जुलते थे, जितकी हमर चर्चा कर चूके हैं और 
जो विधानमइल, कार्येपालिका, और न्यायपालिका कहलाते हैं। सभा एक 
प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय समदू थी, हालाकि उसका साधथारणतया वर्ष में केवल 
एक जल्पत्रालीत जधिवेशत होता घाव परिषद्‌ की मत्रिमडल से तुलना नही 
को जा सकती यद्यप्रि उमके छुछ कार्यकारी इत्य होते थे। वह तो एक प्रकार की 
विचार-विमर्श करतेवाली सम्बा यी, जिसके अधिवेशन सन्ना वी अपेक्षा जामानी 
से किए जा सकने थे। मचिवालय काफी हद तक राज्य की अन्सैनिक सेवा से 
मिलवा-जुबठा था और वह प्रदाधिकारियों का एक स्थायी निकाय था। स्थायी 
न्यायालय क्म-से-क्म अ-सैनिक विधि के क्षेत्र मे राज्य की न्यायपालिका से 
लगभग उतना ही मिल्तता-जुलता था जितना वास्तविक या सम्भाव्य अन्तर्राष्ट्रीय 
विधि वे प्रसय से सस्मव हो सकता था। 

सभा में प्रत्यक् सदस्य राज्य के उपिक-से-अधिक तोन भ्रतिनिध्रि होते थे, 
हालाकि हिसी भी मामले पर उस राज्य को और से केवल एक प्रतिनिधि मत दें 
सकता था; उसकी देंठक सात से कम-से-क्म छक बार कोर्ट तीन सप्ताह के लिए 
हाती थी (बावश्यकता पढने पर अधिक देयकें भी की जा सकती थीं) । सभा में 
संघ के कार्वक्षेत्र के अन्तर्गत विज्वजाति को प्रभावित करन वाले कसी भी विपय 
पर बहस की जा सकती थी। परिषद्‌ से पा स्थायी और नौ अस्यावी सदस्य 
हाद थ (किल्तु य दोता सख्याए मघ की बदकती हुई सदस्यता के अनुसार बदलती 
रहती थी) । स्थायी पाच सदस्य बडी शक्तियों का और अम्धाबी सदस्य छोटे 
शाप्ट्रा का प्रतिनिधित्व करते थे ५ जस्थावी सदस्यों का तोन दर्ष के लिए निर्वाचन 
हाता था। परियद्‌ को बैठक अआावज्यक्तानूसार कभी भी की डा सकती थी, किनु 
ब्यवहार मर साह्गराणतशा एड बढ़े मे आर केडकें छोकी शेर + फ़रिएडू की ऋषितियए 
सभा की शक्तिया के ही समान थी, परन्तु वास्दत्र में, चूकि उसकी वेठकें 
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अधिक होती थी और आसानी से हो सकती थी इस कारण वह बाद में सभा के 
समक्ष रखें जातेब्राले मामला पर विस्तारपूर्वक विचार क्रिया करती थी। 

सचिवालय, सघ के स्थायी स्थान जेनेवा मे, स्थायी रूप से नियुक्त वैतनिक 
पदाधिकारिया का एक पूर्णत अ राजनीतिक निकाय था। महासचिव (द्टाटा- 
रा| ठल्या८८७)) समेत सचिवालय के समस्त सदस्य अपन-अपन राज्यो के प्रतिनिधि 
मन॑ होकर सघ के सेवक हाते थ। प्रशामन के प्रयाजना के लिए सचिवालय तीन 
मुख्य शाखाआ से विभतत था । विशेष कार्यों स सब्द्ध अतेक उप-महासबिवा 
सहित सामान्य सचिवालय ((८्मव्ा्गे 5८८४८धछ7०६) , सूचना, परिवहन जौर 
सचार जैंसे विपया स सवध रखने वाले टेकनिक्ल विभाग, वित्त, पुस्तकालय 
और रजिस्ट्री स सबद्ध प्रशारानिक विभाग | रसाचिवालय के भुख्य कार्य थे, समस्त 
सभ्य राज्यों से समान हित रखने वाले विषया को छानबीन करना, स्थायी प्रवार 
के प्रलेखा (०८छ/ा८४७)का निर्माण करना, और परिपद्‌ तथा सभा के समक्ष 
रखने के लिए प्रतिवेदर तैयार करना। 

स्थायी अतर्राप्द्रीय न्‍्यायालय का सगठन प्रसविदा के अनुच्छेद 4 में दिए 
गए निर्देश के अनुसार क्या ग्रया था। उसका सविधान प्रसविदा से सलग्त 
एक श्म्बे सलेख में निर्धारित क्या गया था, और वह सन्‌ 92 मे स्थापित 
हुआ। इसमे ] न्यायाधीश होते थे, जिनमे से 5 न्यायाधीश लैटिन राज्यों वा, 
3 जर्मन और स्केंडिनेवियाई समूह के राज्यों का, 2 लोक विधि वाले राज्यों 
(ब्रिटेन, त्रिटिण डॉमिनियन, और सम्मिलित होने की अवस्था में सयुक्तराज्य ) 
का प्रतिनिधित्व करते थे और एक एशिया के लिय था। प्रसविदा के अनुच्छेद 
3 बे” अनुसार यह न्यायालय केवल ऐसे विवादा को तय करन के सिये सक्षम 
था जा उसक समक्ष पेश किए जाए, हालाकि वह पक्षो की प्रार्थना पर मध्यस्यता 
भी कर सकता था | न्यायालय का स्थायी फार्यावय सथ के मुख्य कार्या्ञय जेनेवा 
में न होकर पुराने हग सम्मलन द्वारा स्थापित स्थायी न्यायालय के परम्परागत 
स्थान हेग में था। 

एक अन्य सस्था जो सघ के ठाचे के भाग के रूप गे स्थापित की गई थी और 
जेनेया में उसके अन्य अवयवो के साथ-साथ काम करती थी, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
ससस्‍्था थी। ऐसे अल्तर्राप्ट्रीय सगठन की योजना श्रम अधिकार-पत्र ([.4७०प७ 
(ट2767 ०२॥४॥७) से उत्पन्न हुई, जो कि सच की प्रसविदा की तरह ही वर्साई 
की सधि का एक अग बना दिया गया था। इस प्रकार इतिहास में यह पहला 
अवसर था जब कि राष्ट्रीय ररकारो के दूतो बे सम्मेलन मे समस्त विश्व मे श्रम 
के दावा और स्थायी शात्ति मे उसके सहयोग का महत्व स्वीकार किया। सघ 
वी सभा की ही तरह अन्‍्तर्राध्ट्रीय श्रमसस्था भी ऐसे प्रस्ताव निमित करने वे लिए 
प्रत्येक वर्ष समवेत होती थी, जो बाद मे सघ वे सदस्य राज्या वे' विचार और 
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अनुमोदन के लिए भेजे जाते थे। हालाकि अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसस्था विभिन्न राज्यों 
के अन्तर्गत श्रम और उद्योग की दिन प्रतिदिद की समस्याओ से बहुत दूर प्रतीत 
होती थी, फिर भी उसने अन्तर्राष्ट्रीय समस्या के आथिक पहलू से सवद्ध सूचना 
एकत्नित करने और वितरित करने का महत्वपूर्ण काम किया ] वास्तव में, यह 
ससस्‍्था इतनी सक्तिय और सजीव हो गई थी कि द्वितीय विश्वयुद्ध के छिडने पर भी 
उसका अस्तित्व बना रहा और सन्‌ 940 में अपना मुख्यालय हटाकर मॉण्ट्रीयल 
ले गई। युद्ध के बाद से उसका सथुक्तरष्ट्रसथ से सम्बन्ध स्थापित कर दिया 
गया है और वह अपने मूल स्थान जेनेवा में लौट आई है। 

रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ से विश्वशाति बनाएं रखने के लिए किसी 
भी अत्य व्यावहारिक योजना के मुकाबले मे राष्ट्रसण के सविधान की सफलता 
की आशा इस बात में थी कि उसके अवयबो की स्थायी रूप से स्थापना की गई 
थी , क्योकि उसके निर्माताइस बात का अनुभवकरते थे कि शाति केबल अभावात्मक 
नही है, जो अस्तर्राष्ट्रीय सघर्षों के बीच के काल में होती है, बल्कि एक भावत्मक 
मनोवृत्ति है जिसका विश्व के राष्ट्रो में धीरे-धीरे और प्रयत्व के साथ निर्माण 
करता चाहिएं। सघ के सविधान ने ऐसे साधन की व्यवस्था कर दी थी, उसको 
क्रियान्वित करना राष्ट्रो के हाथो मे था। 

अपने जीवन के पहले दस वर्षों मे राष्ट्रसघ ने अत्यन्त बहुमूल्य कार्ये किया 
और अन्तर्राष्ट्रीय बीच-वचाव और सहायता के एक साधन के रूप में उसने बडी 
प्रतिष्ठा प्राप्त की । सन्‌ 923 में उसने इटली और यूनान के बीच एक विवाद 
का निर्णय किया, जो अन्यथा सरलता से युद्ध मे परिणत हो सकता था।* उसी 
वर्ष इसने आप्ट्रिपा और हपरी के आथिक थुनरुद्धार मे ठोस सहायता वी, जितको 
सश्चियों ने पुराने जीणें-शीर्ण साझ्राज्य' के अवशिष्ट भाग से और एक-दूसरे से 
जबरदस्ती अलग कर दिया था । इसके अठिरिक्त, सन्‌ 923 में सघ ने एशिया 
माइनर से आए शरणाथियों को लौसाँ की सधि वी शर्तों के अनुसार यूनात में 
बसाने के जटिल कार्य का निरीक्षण किया। सन्‌ 3925 में इसने यूनान और 
बलगेसरिया के बीच एक सीमा सबधी झगड़े को तय किया। इसी दौरान उसने 
सधि के अधीन अन्य दायित्दों को भी पूरा किया, जैसे भ्रादेशाधीन श्रदेशों को, 
जो पहले के जर्मत उपनिवेश थे, विभिन्न राज्यों मे बाठवा और उतकी देख-रेख 

खना, तथा डाजिग के स्वतद्न नगर के जैसे अन्तर्राष्ट्रीय शासनों का सगठन करता । 

इस बीच सचिवालय भी श्रम और स्वास्थ्य जैसे प्रश्नो के अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओ से 
सम्बद्ध सूचना एकत्र बरते और श्वेत-दास व्यापार तथा अपकारक औषधियों के 
क्षय विक्रय को रोकते या विनियमित करने के लिए नियम बनाने के अपने कार्य 
में शी घ्रत्ता कै साथ आगे बढा। स्षैप में, राष्ट्रसथ तथ्यो वा भडार और वास्त- 
बिक अन्तर्राष्ट्रीय मामलो के वारे मे विचारधाराओं के आदान-प्दान का अनुएस 
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साधन बन गया । इस नार्यक्षेत्र भे योरोप एवं समस्त विश्व के लिए उसके 
अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होने बी आशा थी । 

युद्ध के' निवारण के लिए प्रस्तुत वी गई सर्वाधिक विवादास्पद योजना 
अनुच्छेद 6 मे प्रस्तुत की गई थी। यह इतनी महत्वपूर्ण है कि इसका पूरा 
उद्धरण करना अधिक उपयुक्त होगा 

“यदि सघ का कोई सदस्य ॥2, ।3 या 45 अनुच्छेदों के अधीन प्रसविदाओं 
की अवहेलना करते हुए युद्ध करेगा तो वस्तुत यहे समझा जाएगा वि 
उसने सघ के' समस्त अन्य सदस्य-देशों ये विरुद्ध युद्ध वी कार्यवाही वी है 
और वे सदस्प-देश इसके द्वारा यद्द वचन देते हैं कि वे उसवे साथ समस्त 
व्यापारिक या वित्तीय सम्बन्ध तोड़ देंगे, अपन राज्यक्षेत्रों मे रहने बाले 
व्यक्तियों और प्रसविदा भग करने वाले देश के' व्यक्तिया के बीच किसी 
भी तरह के समागम वा निषेध करेंगे, और प्रसविदा भग करनेवाले राज्य 
के क्षेत्र मे रहने वाले व्यक्तियों और विभी अन्य राज्य मे,चाहे वह सघ का 
सदस्य हो या न हो, रहनेवाले व्यक्तियों के वीच किसी भी प्रकार का वित्तीय, 
वाणिज्यिक या वैयक्तिक समागम रोक देगे। 

“इस बात का निर्णेय कि प्रराबिदा का भग हुआ है या नही, परिपद्‌ करेगी। 
परिपद्‌ में इस प्रएन पर विचार करते समय सघ के उन सदस्ष्यो के,जिन पर 
युद्ध करने वा आरोप होगा, और, उन सदस्यों के जिनके विरुद्ध ऐसी 
कार्यवाही की गई होगी, मत नही माने जाएगे। 

“परिपद्‌ सघ के सत सदस्यों को उस तारीख की सूचना देगी जिस तारीख 
से कि' वह इस अनुच्छेद वे” अधीन आर्थिक दवाव लागू करने को सिफारिश 
करेगी। 

“बिन्तु परिषद्‌ किन्‍्हीं विशिष्द सदस्यों केः मामले मे इनमें से विसी भी 
कार्यवाही के भ्रवत्तेन को कसी उल्लिखित अवधि के लिए रथगित कर 
सकती है यदि उसे विश्वास हो कि ऐसे स्थगन से उन उद्देश्यों की, जो पूर्व 
गामी पैरा में उल्लिख़ित हैं, प्राप्ति मे आसानी हो जाएगी गा वैसा 
बरना ऐसे सदस्य-देशो को होने काली असुविधा और हानि को कम करते 
के लिए आवश्यक है”! 

सध के उद्देश्य की सचाई और उसकी शवित की वरस्तविश्ता यो अस्वि- 

परीक्षा तब हुई जब कि उसके समक्ष अपने एक सदस्य को दूसरे रादस्य वे आधमण 

से बचाने की समस्या उपस्थित हुईं। ऐसे दो अवसर आए और इन दोनो मे सघध 





ये उद्धरण सन्‌ 4922 मे परिषद्‌ और सन्ना द्वारा सशोधित मूल पाठ 
५ से दिए गए हैं 4 
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बिलकुल अमफ्ल रहा | सवसे पहला अवसर सन्‌ ६93] में आया जब ऊापान ने 
चोन के मचूरिया प्रात पर कव्जा कर लिया,हालाति उस समय झात्रान और चीन 
दोनो देश सघ के सदस्य थे। चीन ने सघ से सहायता की साय की, किन्तु सघ कुछ 
न कर सका और मचूरिया जापान के पास ही बना रहा। दुसरा अवसर सन्‌ 
4935 में आया जद कि मुस्ोलिती न जवीसीनिया पर हमला कर दिया। ये 
दोनो देश सध के सदस्य ही नहों थे बल्कि अवीसीनिया को सदस्य बनाने का 
प्रस्ताव स्वय इटली ने क्या था। हमला होने पर सघ ने अवीसीनिया की अपील 
सुनी और इंठली को हमलावर घोषित क्रिया, किन्तु वह अनुच्छेद 6 दे अधीन 
जायिक अनुशास्तियों को प्रवतित करने के प्रयत्त में विलकुल असफल हो गया। 
इटली द्वारा इथिओपिया पर किए गए वलास्कार के सम्बन्ध में कुछ न कर सकते से 
सच वी प्रतिष्ठा को जो ध्रक्‍क्रा पहुचा उससे वह कभी भी स्रभल न सका। श्सके 
प्रश्चात्‌ श्रसविद्ा को सुध्रारने वी वुछ काशिशें वी गई,किन्तु दिन-प्रति-दित विगडली 
हुई जन्तर्राप्ट्रीय स्थिति की ठोस वास्‍्तबिकताओं वे मुकाबले में, जितके फ्लस्व- 
रूप जन्‍्व में सन्‌ 939 में फिर युद्ध भड़क उठा, इस सम्बन्ध में पारित प्रस्तावों 
को महत्व केवल सैंद्धातिक ही रहा। 
सघ के और सामूहिक सुरक्षा वी जिस व्यवस्या को निर्मित करने के लिए 

उसने इतना सततू परिश्रम क्या उसके पतन और अवसान के कारण स्पष्ट हैं। 

अपने जारम्म से ही सघ के समक्ष सयुक्‍तराज्य को सदस्यता के अभाव की अल- 
घनीय वाघा रही, जिसमे सहयोग के बिना वह कभी भी वास्तविक रूप में प्रभावी 
नहीं हों सकता था। इसके अतिरिक्त तीन वड़ी शक्तियों--जापात, जर्मनी 
और इटली-क उससे यलग हो जाने से (हालाकि इस बीच रूस उसमें सम्मिलित 
होगया था) बह अपने मूल रूप को छिल्नावशेय मात, वास्तव में, युद्ध पर तुले 
हुए राष्ट्रों के एक गृइ् के विस्द्ध शाति चाहनेवाले राष्ट्रो का एक समूह मात्र रह 
गया। सघ के प्रस घन एक्न्नित करत वी शक्ति नहीं थी और बह सदस्य-देशो 
बे” दान पर निर्भर रहता था। उसके अधीन कोई सैनिक बल नहीं था और वह 
औपने वायदों को पूरा करते म सदस्यों की मरजो पर निर्भर रहता था। उसकी 
बिध्रि को, अन्तिम विश्लेषण मे, बेवल दैनिक सत्ता क्ाप्त थी, और ज्यों ही बढ़े 
राज्य उस नैतिक सत्ता वी अवहेलना करने को ठत्पर हो जाते थे त््यों ही समस्त 
योजना खडित हो जाती थी। दूसरे शब्दो मे, सघ के पाल प्रशुसत्तात्मव शक्ति 
का अभाव था, जो जक्षुण्ण रुप में उसके प्रत्येक सदस्य-देश के पास बनी हुई थी। 


3 संयुक्त राष्ट्र के अवयव 


सज़कत, रा झा आएफण स्लीत् क्‍िस्ययुद के भयफरम्ल पे (सफण) के 
ऋूप में हुआ। 'सयुक्त राप्ट्र/ शद्ध का जरैषचारित्र प्रयोग पहदी बार एुक 
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अन्तर्राष्ट्रीय करार मे किया गया । यह सयुक्‍त राष्ट्रों की सयुकत घोषणा थी, जिस 
पर युद्धरत 26 राषप्ट्रा ने जनवरी सन्‌ 942 में वाशिगटन में हस्ताक्षर विए। 
इस वॉशिंगटन घोषणा पर हस्ताक्षर परने वाले देश, इरासे पहले अगस्त मे समुद्र 
में किए गए अपने एय सम्मेतन ये' पश्चात्‌, अ्िठेन वे प्रधानमत्री और अमरीवा 
के प्रेसीडेंट द्वारा जारी किए गए अठलादिए चार्टर में उल्विपित उद्देश्यों और 
गशिद्धाता को स्वीकार करने वे' लिए सहमत हुए । अटलाडिब चार्टर म आठ चातेँ 
थी और यहू घोष णा की गई थी रि अमरीका और प्िटेन अपना विस्तार नही चाहते, 
ऐगे प्रादेशिक परिवर्तन नही चाहले जा सम्बद्ध जन-समुदाय बी इच्छा के! अनुकूल 
न हो, समस्त जन-समुदाया वे अपनी इच्छा के अनुरूप अपती सरवारें बनाने के 
अधिवारो का सम्मान करते है इस बात वा भरसप प्रयत्न वरेंगे वि सब लोग 
समानता यथे' आधार पर विश्व वे' व्यापार में भाग ले सर्ने और कच्चा माल भाष्त 
बार सबे, रामरत संसार में श्रमिका गे! लिए अधिक अच्छा स्तर प्राप्त करने का 
प्रमत्त बरेंगे, नाजी आतत तो नप्ट करन के पश्नात्‌ ऐसी शाति स्थापित व रने वी 
बामना रखते हैं जिससे समस्त राष्ट्रों को शाति और सुरक्षा के! साथ रहने वी 
आशा हो सके और राब लोगा को समुद्रो में बिता रोर-्टोब आने-जाने वा अधिकार 
प्राप्त हो सके, तथा अपती रारी शक्ति लगाकर यह प्रयत्त बरेगे कि अन्त- 
रसप्ट्रीय झ्षगडों पा निपटाने के साथन वे रूप मे आभ्रमण और बलप्रयोग वा लोप 
हो जाए। 
बाशिगटन घोषणा ने' पश्चात्‌ अवतूबर रानू 943 से सॉस्‍्पी से एक सम्से- 
लन हुआ, जिसमें रूस, सयुवतराज्य, ज़िटेन और चीन के प्रतिनिधियों ने मास्को 
घोषणा वे नाम से ज्ञात एक अभिसमय पर हस्ताक्षर विए। इस घोषणा के 
अनुच्छेद 4 मे वहा गया था कि “चारों देश अन्तर्राष्ट्रीय शाति और सुरक्षा बताए 
रपने के लिए एए ऐसे सामास्य अन्ार्राष्ट्रीय सगमठन की यथाशीघ्र स्थापत। पी 
आवश्यकता को स्वीवार करते हैं, जिसवा आधार समस्त शातिप्रिय राज्यों थी 
प्रभुसत्तात्मतक समानता का सिद्धात हो और जो ऐसे समस्त राष्ट्रों के लिए घुसा 
हो। लगभग एब' वर्ष पश्चात्‌ नवम्वर सन्‌ 944 में अमरीता मे डस्बटेन 
ओम में इन्ही चार देशो के प्रतिनिधियों बे! एब सम्मेलन में प्रस्तावित सगठन 
वा वास्तविय ढाचा अनौपचारिक रूप से तैयार शिया गया और यह तय कया 
गया क़ि प्रस्तावों वो चार्टर के नाम से ज्ञात एक सधि वा रूप दिया जाए और 
संगठन वा नाम 'रायुक्‍तर राष्ट्र' रखा जाए। डस्बर्टन ओक्स में निरूपित सिद्धान्त 
फ्वेरी सन्‌ 945 में याल्ठा (प्रोमिया) में स्टालिन-रूजवेल्ट-चर्चिल वार्ता में 
कुछ सशोधनो के साथ स्वीकार किए गए और अन्त से मूल रूप मे कोई खास 
परिवर्तंव किए बिता इन्हें एक चार्टर का रूप दिया गया, जिस पर उसी वर्ष में 
अप्रैल से जून तव समबेत सान फ्रासिस्को सम्मेलन मे सम्मिलित होते बाते 
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50राष्ट्रोके प्रतिनिधियो ने हस्ताक्षर किए । (इक्यावनवें राष्ट पोलैण्ड ने अक्टूबर 
में हस्ताक्षर किये) । 

सयुक्‍त राष्ट्री का चार्दर, जो 27 जून सन्‌ 945 को प्रकाशित क्या गया 
था, एक लम्बा दस्तावेज है, जिसमे एक प्रस्तावना और ]9 अध्यायों वे अन्तर्गत 
434 अनुच्छेद हैं। प्रस्तावना इस ग्रकार है 

“हम सयुकत राष्ट्रों के लोग, युद्ध के अभिशाप से, जिसने हमारे जीवनकाल 
मे दो बार मातव-समुदाय को अव्ेनीय दुख से सन्नस्त किया है, आने वाली 
प्रीडियो का बचाने के लिए , और 

“मानव के मूल अधिकारो, मनुष्य वे गुणो एवं उतवी गरिमा, तथा स्त्ी- 
पुरुषो एवं छोटे-बड़े राष्ट्रो के समान अधिकारों पर विश्वास को पुन सुदृढ करने 
के लिए , और 

“ऐसी परिस्थितिया स्थापित करने के लिए जिनमें सधियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय 
निधि के अन्य स्लोतो से उत्पन्न दायित्वों के प्रति श्रद्धा बनी रहे, और 

“सामाजिक प्रगति का तथा घध्यापक स्वतन्नता के अन्तगेंद जीवन-स्तर का 
उम्मयन करने के लिए, तथा इन उद्देश्यों वी प्राप्ति के निरभित्त , 

“सहनशीसेता को व्यक्हार करने और एक-दूसरे के साथ अच्छे पटोसियों 
को भाति शातिपूर्वक रहने के लिए, ओर 

“अन्तर्राष्ट्रीय शाति एव सुरक्षा बनाए रखने के हेतु अपनी शक्ति का एकीकरण 
करने के लिए, और 

' सिद्धातो की स्वीकृति और उपयुक्त साधनों की स्थापना द्वारा यह सुनि- 
श्चित करने के लिए कि समात हित के प्रयोजत के अतिरिक्त अन्य किसी भी 
अवस्था मे सशस्त्त बल का प्रयोग न होगा, और 

“समस्त लोगो के आथिक एुवं सामाजिक विकास के उन्नयत के निम्मित्त 
अन्तर्राष्ट्रीय सस्या का प्रयोग करने और इन उद्देश्यों दी प्राप्ति के लिए अपने 
प्रयत्तो का सम्रायोजन करने का सकलल्‍्प करते हैं। 

“तदनुसार हमारी सरकारें, सतपफ्रासिस्का नगर में समवेल प्रतिनिधियों के 
द्वारा, जिन्‍्होने अपनी पूरी शक्तियों को अच्छे और समुचित रूप मे प्रदर्शित किया है, 
सयुक्‍त राष्ट्रों वे वर्तेमान चार्टर से सहमत है और एतद्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय 
सगठन की स्थापना करते हैं, जो सयुक्त राष्ट्र के नाम से ज्ञात होगा।” 

अनुच्छेद । मे समठन के चार उद्देश्य बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं. प्रभाव- 
पूर्ण सामूहिक उपायों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शाति और सुरक्षा बनाए रखना, सब 
लोगो के आत्मनिर्णय और ममान अधिकारो के सिद्धान के श्रति आस्था के आधार 
पर राष्ट्रों के बीच मिक्ञत्ापूर्ण सम्बन्धो का विकास करता, आथिक, सामाजिक, 
आस्ड्रतिका एक मानाविक अक्षार दी अन्तर्राष्ट्रीय धमस्याओ को हल करने के लिए 
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अस्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, और इन समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
विभिन्न राष्ट्री के कार्यों मे समन्वय स्थापित करने के लिए केन्द्र बनाना । 

अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि सगठन अपने सब सदस्य-देशो की प्रभुसत्ता- 
त्मक समानता के सिद्धात पर आधारित है, और, ऐसी अवस्था के सिवाय जिसमे 
(चार्टर के अध्याय 7 में वर्णित) बाध्य करनेवाते कार्य शाति के हित मे आवश्यक 
हो जाए अन्य किसी भी अवस्था मे चार्टर वी कोई बात सयुकतराष्ट्र को ऐसे मामलो 
मे जो सारत किसी राज्य के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत हैं, हरतक्षेप करने के लिए 
अधिकार नही देगी । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु छह मुख्य अवयब गठित विए 
जाएग जो इस प्रकार हैं () महासभा, (2) सुरक्षा परिषदु, (3) आ्थिक 
और सामाजिक परिषद्‌, (4) न्यास परिषद्‌, (5) अच्तर्राप्ट्रीय न्‍्यायालय, 
और (6) सचिवालय ॥ 

सयुक्त राष्ट्र के सगठन मे पिछले राष्ट्रसघ से जो कुछ ग्रहण किया है बह 
स्पष्ट है। जैंसा हम देथ चुके हैं, पिछले राष्ट्रलथ भे एक सभा, एक परिपद्‌, एक 
अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्वायातय, और एक स्चिवाजय था। उसमे आज के सयुवतराष्ट्र- 
सघ के जिन अवयवो का अभाव था वे आधिक और सामाजिक परिषद्‌ तथा न्यास 
परिषद्‌ है, हालाकि एक अर्थ मे ये भी उन विशिष्ट मिकायो के विकसित रूप हैं 
जिनको पिछले राष्ट्रसथ ने या तो अनुप्रेरित किया था या विकसित किया था, 
अर्थात्‌ अतर्साष्ट्रीय श्रमसस्था (यद्यपि यह नई परिषद के साथ-साथ, जिसके 
कृत्य अधिक व्यापक हैं, अब भी विशेष प्रयोजतों के लिए वर्तमान है), और 
प्रादेशों के लिये बिशिष्ट आयोग। 

3 सहासभा--महासभा, जिसके ग्ठण ओर क्षत्यो का अधिकार-पत्र के 
9 से लेकर 22 तक अनुच्छदों मे पूरी तरह वर्णव किया गया है, शक्ति के' सम्बन्ध 
में पिछले राष्ट्रसूघ की सभा के समान ही है, हालाकि वह गठन ये वैसी नहीं है। 
कोई भी सदस्य-राज्य अधिक-से-अधिक पाच श्रतिनिधि भेज सकता है, किन्तु 
मतदान वेवल एक ही अतिनिधि कर सकता है। महत्वपूर्ण अश्नो पर महासभा 
के निर्णय के लिए उपस्थित और मत देने घाले सदस्यो का दो तिहाई बहुमत आवब- 
शयक है, किन्तु साधारण मामलो पर सामान्य बहुमत पर्याप्त होता है। साधारण- 
तथा महासभा का वर्ष मे एक अधिवेशन होता है, विन्तु सुरक्षा परिषद्‌ अथवा 
सदस्य-देशो के बहुसख्या की प्रार्थना पर विशेष अधिवेशन किए जा सकते हैं। 
पुराने राष्ट्रघ की सभा के समान ही वतंमान महासभा मे भी शाति और 
सुरक्षा बताए रखने से सम्बन्धित किसी प्रश्न पर जो उसके समक्ष सुरढ्षा परिषद्‌ 
या किसी भी देश द्वारा रखा जाए चाहे वह सदस्य हो या नही, विचार किया जा 
सकता है। महासभा मे शस्त्रास्त्रों से सम्बन्धित और कसी अतर्राष्ट्रीय प्रयोजन 
के लिए सहयोग बढ्यने के विधय में कसी भी घरश्न पर विचार क्या जा सकता 
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हैं। महासभा, आथिक एव सामाजिक परिषद्‌ तथा न्यास परिषद, दोनो के कार्यो 
पर नियत्रण रखती है, सुरक्षा परिपद्‌ से द्ापिक प्रतिवेदद लेती है तथा सस्था 
के बजट को स्वीकार करती है। 

2 सुरक्षा परिषद--सुरक्षा परिषद्‌ (अनुच्छेद 23-54) पिघ्ले रास्ट्र- 
सध की यरियद्‌ से ब्युत्पन्त है, विन्तु इसका कार्यदेत्र अधिक +िशाले और इसनी 
शक्तिया अधिक व्यापक हैं! इसमे ग्यारह सदस्य होते है जिनमे पाच, भर्थात 
ब्रिटेन, सयुक्‍तराज्य, सोवियत्‌ रूस, फ्रास और चीन स्थायी सदत्य है!।। वाबी 
छह सदस्य महासभा द्वारा दो वर्षों वी अवधि वे लिए निर्वाचित विए जाने हैं, 
जिनमे से तीन प्रत्येक वर्ष रिटायर हो जाते है और तुरन्त ही पुननिर्वाचन के पाल 
नही होते॥ प्रत्यक सदस्य देश का केवल एक प्रतिनिधि और केवल एक मत हो 
सकता है। सुरक्षा परिषद्‌ मे प्रत्निया सम्बन्धी समस्त मामलो मे कमी भी निर्णय 
के लिए ग्यारह मे से कम-से-क्म सात सदस्यों कय स्वीकारात्मक मत आवश्यक 
होता है, किन्तु अन्य समस्त विपयो पर सात स्वीकररात्मक मतो के अन्तर्गत पाचों 
स्थायी सदस्यों के सम्मतिसूचक' मत भी होने चाहिए, हालाबनि क्सी भी विवाद- 
सम्बन्धी निर्णय के बारे मे मत देने मे उस विवाद से सम्बद्ध पक्ष को भाग लेने का 
अधिकार नही है। प्रक्रियासम्बन्धी विषयो से भिद्र विषयी के बारे में इस निबस्ध- 
कारी धारा का प्रभाव यह होलसा है कि यद्यपि कोई स्थायी सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय 
शाति को खतरा पैदा करने बाले विसी विवाद की सुरक्षा परिपद्‌ द्वारा बहस का 
निषेध नही बर सकसा, तथापि बहस के वाद की समस्त अवस्थाओं में, जैसे बिवाद 
मी जाच, परियद्‌ दारा बाध्यकारी कार्यवाही की सिफारिश और बज दवा वास्त- 
विक' प्रयोग आदि मे, निपेध्ााधिकार का प्रयोग क्रिया जा सकता है। 

चार्टेर द्वारा सुरक्षा परिषद्‌ को अन्तर्राष्ट्रीय शातरि और सुरक्षा के अस्तित्व 
को खतरे में डालने की सम्भावना रखने बाले”क्सी विवाद पर विचार करने का 
उत्तरदायित्व प्राप्त हुआ है, और सदस्य देश चार्टर के अनुसार परिषद्‌ द्वारा किए 
गए निर्णयो को स्वीकार और निष्पादित करने का दायित्व ग्रहण करते हैं। सुरक्षा 
परिषद्‌ इस उद्देश्य के लिए कार्यवाही करने के लिए 'सयुक्‍त राष्ट्रो! से प्रार्थना 
कर सकती है, और सध के सदस्य-देशों के बीच यह निर्देश करन वे” लिए, कि वे 
परिषद्‌ को अपने उद्देश्य की सिद्धि के निमित्त क्तिना सैग्यवल देंगे, विशेष बरार 
किये जाएगे। 

अत्तएव यह कहा जा सकता है कि घोजना का सार “सगटिन प्रतिरक्षा और 
संयोजित कायंवाही ” है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ध्रस्तावित उपायों में ही 


4. अध्यायों सदस्यों को सह्या अब बढाकर १० करदी गई है 4 इत अक्ार 
अब सुरक्षा परिषद्‌ थे 5 सदस्य हैं ) 


संयुकता राष्ट्र का चार्टर बा 


सयुवतराष्ट्रो वी नई योजना और पिछले राष्ट्रसाथ को पुरानी योजना के बीच 
मूसभूत अन्तर दिखाई देता है। इस महत्वपूर्ण कार्य मे सुरक्षा परिषद्‌ की सहायता 
एवं सैनिक कर्मचारी समिति करेगी जिसमे परिपद्‌ के स्थायी सदस्य राज्यों वे 
सेना-प्रमुख होगे। सम्मिलित सेना के लिए प्रत्येक सदस्य राष्ट्र कितनी और 
किस प्रकार की जल, थल और वायु सेना देगर, इसके विषय में विशिष्ट प्राविधिक 
परामर्श देना इस समिति का कर्तव्य होगा। किन्तु नई विश्वसस्था पी कठिनाई 
क्रेवल यही नही है वि वह उपेक्षा करने वाले राष्ट्रा पर अपना निर्णय लागू करने 
के लिए पर्याप्त सशस्त्त शक्ति की उपलब्धि विस भ्रवार सुनिश्चित करे बल्कि यह 
भी है कि उस शकित की किस प्रकार ब्यवरथा की जाए जिसरो कि जहा कही भी 
खतरा पैदा हो वहा उससे तुरन्त हो और प्रभावपूर्ण रूप से काम लिया जा सवे। 
इस दाहरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए योजना में केवल एक विश्वव्यापी सगठन 
की ही परिवल्पना नहीं की गई है बल्कि उसके अन्दर प्रादेशिक प्रतिरक्षा के लिए 
सस्थाओ और इस प्रादेशीकरण के साथ ही समस्त विश्व में सयुक्त नियत्रण के 
अधीन अड्डा वी एक अविच्छित १२खला स्थापित करने की भी वल्पना की गई है! 

3 आर्थिक और सास्राजिक परिषदुू--67 से लेकर 74 तप के अनुच्छेद 
आधिक और सामाजिक परिषद के स्वरूप और उसवे हृत्या की विवेचना वरते है । 
इराका भहासभा द्वारा निर्वाचन हाता है और उसमे 8१ सदस्थ-देश होते है, 
जिनमे से प्रत्येक का एक मत्त होता है। प्रत्यक वर्ष छह सदस्य तीन वर्ष की अवधि 
बे लिए निर्वाचित किए जाते है, हालाकि निवृत्त होनेबाले सदस्य तुरन्त ही पुन 
निर्वाचित भी हो सकते है। परिषद्‌ मे निर्णय, उपस्थित और मत देने वाले 
सदस्यो के, साधारण बहुमत से क्श जाते हैं। परिपद्‌ के अधिवेशन आवश्यक 
होने पर वभी भी अथवा सदस्यो की बहुसख्या की प्रार्थना पर किए जा सकते है । 
परिषद्‌ के कृत्य बडे व्यापक्ष और जटिल है। उसका कर्तव्य समस्त विश्वभर में 
सयुकतराष्ट्रो से सम्बन्धित समस्त आधिक, सामाजिक, सास्क्ृतिक एवं शिक्षात्मक 
ध्रश्नो त्तथा स्वास्थ्य एव सम्बद्ध विषयो का अध्ययन करना और महासभा के समक्ष 
उनके बारे में श्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। उसे मद्दासभा के अनुमोदन से 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनो को आमत्वित करने और सदस्य-राज्यो की माग्र पर विशिष्ट 
जाच-पडताल वरने का अधिकार है। 

राजनीति आर ऑपस्तो के परे ऐसे जहुत कथा अप्साट/ष्ट्ररिण आप्णा है, सिन्से 
आशिक और सामाजिक परिपद्‌ का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राम्वन्ध न हो। 
यह बात इतनी सत्य है कि चार्टर ने इस परिषद्‌ को विभिन्न प्रसविद्धाओ द्वारा 
आधिक और सामाजिक प्रयोजनो के लिए पहले से ही स्थापित तथा सयुकतराष्ट्रसघ 
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की कार्यधराहियों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणो (एजें- 
न्सियो) के साथ सभा के अनुमोदन से करार करने की सत्ता प्रदान की है। इत 
तसथाकथित्त विशिष्ट अभजिकरणो के अन्तर्गत खाद्य एवं कृषि संगठन (#ण्ण्त 
>7पे :85०८एॉ१:०६ (78छ2/92900००) , विष्वस्वास्थ्य संगठन (४४०४१ प्ततच्गंफ 
(>7४4००७७००),सयुक्‍तराप्ट्रो का शैक्षणिक, व क्ञा निक एवं सास्क तिक सगठन (एए- 
$९0० फब्रा3005 ए.एच्रट्डएणच४), 50९ज्रञािि९ गाते एप एाड्डग्प्रब्यघण) हा 
और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम, सगठन ([प्रष्टाए०७०ग० [००५४ 079०ण25007) , 
भी हैं। ऐसे फरारो का उद्देश्य युद्ध के पश्चात्‌ के इस विशाल क्षेत्र में 
काम करने वाले विभिन्न अभिकरणों के कार्य को समन्वित बरना है। आथिक 
और सामाजिक परिषदू के मानवीय कार्यक्षेत्र को अनिर्वन्धित रखने वी 
दुष्दि से यह भी व्यवस्था की गई है कि परिषद्‌ सयुक्‍्तराष्ट्र के किसी सदस्य-देश 
के प्रतिनिधियो को अथवा पूर्वोक्त विशिष्द अभिकरणों में से विसी बे 
प्रतिनिधियों को अपनी बहस आदि में मताधिकार के बिता भाग लेने वे! लिए 
आमंत्ित कर सकती है जा उन विशिष्ट अभिकरणो मे से किसी की बहु भादि मे 
भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधि नियुवत्त कर सकती है। 

$ व्यास परिषद--न्यास परिषद्‌ (अनुच्छेद 75-9) मे सुरक्षा परिपदु 
के पाचर स्थायी सदस्य, न्यासाधीत प्रदेशों का प्रशासन करने बाले सदस्य-देश, 
और महासभा द्वारा तीन वर्ष के लिए निर्वाचित इतने सदस्य-देश होते हैं जितने 
यहे सुनिश्चित कंरमे के लिए आवश्यक हो कि परिपद्‌ के सदस्यों कौ कुल सख्या 
न्याप्ताधीन प्रदेशों का प्रशासन करने वाले सयुक्‍तराष्ट्र के सदस्यो भौर ऐसा न 
करने वाले स॒दस्यो के दीच समान रूप से विभाजित रहे। प्रत्येश' सदस्य-देश परि- 
पद्‌ में अपना प्रतिनिधित्द करने के लिए किसो विशिष्ट योग्यता बल्ले ध्यक्तित को 
निर्दिष्ट करता है। परियद्‌ के प्रस्येश' सदस्य का एक रत होता है और निर्णय 
उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्या के बहुमद से ज्िए जाते हैं। परिषद्‌ या 
अधिवेशन आवश्यकतानुसार कभी भो हो सकता हे किन्तु रूदस्यों को वहुसख्या 
द्वारा धार्यना किए जाने पर अवश्य होता चाहिए। 

न्एास परिषद्‌ का सम्बन्ध ऐसे प्रदेशों से है जो स्व-शासी नहीं है। इनमे 
पिछले झप्ट्रसघ के श्रादेशाथोन प्रदेश या द्वितीय विश्वयुद्ध के फलस्वरूप शत्रु 
देशो से पृथक किए गए प्रदेश अयदा ऐसे प्रदेश भी हो सकते हैं जिन्हें उनके प्रशासत 
के लिए उत्तरदायी राज्य स्वेच्छा से इस परिपद्‌ को सौंप दें । जैसा कि हम पहले 
दैख चुके हैं, ऐसे प्रदेशो के लिए उत्तरदायी संदस्य-राज्यो का यह करतत॑व्य है कि वे 
वहा के निवासियों के हितों को सर्वोपरि समझें और यवाशक्ति उनके कल्याण 
की बृद्धि का क्राछ्ाए क्‍्ट्वीक्रार कहें | न्याक््यकम्पण हे भूल्र हेस्‍ए हैं सासा- 
ष्ट्रीय शानि और सुरक्षा वी वृद्धि करना, न्‍्यासाधीन प्रदेशों के निवासियों की 
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राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक प्रगति को वंढाता और स्व-शासन 
अथवा स्वतन्त्रता की दिशा मे उनका प्रगतिशील विकास करना; मानव-अधि+ 
कारो के लिए और जाति, लिय, भाषा या धर्म पर आधारित किसी प्रकार के भेद- 
भाव के बिना सबके लिए मूलभूत स्वतस्थताओ के प्रति' सम्मान को भावना को 
प्रोत्साहन देना, कथा सयुकत राष्ट्रो के समस्त रादरयो और उनके नोगरिको के लिए 
सामाजिक, आथिक एक बोणिज्यिक विययों मे समान व्यवहार सुनिश्चित करना। 
न्यासाधीन प्रदेश का प्रशासन करने चाली शवित को महासभा के समक्ष बापिक 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करना पडता है। महासभा चाहे तो न्यास परिषद्‌ के माध्यम 
से न्यासाधीन प्रदेशों को समय-समय पर पर्यवेक्षणार्थ अपने अतिनिधि भेजने अथवा 
ऐसे प्रदेशों से याचिकाए ग्रहण करने फी व्यवस्था कर सकती है। 

5 अस्तर्राष्ट्रीय स्पायालप--अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय (अनुच्छेद 92- 
96) सयुवत राष्ट्र का मुख्य स्पायिक अवयब है। यह एक राविधि के अनुसार 
कार्य करता है, जो राष्ट्रराघथ के अधीन स्थायी न्यायालय की सविधि पर आधारित 
है और सयुक्त राष्ट्र के चार्टर का एक अभिन्‍न अग है। किन्तु जो राज्य सदस्य 
नही है वे भी सुरक्षा परिषद्‌ की सिफारिश पर महासभा के अनुमोदन से उसके 
पक्ष बन सकते है। सयुवतराष्ट्रसघ का प्रत्येक सदस्य किसी भी मामले मे, जिसका 
वह एक पक्ष है, अत्तर्राष्ट्रीय ज्पायालय के तिर्णय फो मानवे के लिए वचनवद्ध है 
और यदि वह वैसा नही करता है तो सुरक्षा परिषद्‌ निर्णय को कार्यान्वित कराने 
के लिए समुचित फार्यधाही कर सकती है। किन्तु चार्टेर मे ऐसी कोई बात नही है 
जिससे सदस्य-देशो के लिए अन्तर्राष्ट्रीय म्यायालप से काम लेना अनिवार्य हो या 
जो उन्हें अपने मतभेदो को पहले से विद्यमान या भविष्य में बनाए जाने बाले अन्य 
न्यायाधिकरणो के समक्ष प्रस्तुत करने से रोके। महासभा या सुरक्षा परिषद्‌ 
या स्ुक्तराष्ट्ररध के अत्य अवबब अथवा कोई विशिष्ट अभिकरण त्यायासय 
से किसी ऐसे विधि सम्बन्धी भ्रश्त पर, जो इन निकायो की कार्यवाहियों के 
अन्तर्गत हो, परामर्शात्गक राय देने के लिए प्रार्थेना कर सकते है। 

6 सच्तिवालय--सतच्िवालय के कर्तव्यों और गठन की रूपरेखा चार्टर 
के 97 से लेकर 0 तक के अनुच्छेदो मे दी गई है। सघ का मुख्य प्रशासनिक 
पदाधिकारी पिछले राष्ट्रसथ के समान ही महासचिव होता है, जो सुरक्षा परिषद्‌ 
की सिफारिश पर महासभा दारा नियुक्त किया जाता है। महासचिव अपती 
इस हैरियत में महासभा, सुरक्षा परिषद्‌, आधिक और सामाजिक परिषद्‌, तथा 
न्यास परिषद्‌ के सब अधिवेशनो मे वाय करता है ओर उसे सारे सघ के कामे के 
बारे में महासभा को एक वाषिक प्रतिवेदन देना होता है। वह किसी भो ऐसे 
विषय को जिससे उस्रकी राय मे शाति और सुरक्षा को खतरा पहुचने की सम्भा- 
घना हो, सुरक्षा परिषद्‌ के समझ्ष रख सकता है। महासचिव और उसके 
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कर्मचारी अन्तर्राष्ट्रीय पदाधिकारी है वे सघ वे श्रति उत्तरदायी है और उससे बाहर 
की किस सत्ता से अनुदेश न तो भाय सकते है और न ग्रहण कर सकते हैं। प्रत्यक 
सदस्थ-देश सचिवालय के अनन्य अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप का सम्मान करने के लिए 
बचनबद्ध है। महग्सचिद अपने करमेंच्रारियों को मह्मासभा के विनियमों के अधीन 
नियुक्त करता है। इन वितियमों का उद्देश्य कार्येपटुता और ईमानदारी बा 
सर्वोच्च स्तर सुनिश्चित करता तथा यथासम्भव अधिक-से-अधिब व्यापक 
भौगोलिक आधार पर भरती करना है। 

चार्टेर द्वारा गठित सयुक्‍कतराष्ट्रसव के अववव उपयुक्त श्रकार के है। इनके 
गठन मे सशोघन की सम्यक्‌ अजिया के अतिरिक्त जन्यथा कोई परिवतेन नही किया 
जा सकक्‍ता। सशोघन को शर्तें चार्टर के अनुच्छेद 408 और 09 में उल्लिडित 
हैं। चाटंर के सशोधन सब सदस्य-देशो के लिए उसो समय प्रवतित हो सकते है 
जब कि महासभा के सदस्यो के दो-तिहाई मत द्वारा उनका अनुमोदन हो जाए 
और सुरक्षा परिषद्‌ के सव स्थायी सदस्यो सहित्त सयुकत राष्ट्र बे दो तिहाई सदस्य- 
देशो द्वारा अपनी-अपनी साविधानिक अजियाओ के जनुसार उनवा अनुसमर्पत 
प्राप्त हो जाए। चार्टर पर पुन विचार करने के प्रयोजनो बे लिए सयुक्‍्त राप्ट्र 
का सामान्य सम्मेलन ऐसी तारीख और स्थान पर क्या जा सकता है जैसा महा- 
सभा के सइस्यो के दो तिहाई मत द्वारा त्तया सुरक्षा परिषद्‌ के बिन्‍्ही सात सदस्यों 
के मत द्वारा नियत कया जाए। ऐसे सम्मेलन मे प्रत्येक सदस्य राज्य का एव मत्त 
होगा। किन्तु अधिकार-पत्र को अत्यधिक स्थिर और परिवर्तनशोल परिस्थितियों 
के अनुकूल न होने से बचाने के लिए यह विशेष उपबन्ध किया गया है कि यदि 
चार्टर के अवर्तित होने के पश्चात्‌ महासभा वे दसबे वा्िक अधिवेशन से पूर्व 
ऐसा कोई सामान्य सम्मेलन न हुआ हो दो उसके लिए एवं अस्ताबव महासभा वे 
उस अधिवेशन को कार्यसूची में रखा जाना चाहिए और यदि सभा के सदस्यों वे 
बहुमत द्वारा तथा सुरक्षा परिषद्‌ के सान सदस्या के मत द्वारा निश्चय किया 
जाए तो सम्मेलन क्या जाना चाहिए। 


4. संपुक्तराष्ट्र संघ के कार्य 


सत्‌ 945 मय द्वितोय विश्वयुद्ध को समाप्ति के पश्चात्‌ जटिल अच्तर्राष्ट्रोप 
समस्याओ बे कारण ससार जिस बूटनीतिक झमेले मे फसा हुआ था उसके बाजजूद 
सयुकतराष्ट्रसघ को स्थापना हो गई और युद्ध को समाप्ति के कुछ हो महीतो 
के अन्दर उसव अपना काम आर कर दिया। महासभा का पहला अधिवेशन 
जनवरी और फ्वेरो सन्‌ 946 में लद॒त से हुआ और उसने बहुत कुछ प्रारम्भिव 
कार्य किया। उसन सुरक्षा परिपद के अस्थायी सदस्या वा चुनाव किया और 
आर्धथक और सामाजिक परिषद्‌ का निर्माण भी किया। महासचिव और अन्त- 
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राष्ट्रीय स्यायालय के निर्वाघन के कार्ये मे भी उसके भाग लिया । इसके अतिरिक्त, 
शरणाथियों और युद्ध-अपराधियो जैसे अनेक विक्ट युद्धोत्तर प्रश्नो बे विषय मे 
समुचित कार्यवाही के सम्बन्ध मे भी उसने करार क्िए। उसने सथ मे लिए 
स्थायी स्थान खोजते वे प्रश्न पर भी विचार किया और अन्त में यह निश्चय 
किया कि उसका स्थान सयुक्‍तराज्य में होता चाहिए। 

सुरक्षा परिषद्‌ का पहला अधिवेशन भी जनवरी सन्‌ 946 में लन्दन में 
ही हुआ और उराके रामष्षा सुद्ध से पैदा होन वाली सबसे अधिव' महत्वपूर्ण समस्याएं 
तुरत ही उपस्थित हुई। सुरक्षा परिषद्‌ में स्थायी सदस्यों वा कार्य निणयिव हो 
यह स्वाभाविक है। किन्तु प्रत्यक बडी समस्या पर ब्रिटेन गौर अमरीजा से रूस 
का अपने विरुद्ध पाया। चूक्ति निषेघाधिकार द्वारा कोई भी स्थायी सदस्य व्सी 
भी निर्णय को रोक सकता है, अतएवं यह सघ के अस्तित्व के लिए एवं निरन्तर 
खतरा बना हुआ हैं। परन्तु क्योरि निषेघाधिकार केवल सुरक्षा परिषद्‌ मे ही 
प्रयुकत हो सकता है, महासभा में नही जहा रूस और उसकी नीतिया के विष्द्ध 
हमेशा बहुमत प्राप्त होन की सम्भावना है, इसलिए सुरक्षा परिपद्‌ के अधिवेशनों 
में ही निर्णायक सघप हाता रहता है। इस बाघा से बचने के लिये 3950 में एक 
साहसिक प्रयत्न किया गया जब कि महासभा ने यह्‌ निणय किया वि' यदि सुरक्षा 
परिपद्‌ शान्ति अथवा सुरक्षा के शिसी मामले स कोई निर्णय करने मे असमर्थ 
हो तो महासभा का एक विशेष सम्मेलत बुलाया जाय जो दो-तिहाई बहुमत से 
सिफारिश करे ।' 

यह सच है कि सयुकतराष्ट्रसघ अपने से पहले बे राष्ट्रसघ के' रामान अपने 
समस्त सदस्य-देशों वी समान प्रभुसत्ता के सिद्धात पर आधारित है और इस 
सीमा तक प्रत्येक सदस्य-राज्य दी प्रभुसत्ता अखड है। परन्तु, जहा पिछले राष्ट्र- 
सघ का प्रत्येक सदस्य-देश इस बात का निर्णय स्वय थ रता था कि वहू अनुशाम्तिया 
लामू करने वे बारे मे सभा या परिषद्‌ की सिफारिश को स्वीकार करे या न करे, 
बहा सयुक्‍तराष्ट्रराष के चार्टर के अधीत प्रत्यक सदस्य-देश इस बात के लिए अपने- 
आपको वचनबद्ध करता है कि वह सुरक्षा परिपद्‌ द्वारा माम किए जाने पर तुरन्त 
ही आशिक अनुशास्तिया आरोपित करेगा और अपने सशस्त्र बलो का भाग करार 
थे! अनुसार देया। सामूहिक सुरक्षा के इस नए उपकरण की प्रभावकारिता की 
प्ररीक्षा कई करार हो चुकी है ज़ब कि ख़दुक़््तसाष्ट्र ने आकरफ्र को एशफित क़रके 
एवं व्यवस्था स्थापित करने के लिये सशस्त्र हस्तक्षेप कया है जैसे 949 में 
मध्यपूर्व मे, 950 मे कोरिया भे, 956 में मिस्र भे, 960 में वागो में और 
965 में काश्यीर में। कम से बम प्रत्येक अवस्था में आक्रामक राष्ट्रीयता वे 
विरुद्ध संगठित अन्तर्सष्ट्रीयता बे सिद्धान्त वा औचित्य प्रमाणित हुआ। 

एक दूसरी महत्वपूर्ण बात और है जिसमे सयुक्त राष्ट्र का चार्टर राष्ट्रसघ 
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की प्रवविद्य स काफी आगे बहा हुआ है। समस्त चार्टर में जन-समाजों के लिये 
उतती ही चिन्ता उपलक्षित होती है जितनी देशो की सरकारों के ज्ञिये। राष्ट्र 
सघ वी प्रसविदया में “उच्च सविदार्क्ता पक्षा' की चर्चा है, किन्तु सवुक्त राष्ट्रों वे 
चार का आरभ इन शद्धो के साथ हाता है--हम सयुक्त राष्ट्र के लोग! जो 
स्पप्ट ही अमरिका के सकिधात से लिए गय हैं जिसके प्रारभिक शब्द हैं-- हम 
सयूक्त राज्य के लोग! चार्टर वी समस्त प्रस्तावना मे यह मानवोय भावना 
परिव्याप्त है और विशेषज्ञर अनुच्छेद 83 में जिसमें अन्य घातां वे साव बडा गया 
है कि महासभा आथित', सामाजिक, सास्कृतिक, शैक्षणित्र एवं स्थास्थ्य के छेत्रा 
में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रात्याहित करने और जाति, लिय, भाषा या धर्म वे 
भेद के विना सत्र क लिये मानव-अधिकारा एवं आप्रारभून स्वतत्वताआ की 
आरप्ति मे सहायता करने के प्रयोजन के लिय अनुसघान जारभ करगी और सिफा- 
रण करगी ।' यही भावना सयुक्त राष्ट्र के दो महत्दपूर्ण अभवयवों कौ--आर्थिक और 
सामाजिक परियद्‌ और न्यास परिपदुू--क्रो तथा चार विशिष्ट एजेन्सियो-- 
बअन्वर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (3.0), गसयुक्त राष्ट्र का औक्लप्रिक, वैज्ञानिक एवं 
सास्कृतिक सगठत (07४८55८0 ), त्रिजत् स्वास्थ्य संगठन (१४770) और खाद्य 
ओऔ और छृषि सूयठन (£40)---को, जो उन परिषयद्दों के साय बड़े सामजस्थपूर्ण 
ढय स काम कर रही हैं--अनुधाणित करती है। मानव अधिकारो की घोषणा 
भी, जिसका महासभा ने 948 सम सर्वसस्मति से समर्थन किया था, ऐसे ही 
प्रयाजन से प्रेणिल है 

सयुक्त राष्ट्र के कार्य अल्यविकसित देशा के लोगो के कल्याण से सम्बन्धित 
हैं। ज्यों ज्या ये अन्याप्रिकारयुक्त देश परतत्नता से मुक्त होकर स्वतत्न होत जाते 
हैं, मयुक्त राष्ट्र के सदस्य बनते जात हैं और उसक विचारविमर्श में भाग लेते 
लगते हैं त््यो त्या सयुक्त राष्ट्र के कार्य की इस शाखा पर माँगे अधिकराधिक मुखर 
होती जा रही हैं। एक बात नही भूलनी चाहिय कि 945 में उसके जन्म वे समय 
से सयुक्त राष्ट्र की रचा से बठा भग्थे प्ररिवर्तत हो गया है। वाल्तक् मे, 
जसकी संदस्य-सख्या दुगनी से भी अधिक हो गई है ॥ 945 में उसके 5] सदस्य 
थे पर 4965 में उतकी सख्या वह कर 7 हो गई? जो 66 सदस्य बढे हैं 
जनम से 30 ता अफ्रीका के तय स्वववता प्राप्त राज्य हैं गौर 7 एणिया के हैं। 
इसके अतिरिक्त, इत 4॥ वफ्रीका-एशिग्राई राज्या में से 28 तो 960 बौर 
965 के दौरान सदस्य वने हैं। इससे सवुक्त राष्ट्र मे एक नये तत्व वा समावेश 
हो गया है जिससे उसके विचार विमर्श वे सन्तुल्लन मे परिवर्तन हो रहा है। यह 
एक ऐसी घटना है जिसका अपने शैक्षणिक कार्य के अगर के रुप म सयुक्त राष्ट्र को 





£ यह सह्या बढ़ कर 797 तक पहुंच गई हैं ॥ 
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ध्यान रखना है क्योकि सयुक्त राष्ट्र की सफलता अन्त में व्यापक्तम अर्थ में शिक्षा 
के क्षेत्र मे उसके कार्ये पर अधिकतर निर्भर होगी। 

इसमे कोई सदेह नही कि सयुक्त राष्ट्र, जिसके समारभ वे समय जो बडी-बडी 
आशाएँ उससे की गई थी उन्हें पूरी नही कर सका है। परन्तु उस समय कोई 
भी यह नहीं सोच सकता था कि ससार इस प्रकार विभक्त हो जायगा जिससे उसका 
कार्य इतना कठिन हो गया है और उसकी प्रतिष्ठा को ऐसे घातक धवके लग रहे हैं ॥ 
फिर भी, हालाकि विश्व सुरक्षा से सम्बन्धित उसके बहुत से कार्य प्रादेशिक सगठनो 
ने सम्हाल लिये हैं, उसका केन्द्रीय ढाचा अक्षुण्ण रूप मे विद्यमान हे। आखिर, 
सयुक्त राष्ट्र एक विश्व राज्य तो है नहीं, केवल 'प्रभुत्वसम्पन्न॑ स्वतत्त राज्यों का 
एक ऐंच्छिक समुदाय” है। अत उसकी सफ्ल होने की इच्छा उसके बिधायक 
अग्रो के उसे सफल बनाने के सकल्प से अधिक नही हो सकती । परन्तु यदि विश्व 
के राज्य इस न्यूक्लीय युग में विश्व शान्ति के प्रवर्तत के लिये फिसी सामान्य 
समबठस में सिलकर कार्य करने में अल्त में असफस रहते है तो यह निश्चय है कि 
कोई राष्ट्रीय संविधान जीवित नहीं रह सकेगा / 
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प्रथम विश्वयुद्ध के तुरन्त पश्चात्‌ राजनीतिक सविधानवाद का भविष्य 
बडा उज्ज्वल प्रतीद हरेता था। वास्तक में दुनिया मे शायद ही करेई सभ्य राज्य 
हागा जिसन क्सि-न क्सो रूप भे राष्ट्रीय लाकतत्ात्मक सविधाद को न अपना 
लिया हो। किल्तु इस परिस्यिति से उत्पन्न आशग्वाद की भावता अनेक घटनाओं 
के फलस्वरूप नप्ट हो गई, वयोकि' कुछ ही समय पश्चात्‌ योरोप के बहुत-से भागा 
में शासन के साविधानिक स्वरूपों के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। रूस में त्रातिकारो 
सत्ता की सफ्लतां, जिसने उदार अल्थायी शासन को हिसात्मक रीति से समाप्त 
कर दिया था, प्रतिक्राति पर उसकी विजय से पहले ही सुनिश्चित हो चुकी थी। 
उसके पश्चात्‌ इटली में फासिस्ट विद्रोह, जमेनी मे नाजी विप्लव, स्पेन में फ्राको 
वी विजय, और पोलैड, रूमानिया, यूत्रात तथा पूर्वी योरोप के अन्य राज्यों में 
अधिनायकतत्न जैसे शासनो की स्थापना हुई। विन्तु यह सब हाते हुए भी सामान्य- 
तया पश्चिमी राज्या में द्वितीय विश्वयुद्ध म जर्मन आक्रमण तक राजनीतिक 
सविधानवाद चलता रहा, हालाकि फास और बेलजियम में इसका रूप बुछ 
अनिश्चित-सा रहा। 

महाद्वीपीय याराप म द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद की स्थिति प्रथम विश्वेयुद्ध 
के बाद की स्थिति से विलकुल भित थी। बेलजियम, हॉलैड और स्केडिनेविया 
के राज्य जन आधिपत्य के दिता में निलम्बित सविधानों का पुन काम में ल्ञान 
लग्रे। प्राप्त ने अपने चतुर्थ गणतत़् के सविधान में तृतीय गणवत्न के सविधानकी 
मुख्य बातें पुत स्थापित की, हालाकि उसने बाद में पचम गणतद्व में अर्ध-राष्ट्रपति 
प्रणाली स्वीकार कर ली। इटली न यगणतात्निक सत्रिधात भ्रस्यापित करते हुए 
अपनी प्रणाली में से फाम्तिस्ट विष का स्पप्टत निकाल दिया । स्वीडन और स्विट्‌- 
जरजेड न, जा युद्ध मे त्तटस्थ रहे थे, अपने मूल सविधाना को बनाए रखा। 
पिनलैंड युद्धकालीन सकटा म से अपने सविधान को अक्षत रूप मे बचा सका 
और पश्चिमी जर्मती मे 949 में सधीय गणराज्य की स्थापना के साथ ससदीय 
लोक्तत्न का उद्धार हुआ | महाद्वीप के शेप भाग में सविधानवाद का भविष्य 
अत्यन्त अन्ध्रबारमय था। पूर्द मे, सोवियत रूस के छधिपत्य में कई राज्यों में 
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साम्यवादी शासन दृढतापूर्वक स्थापित्त कर दिये गये थे। दक्षिणपश्चिम मे, 
स्पेन और पुर्तमाल में फ्राको और सालाजार के अधिनायकतत्र अपना प्राघान्य 
कायम रखें हुए थे । 
लोक्तत्नीय और सत्तावादी प्रण/।लियो क। यह मुकाबसा शासार के अन्य 
भागों में भी दिखाई देना है, उदाहरणार्थे सुदूरपूर्व मे। वहाँ जापान 947 ने 
सविधान वे अधोत एक संशोधित सरादीय प्रणालों प्रवतित किये हुए है और 
फिलि पीन्‍्स के गणराज्य ने, जिसे 946 में सयुक्त राज्य ने पूर्ण स्वतत्ता प्रदान 
की थी, अमेरिका के नमूने पर राष्ट्रपति-प्रणली स्वीकार कौ है। इसबे साथ ही, 
चीन ने उग्र साम्यवादी शासन स्थापित किया है और कोरिया मनमाने ढंग से दो 
भागो में विभक्त वर दिया गया है। वहाँ उत्तरी भाग मे साम्यवादी शासन 
है और दक्षिणी भाग भे एक प्रकार का ससदीय शासन। एशिया और अफ्रीका 
के अन्य भागों मे भी जहाँ योरोपीय साम्राज्यो के भग्नावशेषों पर नये स्वतत्न 
राज्यो का निर्माण हो रहा है, राजनीतिक स्थिति बडी उल्लसी हुई है। इनमे 
से कुछ राज्यों को जिन्होंने ससदीय सविधान प्रख्यापित किये हैं, आरभ से ही 
व्यावहारिक कठिताइयो का सामना करना पड रहा है और उनमे से कुछ तो 
किसी न किसी प्रकार के अधिनायकतत्र की ओर अग्रसर होने लगे है। अन्य 
राज्यो मे साम्यवाद विजयी हो चुका है ओर कुछ राज्य ऐसे भी है जो अपने आपको 
असलग्न मानते है परन्तु जहाँ स्थिर शासन को साम्यवाद की उन्नति से निरन्तर 
खतरा बना रहता है। 
इस अनिश्चित स्थिति में कम से कम एक बात स्पष्ट है और वह यह है कि 
राष्ट्रीय लोकतत्ात्मक सविधानवाद अब भी परीक्षण की अवस्था मे ही चल रहा है 
और यदि उसे जीवित रहना है तो उसे अपने-आपको परिवर्तनशील समय और 
परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसा हम देख 
चुके हैं, राजनीतिक सबविधानवाद एक अर्थ मे बहुत पुराना है, कितु लोकतत्न 
बे' साधन बे रूप मे बह अपेक्षाकृत नया है। ब्रिटेन मे भी, जो उसका जन्मस्थान 
है, पुराने संविधान का लोकतत्नीयकरण पिछले सौ वर्षो के दौरान ही हुआ है। 
अतएव, यह समझने का कोई कारण नही है कि वह परिवर्तेन की सीमा पर पहुच 
गया है। इसलिए, उन तरीकों की जाच करना लाभदायक होगा जिनसे वह 
अपनी चर्तेमान दुर्बलताओ को, जो उसमे निश्चित रूप भे है, दुर कर सके और 
भविष्य मे अपने समक्ष निश्चय ही भधस्तुत होनेवाली समस्याओं का समाधान कर 
सके। आधुनिक ससदीस प्रणालियो को सबसे अधिक रपष्ट कमजोरी यह है, 
जैसा हम पहले बता चुके है, कि उनको वेन्द्रीय सस्थाओं के पास जितने वे उचित 
रूप से निभा सकती हैं उनसे अधिक काम है। इसके अतिरिक्त, जैसा हम पहले 
भी बता चुके है, उनके समक्ष प्रस्तुत नई समस्याएं मुख्यत आर्थिक है, क्योकि 
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अधिकतर स्तामाजिक सुधारवादियो के कार्येत्रमो मे राज्य की आथिक कार्येबाहियो 
का बहुत अधिक विस्तार परिकल्पित है। इन दो बातो के साथ-साथ हमे इस बात 
पर भी विचार करता है कि राजनीतिक लोकतत्न का यह सूत्र कि प्रत्येक लागरिक 
शक साना जाएगा, एक से अधिक नहीं, सामान्य राज्य में श्रमिक-समूह को संतुष्ट 
करने में अधिकतर असफल रहता है, हाताकि यह पद्धत्ति उन्ही के हित के लिए 
आविष्कत मानी जाती है। 

यह अतिम बात पूर्ववर्ती दोनो बातो मे उलझन पैदा कर देती है, वयोकि 
जहा समाज के कम उनन्‍्तत अग के आर्थिक हित के लिए यह आवश्यक है कि राज्य 
के केन्द्रीय अवयवो को और अधिक कतेब्य सौंदे ”'ए, हालाकि उनके पास पहले 
से ही' इतने अधिक कतेंव्य हैं कि वे उनका उचित रूप से निष्पादन कठिनाई से ही 
कर सकते हैं, वहा मतदात की आधुतिक प्रणाली के अधीन गठित सरूद्‌ में श्रमिकों 
को बहुम॑त॑ प्राप्त करने में कठिताई का अनुभव होता है ओर ऐसी परिस्थिति 
में यह सम्भव है कि हताश होकर वे अ-साविधानिक मार्गों 'को अपनाने के लिए 
बहुकाए जा सके । साविधानिक राज्य को इस कठिनाई का सामना करना पडेगा, 
क्योकि औद्योगिक श्रमिक यदि बहुमत में नही हैं तो भी उतका कम-सेन्कम ऐस) 
पर्याप्त बलशाली अल्पमत तो है ही जो अपनी मागो की पूर्ति के लिए कुछ न किए 
जाने पर समाज को पगु बना सकता' है और राज्य मे फूट पैदा कर सकता है। 
अत हमे यह देखना चाहिए कि इस जटिल समस्या को हल करने मे सविधान- 
वाद क्या कर सकता है। 

ऐसी किसी भी चर्चा के मूल में मुख्य बात राज्य की प्रभुसत्ता है। कोई भी 
राज्य, यदि उसे अराजकता से बचना है, प्रभुसत्तात्मक शक्तियों को अपने पास 
सुरक्षित रखने के लिए बाध्य है। इसके साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए 
कि स्त्री और पूरुष किसी भी समाज के सदस्य उसके हित के लिए नहीं बल्कि 
स्वय अपने हित के लिए होते है। राज्य को उस जन समुदाय को सतुष्ट करना 
चाहिए जिसके सर्वोत्तम हितो की सुरक्षा करना ही उसका प्रयोजन है (उसका 
कोई अन्य उद्देश्य नही हो सकता), और वह यत्र जिसके माध्यम से राज्य कार्य 
करता है---अर्थात्‌ सविधान--इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के योग्य बताया 
जाना चाहिए। यही कारण है कि आधुनिक सविधानवाद का विकास इस धारणा 
के आधार पर हुआ है कि प्रभुसत्ता जनता की है। अधिकतर क्रातिकारियों की 
दलील भी यही है। वास्तव में वे मुख्य रूप से इस कारण क्षातिवादी हैं कि उनका 
विश्वास है कि आधुद्दिक राज्य-तत् जनता की प्रभुसत्ता को प्रभावकारी नहीं बना 
सकता। इसके विपरीत, मुसोलिनी के अनुसार फाप्तिस्द सिद्धात लोक-प्रभुत्व 
के मत की अस्वीकार करता है जो उसके कथनानुसार जीवन की वास्तविकताओं 
से मिय्या सिद्ध हो चुका है। मुस्तोलिनी ने यह भी कद्ा था कि “हम केवल राज्य 
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के प्रभुत्व के सिद्धात की घोषणा करते हैं जो राष्ट्र का वैध सगठनद तथा उसकी 
ऐतिहासिक आवश्यक्ताओं की अभिव्यक्ति है॥ 

शिक्षित समाज में नागरिक समूह अमुत्वसम्पन्त राज्य को स्वीकार कर सके 
इसके लिये राज्य को उन्हें विश्वास दिलाना चाहिये कि अपने राजनीतिक भाग्य 
का अन्तिम नियव्रण उन्ही के हायो मे है। ऐसा होना आधुनिक समाज की जटिल 
अवस्थाआ में कठिन हा सकता है। विशेषकर त़िटेन और सयुक्त राज्य जसे 
त्तकमीकी दृष्टि से उन्नत देशो में, जहाँ उद्योगपतिया, पूजीपतियो, तब्रनीशियनो 
आवि के अ-राजनीतिक समुदाय सार्वजनिक कार्यों पर प्रभाव डालने की रिथिति में 
हैं। इन त्याकथित दबाव-गुटो' (#7८ड5४5०ए०८ (उ०००फ़ उ की गतिविधि “शक्ति के 
गलियारा' ((0०:४१०८४ ० 9०७८ ) में होती है। सयुक्त राज्य मे, वे थोड़े से चुने 
हुए लोग जो इस प्रकार का दवाव डालने की अत्यन्त सुदृढ़ स्थिति मे है, 'शक्तिधर 
विशिष्ट वर्ग! (7०५८८ £2॥८८) कहलाते हैं। हालाकि इस आलोचना का बहुत 
कुछ अश निश्चय ही ठीक है, परन्तु इसमे अतिशयोक्ति हो सक्‍तो है। एक 
औद्योगिक समाज जो अनेतर दिशाओ में अपनी शाखाएँ पलाता रहता है, अनिवार्म 
रूप में सये प्रकार के नेता पैदा करता है। इसका उराके राजनीतिक विकास पर 
प्रभाव अवश्य होगा, परन्तु एक स्वस्थ लोकतत्न में इन नये नेताओ द्वारा शक्ति के 
दुरुपयोग को रोकने और इसके साथ ही सामाजिक प्रगति में उनके योगदान का 
सर्जनात्मक उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिये । 

प्रभुसत्ता को इस प्रकार प्रयुक्त और सतुलित करना चाहिये कि वैयक्तिक 
अधिकारों को उससे अनुचित रूप मे क्षनि न पहुचे। इस प्रकार अधिकारों 
के उपभोग को सुनिश्यित करने के लिये राज्य के अवययो की ऐसी व्यवस्था होनी 
चाहिपे जिससे यह निश्चित हो राके कि समाज के बहुजन उनको केवल समझेंगे 
हो नहीं, वल्कि उनके यठन और विकास में सक्रिय अभिर्नि भी रखेंगे। ऐसी 
सक्रिय अभिरुचि को सुनिश्चित करने के लिये ऐसे सुधार सहायक हो सकते 
है जैसे द्वितीय सदन का नये ढग्र से निर्माप्प और उसमे नये प्रकार का प्रतिनिधित्व, 
ओर जनमतसप्रह, उपक्रम और प्रत्याह्वान जैसे प्रत्यक्ष लोक-नियत्रण का विस्तार 
आदि, परन्तु इन उपायो में प्रभुत्व सम्बन्धी कोई यभोर प्रश्न नही उठते 

सह स्वीकार कर लेना कि, अन्तिग वेध अर्थ मे, प्रभुत्त अविभाज्य होती है 
इस बात को अस्वोकार करना नहीं है कि वह सुनभ्य भी होती है। यह बात 
सघ राज्यों के अस्तित्व से ही सिद्ध होती है। सघीय सविधानो में जिस प्रकार 
शक्ति-घितरण होता है उससे कुछ एकात्मक राज्यो मे सुधार का एक सभव तरीका 
सूसता है। यदि राज्य का समस्त मू-स्तेत्र इतना बडा है कि उसका एकमात्र 
विधानसंडल अपने निर्वाचक्रों से दूर पड जाता है या पनी आवादीजाले क्षेत्र के 
लिये विधिनिर्माण के कार्य से विधानमडल का कार्यभार वहत बढ जाता है तो यह 
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निश्चित है कि जनता अपने प्रतिनिधियों की कार्यवाहियों में दिलचस्पी नहीं 
लेगी, विधानमडल का उन क्षेत्रों से सम्पर्क टूट जाएगा जिनका कि वह प्रति- 
निधित्व करता है, प्रतिनिधित्व प्रणाली अवास्तविक एव अप्रतिष्थित हो जाएगी 
और जसाविधातिक प्रकार वी अन्य पद्धतियो के प्रयोग बे! लिए भागे खुल जाएगा ! 
ब्रिटेन जैसे घनी आवादी वाले क्षेत्र को ऐसा ही खतरा है। जैसा हम बता चुवे 
हैं, ब्रिटेन एकात्मक राज्य हे। लोक़तद्वात्मक प्रगति के अनिवार्य परिणामस्वरूप 
दिन अति-दिन' वश्त हुए सामाजिक विधान कर केन्द्रीय किधानमडल पर इतता 
अधिक दवाव पड रहा है कि उसमे सरकार द्वारा श्रस्तुत कार्य के अतिरिक्त और 
किसी भी कार्य पर उचित रूप से विचार करने का अवसर नहीं मिला । ऐसी 
स्थिति में यह पूछा जा सचता है कि इतने अधिक प्रतिनिधियों को निर्वाचित 
करने और सार्वजनिक निधि में से उनको देतन देने से क्‍या लाभ है जब कि उनका 
एकमात्र और वास्तविक काम सरकारी भ्रस्तावों को स्वीकृत या अस्वीकृृत करना 
भर रह गया है। 

ऐसी स्थिति मे सुधार का एक तरीका सघवाद का है। सघराज्यो के सर्वोत्तम 
उदाहरण बे हैं जो पहले से अलग-अलग अनेक समुदायों से विकसित हुए हैं। 
किन्तु ऐसा कोई कारण नहीं है कि एक्तत्मक राज्य भी अपने को अनेक छोटे राज- 
नीतिक निकायो स इस प्रकार क्यो न विभाजित क रलें जिसमे उनके पास केन्द्रीय 
प्रयोजनो के लिए केक्‍्ल वे ही शक्तिया रह जाए जो सामान्य हित के लिए आवश्यक 
हो। मह योजना अन्तरण (70८एण०४०४७) , सत्तान्तरण या बिवेन्द्रीकरण कहलाती 
है। ब्रिटेन मे एक वार आयरलैड के प्रश्न से उत्पन्न कठिताइयो के समाधान के 
रूप में ऐसा सुझाव दिया गया था। उस समय 'सर्वेज्ष गृहशासन' का नाश लगा 
था। योजना यह थी कि इगलैड़, वेल्स, स्कॉटलैड ओर आयरलैंड अशत स्व- 
शासी इकाइया वन जाए और सस॒द्‌ इन सवेके समान हिंता से सम्बद्ध विपयो पर 
विचार करने के ज्िए वेस्टमिस्टर मे कार्य करती रहे। ऐसी योजना के अधीन 
विभाजत (मह आवश्यक नही है कि उपर्युक्त विशिष्ट विभाजत ही हो) प्राप्त 
कर लेने के पश्चात्‌ सघीय सर्विधानो की तरह का एक सविघान तैयार क्या जा 
सकता था जिसमे या तो कुछ शक्तिया इकाइयो को देकर शेप वेन्धीय ससद्‌ के 
लिए छोडी जा सकती थी या फिर केन्द्रीय सता के अधिकारों को स्पष्टद परि- 
गणित करके शेप शक्तिया इकाइयों के प्रस छोडो जा सकती थी । 

इसका तात्परं एकात्मक राज्य से सघीय राज्य का सृजन करना है जिस दिशा 
में पहला कदम विकेन्द्रीकरण होगा। ऐसे सुधार का प्रभाव यह होगा कि प्रथम, 
ब्रिटेन के जैड्धे बेल्द्रीय विधानमडल पर आजकल लदा हुआ लगभग असहनोय बोझ 
हलका हा जाएगा, दितीय, कार्यपालिका के कार्य पर और अधिक सतक निरीक्षण 
सम्भव वदाकर नोकरशाहो के खनरे को कम क्या जा सकेगा, और, तुतीय-- 
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यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है--राजनीति सजीव बनाई जा सकेगी, स्थानीय 
विधान के ऐसे मार्ग खोले जा सकेगे जो इस ममय सम्भव नही हैं और निर्वाचक 
तथा प्रतिनिधि के बीच वास्तविक एवं निरन्तर सम्पर्क स्थाथित रखा जा सकेगा। 
यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि स्व-शासन वी ऐसी इक्ाइया बेवल स्थानीय 
शामन की सस्थाए नही होगी बल्कि केन्द्रीय ससद्‌ के! साथ-साथ प्रभुमत्ता भे हिस्सा 
बटानेवाली कई प्रभुवत निकाय होगी। निस्सदेह इस योजना में अतम्य सविधान 
की आवश्यकता होगी जिसका सशोधन किसी विशेष उपकरण के ही द्वारा किया 
जा सफेगा और जिसकी पविज्ञता अन्तत सर्वोच्च न्यायालय जेंसी किसी सत्ता के 
द्वारा सुरक्षित होगी। 

यदि राघवाद के तरीके से प्रभरात्ता का दस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से विभा- 
जित करना व्यावहारिक रूप में सम्भव हो तो इसके पश्चात्‌ यह प्रश्न उठता है कि 
क्या उसे कार्य की दृष्टि से विभक्‍त करना भी राभव नही होगा ? दस प्रकार की 
सधीय योजना समाज को प्रादेशिक इकाइयो---प्रातो या राज्यो या केण्टनो के 
भध के रूप मे नही बल्कि आर्थिक, धाभिक और सामाजिक्सभी प्रकार की सस्थाओं 
के, जिनमे स्त्वी-पुरुप अपने-आपको सामान्य राजनीतिब सगठन बी अपेक्षा और 
अधिक पूर्णरूप से अभिव्यक्त करते है, सप के रूप मे सानाजाएंगा । इसका अर्थ 
है अपने कार्यक्षेत्र के अन्दर निश्चित अधिकारों वाले अद्धं-प्रभुसत्तात्मक निकायों 
की स्थापना, जो अधिकार अमरीका और आस्ट्रेलिया जेसे सधो मे सघबद्ध होने 
बाली इकाइयो द्वारा उपभोग किए जाने वाले वर्तमाय अधिपारो वे' समान होगे , 
अन्तर केवल इतना हो होगा कि इन अद्ें-प्रभुसत्तात्मफ गिकायो के बार्य राज- 
नीतिक नही बल्कि आथिक या धामिक या सामाजिक होगे। इन नए अगो को 
समन्वित करने तथा उनमे व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य निश्चय ही 
विद्यमान रहेगा । किन्तु इस अवस्था मे राज्य एक प्रकार से ऐसे हितों की सरथा 
का रूप धारण कर लेता है जिन्हे प्रत्येक नागरिक समझ सवता है। ऐसी अवस्था 
मे प्रभुसत्ता एक नया रूप घारण करने लगती है। वह एक अचल वैध कल्पना 
के स्थान पर लोगो के कल्याण के लिए एक मम्य साधन बन जाती है। एक बार 
उसके विषय में ऐसा अनुनव हो जाने पर राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि 
से साविधानिक विकास की सभावनाओ की कोई सीमा नहीं रहती। 

वर्नमान राज्यों के अन्तगत प्रभुसत्ता से आवश्यकतानुसार हेरफर करने की 
सम्भावना के सम्बन्ध मे जो कुछ हमने कहा है वह्‌ समान रूप रो, बल्कि और भी 
अधिक प्रभावपूर्ण रूप से, अन्तर्राष्ट्रीय सयठन पर भी लागू होता है। यह स्पष्ट 
है कि पाँच शताब्दियों के विकास के बाद प्रभुत्वसम्पन्न राज्य का जो स्वरूप है बह 
समकालिक आवश्यकताओं एवं अवस्थाओ से अधिकाधिक विसमत होता जा रहा 
है। फ़ान्स और जमंनी ने जिनमे युगों से झत्रुता चली आ रही थी, चार अन्य 
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राज्यों के साथ एक सीमाशुल्क सघ का निर्माण वर लिया है जो राजनीतिक सघ 
की भी दिशा में पहला कदम है और इस प्रवृत्ति से बालमन्‍्तर में एव अधिक विस्तृत 
योरोपीय सघीय समाज वा निर्माण अवश्य होगा। यदि थोराप में पृथक्‌ राज्यों 
के एक्वर्ग मे सघवाद वॉर्योन्विन क्या जा सकता है, जैसा वहपहके से सयुक्त राज्य, 
कनाडा और आस्ट्रेलिया में कार्यान्वित हो रहा है, तो वह ससार के नये राज्यो वे 
वर्गों # भी स्थिर शासत हर व्यवहायें आधार सिद्ध हो सकता है ! वास्तव से, 
उदाहरणार्थ, अप्ीका के अग्रदर्शी नंता, अपनी जटिल राजनीतिक एवं आर्शथक 
समस्याआ के समाधान के एक तरीबे' क रूप मे उस पर विचार कर रहे हैं। 
यथार्थ में, सघवाद केवल एक सफ्ल प्रादेशिक सयठन की ही कुजी नही, वल्वि' एक 
सर्वमान्य विश्वसत्ता की स्थापना की भी कुजी मालूम होती है! 

काई भी सद्दी ढग ख सोचनवाला व्यक्ति इस वात से इन्कार नही करता कि 
उस अन्तर्राष्ट्रीय अराजक्ता का, जिसके फलस्वरूप दा विनाशकारी विश्वयुद्ध हुए 
और जा, यदि उस रोका न गया, ह्सारा सभ्यता का अन्त करवे ही रहेगी, 
एक्मान्न इलाज किसी प्रकार की विश्वमसत्ता की स्थापता ही है । परन्तु इस सत्ता वे 
रूप के विषय म भतभेद है। कोई इसकी ऐसे विश्वराज्य के रूप में कल्पता करते हैं 
जिसमे समस्त राष्ट्रीय व्यक्तित्व विलौन हा जायगा। निस्सदेह इस प्रयोजन वेः 
लिये एक चार्टर बताना सभव है परन्तु वोई भी ऐसा सविधात, जिसका 
अभिप्राय चाहे कितना ही गंभीर और जिसका रूप चाहे कितना ही निर्दोष क्यो 
मे हो, यदि वह उन लोगा की जिनके लिय वह अभिप्रेत है, इच्छा वे अनुकूल न 
हो तो वह केवल बागज का एक टुक्डामात्र रह जाता है। यदि बात ऐसी है तो 
यह निश्चत है कि ऐसे विश्वराज्य के निर्माण में शासन का जो अत्यधिक केन्द्रीय- 
कृत और अवैयक्तिक रूप उपतक्षित है वह बिल्कुल काम नही देया। वह केवल 
अन्तर्राष्ट्रीय युद क खतरे हे स्थात पर यृह-युद्ध के उसी अ्रकार के! भयकर खतरे 
को उत्पन्त कर दगा। और शान्ति एवं सुरक्षा की उपलब्धि के लिये इस प्रकार 
का कंन्द्रीयकड्गत विश्वराज्य आवश्यक भी नहीं है। 

सत्य बात यह है वि विश्व नियत्नण के लिये देशों का पूर्ण एकीकरण उत्तना 
आवेश्यव नहीं है जिवना दृत्यों वा आशिक सहसंस्वन्ध आवश्यक है। इस सह- 
मम्वन्ध की उपलब्धि अन्तर्राष्ट्रीय मामला म सघवाद वे' भावनापूर्ण प्रयोग द्वारा 
पूर्ण रूप में हा सकती है। परन्तु सघवाद प्रगतिशील राजनीतिक सगठन हैं जिससे 
अभिलापानुसारी विचार द्वारा या सन्दिग्य सैद्धान्तिक प्रयत्व द्वारा इस अन्तर्र- 
प्ट्रीय कार्य को पूरा नहीं कराया जा सकता। अत अधिक उन्नत राष्ट्रों को 
अनुझूलन की प्रक्रिया का धैययपूर्वक पोषण एवं तिदेशन करना पड़ेगा ताकि सयुक्त- 
दाप्ट्र की सारभूत निर्वेदवा सदा के लिय मिटाई जा सक | जैसा हम देख चुके हैं, 
बह निर्देलचा यह है कि चार्टर में सदस्य-राज्या की प्रभुता का सिद्धान्त विशिष्ट 
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रूप मे रक्षित है। परन्तु यदि जिस रूप में हम सयुक्तराष्ट्र वो जानते है वह रूप 
कुछ समय और बना रहे तो शायद ससार के राष्ट्र, अवसर निकल जाने के पहले 
ही, विश्व-नागरिकता के लिय केवल जो ही सच्ची एव स्थायी शान्ति वा एकमात्र 
असदिग्ध आधार है, शिक्षा + एक स्थायी उपकरण वा निर्माण कर सवें। 

इस प्रवार अन्तिम उद्देश्य एक अन्तर्राष्ट्रीय नही बाकि अतिराप्ट्रीय सत्ता 
थी स्थापना होगा, जिसको सब राष्ट्र अपनी बाह्य प्रभुसत्ता सौप देंगे। राष्ट्रीय 
राज्य की प्रभुता अधिक-से-अधिक एक ध्रान्तिपूर्ण शस्त्र है। राजनीतिक अनुभव 
और सुख का एक ऐसा व्यापक क्षेत्र है जिसका उसबे घिना उपभोग किया जा 
सकता है। सच तो यह है कि राष्ट्रीय राज्य को उतनी जरूरत प्रभुता भी नही है 
जिराका बा६ रूप में गतलब अपने पटोसियो के' प्रति अपनी इच्छानुसार ब्यवहार 
करना है, जितनी कि स्वायत्तता वी है जिसका अर्थ अपने विशुद्ध स्थानीय मामलो 
पर नियत्रण रखने का अधिकार है। अत , निष्क्य के रूप में हम उचित रूप म 
दो बाने कह सकते हैं प्रथम यदि राष्ट्रीय लोकतव्ात्मक सविधानवाद को 
जीवित रखना है तो हमे यद्द स्वीकार करन के लिए तैयार रहना चाहिए कि लोक- 
नज्ञ के अनेक रुप हो सकते है और उसवे आदर्श रूप को पाने के लिए कदाचित्‌ 
बहुत अधिक प्रयोग आवश्यक हो, द्वितीय, राष्ट्रवाद बे' भले और बुरे दोनो पहलू 
हैं और उसको कुछ बुराइयों का त्याग करना सम्भव होना चाहिए जिससे सीमित 
राष्ट्रीय राज्य के माध्यम से मानव-समुदाय को लाभ प्रदान करने की उसबी शक्ति 
को किसी भी प्रकार कम किए बिना स्थायी अतर्राप्ट्रीय शाति प्राप्त बी जा 
पके । 


निवन्ध के विषय 


अध्याय ॥ 
राजनीतिक सबिधान बाद का अर्थ 


सामाजिक बिज्ञान के विभागों का वर्णन कीजिए ओर प्रपयेक के क्षेत्र का 
विवेचन कोजिए। 


2 सम्ताज और राज्य से क्‍या अन्तर है ?ै 


प्राचीन और घतमान अर्था मे राज्य की परिभाषा कीजिए। * 

विधि कितने प्रकार को होती, हूँ. ,आधृनि 4, आधुनिक राज्य में उनका क्सि प्रकार 
विकास हुआ है ?ै एस्‍० लिन 
'प्रभुत्व' का अर्थ और उसका महत्व समझाइए। 


6 शात्त को राज्य का यत्न फहना कहा तक उपयुक्त है? 
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“शासन, आतिम बिश्लेषण से, सगठित बल है ४” बत्तसान राज के संदर्भ 
में इस उवित का विवेचन कौजिए | -४ 

शासन के तीन बडे विभाग वया हैं ? प्रत्येक का क्षेत्र समझादए। ..5 
राजनीतिक सबविधान क्‍या है? क्या आप राजनीतिक मिकाय के सरवस्थ 
जोवन के लिए उसे आवश्यक समझते हैं? >> 

यह कहना फहा तक उचित है कि आधुनिक राजनीतिक सविधानवाव की 
पृष्ठभूमि राष्ट्रीय है और उसकी यूत्ति लोफतत्रोष है? ४ 


अध्याय 2 
सविधानी राज्य की उत्पत्ति और उसका विकास 
७६, ५०-०८, चि प् 

यूनानो लोगो को नगूर-राज्य का विचार क्यों प्रिय था ? 
रोसन साम्राज्य क्सि अर्य मे एक विश्यराज्य या ? 
रोमन सान्नाज्य फे पतत और आधुनिक राज्य के उदय के बीच एक सक्रमण 
कालीत व्यवस्था के रूप से सामन्तवाद (पयूडलिज़्म)” को विवेचना 
कोजिए। 
धुनरुत्यान के पूर्व पश्चिमी घोरोप मे क्या साविधानिक प्रगति हो को 
थी? पुनदत्यान के राजनीतिक पहलुओ का कुछ वर्णन कीजिए । 


आधृनिक राजनोतिक संविधान 


'धमसुध[र' के राजनोतिक परिण्यमो पर प्रकाश डालिए ॥ 

राज्य को उत्पत्ति के सिद्धात के रूप मे साम्राजिक सदिदा के सिद्धांत को 
समोक्षा कोजिए । 

सं विधानवाद वे इतिहास में अमेरिका के स्वातत््य-युद्ध तथां फ्रेंच क्राति 
का महत्व समझाइए 3 


9 औद्योगिक क्राति के राजनीतिक पहलुओं पर अपने विचार प्रब॑ंट कीजिए । 
9 योरोप मे प्रथम विश्वयुद्ध का सदेधानिकः विकास पर पया प्रभाव पडा ? 


दितोय दिश्वपुद्ध के बाद के काल मे योरोप क्ो स्वधानिक स्थिति पर 
अकाश डालिए । 


अध्याय 3 
सविघानो का वर्गीकरण 


अरस्तू ने अपने समय के राजनीतिक खविधानों का किस प्रकार वर्गोकरण 
किया था ? वह बर्गोकरण झाज क्नि बातो मे पुराना पड गया है ? 
सविधानों का आधुनिक परिस्थितिओ के अनुकूल वर्गोकरण कोजिए।....- 


3 आधुलिक राज्यों के सम्बन्ध मे युक्त 'एकात्मक”ः और 'सयोध' शब्दों कौ 


9 
0 


परिभाषा कोजिए। ..- 

आधुनिक स्विधानों मे लिखित एव असिखित स्विधानों को घर्गोकृत करने 
में बया दोष है ? 

सविधानो के सम्बंध में युक्त 'नस्यां और अतम्य' शब्दों का शया तात्पय 
है? 

आधुनिक राज्य मे विधानमडल के निर्माण के सम्बन्ध से निर्वाधत-यत् का 
कया महत्व है? 

“मताधिकार त्तव३ “निर्वाचन- से आप वया समझते हैं ” ससदीय 
प्रतिनिधियों के निर्वाचन से वे क्या भाग लेते हैं २ -.. 

आधुनिक राज्य में क्तिने प्रकार के ट्वितौय सदन विद्यमधत हैं? प्रत्येक 
के उदाहरण दोजिए्‌ 

ससदीर्या और 'अससदोय अयवा 'स्थायो' कझ्ायपालिका से क्‍या भेद है? 
(विधि के शासन से आप कया समझते हैं ? उन राज्यों को जिनमें इस! 
४ ब्क्तार का शासम' होता है, अन्य राज्य को विधि व्यवस्थाभो से किस 
प्रकार भिन्न होतो हैं २ 
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अध्याय 4 
एकात्मक राज्य 

7.अ्रभुत्व! से आप क्या समझते हैं ? आन्तरिक और बाह्य त्रभुत्व मे अन्तर 
समझाइए ) 

2 आधुनिक राज्य के घिकास से समाकलन [7८८४२8४०॥ ) को दोनो 
अ्क्रियाएं रामझाइए ) 

द्वार को सर्बाह्चठा को परिभाया कोजिए॥ एकात्मक राज्य मे यह 

सर्वचक्ति बहा तक विद्यमान रहतो है २ 

4 ग्रेट ब्रिटेन के एकात्मक राज्य के रूप मे विकास पर प्रकाश डालिए । 

5 “ब्रिटेन के साम्राज्यवादी विकास से ब्रिटिश राज्य का एकात्मक रूप नष्ट 

(नहीं हो सका है।” इस उक्ति फी ययायेंता प्रमाणित कीजिए 

6 एकात्मक राज्य के उदाहरण के तौर पर दक्षिणी अफ्रीफा के यूनियन (गण- 
तत्न) की परीक्षा कीजिए । 

7 सत 937 फे वेस्टमिस्टर स्टेट्यूट का महत्व समझाइए। 

8 फ्रास को आधुनिक ससार मे एकात्मक राज्य का पूर्णतम उदाहरण 
बताना कहा तक यृवितयुकत्र है? 

9 इटली के एकौकरण के विकास का क्रम समझाइए और बताइए कि इटली 
एकात्सक राज्य की जगह सघीय राज्य भो फंसे बन सफता था ? 

0 फ्रांस के चतुर्थ एव प्रथम गणतत्र तथा इटलो के गणतत्न मे विकेन्द्रीकरण 
सिद्धान्त का कहा तक लिहाज रखा गया है ? 


अध्याय $ 
सघराज्य 


रद कॉनफ्डरेशन और रूघोय राज्य में क्या भेद है? 

2, “संघीय राज्य, राज्यों के अधिकारो का राष्ट्रीय एकता तथा शवित के साथ 
समन्वय फरने वाला एक राजनोतिक उपाय है ।” इस परिभाषा को घिवेचना 
ऋोफिए 3 
द् कहना किस अर्थ मे सत्य है कि सच्चे सघीय राज्य मे प्रभुत्व फा निवास 

[विधान में होता है। 
4 ,अवशिष्ट शब्तियो' से ब्या त्तात्य है ? एक सघोय राय से रुघीय तथा 
४ राज्योय सरकारो के बौच शक्ति वितरण किस-किस प्रकार हो सकता है ? 
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५-5८ अमरीका के रायुदतराज्य को सधीय व्यवस्था समझाइए॥ 
0.9 स्विट्जरलेंड मे सघवाद के इतिहास पर प्रकाश डालिए और उसके बर्त- 
भाव रूप को संयुवतराज्य के रूप से तुलना कोजिए । 

7« आस्ट्रेलिया की कॉम्रमवेल्थ तथा कनाडा को डॉमिनिय्नन को सघीय व्यव 
स्थाओ को समानताए तथा उनके शेद समझाइए॥ 

8 जमंतों में सघवाद के इतिहास का वर्णत कौजिए।॥ द्वितीय महायुद्ध वे बाद 
के जमंनी के सघीय गणतत्न मे वेमर गणतंत्र क्र सघोय सगठन कहा तक 
स्थापित क्या गया है । 

9 सम 4946 के सविधान के अधोन युगोस्लाबविया के लोकगणराज्य के 
विधान के सघोय तत्वों की सन 936 के सविधघान के अधीन रूस के सथधि- 
ध्वन के झूघोय रस्‍्दो से तुलना कीजिए ॥ 

0 लेटिय-अमरोका फे कुछ राज्यों मे सघवाद के अस्तित्व दे” बया कारण हैं ? 
बहा बह राजनोतिक स्थिरता उत्पन्न करने मे कहा तेक सफल हआ है ? 


अध्याय 6 


नम्प संविधान 


- दस्तावेजी सबिधान से वया आशय है ? ऐसे सविधान का निर्माण करमे का 
पया प्रयोजन होता है ? क्सि-किस ढग से उसका निर्माण हो सकता है ? 
डो० टोकबिल के इस कयन को कि “ब्रिटिश सविधान का कोई अस्तित्व 
नहों है” समीक्षा कोनजिए। 
> सम्राज़ मे विधि का विकास किस प्रकार होता है? उसको शवित की 
ररटिबाजो की शत से तुलता कीजिए । 
>>4- सविधान विधि' की परिन्नापा कोजिए। वह दूसरे भ्रक्तार की विधियों से 
किस प्रकार भिन्न होती है ? 
5. नम्य सविधान के मुप्य लक्षण समझाइए और बताइए कि दे आधुनिक 
ससार में इस प्रकार के किसो एक सविधान मे किस प्रकार प्रकट हैं ? 
9 ब्रिटिश संविधान के विकास पर भ्रकाश डालिए ओर उसके इतिहास के 
आधार पर रामझाइए कि उसे नम्य कहना कहां तक उचित है ? 
'/ सन्‌ 9 के रुसदे अधिनियम के फलस्वरूप ब्रिटिश संविधान अशतः 
लिखित सविधात वन गया है ।” इसको समीक्षा कीजिए ॥ 
8. घूंचराइटेड किगडम के वर्तमान सविधान को विधियों ठया उसको प्रथाओं 
में भेद समझाइए॥ 


निबन्ध के विषय ऊ्हठा 


9. पिटिश राजनौतिर सस्याओ के सम्बन्ध मे निम्नलिसित कथन को सत्यता 
अ्रभाणित कोजिए .-“उनका विशिष्ट स्थायित्व इस कारण है कि उनका 
विकाप्त सूक्ष्म सिद्धान्तो को अपेक्षा अनुभव के आधार पर हुआ है।” 


अध्याय 7? 


अनम्य सविधान 


2. साविधानिक समोधन से आए क्‍या समसते हैं २ 
/ अन्म्य सविधान की पहुचान आप फंसे करेंगे ?े मम्य सविधान से उसका 
शेद फंसे विया जाता है 2५८ 
७. अनम्य सविधानों फे राशोधन मे काम आनेबालो पद्धतियो को राविस्तार 
रामसाइए । ._..* 
4 चतुर्थ और पचम फ्रेड्च गणतत्नों के सिधानों की प्रस्यापना किन-किन 
परिस्थितियों में हुई ? उनमे से प्रत्येक कौ अनम्यता का वर्णन कीजिये ॥ 
5. दक्षिणी अफ्रोका भे सविधान की सशोधन-पद्धति की आयर को पद्धति 
से तुलना कोजिए। 
6. आस्ट्रेलिया और कनाडा के सविधान श्सि अर्थ मे अनमतीय हैं ? 
7. श्विस कॉनफेंडरेशन के सविधान मे सशोधन-सम्बन्धी कौन-से मुए्य घिशिष्ट 
>> सक्षण हैं? 
8. सयुक्‍तराज्य में साविधानिक संशोधनों का अस्ताव करने तथा उन्हें पारित 
करने की प्रक्पाओ मे अन्तर बताइए॥ 
9. सयुक्‍तराज्य का सविधान आस्ट्रेलिया के सविधान को अपेक्षा क्रिस प्रकार 
सधिकर अनम्य है? 
40. पूर्व देर गणतत्न के तथा जर्मनी के सपोय गणतत्न के सविधानो के सशोधन 
प्रदियाओं का वर्णन कोजिए और उद्को तुलना कीजिये?) 


अध्याय 8 
विधानमंडल 


3. आधुनिक काल में राजनीतिक प्रजातत्न के घिकास का दर्णन कोजिए ॥ 
2. “अभी कुछ पहले तक युस्ध-मताधिकार लेडिन-योरोप को विशेषता थो ॥! 
इस कयन को विदेचना कोजिए ॥ 
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पु ब्रिटन से राजनीत्तिक सताधिकार के इतिहास पर प्रकाश डालिए। आजकल 
बहा क्‍या स्थिति है? 
_2- सयुक्‍तराज्य के सविधान के उन्नौसवें सशोधन का महत्व समझाइए। 
5. निर्वाचन-क्षत्र को परिभाषा कोजिए और बताइए कि आधुनिक राज्यो मे 
५८ उसके रूप फक्सि भ्रकार विभिन होते हैं २ 
# आनुषपातिक निर्वाचन के विचार का आादुर्भाव फंसे हुआ ?ै उसके मुख्य 
४८ लक्षण समझाइए॥ 
7 किसी भो योरोपीय राज्य मे, जहा उसका प्रयोग होता हो, आनुपातिवा 
निर्वाचन कंसे क्रियान्विद होता है, सेमझाइए ॥ 
>8 आनुपातिक निर्वाचन के पक्ष तथा विपक्ष मे क्‍या तक दिए जाते हैं ? 
9 “सम्रान सतदान सिद्धात मे हो गलत है ।” ज्ञान स्टुअर्ट सिल को इस उक्त 
पर विचार कोजिए। 
20. ब्रिटिश चिर्वाचन प्रणाली से क्सि प्रकार सुधार हो सकता है? 


अध्याय 9 
विधान्मडल (द्वितोय सदन) 


4 आज के विश्व में द्िसिदनी विधानमडल का षया महत्व है २ 
2 “यह कल्पना करना कि सत्ता महत्त्वपूर्ण विधयो मे अपने-आपको निर्बल 
सत्ता द्वारा नियब्वित होने देगी व्यर्थ है ।! ग्रोल्डबिन स्मिथ की यह बात 
द्वितीय सदनो के आधुनिक इतिहास को देखते हुए कहा तक युवितयुकत है ? 
* 3.बिविश हाउस ऑफ लॉडस के इतिहास को रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए और 
उसको बत्तमान शवितयों को व्याब्या कोजिए॥ 
4. कनाडा भे नास निर्देशित सिनेट का शठन किस प्रकार होता है २ 
5 स्पेन मे सन 876 के सविधान के अधीन मूल सिनेट के गठन के अध्ययन 
वा ब्रिटेन के निवासो के लिए क्‍या महत्व है? 
6 दक्षिणी अफ्रोका के विधानमडल से नाम निर्देशित सदस्योक्ती उपस्यिति 
फा क्या महत्व है ? 
न यह कथन कहा तक सच है कि विश्व के द्वितीय सदनों मे अमरीका की 
सिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली है रे 


8 आस्ट्रेलिया और आपर को सिनेटों की रचना और शक्तियों को तुलना 
चऔीजिए] 
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9 द्वितीय सदन भे () तृतीय गणतत्र और चतुर्थ गणतद्व के सविधानों फो 
वुलना में पचम गणतत्न के अधीन प्रगत्त मे, और (2) नृष्तन्न भौर 
गणतत्न के अधीन इटलो मे जो परिवतंन हुए हैं उनकी व्याप्या फोजिए ६ 

।0 सोवियत्‌ समाजवादी गणतत्र सघ मे 947 मे सशोधित सन्‌ 936 के 
संविधान के अधोन र्ष्ट्न्परिषद (50५3 £ ० *२७४०78॥0/:5 ) और धुगो- 
सलाबिया से सन 946 के सबिधान के अधोद राष्ट्र-परिषद ((०पफाटलों 
० ]५०७१॥०79 7: ८५) की रचना किस प्रकार होतो है ? उनके स्बरूप और 
कृत्यों की स्विटजरलेड की राज्य-परिषद और जमंनो के सघोय गणतत्न की 





अध्याय 0 
विधान मंडल [३] 


। अतोत मे फ्रास की आन्तरिक राजनोति मे लोक निर्देश (2००७८7८) 
या जनमत सप्रह (१९८८८८४्तंपए ) भ्रणाली का प्रयोग किस भ्रकार किया 
गया था ? बसे ही प्रयोजनो के लिये उतका आजकल बया सहत्व है ? 

2 प्रथम विश्वपुद्ध के अन्त से प्रेबिसिद का प्रयोग किस प्रकार किया गया 
था और उसका क्या प्रभाव हुआ ? 

3 छिटलर मे लोकतक का दुरुपयोग करते हुए और निरकुशतत्न को स्थापना 
के रुप मे जनसत-सपग्रह का शताब्दी के चतुर्थ दशक मे किस प्रकार 
प्रयोग किया ? 

24..हिविंदुजरलेंड मे जनमत सप्रह किस प्रवार व्यवहार मे साया जाता है ? 

» यूनाइटेड स्टेटस से जनमत सप्रह का किस सीसा तक योग किया जाता 
है? 

# कतिप्य स्व-शास्ी डॉमिनियनों मे जनसत सग्रह के योग को देखते हुए 
बिदवेन मे उसके योम को सम्ावता पर विचार कोजिए।॥ 

7 उपकस्‌ था वय्य उद्देश्य है और जिन राज्यो मे इसको अपनाया है उनसे यह्‌ 
अदहर्या पाहा तक पूरा हुजए हो ? 

8 आधुमिवा लोक्तत्नागसक राज्यो से शासन के सीनो बिभागो मे त्याह्वान 
प्रगालो को लाय करने से क्या लाभ या हानिया होगी ? 

शनमत रूण्ह और उपक्षस॒ का साविधानिक सशोधनो दे सबध मे योग 
करने से और साधा"ण विधियो के सम्बन्ध मे योग करने से क्या लाभ हो 
खकते हैं ? उनको सुलना कोजिए। 
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पह कहा त्तक सच है कि प्रत्यक्ष लोक-साधन यवितियों के लाभ नाममात्र 
2 हैं.ता हि वालाबिक जल 
अध्याय 77 
ससदीय कार्यपालिका 


प्रत्येक स्वतत्न समुदाय मे सहान सर्वोपरि शक्ति!। आधुनिक राज्य मे 
कार्यपालिका की तुलना में विधात मडल के सम्बन्ध मे उस उक्ति को 
विवेचसा कीजिये । 


, वशानुगत अथवा निर्वाचित किसी भो प्रकार की नाममाव और वास्तविक 


कार्पपालिकाओं का अन्तर समझाइए॥ 
“शक्तियों के पृथकक्‍क्रण' के सिद्धान्त की विवेचना कोजिए । आधुनिक 
राज्यों में कार्यपालिका के विकास! पर उसका क्‍या प्रभाव पडा ? 


4 ससदीय कार्यपालिका के मुख्य लक्षण क्‍या हैं ? 
5 प़िटेन मे सन्निमडल (क्ब्िनेट) प्रणाली के इतिहास फी रूपरेखा प्रस्तुत 
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कीजिए । 

हिदेल के बर्तसान सतन्रिमडलीय शासन के मुख्य लक्षण का सक्षेप से वर्णन 
कीजिए । 

सत्विसडलीप शासन के सिद्धान्त को ब्िटेन की स्वशास्ती डासिनियनों पर 
छागू करने का महत्व समझाइए। 

फ्रास के चतुर्थ गणतत्न की तुलना मे पचम गणतत्र को कार्यपालिका-प्रणाली 
में मत्निमडल का क्‍या महत्व है ? 

इटली के नए गणतत्न मे मुसोलिनी के अधिनायकतत्र से पूर्व की सत्रिमडलीय 
प्रणाली को कहा तक धुन स्थापित किया गया है *ै 

जिन राज्यों ने प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ सन्तिमडलीय प्रणाली को अपनाया, 
उममे से कुछ के उदाहरण दोजिए ओर यह बताइए कि इस सवध में उनसे 
द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ क्‍या हुआ है। 


अध्याय 72 


अ---ससदीय या स्थायी कार्यपालिका 


“स्थायी कार्यपालिका को श्रव॒ृक्ति लोकतत्रोय अयवा निरकुश, कसी भी 
अकार को हो सकतो है है व्याख्या वंीजए] 


नियन्ध के विषय 365 


2. समुक्त राज्य के सविधान ने राष्ट्रपति के निर्वाचन को जो प्रणाली प्रारभ से 
निर्धारित फी थो, उसमे ब्यावहारिक रूप से रुपपढ़े और प्रथा भे पया परिवर्तन 
फर दिए हैं ? 

५8 सपुक्तराज्य के राष्ट्रपति थी शवितया बताइए॥ वह किस अर्थ से वास्त- 
बिक कार्यकारी है? 

4 “अमरोका का राष्ट्रपति यदि चाहे तो कापग्रेस के मत के विर्द्ध भो जा 

228४ है ।” इस कथन को व्याट्या कोजिए। 

5 विकीर्ण कार्यपालिका शवित का यया तात्पर्य है ? समझाइये कि यह फार्प 
किसी आधुनिक राज्य फो अपेक्षा स्थिट्जरलंड में किस प्रकार अधिक 
सफल हुआ है । 

6, , आधुनिक राज्यों की कार्यपालिकाओ मे स्विट्जरलेड की फार्यपालिका 
किस माने में अद्वितीय है? 

7. 4929 के अन्त तक के संविधान केः अधीन तुर्की गणतब्र के राष्ट्रपति फी 
शबितयो फी 96व के संविधान के अधीन शक्तियों से तुलना कीजिये ॥ 

3072 जिद में सत्रिसडल-शासन फो अमरीका के राष्ट्रपति शासन से तुलना 
कीजिए । 
» फासिस्ट ओर नाज़ो अधिनायकतत्रो ने किन अर्यों मे स्थायी फार्यपालिका 
की स्थापना की ? 
0. सस॒दोय और अन्संतदीय, इनसे से किस प्रकार पी कार्यपालिवाय फो आप 
४“. लोफप्रभुता फे अधिक अनुफूल समशते है ? 


अध्याय 43 
न्यायपालिका 


(४ “शक्षितयों के पृथक्करण फा तात्पर्य शक्तियों का समान सन्तुलन नहों ।/”” 
शासन के न्यायिक विभाग को अन्य दो विभागों से तुलना करते हुए उवत 
कथन फो विवेचना कोजिए 

कक: नियम वयो अच्छा समतज्ञा शाता है कि न्यायाधीश अपने पद पर तब तक 
रह सकते है जब तक कि ये 'सदायारो' रहते हैं ? 
2६ /न्यापाधीश विधि-निर्माण फरते हैं ओर उन्हें करता ही चाहिए ।॥” वह 
उक्ति आगत-सेक्सन राज्ज्यो पर कहा तक लागू होतो है ? 
42 कानाव्ए नय एकात्मक राज्य और सामान्य संघोय राज्य को न्यायपालिकाओ 
की शक्तियों को तुलना कोजिए १ 
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४5, पवधि के शासन' का वया अर्थ है? ब्विटेन, स्व-शासीडॉमिनियनों और 
सयुकक्‍तराज्य में इसके श्रवर्तन पर प्रकाश डालिए। 

6 “सविधान के अधीन उत्पन्त होनेवाले सभी विधि तथा न्याय सर्वधी मामलों 
मे स्यायिक शक्ति लागू होगी।” सयुवतराष्ट्र के सविधान के इन शब्दों का 
क्‍या महत्व है ? 

प्र॒प्रशास्तननिक विधि पद को परिभाषा कीोजिए और उसके प्रवत्तन पर प्रकाश 
डालिए । 

8 क्या कारण है कि ब्रिठेव मे प्रशारानिक विधि को लागू करने के प्रयत्न सदा 
असफ्ल रहे जब कि फ्रास भें यह प्रणाली अब भी विद्यमान है ? 

9 आधुनिक सामाजिक विधान को आवश्यकता के कारण आप्ल-सेब्सत विधि- 
भ्रणाली मे प्रशासनिक विधि के तत्वों के समाविध्ट होने को सम्मावता क्सि 
प्रकार पंदा हो रही है ? 

१0 “धिधि के शासन और प्रशासनिक विधि' के गुण-दोधों की तुलना कीजिए । 


आधुनिक राजनीतिक सविधान 


अध्याय १५ 


उदीयमान राष्ट्रोयता 

 सध्यपूर्व की राजमोतिक स्थिति पर दोनों विश्वयुद्धों के सम्मिलित परि- 
णामों वा वर्णन कीजिये। आज उस प्रदेश के राज्यों के लिपे शासन की 
पाश्चात्प साधिधानिक प्रणालिया कहाँ तक उपयुक्त है ? 

2. मिल्र पर पूर्ववर्तो ब्रिटिश सरक्षण के स्थरूप की विवेचना कीजिये ओर ब्रिटिश 
परावतन के बाद उस देश को साविधानिक घटमाओ का वर्णत की जिये॥ 

3. इजरेल के गणराज्य के उदय और उसके सविधान का कुछ वर्णन कीजिये 
और बादे को घटनाओं के प्रकाश से, बतलाइये कि पेलेस्टाइन में पहुँदी 
राष्ट्रभूमि' स्थापित बरने का 97 का निणय कहाँ तक बुद्धिमतता 
पूर्ण था । 

4 एशिया और अफ्रीका मे राष्ट्रीयतावाद के उदय और इन भहाद्वीषों से 
साप्राकज््यिक परिवर्तन के सम्मिलित परिणामों को औपनिवेशिक कान्ति 
कहना कहाँ तक उचित है। 

६: सन्‌ 99 और 935 के अधिनियमो के अनुसार स्वशासन की क्तिनी- 
क्तिनी मात्रा भारतवर्ष घो प्रदात की गई ? भारतवर्ष और पाकिस्तान 
के गणराज्यो को किन साविधानिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ 


रहा हैं” 
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6 मलाया मे ब्रिेन को, इण्डो-चीन से फ्रान्स को तथा इण्डोनेशिया से डच 
लोगो को पूर्ववर्तों साम्राज्यिक स्थिति को तुलना कोजिये। प्रत्येक प्रदेश 
पर गोरोपियन उपनिवेशी सत्ताओ के परावतंन के कया राजनीतिक 
परिणाम हुए ?ै 

7 उन्त कदमों का बणन फोजिये जिनके द्वारा ब्रिटेन अब तक अप्रीका से हटा 
है ओर उन पूर्बबर्तों ब्रिटिश औपनिबेशिक प्रदेशों भी जो स्वतत्न हो गये 
हैं. वा होने वाले हैं, साविधानिक स्थिति बा सक्षेप्र मे वर्णन कीजिये । 

8 अल्जीरिया में फ्रान्‍न्स के और कायो मे बेल्जिसस के उपनिवेशों पद्धतियो 
की तुलना कोजिये। प्रत्येक अवस्था मे बताइये कि उन देशों मे अपनो 

हक जिम्मेदारो किस स्थिति मे छोडी और उसके वया परिणाम हुए । 
बेस्टइण्डीज की स्थापना के पहले के साविधानिक विकास का सक्षिप्त विवरण 
दीजिये । बहू क्यो असफल रहा ? 
0 राजनोतिक दृष्टि से अविकसित लोगों मे स्वशासन के बिकास के साधन 
के रूप से सपुक्त राष्ट्र का न्यासित्व सिद्धान्त राष्ट्र सघ को प्रादेश पद्धति 
से कनि बातो में प्रगतिशील है? 


अध्याय 5 
राज्य का आथिक सगठन 


4. इस कथन को व्याख्या कीजिए वि' राजनीतिक लोकतत्र अपने-आपमे 
निरयंक है। 

2. आधुनिक समष्टिवाद के विकास पर प्रकाश डालिए और उन परिष्यितियो 
फा वर्णन कीजिए जिनमे उससे धीरे धीरे अहस्तक्षेप को नीति का स्थान 
ग्रहण किया । 

3 आ्याधुनिक राज्य से द्वितोष सदनो को आथिक हितो का प्रतिनिधित्व करने 
के योग्य किस प्रकार बनाया जा सकता है ? 

4 जमनी के सन 99 के सविधान मे अ्यायिक परिपदो की स्थापना के 
भ्रस्तावों पर प्रफाश डालिए और आयरिश स्वतक्न राज्य फे और फ्रास के 
चतुर्थ एव पचम गणतत्नो के सविधानों से इस भ्रकार के दिए गए प्रस्तावों 
से उनकी तुलना कोजिए।॥ 
भअह कहना कहा तक सच है कि रूसी काति ने आथिक लोकतत्न को उप- 
सब्धि कर लो है? 
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का 


6 “राज्य-्समाजवाद और सधादिपत्थवाद के बोच का कोई भाग नहों है। 
राजनोतिक संततद्‌ क्रे समकक्ष शक्तिया वालों एक ओद्योगरिय-ससतद्‌ की 
स्वापना के लिए भ्रस्तुत प्रस्तावों के प्रस्षण मे उत्तर क्यन पर प्रसयश डालिए 

पथ मुसोलिनों द्वारा प्रिक्‍त्पित नियम-दाज्य को योजना की ब्याज्या कीजिए 
और यह बनाइए हि लोज्तब्रवादियों क्षों उससे क्‍या शिक्षा मिल 
सकक्‍तो है? + 

8 प्रुतंगाल से सालाजार जय स्थिति और उत्तकों नियम श्रणास्ती पर प्रकाश 

कंडीलिए।. * 
क्या भाप यह समझते हैं कि आज के अधिकतर सविधानी राज्यों में प्रचलित 
प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेक्त श्रपालों वे स्याग्न पर व्यावसायिक शिर्दाचन-क्षेत्र 
प्रणालो को कापू करना समद है ? 
0 उत परिस्थितियों का वर्णन कोमिये जिंतमे योरोपीम आथिक सड़ल का 
निर्माण हुआ | उसके सगठन का #णन कोविये ओर उस सूघ के सम्ात्य 
परिणामों की बिवेचना कोजिये शिंसरा उसके से प्रादर्भाव हो सकता है। 


जध्यास 70 
सथुक्त राप्ट्र का चार्टर 


3+ रूस 944से पूर्व आर््राष्ट्रीय सम्वन्धों के रूपत्दय के लिए प्रस्टल यो 
काआ के इतिहास पर प्रकाश डालिए । 

2. प्रयम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ स्थापित राष्ट्रलप के अवयबों के गठन ओर 
कृत्यों की व्याख्या कोतिए। 

3. राष्ट्रसघ की असफ्लता के कारण बताइए ४ 

सयुकक्‍तराष्ट्रसघ के अवयवा के स्वटप ओर हृत्यों पर प्रसाश डालिए 

जडित परिस्थितियों मे सदुत्तत राष्ट्र का चार्टर छिणा गया था उनकी उन 

परिस्थितियों से तुछता कीजिए वितसे राष्ट्रसघ को प्रखविदा ढैपार की गई 

भी ओर राष्ट्रसध के सुकाजले मे रापुबत राष्ट्रों +" अधिक सपल होते की 

समावता पर अ्रक्ाश डालिए। 

& सयुक्तराष्ट सगठढन अटलाटिक चार्टेर में निर्धारित सिद्धान्तो के परिपालन 
के लिए समुचित साथरो का निर्माण करने में कहा तक सफ्ल हुआ है? 

72 यह कहना कहा दक ठोक है क्ि राष्ट्सलूघ की प्रसविदा की अपेक्षा स्सुक्त 
राष्ट्र का चार्टर छक्त अधिक भानतीय दल्तादेज है २ 

8. रुयूवत राष्ट्र को सुरका परिषद्‌ की शक्षितया राष्ट्सथ को परिषद को 
शक्तियों से दिन अर्यों मे बडा हैं ? 


जज रू 
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अन्तर्सप्टरीय स्पाधालय का दया महत्व है और स्थायी शर्ते यो स्थापना से 
बढ बया भाग ले सकता है ? 

“ददि समुकतराष्ट्रसध के राजनीतिक अयपवो और राशस्त बल से हम 
यह सीए सकते हैं मिः मृत्यु से किस प्रकार बबा जा सफ्ता है, तो सयुवत 
राष्ट्र फे शिक्षा, विज्ञान एफ सस्ड्डनि सगठन से हम यह सोख सफते हैँ कि 
जीदित करा प्रकार रहा जा सपता है?” विज्च तागरिकता के विपास 
के लिए भूल पाठ के रूप से उपत क्यत की विदेखना कीजिए $ 


अध्याय 77 
संविधान चाद का भविष्य 


* प्रभुसतता भविभाज्य है” इस कथन की व्याज्या कीजिए । 

प्रिठेन फे सविधान के सुधार फै लिए अम्तरण था विकेस्द्रीऊरण की घोजना 
का कहा तक उपयोग किया जा रूकता है ९.८ 

आधुनिफ साविधानिक राज्य फो उप्रे जाथिक लाभ की दृष्टि से कस 
प्रवार सधोग रूप दिया जा सकता है? 

अरस्तू पे इस सिद्धान्त के प्रसप भे कि भनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणो 
है, आधुतिक सोकतत्रोम विक्रास को बिवेचता कीशिए ४४ 
“स्वतन्द्कत्ता और समता परस्पर विरोडी हैं,” इस सूत्र के साविधानिक राज्य 
के! भविष्य पर प्रभाव था विधेचना कोजिए। 

रूसो का कहुगा था कि मनुष्य जन्म से स्वतन्न है विन्‍्तु सर्दत्न जजीरो से 
जक्डा हुआ है। यदि यह्‌ सच है तो इन जजोरो को सहय करने योग्य बनाने 
के लिए राष्ट्रीय ल्ोगतत्नात्मक सविधानयाद कथा कर सकता है? 
“ज्ातन की प्रत्येक नई योजना सातव के राजनोतिक साधता फी अनुपम 
अभिवुद्धि है ।” राजनीतिक सविधानवाएियों वेगजिए एक आदर्श यापव के 
रूप से इस फयन को विवेचना कीजिए 

आऋरछतू थे ऋसापएसार राज्य, वत अस्तत्व ओोवन को सशव बनाने के फ्तिए 
ही नहीं बल्कि जीवस यो सुन्दर बनाने के लिए हे। आधुनिक राष्ट्रीय 
लोकतद्वात्मद राज्य के दारे मे यह बात कहा तक सच हे २? 

क्‍या क्षयपर राष्ट्रवाद दो विश्व राज़नोतिक समठन कौ किसी भो वास्तविक 
योजना दायर अनिवार्य आधार समक्ते हें ? 

राष्ट्रीय अध्दारों का ध्यान रखते हुए विश्वराज्य को स्थापना के साधन 
दे रूप मे शधोय यरेजार पर भ्दाश डएलिए ६ 





